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आपसुख 


कितने ही वर्षो से मुझसे अपने ातिगाब्वाफर वी वैततीक्ला (+0- 
बप्राणा॥3।| गाव िय्ञाणावों 70ए९009ए॥/0ला( का हिदी-सस्करण 
निकालन को कहा जा रहा था और हिंदी के देश की राष्ट्रभापा एवं भारतीय 
प्रजातन्त्र की राजभाषा ओर साथ ही कुछ माध्यमिक जशिक्षा-मइलों तथा कुछ 
विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा और परीक्षा का माध्यम स्वीकार होने पर यह माँग 
और भी अधिक हो गई है| मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि अब मेरे लिए श्री सुरेश 
शर्मा एम. ए तथा श्री रामछाल पुरी के सहयोग से यह संस्करण निकालना सभव 
हो गया है । हिंदी-अनुवाद के लिए में श्री सुरेश छर्मा का क्रतज्ञ हें और इसके 
प्रकाशन का दायित्व लेने के लिए में श्री आत्माराम एड सस के सचालक श्री पुरी 
का आभारी है । 

टड 2५ /्‌ > 

१० अगस्त १०४७ को भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर भारतीय इतिहास 
का वह युग, जो सन्‌ १६०० मे ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना से आरम्भ हुआ 
थ्रा, अब समाप्त हो गया है और एक नया युग आरम्भ हो गया है । इस पुस्तक का 
उद्देश्य सम्पूर्ण ब्रिटिश युग (१६००-१० ८७) के भारत के वंधानिक एव राष्ट्रीय 
विकास का विवरण देना हैं । इस अध्ययन को दो खंडों में बाँटा गया ह--( १) 
सन्‌ १६०० से १९१९ तक ओर (२) सन्‌ १९१९ से १९८४७ तक | सन्‌ १९५० 
के मध्य में प्रथम खड के द्वितीय सस्करण के प्रकाशित होने के समय मेने यह 
आशा की थी कि मे १९५० के अन्त तक द्वितीय खंड को पूरा लिख लगा । कितु 
मुझे इस बात का खेद है कि अन्य कार्यो के दायित्व के कारण उस दिशा में पर्याप्त 
प्रगति नही हो पाई और मझे एसा प्रतीत होता हैं कि सन्‌ १९५१ के अन्त से 
पहले, द्वितीय खंड को पूरा करना संभव नहीं होगा । इस प्रकार, प्रस्तुत खंड में 
भारत में अग्रेज़ी राज्य की कहानी, माण्ट फोर्ड सुधारों तक ही हो पाई है । 

५ है 2५ 2५ 

पहला खंड अग्रेज़ी में पहली बार १९३३ में प्रकाशित हुआ था । उस 
समय से देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इतिहास और राजनीति-विज्ञान के 
अध्ययन में, भारत के वंधानिक इतिहास का अध्ययन एक अविभाज्य अंग हो गया 
हैँ । अतः, बंधानिक इतिहास के अध्ययन के महत्त्व को सविस्तार समझाने की. 
अब कोई आवश्यकता नही है । राजनीतिक समस्याओं का ऐतिहासिक पृष्ठभमि में 


० 


भारत का वधानिक एवं राष्ट्रीय विकास 


अध्ययन करने की आवश्यकता सुस्पष्ट हैं । कितु इसका अर्थ सीली के उस 
प्रसिद्ध कथन को मान्यता देना नहीं हैं कि 'इतिहास मूल हे और राजनीति 
इतिहास का फल है अथवा इतिहास और राजनीति का अध्ययन एक ही बात है । 
अधिकाश आधुनिक लेखकों के अनुसार यह मत असतुलित हें--उनके अनुसार 
अध्ययन में. आथिक और भौगोलिक कारणों को तथा मनोवेजानिक एवं जीव- 
वेज्ञानिक सिद्धातों की उचित स्थान मिलना चाहिए और विपय का विवेचन 
ऐतिहासिक तथा समाज-वेज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए । कितु 
यह कहना सच हैँ कि वेधानिक समस्याओं को ठीक ढंग से समझने के लिए और 
किसी राजनीतिक अथवा वेधानिक शासन-व्यवस्था की तह में पहुँचने के छिए 
वेधानिक इतिहास का अध्ययन अनिवार्य हैं | मरा तो यह विचार है कि वैधानिक 
इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण शाखा है । वह, लोगो की 
राजनीतिक मनोवृत्ति की तह में पहुँचने की कुजी हैं। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-सग्राम 
के इतिहास में कुछ अध्याय भयकर एवं कष्टकर हो सकते हैं, तथापि उस 
इतिहास का हृदयस्पर्णी एवं प्रोत्साहनपूर्ण होना स्वाभाविक ही है । 
2५ 2५ हर कर 

यह बात विचित्र प्रतीत हो सकती है कितु यह एक दुःखद सत्य है कि विषय 
के महच्वपूर्ण एव प्रेगणापूर्ण होते हुए भी, भारतीय वेबानिक इतिहास पर अच्छी 
पुस्तकों की अब भी बहुत बड़ी कमी है । सन्‌ १०३३ से पहले. जब प्रस्तुत पुस्तक 
का अंग्रेज़ी मठ रूप पहली बार प्रकाशित हुआ था, भारतीय वेधानिक इतिहास 
पर केवछ एक ही पुस्तक थी । इस पुस्तक के लेखक थ मि. आचबोल्ड, जा एक 
समय अलीगढ के एम. ए. ओ. कॉलेज के प्रिसिपल थे ओर जिन्होंने अकनूबर 
१९०६ के उस प्रसिद्ध मुस्लिम शिष्ट-मंडल की व्यवस्था कराने मे महत्वपूर्ण भाग 
लिया था, जिसने मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए पृथक साम्प्र- 
दायिक निर्वाचन-क्षेत्रो की मॉग की थी। जैसा कि उसके नाम से प्रकट हैँ, उस 
पुस्तक में केवल रूपरेखा दी गई हँ--उसमें विस्तुत अध्ययन नही है और साथ 
ही उसमे राष्ट्रीय ए५ राजनीतिक जीवन की कोई चर्चा नही की गई । उस पुस्तक 
का सबसे अधिक उपयोगी भाग वह हैं जिसमें न्‍्यायाऊकूयों के विकास का वर्णन 
किया गया हैं । सन्‌ १९३३ में तीन पुस्तक और थी जिनमें ब्रिटिश भारत के 
शासन का इतिहास दिया गया था । उनमे से एक पुस्तक के लेखक थे सर 
कोर्टनी इल्बटं , जो पहले भारत-सरकार के विधि-सदस्य रह चुके थे । उनकी पुस्तक 
अच्छी हैँ कितु उसका क्षेत्र बहुत सीमित है । यह बात पुस्तक के शीर्षक “+॥ 
ऊलर्ट वक्‍ाडाक्यद्बों 5प्रापटए एी शबलोीगााला।बाए 7,८ए8007 
(९2078 60 ।709? से भी स्पष्ट हैं । 


आम्‌ख ५्‌ 


अन्य दो पुस्तकें हे-- (१) $977९ ; “(ठजशा॥ ० धार फतवा 
(:0रडपर07 बाते $7श6ढा 0 तंगांगांडआाव।077, (२) (९. 
[.. शयाद्ाते : * छाब्र0तए ० (९ (ए0एटफ्शशला: ए्ण कावान?, 
79४7 7. इन पुस्तकों में भारतीय शासन-व्यवस्था के विभिन्न भागों का 
संक्षिप्त इतिहास दिया गया हैं कितु उनमें राष्ट्रीय जीवन की चर्चा नहीं की गई 
और उनको वंेधानिक इतिहास की पुस्तक नहीं कहा जा सकता। सन्‌ १९१८ की 
भारतीय वैधानिक सुधारों की रिपोर्ट में सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है 
और उसमें भारत में प्रतिनिधिपूर्ण संस्थाओं के विकास का काफी अच्छा वर्णन 
किया गया हूँ । 
पिछली दशादव्दी में भारतीय वेधानिक इतिहास पर तीन पुस्तकें प्रकाशित 
हुई ह--(१) िलाता : “(0एछव्रापांणाणं साहाठाए ता वशतांड, 
(२) शिप्रागाशी ; “गावदा (0फ्रा।पाणानंं वग॒ह097? और 
(३) शायर रिवया। जीशायाव ; “(0ठाहतापातगातों जीता 
[70॥9 7. पिछली पुस्तक सबसे बाद का प्रकाशन है और उसका वर्णन, प्रकाशन 
के समय तक का है । इस सम्बन्ध में प्रोफ़ेसर कूपलेड ने भारतीय वेधानिक समस्या 
पर अपनी रिपोर्ट के पहले दो भागों में बड़ा महत्त्वपूर्ण काम किया है । इनके 
गीर्षक हे:--/]._6. कातांगा रिःछ्रीला ॥8१73-7935* और 
“वाताता 20008, 7936-7942. 

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के सम्बन्ध में कितनी ही पुस्तकें प्रकाशित हुई 
हैं। संभवत: इनमें सबसे पहली पुस्तक थी सर वर्नी लोवेट की [९ ।ला8079 
०6 खातागा पिद्वाागायीडा 0एएलाला।. यद्यपि उस पुस्तक का 
लेखक उस समय आक्सफोर्ड में भारतीय इतिहास का अध्यापक था कितु उक्त 
पुस्तक में ऐतिहासिक वर्णन का अभाव है। डॉ. टोपा की “ 6 67०एश। 
बाद 4)260०टीठआला ता ऐियांगाण ए॥6प्शा। | पाते 
नामक पुस्तक भी असंतोषप्रद हे । डॉ. टोपा ने आदि काल से १९१९ तक के 
विकास का विवरण देने का प्रयत्न किया है । कितु यह क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हैं। 
इसके अतिरिक्त उस पुस्तक में विशेषकर उसके अन्तिम भाग में यह बात स्पष्ट 
नही है कि उन्होंने राष्ट्रीय विचार-धारा का इतिहास लिखा हैं अथवा राष्ट्रीय 
आन्दोलन का । विभिन्न राष्ट्रीय नेताओ ने भी राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास 
पर पुस्तक लिखी हे--लाजपतराय : “५०प्रा४ 77079”; अम्बिकाचरण 
मजूमदार : श़ाताधा 'िव्वाणा॥ एिए०प्र07' ; श्रीमती एनी बीसेंट : 
का0जए कातवां& ४0प९४४ 07 #7९८१०॥7”; प्रधान : “70॥975 


>0206 07 5५873]; एस. एस. कवीश्वर: “ [70958 श8॥0 0ि _ 
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[+€८(१०४7 और डॉ. पट्टाभि सीतारामय्या: कांग्रेस का इतिहास। राष्ट्रीय 
आन्दोलन को समझने मे बहुत से राष्ट्रीय नेताओं और ब्रिटिश शासकों को 
आत्मकथाओं अथवा जीवनियों से भी वहत बड़ी सहायता मिलती हैं । इस 
सम्बन्ध में ये पुस्तके उल्लेखनीय हे--सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, “ फित07 
00 ४ै्वाताए; महात्मा गांधी: आत्म कथा; जवाहरलाल नेहरू. मेरी 
कहानी, युभाषचन्द्र वोस : “/ #प/०00ए?79]0097; और छाड्ड लिटन, 
ला रिपन, लार्ड कर्जन, लाई मिण्टो, सर फ़ीरोज ज्ञाह मेहता, लछोकमान्य 
तिलक, देशबन्धु सी. आर दास, मि. एम. ए. जिन्ना, सर फ़ज्लेहसेन, मौलाना 
अवुलकलाम आजाद और महात्मा गांधी की जीवनियाँ । अतिम पुस्तक के सयुक्त 
लेखक हैँ पोलक, ब्रेल्सफोर्ड और पेथिक लारेंस। मुस्लिम छोग और पाकिस्तान 
की माँग पर भी प्रकाश डालने वाली कई पुस्तक हे जिनमें निम्त लिखित विशेष 
महत्त्व की हः--न॒मान : “४पिशा।॥ व70॥7; स्मिथ: ५0तट7 कक्षा 
॥ गाता; अम्बेदकर: [॥6प९/श/38 णा ?रिकतिष्वाता; राजद्रप्रसाद : 
खण्डित भारत', अज्ञोक महता और अच्यत पटवर्धन : (0ागराद्वों 
वजणाएं।ए क गितवा9; बनीप्रसाद: ॥॥6 स्रागतवंप >फ्रातगाओ 
()पलडा0णा; और अंसारी : 7 दाह, वाल काणा 
ता. 

तीन प्रकार के प्रकाशन और है जो भारत के बेधानिक इतिहासकार के लिए 
बड़े महत्त्व के हं-- (१) वाधिक पर्यालोकन और सामयिक रिपोर्ट; (२) कमेटियों 
और कमीझशानों की रिपोर्ट और (३) राजनीतिक लेखकों और विदेशी यात्रियों 
द्वारा लिखी हुई पुस्तक । पहले बर्ग मे भारत की नैतिक और भौतिक प्रगति के 
सम्बन्ध में सरकारी रिपोर्टो की गणना हैं। ये रिपोट सन १०१८ से १९३५ 
तक वशाता9 वा. .. . . « (वर्ष की संख्या) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित 
हुई । इसी श्रेणी में '[॥0 वशाताशा अभजरागप4 रिटएठ॒8४0 की भी गणना 
हैं जिसका कलकत्ता से एस. एम. मित्र ने प्रकाशन किया। दूसरे वर्ग में निम्नलिखित 
प्रकाशनों की गणना हँ-भारतीय निष्केन्द्रीकरण कमीशन की रिपोर्ट; विभिन्न 
लोक-सेवा आयोगों की रिपोट, माण्ट फोईड रिपोर्ट ; हण्टर-कमेटी रिपोर्ट; मुडीमेन 
कमेटी रिपोर्ट; गोल मे जु-परिषदों की कार्यवाही; सन्‌ १९३३ का सुधार-सम्बन्धी 
इवेत-पत्र; सन्‌ १९१९० और १९३५ के सुधार-विधेयकों पर पालियामेंट की संयुक्त 
प्रवर समितियों की रिपोर्ट; साइमन कमीशन की रिपोर्ट और उसके विस्तुत 
परिशिष्ट; और १९१९ तथा १९३५ के सुधारों के सम्बन्ध में नियुक्त की हुई 
विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट । तीसरे वर्ग में निम्न छिखित लेखकों की पुस्तकों की 
गणना हें--हेनरी नेविन्सन; सर वैलेण्टाइन शिरोल; सर हेनरी काटन; 
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सर विलियम वेडरबरन; सर सिडनी लो और कमांडर केनवर्दी; फ़ेनर ब्रॉकवे और 
निकॉलस बेवरले; एडबर्ड टामसन और जी. टी. गरेट; शस्टर और विण्ट; 
ब्रेल्सफोई ओर पेण्डेरल मन; बार्टन और कोटमन, रशत्रुक विलियम्स और 
एल. एस. एस. ओ. मॉली; क्यूमिग्स और उफ़े; हिकक्‍्स और पा किन; ग्रिफिथ 
और रालिन्सन । 

और बहन सी पुस्तकें, रिपोर्ट, समाचार-पत्र आदि हे, जिनको मंने भारत 
के वैधानिक एव राष्ट्रीय विकास की कहानी को पूरा करने में उपयोगी पाया है । 
उन सबका यहाँ उल्लेख करना सभव नहीं है । पुस्तक की पाद-टिप्पणियों में सने 
यथा स्थान उनके प्रति कृतज्ञता स्वीकार की हैं । 

अर >< >< 

अगले पृष्ठा में भारत मे ब्रिटिश राज्य की स्थापना और विस्तार का; देश में 
ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के विकास; भारत मे राजनीतिक जीवन के आरम्भ और 
उसके उत्थान; देश के गासन में हाथ बटाने के लिए भारतीय माँग के आरम्भ और 
उसकी वृद्धि; राष्ट्रीय आन्दोलन और अपनी आकाक्षाओं एवं आदर्शो के लिए 
राष्ट्रीय संत्र्प; मुस्लिम साम्प्रदायिकता के जन्म ओर उसके विकास; पाकिस्तान 
की माँग और देश के विभाजन; भीपण साम्प्रदायिक दगो और सामूहिक निष्क्रमण; 
फूट डालकर राज्य करने को नीति; ब्रिटिश सरकार के दमन और सुधार; 
अहिसात्मक असहयोग अथवा सत्याग्रह की पद्धति के विकास और सफल प्रयोग; 
शान्ति के साथ राजनीतिक स्वतन्त्रता की उपलब्धि; और ब्रिटेन के साथ मित्रता 
और कॉमनवेल्थ की सदस्यता बनाये रखने का, काफी विस्तार से वर्णन किया 
गया है । इस वर्णन के सिलसिले में तथ्यों की तह में जाने का और उद्देश्यों तथा 
मनोवृत्तियों के विश्लेपण का प्रयत्त किया गया हूँ और विभिन्न कारणों अथवा 
पक्षों पर प्रकाश डाला गया है । साथ ही विभिन्न थुगो की परिस्थितियों का भी 
उचित रूप से उल्लेख किया गया है । इस उद्देश्य के लिए आथिक और सामा- 
जिक तथ्यों तथा आन्दोलनों का विवरण भी दिया गया हँ जिसका देश के 
वेधानिक इतिहास में अन्यथा कोई स्थान नहीं था। इतने पर भी यह संभव हे 
कि कुछ लोगों के अनुसार कितनी ही बातें छोड़ी हुई प्रतीत हो सकती है। 
इस सम्बन्ध में में केवल इतना ही कहूँगा कि मंने इस बात का अधिकाधिक 
प्रयत्न किया है कि प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य से संगत कोई तथ्य और विवरण 
छूट न जाय । 

में इस पुस्तक मे निर्णय देने से दूर रहा हूँ । मेने तथ्यों को वैज्ञानिक रूप में, 
उनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया हैँ; मेने निन्दा अथवा स्तुति के 
दायित्व को निदिचत नहीं किया । 
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प्रस्तुत खंड दो भागों में विभाजित किया गया हूँ । पहले भाग में भारत 
में कम्पनी के राज्य का वर्णन किया गया है । यह वर्णन, संक्षिप्त हैं; वह परिचायक 
के रूप में है और इसके द्वारा भारत-सरकार के राजनीतिक एवं प्रशासनीय चित्र 
को पूर्ण किया गया है । इसी कारण भारत की प्रान्तीय सरकारों पर पालियामेंट 
और मन्त्रियों के नियंत्रण, समाचार-पत्रों के विनियमन और नियंत्रण आदि 
विषयों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है । 

दूसरे भाग का शीर्षक है भारत में ब्रिटिश राज्य, जिसे परम्परा के अनुसार 
ही मान्यता दी गई है । अन्यथा मेरे मत से दूसरे भाग का वैज्ञानिक दृष्टि से सर्ह 
शीर्षक है भारत में प्रतिनिधिपूर्ण संस्थाओं का विकास । छपाई की दृष्टि से 
यह शीपष॑क असुविधाजनक था, क्योकि पुस्तक के दूसरे भाग के प्रत्येक पृष्ठ के 
आरम्भ में उसे रखने में बड़ी कठिनाई थी । 

दूसरे भाग को तीन स्वाभाविक और सुपरिचित युगों में विभाजित किया 
गया हँ--सन्‌ १८६१ से १८९२ तक, सन्‌ १८९२ से १९०९ तक, और सन्‌ 
१९०९ से १९१९ तक । प्रत्येक युग की प्रशासनीय एवं वेधानिक महत्त्व की 
घटनाओ का पर्याप्त विस्तार से वर्णन किया गया है और साथ ही उनकी ऐति- 
हासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट कर दिया गया है । वैधानिक परिव्तनों और राष्ट्रीय 
प्रगति के कारणों पर उचित रूप से प्रकाश डाला गया हं। उसी संदर्भ में 
प्रगति के लिए संघर्ष, उसके स्वरूप, प्रवाह और परिणामों का वर्णन किया गया 
हैं; उस युग की सारी उपलब्धियों को बताया गया है । 

यह वर्णन युगानुसार न होकर विपयानूसार भी हो सकता था; कितु मेरे 
विचार से युगानुसार वर्णन अधिक स्वाभाविक और उपयोगी हे। उसमें अधिक 
स्पष्टता हैं और घटनाओं का प्रवाह सरलता से समन्वित हो सकता है । दूसरे खंड 
में अगले दो युगों--सन्‌ १९१९ से १९३५ तक और १९३५ से १९४७ तक--- 
की चर्चा हैं। जेसा कि आरम्भ में कहा जा चुका है, म यह आशा करता हूँ कि 
दूसरा खंड सन्‌ १९५१ के अन्त तक पूरा हो जायगा । 
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राजनीति-विज्ञान, इतिहास और भारतीय वैज्ञानिक समस्याओं के विद्या थियों 
के अतिरिक्त, सार्वजनिक समस्याओं के जिज्ञासुओं और पाठकों के लिए भी प्रस्तुत 
पुस्तक को उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया हैं । मेने विषय को, यथा सामर्थ्य, 
स्पष्टता और सरलता के साथ प्रस्तुत करने की चेष्टा की है कितु मेने इस बात का 
पूरा ध्यान रखा है कि वेज्ञानिक सुनिश्चितता को कोई भी क्षति न पहुँचे । जैसा कि 
मेंने अन्यत्र कहा है, विश्व विद्यालय स्वतन्त्र विचारों का स्थान हैं और प्रोफेसर 
के लिए यह एक गौरव की बात हैँ कि वह कोमल विषयों को भी पूर्ण निष्पक्षता 
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और स्पष्टता के साथ समझाता है ।' इस पुस्तक में मेने उसी भावना को 
सर्वोपरि स्थान दिया हैं । 
>< >८्‌ >< हर 

कादशी-विश्वविद्यालय के बहुत-से मित्रों और सहयोगियों के प्रति में विशेष 
रूप से क्ृतज्ञ हें । यह दःख की बात है कि आज उनमें से कुछ व्यक्ति इस संसार मे 
नही हे । मुझे इस बात का विश्वास है कि बनारस के मेरे मित्र और सहयोगी इस 
बात का बुरा नही मानेंगे कि में उनके प्रति अपना आभार प्रकट करने में उनके 
नामों का उल्लेख नही कर रहा । भेद-भाव न करने की दृष्टि से मे रामजस कॉलेज, 
दिल्‍ली के अपने तरुण सहयोगी को भी विना नाम लिये ही धन्यवाद दूगा । 
यहाँ पर में केवल अपने भाई सन्‍त निहाल सिह और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती 
केथिलीन निहालसिह के ही नामों का उल्लेख करूँगा--उनके प्रति में अत्यन्त 
कृतज्ञ हुँ और उनको आदर और श्रद्धा के साथ में इस पुस्तक को समर्पण करता 
हैँ, जिसको लिखने में मंनें अपने जीवन के कई वर्ष व्यतीत किये हैं । 

अन्त में, मं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस खड में जो कुछ भी दोष 
हों, उनके लिए म॑ स्वयं ही उत्तरदायी हूँ । 


कॉलेज आँव कामसे, ।) ु 
दिल्ली । रा गुरुमुख निहाल सिंह 
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भारत में कम्पनी का राज्य 


पहला अध्याय 


ब्रिटेनवासियों का आगमन 
(१) 


भारत की अनन्त सम्पत्ति की कहानियों को सुनकर और स्पेनवासियों को 
पूर्वी द्वीप समृह के साथ व्यापार में समृद्ध होता हुआ देखकर, अंग्रेज साहसिक 
लछचाये और इस देश के लिए नया समुद्री" मार्ग पाने के लिए दुस्तर खोज 
करने लगे। उन्होंते भयंकर कठिनाइयों और बहुत बड़ी हानियों का सामना किया। 
उनमें से कुछ ने इस प्रयत्न में अपने प्राणों और जहाजों को खो दिया ।* कुछ को 
विवश होकर दूसरे प्रदेशों में उतरना पड़ा और दूसरे देशवासियों के साथ व्यापा- 
रिक सम्बन्ध स्थापित करने पडे ।? परन्तु वे जुट रहे : जब तक उन्हें यह विश्वास 
नही हो गया कि भारत जाने के लिए 'गडहोप' अन्तरीप से घूमकर जाना ही सर्वो- 
त्तम मार्ग हे और जब तक उन्हें वहाँ पर जमा सकने का निश्चय नहीं हुआ, वे 
बराबर प्रयत्नशील बने रहे । एक शताब्दी के दुखद अनुभव से तो उन्हें पहली 
बात का विश्वास हुआ और एलिज़ाबेथ के आधीन इंगलंड की बढ़ती हुई शक्ति 
से उन्हें दूसरी बात की आशा हुई। फलत: पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने 
के उद्देश्य से, लन्दन के कुछ साहसिक व्यापारियों ने अपनी एक कम्पनी * बनाई । 

लन्दन के व्यापारियों को यह कम्पनी सन्‌ १५९९ में बनी और उसे ३१ 
दिसम्बर १६०० में रानी एलिजवेथ से अधिकार-पत्र मिला । उस अथिकार- 
पत्र ने कम्पनी की व्यवस्था एक गवनंर और चौबीस सदस्यों में निहित की और 
इन लोगों को पूर्वी द्वीप समूह के लिए खोजपूर्ण व्यापारिक यात्राओं के संगठन का 
अधिकार दिया। सुदूर पूर्व के व्यापार के लिए कम्पनी को एकाधिपत्य मिला और 





१. स्थल मार्ग में तुकिस्तान की बाधा थी और गुडहोप अन्तरीप के मार्ग पर पुर्त- 
गाल वालों का एकाधिपत्य समझा जाता था। 

२. सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में सर ह्यविलबी ने नये समुद्री मार्ग द्वारा भारत 
पहुँचने के प्रयत्न में अपनी जान दी और अपना जहाज खोया । 

३. कैप्टेन चांसलर को विवश होकर इवेत समुद्र (ह्वाइट सी) में जाना पड़ा । 
वहाँ से वह मास्को गये और आंग्ल-रूसी व्यापार और कम्पनी की नींव रखी । 

४. कम्पनी का नाम था : गवनर एण्ड कम्पनी आँव्‌ मर्चेण्ट्स ऑव्‌ लण्डन ट्रेडिंग 
इन टु दि ईस्ट इण्डीज' । 


है. भारत में कम्पनी का राज्य 


साथ ही अपनी रक्षा के लिए सीमित" किन्तु सशस्त्र, समृद्री सेना रखने का 
अधिकार मिला । आरम्भ में अधिकार-पत्र १५ वर्षो के लिए था। यह अवधि 
बीतने पर फिर से जारी किया जाता, यह परीक्षण करने के बाद कि राजसत्ता 
और सब्ंसाधारण के हितों को कोई क्षति तो नही पहुँचती, दो वर्ष का नोटिस 
देकर अधिकार-पत्र समाप्त किया जा सकता था। 
लन्दन-कम्पनी एक 'रेगुलेटड * कम्पनी की तरह आरम्भ हुई । वह ज्वाइण्ट 
स्टॉक कम्पनी नही थी। कम्पनी के नाम से जो सबसे पहडी समुद्री यात्राएँ हुई 
वह पृथक यात्राएँ थीं; संयुक्त यात्राएँ नहीं थी । उन यात्राओं से केवल उन्ही 
सदस्यों को लाभ हुआ, जो स्वयं ही अपनी इच्छा से उन यात्राओं में सम्मिलित 
हुए । किन्तु सन्‌ १६१२ में संयुक्त पूंजी की आवश्यकता अनुभव की गई और 
सब सदस्यों से साझेदारी में पूंजी लगाने के लिए कहा गया। आरम्भ में यह 
साझा निश्चित और सीमित अवधि के लिए था ।* सन्‌ १६५७ में पहली बार 
सदस्यों ने स्थायी संयक्‍त पूंजी के लिए धन दिया और कम्पनी को एक ज्वाइण्ट 
स्टॉक कारपोरेशन बना दिया । 
(२) 
अधिकार-पत्र से सुरक्षित, लन्दन कम्पनी अपने अत्यन्त घटनापूर्ण जीवन 
में आगे बढ़ी । एक स्थायी आंग्ल-भारतीय व्यापार की नीव रखने के लिए उसने 
भारतीय समुद्र-तट के महत्त्वपूर्ण बन्दरगाहों पर फंक्ट्री बनाना और बस्ती बसाना 
आरम्भ किया । कम्पनी द्वारा स्थापित सबसे पहला व्यापारिक बन्दरगाह था- 





१. कम्पनी को अधिकार-पत्र ( चार्टर ) से छः: अच्छे जहाज और छः अच्छी 
लड़ाक्‌ नावें' और उनके लिए पर्याप्त युद्ध सामग्री, शस्त्र आदि और 
236 पाँच सो नाविक रखने का अधिकार मिला । 
शपीताल]९९ : कावाबा एणाषप्रापागारनोें 0०प्रायआएफ़ 
४०१. 4., 998०८ १4. 

२. ऐसी कम्पनी के सदस्य कुछ ऐसे नियमों के अधीन थे जो सबसे सम्बन्धित थे और 
कुछ सुविधाओं के लिए सबको अधिकार था लेकिन प्रत्येक सदस्य अपनी निजी 
पूंजी पर कायम व्यापार था और कोई संयुक्त पूँजी नहीं थी ।” 
[एटा : छएएा॑,. रण पावा4 : मांइ०्तंत्गों. $प्राएर८५, 
7092० 7. 

३. अवधि पर समाप्त होने वाली साझेदारी में, समय आने पर, साझे का 
विभाजन हो जाता ।” 
बढ (ढगगआ686 पलाड09 ० ॥709, ४० 9., 9०26 80. 


ब्रिटनवासियों का आगमन प्‌ 


सूरत*, जहाँ उसे सम्राट जहाँगीर से ज़मीन और कुछ दूसरी सुविधाएँ मिली 
थीं। सन्‌ १६१६ में मछलीपट्रम में एक फंक्ट्री स्थापित की गई। सन्‌ १६३३ में 
(महानदी डेल्टा में) एक फंक्ट्री हरिहरपुर में खोली गई । सन्‌ १६४० में सेण्ट 
जार्ज का किला मद्रास में बनाया गया | सन्‌ १६५० में कम्पनी को बंगाल के 
शासक से, उस प्रान्त में व्यापार करने, फंक्ट्री बनाने आदि का अधिकार मिला 
(जो वंगारू जीतने पर औरंगजेब के शाही प्रतिनिधि ने बना रहने दिया)। 
फलत: शाही बन्दरगाह हुगली पर एक फंकक्‍्ट्री खोली गई लेकिन नये शाही 
प्रतिनिधि शाटस्ताखाँ के विरोध के कारण कम्पनी विशेष प्रगति नहों कर सकी । 
सन्‌ १६८६ में जॉब चारनाक को हुगली छोड़ना पड़ा और सुतनती, जहाँ वर्तमान 
कलकत्ता स्थित है, आना पड़ा । १६९० में वहाँ एक फंक्ट्री बनाई गई । १६६९ 
में राजा चाल्स ह्वितीय ने राजसत्ता के नाम से १० पौड वाषिक लगान पर 
बम्बई द्वीप और बन्दगाह भेंट किये। इस प्रकार भारत के समुद्र-तट के महत्वपूर्ण 
स्थान सत्रहवी शताब्दी के अन्त तक कम्पनी को प्राप्त हो गए । इन स्थानों से 
कम्पनी अपना व्यापार और अपने दूसरे धंघ युविधा के साथ कर सकती थी । 


(३) 

किसी कम्पनी को एकाधिपत्य देना, आजकल, नागरिकता के साधारण 
अधिकारों पर प्रबल आघात समझा जा सकता हैं कितु वह समय विशेषाधिकार 
और एकाधिपत्य का था और विदेश-व्यापार के क्षेत्र में तो यह बात विशेष रूप से 
थी । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ही ऐसी थीं कि अधिकांश जनता को गिने-चुने 
लोगों की कारपोरेशनों* का एकाथिपत्य माननाप ड़ता। जैसा कि इल्बर्ट ने 
संकेत किया है, 'पूर्वो व्यापार को सफलता से चलाने के लिए यह आवश्यक था 
कि ऐसी समितियाँ बनाई जावे जो देशी राजाओं से समझौता और सौदा करने 
में, अपने नौकरों में अनुशासन बनाये रखने में और अपने यूरोपीय प्रतिद्वन्द्रियों 
को उखाड़ फेंकने में समर्थ हों । स्वतन्त्र या अनधिकृत व्यापारों अपनी निर्बलता 





१. कम्पनी की पहली दो यात्राएँ भारत के लिए नहीं हुई वरन्‌ आचीन 
(सुमात्रा ,, बान्तुम (जावा), और मौलकास के लिए हुईं। तीसरी यात्रा 
में बान्तुम के मार्ग में सूरत पर रुकने की व्यवस्था हुई (२४ आगस्त 
१६०८) । लेकिन शाही फरमान १६१३ में मिला और उस समय सूरत 
में स्थायी फंक्ट्री खोली गई । 

२. आंग्ल-रूसी व्यापार का एकाधिपत्य १५५३-५८ में रूसी कम्पनी को और 
भूमध्य सागर के व्यापार का एकाधिपत्य १५८१ में लीवेण्ट कम्पनी को 
दिया गया था। 


दर भारत में कम्पनी का राज्य 


के कारण, विदेशियों की दया पर रहता और अपने उत्तरदायित्व से विहीन होने 
के कारण अपने देशवासियों के लिए संकट का कारण हो सकता था ।" 


(४) 

फिर भी लन्दन-कम्पनी के प्रति आरम्भ से ही ईर्ष्या और रोष की भावना 
जाग्रत हुई और उसे देशी तथा विदेशी* अनधिकृत व्यापारियों और प्रति- 
इन्द्रियों ने परेशान किया। उसकी पहली मुठभेड़ हुई असाडा-कम्पनी से । 
इस कम्पनी को उसके संस्थापक सर विलियम कोर्टीत के नाम पर कोर्टीन 
एसोसियेशन भी कहते थे। सर कोर्टीन ने अपने प्रभाव और अपनी पहुँच 
द्वारा चाल्स प्रथम से अधिकार-पत्र प्राप्त कर लिया था। इस कम्पनी 
ने असाडा (मेडगास्कर) में एक बस्ती बसाई थी। कुछ समय तक इसने 
बड़े जोरों से व्यापार चलाया और लन्दन-कम्पनी को भारी क्षति पहुँचाई | 
अन्त में एक समझौता हुआ और असाडा-कम्पनी, लन्दन-कम्पनी में मिला 
ली गई । गृह-युद्ध का भी कम्पनी की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा? लेकिन 
विजेता ने उसकी रक्षा की। उसने देशी और विदेशी प्रतिद्वन्द्रियों के साथ 
कम्पनी के झगड़ों का निपटारा किया और १६५७ में एक नया अधिकार- 
पत्र दिया और साथ ही उसे एक स्थायी संयुक्त पूंजी की कम्पनी के रूप में 
बदल दिया ।ं 

नये अधिकार-पत्र के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति ५ पौंड प्रवेश- 
शुल्क और कम्पनी की पूँजी में कम-से-कम १०० पौड देकर, उसका सदस्य 
हो सकता था किन्तु कम्पनी के साधारण अधिवेशन या जनरल कोट में 
मत वही व्यक्ति दे सकता था जिसका पूँजी में साझा ५०० पौंड या उससे 
अधिक हो। १००० पौड के साझेदार कमेटियों अथवा कोर्ट आँवू डाइ- 
रेक्टर्स' की सदस्यता के चुनाव के लिए खड़े हो सकते थे। इनमें से प्रतिवर्ष 
आठ सदस्यों की अवधि समाप्त होती । गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का 


१. (फिटा( : साइ0ठायटगों ७पाए2टए, 0%2० 0. 

२. विदेशी प्रतिद्न्द्रियों से संघर्ष के सम्बन्ध में पृष्ठ ९ और १० देखिये । 

३. पालियामेण्ट के राउण्डहेड अर्थात्‌ प्योरिटन दल ने कम्पनी से बलातू ५००० 
पोंड का ऋण लिया । 

४. १९ अक्तूबर १६५७ के अधिकार-पत्र ने कम्पनी को एक स्थायी संयुक्त 
पूँजी बनाने के लिए जोर दिया। इस प्रकार हंटर के शब्दों में कम्पनी, 
“मध्यकालीन व्यापार-संघ के दुबंल अवशिष्ट से आगत आधुनिक ज्वाइण्ट 
स्टॉक कम्पनी के रूप में बदल दी गई । 


ब्रिटनवासियों का आगमन ७ 


कार्यकाल घटा दिया गया जो अधिक-से-अधिक लगातार दो वर्ष के लिए 
सीमित था । 

चाल्स द्वितीय के प्रत्यागमन के बाद कुछ समय तक कम्पती की सप्ृद्धि 
की घूम रही। यह चढ़ाव सत्रढ्वों शताब्दी की नव्रो दशाब्दी में अपने सर्रोच्च 
बिन्दु पर पहुँचा। उस समय कम्पनी का निर्देशन सर जोशिया चाइल्ड के 
महान व्यक्तित्व द्वारा हो रहा था। उसी समय सन्‌ १६८८ का प्रसिद्ध 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया था ।* किन्तु १६८८ की क्रान्ति के बाद कम्पती 
के लिए स्थिति बिगड़ गई । 

कम्पती के प्रतिद्वन्द्धियों नें क्रांति और बदली हुई राजतीतिक परिस्थिति 
का लाभ उठाया और एक प्रबल विरोब का संगठत किया । १६९१ में 
पालियामेट ने सुदूर पूर्व के व्यापार की सफछता और उस व्यापार को 
एक ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनी के हाथों में बने रहने देने की उपयोगिता को 
स्वीकार किया; और लनन्‍्दन-कम्पनी को उसके प्रतिद्रन्द्रियों द्वारा बनाई 
हुई नई कम्पनी में मिला देने का प्रस्ताव किया गया। लेकिन बहुत बड़ी 
रिश्वतते* देकर सर जोशिया चाइल्ड ने १६९३ में कम्पनीका अधिकार-पत्र 
फिर से जारी करा लिया। 

सन्‌ १६९३ के अधिकार-पत्र के अनुसार कम्पनी की पूंजी बढ़ाकर 
७,४४, ००० पौंड कर दी गई; किसी एक व्यक्ति का अधिकतम साझा 
१०,००० पौड पर सीमित कर दिया गया और हर १००० पौड की पूंजी* 
पर एक वोट के अनुसार किसी एक साझेदार के लिए अधिक-से-अधिक 
१० वोट की सीमा निश्चित कर दी गई । १००० पौंड देने वाले साझेदार 





१. सन्‌ १६८८ का प्रस्ताव : हमारी आय में वृद्धि हमारे ध्यान का विषय 
है ४४७४२ उतने ही ध्यान का जितना कि हमारा व्यापार; अपने व्यापार 
में बाधाओं और दुर्घटनाओं के समुक्ष उसी से बल बनाये रखना है; उसी से 
हमें अपने को भारत में एक राष्ट्र बनाना है ।” 

२. सन्‌ १६९५ में हाउस आँत्‌ कॉमन्स के सामने रखे गए कम्पनी के गुप्त 
खच के हिसाब के अनुसार २३,४६९ पौंड सन्‌ १६८८ और १६९२ के 
बीच खर्च किये गए और १६९३ में ८०,४६८ पौंड खर्व किये गए । 
बुफ्बधठणाठ पाकंब्रगा 4त7रांजांइंरधणा 0 6 0407 70 
रि९४छ०75४४00९ (/0एटशागला, 

३२. सन्‌ १६९८ के अधिकार-पत्र द्वारा एक वोट के लिए ५०० पौंड के साझे का 
नियम हो गया और अधिकतम वोटों की संख्या ५ कर दी गई। 
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कमेटियों के चुनाव के लिए खड़े हो सकते थे*; लेकिन गवनंर या डिप्टो 
गवर्नर होने के लिए ४००० पौड का साझा होना आवश्यक था । सारे स्थान- 
परिवर्तनों का उल्लेख एक रजिस्टर मे किया जाना था । इस रजिस्टर को 
सावंजनिक निरीक्षण के लिए सुलभ रखना था। सयुकत पूँजी का भुगतान केवल 
इक्कोस वर्षों के लिए था ।'* 

अधिकार-पत्र फिर से मिलने के कारण लन्दन-कम्पनी का बल बढ़ा और 
उसने पूर्वी द्वीप समृह के लिए जाने वाले रेडब्रिज जहाज़ को रोक लिया । 
कम्पनी ने इस व्यवह्वार पर आपत्ति की और प्रश्न पालियामंट के सामने 
आया। हाउस आँब्र कामन्स ने १६९४ में एक प्रस्ताव स्वीकार किया, “कि 
इंगलेड की सारी प्रजा को पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने का समान 
अधिकार हैं, जब तक कि पालियामेट के एक्ट द्वारा ही उस पर रोक न लगा दी 
जाय ।'' इस प्रकार उस समय के लिए लन्दन-कम्पनी का एकाधिपत्य तोड़ दिया 
गया । साथ ही लाड मंबन्‍ले के शब्दों मे सदा के लिए यह निर्णय कर दिया गया 
कि, लोक सभा के अतिरिवत और कोई सन्ता किसी व्यक्ति या सम॒दाय को 
समसार के किसी भाग से व्यापार करने के लिए एकाधिपत्य अथवा विशेषाधिकार 
नही दे सकती ।” 

सन्‌ १६९४ के प्रस्ताव से व्यापारिक एकाधिपत्य प्रदान करने का 
अधिकार राज-पद से हटकर पालियामेट में आ गया। अब एक एक्ट के लिए 
तत्कालीन अर्थ-मन्त्री ( चांसठर आँव्‌ दी एक्सचेकर ) मि. माण्टंगू द्वारा, 
पुरानी और नई दोनों कम्पनियाँ, लोक सभा मे पयत्न करने लगी। माण्टेगु 
को धन की बड़ी भारी आवश्यकता थी और दोनों कम्पनियों के बीच व्यापार 
का एकाबिपत्य नीलाम पर रख दिया गया । 3 पुरानी कम्पनी ने पहले ही 
रिव्वित में बई[-बडी रकर्म खर्च की थी और हाल में ही फ्रांस से युद्ध के मय में 
बड़ा भारी घाटा उठाया था और वह ४ प्रतिशत व्याज पर केवल ७,००००० पड 
का ऋण दे सकती थी और वह भी पूंजी बढ़ाकर १५,००,००० पौंड करने 





१. सन १६९८ में बढ़ाकर २००० पौंड कर दी गई । 
२. वीएटा : स्राहाणा09 57०८०, 0386 206. 


३. “(विशेषाधिकारों के बदले में राज्य के लिए ऋण लेने की) यह व्यवस्था 
उससे अच्छी थी जिसमें व्यापारियों को विशेषाधिकार राजाओं को भेंट 
देने और मन्त्रियों को रिश्वत देने से मिलते थे और इसे अगली पीढ़ी में 
बहुत बढ़ावा मिलना था ॥/ एट॥: ज्ांशाक्मट्शों $परार०ए, 
7226 28. 
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की अनुमति मिलने पर । कितु नई कंपनी २०लाख पौंड उबार देने को प्रस्तुत थी । 
माण्टेगु को इतने की ही आवश्यकता थी। पर नई कम्पनी की ब्याज की दर ८ 
प्रतिशत थी। 'गलियामेट में बिल रखा गया जिसके अनुसार, सरकार के छिए 
२० लाख पांड ऋण की माँग की गई । उसके बदले में ऋग देते बालों को पूर्वी 
दीप समृह के साथ व्यापार करने का एकाबिपत्य था । पुरानी कम्पनी को 
उसके अधिकार-पत्र के अतुसार ३ व्य अर्थात्‌ सितम्बर १७०१ तक समय देना 
था। जब प्र॒रानी कम्पनी ने यह अनुभव किया कि एकाविपत्य ओर किसी प्रकार 
नहीं बच सकता तो वढ़ सारी रकम का प्रवन्ध करने के लिए तेयार हुई किन्तु 
यह प्रस्ताव देर से आया। नई कम्पनी को एकाविपत्य देने वाला बिल पालिया- 
मेंट के दोनो भवतों से स्त्रीकृत हों गया आर जुलाई १६९८ में उसे राजकीय 
स्व्रीकृति मिल गई । 

सन्‌ १६९८ के एक्ट ने ऋण देने वालो को इस बात की स्वतन्त्रता दी 
कि वे अपनी पूंत्री के परिमाण के अन्तर्गत अलग-अलग अथवा “राजकीय 
अधविकार-पत्र के अधोन* संथ्क्त रूप से व्यापार कर सकते हे ।” “अधिकांश 
ने पिछली बात को पसन्द किया और परिणामतः ५ सितम्बर १६९८ को 
शाही अधिकार-पत्र द्वारा दी इगलिश कम्पनी ट्रेंडिंग दि ईस्ट इडीज़' नाम 
की नई कम्पनी बती । उसका प्रबन्ध २४ डाइरेक्टरों को सौपा गया । 
ये लोग अपने में से हो एक अध्यक्ष (चंयरमन) और एक उपाध्यक्ष नियुक्त 
करते। इस सम्बन्ध म॑ एक्र ध्यान देते को बात यह हैँ कि पहली कम्पनी की 
तरह इस कम्पनी के लिए कोई पृथक प्रवेश-शुल्क नहीं था।* 


सन्‌ १६०९८ के एक्ट बन जाने के फलस्वरूप दोनों कम्पनियों में घातक 
प्रतिद्वन्द्रिता हुई जिसमें सचाई के साथ व्यापार करने के सारे नियमों की 
अवहेलना की गई। पुराती कम्पनी को अनुभव था और साथ ही नई कम्पनी 
में कुछ स्वायं भी था । कारण यह था कि भविष्य के लिए सुरक्षा की दृष्टि 
से पुरानी कम्पनी ने नई कम्पनी की २० लाख पोड की पूँजी में ३,१५,००० 
पौड दिये थे। दूसरी ओर सन्‌ १७०१ में पुरानी कम्पनी के बन्द होते तक 
नई कम्पनी प्रतीक्षा कर सकती थी। किन्तु इसप्ती बीच स्थिति बड़ी विकट 


१. 70४8: (बल ५७, (2ग्रीगा986 पल्ांडाएणए णी फातवाव, 
१०. ५४, 9०४०४ 98-99 
२. 06८7: साहडठ॑टकव $प्राएटए, 992० 28. 
रे. ई0घटः : (गए 7५, (४8)0708८ प्ाइणर ए व, 
५०). ४, 9०४०४ 98-90. 
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हो गई । नई कम्पनी को असाधारण क्षति होने लगी। उसके लिए एकमात्र 
उपाय पुरानी कम्पनी से किसी प्रकार समझौता करना था। इस प्रकार लाड़ 
गोडोल्फिन के हस्तक्षेप से समझौता हुआ। उसके अनुसार दोनों कम्पनियाँ 
अपनी सम्पत्ति के मल्य आँके जाने के बाद, बराबर के साझे में एक हो जाते 
को तैयार हो गई। सन्‌ १७०२ के इस समझौते के अनुसार “पुरानी कम्पनी 
को सात वर्ष तक पृथक सत्ता बनाये रखने की अवधि मिली, किन्तु इंगलिश 
कम्पनी के नाम से व्यापार सयुबत रूप से चलने की व्यवस्था थी। इस स॒क््त 
व्यापार का लाभ दोनो के लिए था और उसका निर्देशन २४ सदस्यों के हाथ 
में होना था--१२ सदस्य पुरानी कम्पनी द्वारा छांटे हुए और १२ नई कम्पती 
द्वारा । सात वर्ष बीतने पर पुरानी कम्पनी को अपने अधिकार-पत्र' छोड़ देने 
की शर्ते थी और नई कम्पनी दी यूनाइटेड कम्पनी आऑँँब मचेण्ट्स आँत्र्‌ इंगलंड 
ट्रेडिंग टु दी ईस्ट इंडीज़' नाम से व्यापार चलाती । 

सन्‌ १७०२ के समझौते में कुछ झगड़े उठ खड़ें हुए और कठिनाइयां 
सामने आई। इनका निपटारा करने के लिए १७०७ में एक्र एक्ट बनाया 
गया। इसके द्वारा नई कम्पनी से सरकार को बिना ब्याज के १२ लाख पौड़ 
का एक अतिरिक्त ऋण देने के लिए कहा गया। इस प्रकार कुल ३२ लाख 
पौंड पर ब्याज की दर घटकर केवल ५ प्रतिशत रह गई। बदले में इंगलिश 
कम्पनी के विशेत्वातिकार १७२६ तक बढ़ा दिए गए । साथ ही इस कम्पनी को 
उन व्यापारियों से, जिन्होंने १६०८ में व्यक्तिगत रूप से व्यापार करने का 
निश्चय किया था, उनका व्यापार खरीद लेने का अधिकार दिया गया । 
दोनों कम्पनियों के प्रमुख प्रश्नों को हल करने के लिए लाई गोडोल्फित 
मध्यस्थ नियुक्त किये गए। उन्होंने सितम्बर १७०८ में अपना निर्णय दिया। 
मार्च १७०९ में पुरानी कम्पती ने अपने अधविकार-पत्र राती को सौपय दिए। 
इस प्रकार लंदन-कम्पनी के पृथक अस्तित्व का अन्त हो गया। नई कम्पती 
ने! अपने उपर्युक्त नाम से पुरानी कम्पती का काम हाथ में ले लिया और 
अपना घटनापूर्ण एवं समृद्धिशाली जीवन आरम्भ किया । 


१. 4॥6 : ह्रांडाठ09] 5प7५९८५, 092० 30. 


२. औबर ने यूनाइटेड कम्पनी का विधान इस प्रकार दिया हैं: “कम्पनी उन 
सब व्यक्तियों की थी जिनका तत्कालीन २० लाख पौंड की पंजी में हिस्सा 
था । प्रत्येक पुरुष या स्त्री को, जिसका अपने या दूसरे नाम में ५०० 
पौंड का साझा था, वोट देने का अधिकार था। वह मालिकों की मीटिंग में, 
जिसे चार्टर द्वारा 'जनरल कोट आँव प्रोप्राइटर्स” का नाम दिया गया था, 
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(५) 

यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कम्पनी का जन्म और औरंगजेब के महान्‌ मुगल 
व्यक्तित्व का अवसान, ये दोनों बातें एक ही साथ हुई। यह एक एऐवा संयोग 
था जिसका आगे चलकर भारत के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ा । 
लेकिन भारत में अपना प्रभुत्व जमाने से पहले यूताइटेंड कम्पती को यूरोपीय 
प्रतिदन्द्रियों, विगेशकर फ्रास और साथ हो भारतीय जासकों के प्रबल 
विरोध का सामना करना था । 

सत्रहवी शताब्दी के मध्य में ही पुर्तगालवासियों की शक्ति नष्ट हो 
चुकी थी। १६४८ में मन्स्टर की संधि के अनुसार भारत में पूर्तगालवासियों 
का अधिकार पश्चिम तट पर दीव, दामन और गोआ पर ही रह गया 
था ।"* १६४८ के बाद पूर्व में पुतंगाल वालों का महत्त्व समाप्त हो गया था । 


ब्ध्० 


हाँ डैण्ड वालों से संव्न अविक समय तक चला। १६२३ में एम्बायना 
में हाँ लण्ड वालों ने सब अंग्रेजों को मार डाला। उसका परिणाम यह हुआ कि 
लंदन-कम्पनी स्पाइस द्वीप के साथ व्यापार से हट आई और उसने अपनी 
शक्ति भारतीय व्यापार मे केन्द्रित की | १६५४ में वेस्टमिन्स्टर की संधि 
के अनुसार क्षति-पूत्ति के रूप में कम्पनी को ८५,०००*१ पौंड मिले। (क्रोमवेल 
के अधीन) ब्रिटेन और हॉलेण्ड में तीन वर्य युद्ध होने के बाद यह संधि हुई 
थी। अन्त में फ्रांस ने यूरोप में हॉलेण्ड की शक्ति को कुचल दिया और 





विवाद में भाग ले सकता था। प्रोप्राइट्स को २००० पौंड के साझेदारों 
में से २४ डाइरेक्टर चुनने होते थे । काम करने के लिए कम-से-कम 
१३ सदस्यों की उपस्थिति अनिवायं थी। संयुक्त €प से उनका नाम 
था 'कोर्ट ऑँव डाइरेक्टसे । चार्टर के अनुसार हर तीन महीने बाद कोर्ट 
की मीटिंग होती अनिवाय थी। कम्पनी के शासन के लिए नियम बनाने 
को एक कमेटी नियुक्त किये जाने की व्यवस्था थी। वह नियम-कानून 
उतने ही मान्य थे जितने कि पालियामेंट के नियम, बशतें कि वह किसी 
एक्ट के प्रतिकूल न हों।” फ्रेश : फट 5८ बाप 970: 
87685 0 फि्रप्रशा ऐ0जएल' 77 पाता३ 9०8० 45. 

१. ये स्थान अब भी पुतंगाल वालों के अधिकार में हैँ किन्तु १५ अगस्त 
१९४७ को भारत के स्वतन्त्र होने के बाद उनका भविष्य भारत और 
पुतंगाल, दोनों देशों की सरकार के विचाराधीन है। 

२. इसमें से क्रोमवेल ने कॉमन वैल्थ सरकार के लिए ५०,००० पौंड उधार 
ले लिए । 


१२ भारत में कम्पनो का राज्य 


१६९७ में रिसविक की संधि होने पर पूर्व में हॉलेण्ड वालों का व्यापारिक 
प्रभुत्व भी समाप्त हो गया । 
(६) 
इस प्रकार सत्रहत्री शताब्दी में इगलेण्ड के दो यूरोपीय प्रतिद्वन्द्री मंदान 
से निकल गए किन्तु फ्रांसीसी अभी जमे हुए थे। भारत के पूर्वी तट पर मद्रास 
के निकट पांडिचरी और कलकने के निकट चन्द्रनगगर में उन्होंने अपनी 
स्थिति इढ़ कर छी थी।" स्थातीय फ्रासीसी शासकों ने भारतीय शासकों से 
मित्रता बढ़ाई और फलत: देश में अपनी शक्ति ओर प्रभुता जमाने में सफल हुए। 
फ्रासीसियों और अवेज़ों में प्रभुता के लिए वास्तविक संबर्ष १७४१ 
में डप्ले के पाडिचरी के शासक ( गवर्तर ) नियुक्त होने पर आरम्भ डुआ। 
यह संघर्य २० वर्य तक चला। पहले आठ वर्षों में अर्थात्‌ १७४९ तक फ्रांसी- 
सियो का पक्ष प्रवलतर रहा। क्‍्लाइव द्वारा आर्कोट जीत लेने पर पासा पलट 
गया किन्तु अन्तिम रूप से फ्रासीसी शक्ति अभप्रेज़ों द्वारा वन्देवश की जीत के 
बाद ही २१ जनवरी १७६० को परास्त हुई । 


(०) 
इस बीच बगाल में महत्वपूर्ण घटनाएँ घट रही थी । 
बंगाल के नये नबाव सिराजुद्ौला ने अंग्रेजों की अकड और शदात्रता- 
पूर्ण हरकतो से चिढ़कर १७५६ में कलकत्ते पर चढ़ाई की । गवरतर (ड्रेक) और 
मुख्य सेनिक अविका री ने किले को उसके भाग्य पर छोड़ दिया---और स्व भागकर 
हुगली में ब्रिटिण जहाज़ों पर पहुँच गए । मामूठी लड़ाई के बाद फोर्ट विलियम 
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की सेता ने हथिय्रार डाल दिए ओर ब्डेक होल की कथित घटना हुई | वलाइव 





१. यमन, हरिकल और माही--इन तीन स्थानों पर भारत में फ्रांसीसी 
अधिकार और वना हुआ हैँ। १९ जून १९५४० को चन्द्रनगर में भारत में 
विलयन के लिए मत दे दिया हैं। शेप चार फ्रांसीसी अधिकारों के प्रइन 
पर दोनों सरकारों में बातचीत चल रही हैं । 

२. ला : 57€टटाटड बात क्‍200पगटगरा3 9 िताव7 ?0०८ए. 
५०0. 3, 9926 4. 

३. ब्लेक होल के विषय में इतिहासकारों के विवाद में पड़ने की यहाँ आवश्यकता 
नहीं है । अधिकांश> भारतीय और कुछ अंग्रेज और विदेशी इतिहासकार यह 
मानते हे कि यह घटना कभी हुई ही नहीं; यदि हुई तो नगण्य रूप में। 
अन्यथा कोर्ट ऑव डाइरेक्टर्स के पास बंगाल कौसिल से जो कागज भेजे जाते 
थे उनमें इसकी चर्चा अवश्य होती । फ्रांसीसी भारत के एक भूतपूर्व गवर्नर- 
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और वाटसन मद्रास से हालत सँभालने और क्षति-पूर्ति करने के लिए भेजे गए। 
उन्होंने तुरन्त ही बजबज के किले को अपने अधीन किया ओर २ जनवरी १७५७ 
को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया । एक सप्ताह बाद हुगली का किला भी 
जीत लिया गया । क्षति-पू्ति करने के आवार पर नवाब के साथ संधि भी 
की गई । 

क्लाइव ने कलूकत्ते में बसकर नवाब के मन्त्रियों के साथ षड़्यंत्र रचने शुरू 
किये | उसने नवाब के सेनानायक मीर जाफर के साथ एक संधि की । क्लाइव ने 
धोखे और जालसाज़ी से अमीचन्द को उसके इनाम के मामले में ठगा। इस प्रकार 
अपनी स्थिति दुढ़ करके क्लाइव नवाव की सेना से मुशिदाबाद के पास टक्कर लेने के 
लिए बढ़ा। पलासी मे युद्ध हुआ। नवाब की सेना हार गई। सिराजुद्ौला वेष 
बदलकर भागा, पर पकड़ा गया और बनन्‍्दीखाने में डाल दिया गया । बाद में मीर 
जाफ़र के एक लडके ने उसको मार डाला। अग्रेज़ों ने संधि का पालन किया और 
२७ जून १७५७ को मीर जाफ़र नवाब घोषित कर दिया गया । 


(८) 
सन्‌ १७६१ तक अंप्रेज़ों नं परिस्थितियों को अपने वश में कर लिया । उन्होंने 
फ्रांसीसियों को और सिराजुद्ौला को हरा दिया था। दक्षिण में और पूर्व में उनकी 
शक्ति सर्वोपरि थी । मराठों से, जो उस समय भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली 
थे, उन्हे अपनी साम्राज्यवादी योजनाओं के लिए खतरा हो सकता था । किन्तु उनके 
भाग्य से, १७६१ में पानीपत की हार से मराठों की दशा बहुत बिगड़ गई। इस 
प्रकार भारत में ब्रिटिश राज्य के विस्तार के लिए मार्ग खुला हुआ था। 


क्लाइव ने भारत में ब्रिटेनवासियों का भविष्य स्पष्टता के साथ देखा उसने 
अपने साम्राज्य की नींव बड़ी चतुराई और दुड़ता के साथ रखी । शीघ्यता से 
विस्तार करने और सशस्त्र विजय की नीति अपनाने के स्थान पर वह बड़ी 
सावधानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ा; एक स्थान पर कुछ भमि का 
अधिकार लिया तो किसी दूसरे स्थान पर मालगुज़ारी उगाहने का काम लिया 
वनननननननननननननननमनमनन++-मनन-मन+3++०-नम+न-०>+» न 


जनरल भातिनो, जो उस समय के इतिहास के अधि कारी विद्वान्‌ माने जाते 
हैं, यह मत देते हें कि जब तक नये प्रमाण न मिलें, ब्लैक होल की घटना को सिद्ध 
करने के लिए, उपलब्ध प्रमाण पर्याप्त नहीं हैं । 

१. कुछ अंग्रेज़ लेखकों ने क्लाइव का कलंक धोने के लिए पूर्वी देशों के रहने वालों 
की नेतिकता पर आघात किया है । उनके अनुसार क्लाइव ने उन्हीं लोगों 
की चाल अपनाई । किन्तु इरासे कोई सफाई नहीं होती ; एडमिरल वाटसन 
ने उसे ऐसा नहीं समझा । 


१४ भारत में कम्पनी का राज्य 


ताकि कोई ,बल विरोध न उठ खड़ा हो और भारतवाप्ती विदेशियों' को मार 
भगाने के छिए संगठित न हो उठे । क्लाइव ने बडी कुशलरूता के साथ स्थिति को 
सँभाला । उसने दिल्ली के मुगल सम्र ट्‌ की सर्वोपरि सत्ता स्वीकार की । उसने 
सम्र.ट्‌ से कम्पनी को सरकार देने की, हे३राबाद से कर्ताटक पृथक्‌ करने की, और 
बंगाल मे कम्पती को दीवार्त।* का अधिकार देते की माँग की । उसे बंगाल को 
सरकार के साथ मिलाने के लिए बरार के राजा के प्रदेशों पर अविकार नहीं 
किया वरन्‌ राजा को मनाकर राजी कर लिया । उप्ते बक्सर के बाद अवब को 
छीना नड़ी वरन्‌ नवाब को अयना सातव्रो बना लिया। बड़ मराठों से लड़ा नही वरन्‌ 
उड़ो॥ में उनके चौथ के अविकार का स्व्रीकार कर लिया । दक्षिग में पेगवा के 
विरुद्ध शक्ति का सवुलत करने के लिए उसते निजाम से मित्रता कर ली। इप प्रकार 
उसने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कम्पती की स्थिति को सु ड़ किया और पूरे में त्रिटिश 
साम्राज्य को नीव रखी। 


दूसरा अध्याय 


ब्रिटिश राज्य का आरम्भ 
(१) 


सन १७६५ में दीवाती का अधिकार मिल जाने से कम्पनी के मालिकों को 
बड़ी भारी प्रसन्नता हुई । भविष्य की सुनहली कल्पनाओं से उनकी आँ वे चौविया 
गई । क्लाइव के अनुसार १७६५ में बगाल की कुल मालगुजारी ४० लाख पौंड 
थी और सारे व्यय निकालकर कम्पर्ती की विशुद्ध आय १६,५०,००० पौड थी । 
१७६७ में कम्पनी के स्टॉक की दर बड़कर २६७ और लाभाश १२६ प्रतिशत हो 


१. प्रो० वीथ लिखते है * 'मीर कासिम के प्रबल विरोध से कलाइव को इस बात 
का भय था कि कहीं देशी लोग, यूरोपीय साथियों के अभाव में अपने ही 
साधनों से, अपने उस प्रमाद को छोड़कर, जो यूरोपीय सहायकों की उपस्थिति में 
था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध, सुसंगठित होकर विकट युद्ध न करें ।” [लगा 47 
ग्रिड ए>72€266९ ६0 *5756९०ाट३8 छातवे ॥000प्रयलाएड ठम वातंधा 
70॥८ए. 

२. क्लाइव ने १७५९ में अंग्रेज़ों के लिए बंगाल की सूबेदारी प्राप्त करने के 
उद्देश्य से पिट को अपने दृष्टिकोण पर लाने का प्रयत्न किया था। िशंधी : 
5[०९९८ं४८४ ग्यते ॥00टप्राध्य5 ठत ्रताभा 700८५. 
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गया । कम्ननी के कर्मचारी अपने साथ बड़ी भारो सम्पत्ति ले गए और इंगलेंड 
में अपने नाम की बस्ती और प्रदेश बनाकर नवाबों को भाँ।त जम गए ।* हाउस 
आँव कॉमन्स के सदस्प्रों ने राजसत्ता के लिए वाछित धन पाने का सुअवसर 
देखा और कम्पर्नी पर यह धन देने का दायित्व डालकर उन्होंने अपने निर्वाचकों 
की दृष्टि म॑ अपने-आपको न्याय्य ठहराया। किन्तु ४००,००० प्रति वर्य का 
मूल्य" छूकर ओर बदले में कम्पनी को भारत के अधिक्ठत प्रदेश।? पर यवावत्‌ 
अधिकार बनाये रखने की अतुमति देकर वे (हाउस आँब वॉनन्‍्स के सदस्य ) 
कुगासन के प्र।ते आँव बचाने के नाते एक भव्वकर विश्वास-घ्रात के अपराधी 
थे। जब से माण्टेग को उक्त योजना" सूझी यूनाइटड कम्पनी ने अवधि बीतने 
पर अधिकार-पत्र फिर से प्राप्त करने के लिए हर बार धन दिया था। इस प्रकार 
१७५० तक कम्पर्ती ने ३ प्रतिशत ब्याज पर राजसता को ४२ लाख पांड ऋण 
दिया था । १७६७ में पालियामेट ने एक एक्ट बनाया । उसमें दो व्य तक ४ लाख 
पौड प्र।तिदर्ष के हिसाब.से धन देने की माँग थी । बदले में कम्पनी को उसी अवधि 
के लिए मालगज़ारी और प्रादेशिक अधिकार बनाये रखते की अतुमति थी । 
१७६०९ में यह समझोता पॉज वय्य के लिए बड़ा दिया गया । 


(२) 
इस बीच भारतीय परिस्थिति अत्यन्त जटिल होती जा रही थी । कम्पनी 
के अधिकार तीन प्रेतोडसियों में थे। हर प्रेतीडेपी की अपनी सरकार थी-- 
गवर्वर और कौन्सिल--पृ 4क ओर स्वतन्त्र । प्रत्येक का लन्दन में डाइरेक्टरों से 

१. नवाब के वर्णन के लिए देखिये [9878८॥75 ७9ए४0॥, (गुआ०0' प[., 

२. इस प्रकार राजमसत्ता ने भारत से होने वाली धन-प्राषप्ति में अपना 
हिस्सा जताया और भारतीय प्रदेशों की सत्ता के नियंत्रण करने का 
अधिकार भी जताया। * * * * * **** 

३. बिटांधा : ७ए92टटाटड. था फछ0०प्रागप्याड णा. वात 
2>0॥09, ४०]. , ०९८ >५।. 

४. बरक्क ने कहा कि मन्त्रियों ने ४ लाख पौंड के मूल्य में इस रक्त-पात, इस 
बलात्कार, इस दुष्टता, इस शोषण को उचित ठहरा दिया था। इस 
अपराध-कर को स्वीकार करने के बाद फिर कोई बुराइयाँ नहीं सुनीं 
गद ॥ 5 58: 00&08 (याएश' २४६, एकाग्रःए॑त86 प्राइ0ए 
0 गाव, ४०0). ७, 7०8० 83. 

५. दिलाएं ; 579९९९०४65 बात [000प्ाट008 07 पता ए0॥०ए, 
५०१ 7, 9०2० 0. 


१६ भारत में कम्पनी का राज्य 


सीधा सम्बन्ध था । डाइरेक्टरों द्वारा कम्पनी के ऊँचे कर्मचारियों में से गवर्नर और 
कौसिल के सदस्प्रों की नियुक्ति होती थी । इन सदस्प्रों की संख्या १२ से लेकर 
१६ तक होती । इनमें से कुछ सदस्य बहुबा अनुपस्थित होते । केन्द्र से दूर, देश 
के भीतरी भागों में फंक्ट्रियाँ उनके आबीन थी। सत्ता गवर्नर और कौसिल में 
संयुक्त रूप से निहित थी और उसका निर्णय बहुमत पर था । कौसिल के सदस्यों 
के बिखरे रहने के कारण, काम का ढग से चलाना बहुत कठित हो गया था । इस 
कारण क्लाइव को कौसिल के कार्मो को एक छोटी हुई कमेटी को सौपने का 
अधिकार दिया गया । 

न्याय के सम्बन्ध मे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कठिनाइयाँ अतृभव 
की जा रही थी। १७५३ के अधिकार-पत्र द्वारा प्रेभीईती के नगरो के लिए 
मेयर के न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे। इन न्यायालरूयों को उन यूरो- 
पियनों पर, जो इन नगरों में रहते थे या उनसे सम्बन्धित फंक्ट्रियों में रहते 
थे, दीवानी, फ़ौजदारी और धामिक अधिकार था ।" लेकिन उस समय तक 
बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रेवीडेंमी में अग्नेजों की संख्या काफी बढ़ गई थी । 
इंगलेंड के कानून के अतुसार कलकत्ते के मेयर के अधिक्रार-क्षेत्र से बाहर उन्हें 
दंड देने का कम्पनी को कोई हक नहीं था, जब तक कि वह इंगलेंड वापिस न 
पहुँचें; लेकिन उस हालत मे साक्षियों की गवाही न मिलती ।१ यह अतुभव किया गया 
कि इस कठिनाई का हल प्रान्त में एक सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट ) स्थापित 
करने से ही हो सकता हैं । 

गवर्नर और उसकी परिषद्‌ (कौसिल ) के अधीन सिविल और सेनिक क्मं- 

चारी थे। इनका मु शियों, दलालों और व्यापारियों में वर्गकिरण था। उनका वेतन 
हास्यास्पद रूप से कम था। पाँच साल से काम करने वाले मुन्शी को केवल १० 
पौड प्रतिवर्य मिलते । परिषद्‌ के सदस्य को ८० पौड प्रतिवर्थ मिलते और गवर्नर 
को ३०० पौड प्रतिवर्य | परन्तु उनकी ऊपरी आमदनी असाधारण थी। अनुभव 
ने उन्हें गरीब आदमियों से भेंट, रिश्वत और नजराना लेने की कला में निपुण 
बना दिया था । लेकी के शब्दों में, देशी आदमियों ने इससे पहले ऐसे अत्याचार 
का अनुभव नहीं किया था जो इतना पूर्ण, इतना कुशल और इतना निर्मम 
हो: 73:32 पूरे जिले जो किसी समय समृद्ध और घने आबाद थे, अब बिलकुल 
उजड़ गए थे। ऐसा देखा गया कि अंग्रेज व्यापारियों का दल दिखाई पड़ते ही 
१. ४ ए४र्पा ह॥ : 4॥6 १७४०४ ० 7709, 9०2८४ 278-70 
२. सन्‌ १७७३ की पालियामेंटरी कमेटी के अनुसार सन्‌ १७५७-६६ की 

अवधि में इस प्रकार ६० लाख पौंड जनता से बलात्‌ बसूल किये गए 

थे। मीर जाफ़र से क्लाइव को जो धन मिला वह इसके अतिरिक्त था । 


ब्रिटिश राज्य का आरम्भ !१्छ 


गाँव तुरन्त खाली कर दिए जाते, दुकानें बन्द कर दी जाती और सड़कें घबराए 
हुए भागने वालों से भर जाती । १७७०-७१ में फसल न होने के कारण बंगाल में 
जो भयंकर अकाल पड़ा उस समय जनता का कष्ट चरम सीमा पर पहुँच गया । 
किन्तु कम्पनी के कमंचारी इतने निर्देय और इतने निल्‍्ंज्ज रूप से लालची थे 
कि उन्होंने जनता के कष्टों से लाभ उठाया और अकाल की स्थिति का निज के 
लिए धन बटोरने में उपयोग किया । कम्पनी के कमंचारियों की लूट-मार") 
इतनी निर्मम थी और जनता के कष्ट इतने अधिक थे कि अन्त में पालियामेट के 
सदस्यों को कुछ करने के लिए बाध्य होना पडा ।* हाउस आँव कॉमन्स में कल 
बर्गोयन के प्रस्ताव पर १३ अप्रैल १७७२ को ३१ सदस्यों की एक छेंटी हुई 
कमेटी की नियुक्ति की गई । इसे ईस्ट इंडिया कम्पनी के काम और उसकी 
व्यवस्था की जाँच करने का भार सौपा गया। 

इस बीच कम्पनी की स्थिति बड़ी गम्भीर होती जा रही थी; वह बड़ी 
तेजी के साथ दिवालियेपन की ओर बढ़ रही थी । अगस्त १७७२ में कम्पनी के 
पदाधिकारियों ने अपना व्यय न चला सकते को असमयेता को स्वीकार किया 
और लाडं नॉथं से ऋण माँगा। बलिहारी हैँ कम्पनी के करमंचारियों की लोडपता 
को जिसके कारण कम्पनी की आय तेजी से घट गई । प्रदेशों के बढ़ जाने, एक 
बड़ी सेना बनाये रखते ओर जब-तब युद्ध में भाग लेते के कारण उसका व्यय बहुत 
बढ़ गया था। हाल ही में हेदरअली के हाथों दक्षिण में हारकर कम्पनी को बड़ो 
भारी क्षति उठानी पड़ी थी | अगले तीन महीतों में आवश्यक भुगतान करने के 
लिए कम्पनी के पास १२,९३,००० पौड की कमी थी । राजसत्ता का ऋण हो 
कम्पनी को नष्ट होने से बचा सकता था । 
१. 44072८८ ४४०7००!८ ने लिखा है “अत्याचार और लूट-मार के ऐसे दृश्यों 


से हृदय काँप उठता हैं ।' * * सोने की लोलपता में हम स्पेनवासियों की 
तरह है और उसे प्राप्त करने में हॉलंण्डवासियों की तरह परिष्कृत हे । 


२. कम्पनी के अधिकारियों ने अतुल सम्पत्ति एकत्रित की थी। सर्वंसाधारण के 
हृदय में यह संदेह था कि इन नवाबों ने यह सम्पत्ति अनुचित ढंग से प्राप्त की 
थी । इंगलेण्ड में इन कर्मचारियों का सम्पत्ति के कारण राजनीति पर प्रभाव 
पड़ता था। साथ ही यह संदेह था कि किसी व्यापारिक संस्था के लिए अपने 
नाम पर प्रादेशिक सर्वोच्च सत्ता हथियाना कहाँ तक न्‍्यायोचित था। इन सब 
उपयुक्त कारणों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के कामों की ओर राष्ट्र का ध्यान 
आकर्षित किया और हाउस आँव कॉमन्स ने कम्पनी के भारतीय शासन की 
जाँच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक क -टी नियुक्त की ।” ६ 3]८: 
छिवाबा 3 वागांयांड।'बध07, [09828०8 ॥7 237 8 से अनूदित । 


१८ भारत में कम्पनी का राज्य 


२६ नवम्बर १७७२ को पालियामेंट खुलने पर लाड नॉर्य ने कम्पनी 
की वस्तु स्थिति की जाँच करने के लिए एक गृप्त कमेटी नियुक्त करने का 
प्रस्ताव रखा । कमेटी ने बड़ी जल्दी ही अपनी पहली रिपोर्ट दी। दिसम्बर 
१७७२ में पालियामेट ने एक एक्ट पास किया और उसमें कम्पनी को भारत 
में निरीक्षण के लिए कर्मीशन भेजने से रोक दिया गया। 

गृप्त कमेटी अपना काम करती रही और उसने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 
मई १७७३ में दी । उसके फलस्वरूप पूर्वी प्रदेशों के शासन के नियन्त्रण का निर्णय 
क्या गया। १० मई को कर्नल बर्गोयन और सर विलियम मेरेडिथ" ने भारतीय 
इास्न की तीखी आलोचना की । १८ मई को लाडे रॉय ने अपना प्रसिद्ध बिल 
पेश क्या जो बाद में १७७३ का रेगुलेटिंग एक्ट बन गया। कम्पनी की आथिक 
कठिनाइयो का हल करने के लिए पालियामेट ने एक एक्ट और पास किया । इस 
एब्ट के द्वारा १४ लाख पौड का ऋण ४ प्रतिशत ब्याज पर सरकार द्वारा दिया 
गया। ऋण लौटा देने तक ४ लाख पौड प्रतिवर्ष का वापिक भुगतान छोड दिया 
गया । ऋण वापस होने तक कम्पनी को ६ प्रतिशत से अधिक लाभाशञ घो।पत 
करने से र।क दिया गया । जब तक बॉण्ड का ऋण घटकर १५ लाख पीड न 
हा जाय, लाभादय ७ प्रतिशत से अधिक नहीं किया जा सकता था। कम्पनी को हर 
छ. महीने बाद जाँच के लिए ट्रेज़री (अथ॑ं-विभाग) को अपना आय-व्यय का 
ह्साव देने को कहा गया ।” कम्पनी को भारत-स्थित कमंचारियों के बिल स्वीकार 
करने की वाषिक सीमा ३ लाख पौड़ कर दी गई और उसको ब्रिटेन में बने माल 
को अपनी सीमा के अन्दर ब्रिटिश बस्तियों में निर्यात करने की सीमा भी निश्चित 


कर दी गई ।* 


( रे ) 
कम्पनी (एक व्यापारिक संस्था ) के राजनीतिक सत्ता हथियाने के अधिकार 
पर आरम्भ से ही आपत्ति की गई थी और पालियामेट के हस्तक्षेव करने को कहा 
गया था। किन्तु कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा राजनीतिक अविकार के दुष्पपरयोग 
के प्रमाण एकत्रित होने पर, कमरण्ती द्वारा प्रादेशिक सत्ता बनाये रखने के विरोध 





१. सर विलियम मेरेडिथ के शब्दा में, “ये व्यवसायी नरेश हमेशा ही खतरनाक 
हैं। इनका बेचने का नियम इच्छानुसार अधिक-से-अधिक मूल्य लेना है और 
क्र4 करने का नियम इच्छानुसार कम-से-कम दाम देना है । (पार 7,2] 
चिवाते : जरी5ए0ए ए ए०सथ्गाला। ग्रा परवा०, एगा 

8॥, [0992८ 4 से अनूदित । 
२. 067 : ा500न्‍८%] 8प्रए2ट१, 0986 42. 
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में भावनाएँ बहुत प्रबल हो गईं। कम्पनी से राजनीतिक अधिकार छोन लेते के 
प्रयत्न किये गए पर कोई सफलता नहीं मिली । किन्तु जब कम्पनी ने आर्थिक 
सहायता के लिए पालियामेंट के सामने हाथ पसारे तो इस अवसर का भारतीय 
शासन के नियन्त्रण करने के लिए लाभ उठाया गया । 

सन्‌ १७७३ के एक्ट का वेधानिक महत्त्व बहुत बड़ा है । कारण, उसने 
निश्चित रूप से' कम्पनी की राजतीतिक कार्यवाहियों को स्त्रीकार किया । दूपरा 
कारण यह है कि उस समय तक जो कम्पनी के निजी प्रदेश समझे जाते थे, उतमें 
सरकारी ढाँवा किस प्रक्रार का हो, यह निश्चित करने के लिए पालियामेंट ने 
अपने अधिकार पर पहली बार जोर दिया | तीसरा कारण यह हैं कि भारतोय 
सरकार का ढाँचा बदलने के लिए पालियामेण्ट ने जो बहुत से एक्ट बनाए उनमें 
यह सबसे पहला था । सन्‌ १९१९ के गव्ंमेण्ट आँब इंडिया एक्ट के आमुख में 
यह बात अन्तिम रूप से और बड़ी दुढ़ता से स्पप्ट की गई कि भारतवासियों के 
लिए किस प्रकार का विवात उचित और आवश्यक हैं, उसे निश्चय करने ओर 
लागू करने का एक-मात्र अधिकार पालियामेंट को है । 

सन्‌ १७७३ में कोर्ट आँव प्रोप्राइटर्स! और कोर्ट ऑँव डाइरेक्टर्स', गृह सर- 
कार (होम गवर्नमेंट) के अंग थे। डाइरेक्टर्स की कुल संख्या २४ थी। प्रतिवर्ष 
इनका चुनाव होता जिसमें ५०० पौड के साझेदार मत दे सकते थे और २००० 
पौड के साझेदार खड़े हो सकते थे। नीति की दृढ़ता, स्थिरता और क्रमबद्धता की 
दृष्टि से डाइरेक्टर्स का कार्य-काल छोटा था । उनको पुननिर्वाचन की दृष्टि से 
बहुत से प्रोप्राइटर्स को प्रसन्न रखना पड़ता था और इस प्रकार वे कोर्ट आँव 
प्रोप्राइटसं के अनुचित प्रभाव से दबे रहते थे। १७७३ के एक्ट ने उन्हीं प्रोप्राइटर्स 
को अधिकार दिया जो निर्वाचन-तिथि से १२ महीने पहले से साझेदार हों और 
जिनका हिस्सा १००० पौड हो। इस एक्ट ने निर्देशकों (डाइरेक्ट्स) का कार्ये- 
काल बढ़ाकर ४ वर्ष कर दिया। उनमें से चतुर्थाश अपनी अवधि समाप्त करके 
प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते । इस एक्ट में डाइरेक्टर्स को यह कहा गया कि 
सिविल और सैनिक विषयों पर सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल के जो पत्र या सुझाव 
आवें उन्हें राज्य-मन्त्री के सामने रखा जाय और आय-व्यय व्यवस्था के संबंध 
में जो पत्रादिक हों उनकी प्रतियाँ ट्रेज़री (अर्थ-विभाग) के सामने रखी जायें । 
भारत की सारी सरकारों को, निर्देशकों के आदेशों का पूरी तरह पालन करना 





१. कुछ मान्य और प्रभावशाली व्यक्तियों के अनुसार सन्‌ १७७३ का एक्ट एक 
जबरदस्ती का अधिनियम था जिससे एक व्यक्तिगत संस्था के अधिकारों 
और उसकी सम्पत्ति पर संक्रमण होता था । 


२० भारत में कम्पनी का राज्य 


था और कम्पनी के हितो से सम्बन्धित सारे विषयों पर उन्हें बराबर सूचित 
रखना था । 

एक्ट बनने से पूव॑ तीनों प्रेसिडेन्सियाँ एक-दूसरे से पृथक्‌ और स्वतंत्र थीं। 
उनका हरन्दन में कोर्ट ऑँब डाइरेक्टर्स से सीधा संबंध था । सन्‌ १७७३ के 
एक्ट ने भारत के एकीकरण के लिए पहला पग उठाया। उसने बंगाल में फोर्टे 
विलियम प्रेसिडन्सी के लिए एक गवनंर-जनरर और चार सदस्यों की एक 
परिषद्‌ नियक्त की | इनको “उक्त प्रेसिडेन्सी की सिविल और सैनिक सरकार 
पर वे सारे अधिकार दिये जो पहले गवनंर और परिषद को प्राप्त थे ।१” इस 
प्रेसीडेन्सी में तत्कालीन रूप में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। 
साथ ही गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद्‌ को मद्रास, बम्बई और बेकलेन* 
प्रेसिडेन्सियो पर सरकारी व्यवस्था, युद्ध छेड़ने और सन्धि करने के क्षेत्र में 
नियंत्रण और निरीक्षण करने का अधिकार दिया | किसी असाधारण परिस्थिति 
में अथवा लन्दन से निर्दशकों के आदेश होने पर ही उपर्युक्त नियम का अपवाद 
हो सकता था। सपरिषद्‌ गवरनंरों को सपरिषद गवनर-जनरल के आदेशों का 
पालन करने के लिए कहा गया । साथ ही उन्हें यह हिदायत भी की गई कि वे 
कम्पनी की सरकार, आय या उसके हितों से संबध रखने वाली सारी बातों से, साथ 
ही अपने क्षेत्र में बनने वाले सारे नियम-उपनियमों से सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरलू 
को परिचित रखें । उल्लंघन करने वाले सपरिषद्‌ गवर्नरों को, सपरिषद्‌ 
गवनंर-जनरल अधिकार-च्युत कर सकता था ।* 

एक्ट में पहले गवर्नेर-जनरल और उसकी परिषद के चार सदस्यों का 
नाम दिया गया था । गवनेर-जनरल के पद के लिए बारेन हेस्टिग्स का नाम था 
और परिषद्‌ के लिए लेफ्टिनेंट-जनरल क्लेवरिग, जाजे मॉन्सन, रिचर्ड वार्वेल 
और फ़िलिप फ्रेन्सिस का । इनको पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। कोर्ट 
आँबव डाइरेक्टर्स * द्वारा आपत्ति और प्रतिनिधित्व करने पर हिज् मैजेस्टी 

(इंगलेण्ड-नरेश ) द्वारा ही इनको पद-च्युत किया जा सकता था। पहले पाँच 

वर्ष बाद कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स को नियुक्तियाँ करने का अधिकार था । 

१. (]8प5८ ७१, 5 हव93 (४ए7एथशाए ८, 7773 (960. 
[!, ८ 69) ; 

: बेंकूलेन या मालंबोरो फ़ोर्ट सुमात्रा में हैं। १८२४ की लन्दन-संधि के 
अनुसार यह हॉलेण्ड वालों को सौंप दिया था । #00070(८ ॥, 92९० 
40, 467 -ताड॥070० #प्राए८फ. 

३. (8756 [2 06 पट सका वाता॥ (+07राए था 200 777%3 

४. (9प8८ ४६ 0 (06 #ैटॉ, 


न । 
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प्राधिकार संयुक्त रूप से गवर्न र-जनरल और परिषद्‌ में निहित था । किसी 
विषय पर निर्णय के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत का नियम था । परिषद्‌ 
के किसी सदस्य की अनुपस्थिति, पद-च्युति अथवा मृत्यु की दशा में बराबर मत 
होने पर गवर्नेर-जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। 


सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल को कम्पनी की फोर्ट विलियम की बस्ती और 
उसके आधीन फेक्ट्रियों और अन्य स्थानों की सुव्यवस्था और सिविल सरकार" 
के लिए ऐसे सारे नियम, अधिनियम, अध्यादेश ((270॥7277228 ) बनाने और 
जारी करने का अधिकार था जो ब्रिटिश सरकार के कानूनों के विरोध में न 
हों। यह नियमादि सर्वोच्च न्यायालय की सहमति और स्वीकृति से वहाँ पर 
निबंधित होने और प्रकाशित होने पर ही छागू समझे जाते | भारत या इंगलेण्ड 
के किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की प्रार्थना पर सपरिषद्‌ इंगलेण्ड-नरेश 
उनको रद्द कर सकता था। ४ 


१७७३ के एक्ट ने हिज़ मजेस्टी (इंगलेण्ड-नरेश ) को चार्टर द्वारा फ़ोर्ट 
विलियम पर एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया । इसमें 
एक प्रधान न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश होते जो इंगर्लूण्ड और आयलेैण्ड 
के पाँच वर्ष से अधिक अनुभव वाले बेरिस्टरों में से हिज़ मैजेस्टी द्वारा समय- 
समय पर नियुक्त किये जाते । इस न्‍्यायारलूय को दीवानी, फ़ौजदारी, जल-सेना 
संबंधी और धर्मं-संबंधी क्षेत्रों में न्याय करने का अधिकार दिया गया । उसे 
सपरिष रद गवर्नर-जनरल की स्वीकृति से संगत वेतन पर क्लक और अन्य कर्म- 
चारियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के ही 
अधीन सारे सरकारी कागज़, प्रमाण-पत्र और अभिलेख रखने की व्यवस्था 
थी ।* उसे न्याय करने और चार्टर द्वारा दिये गए अधिकारों को व्यवहार में 
लाने के लिए विधि-नियम बनाने का अधिकार था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा 
में रहने वाली सारी ब्रिटिश प्रजा इस न्यायालय के क्षेत्र में थी । हिज्ञ मैजेस्टी की 
इस प्रजा के किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी के किसी कमंचारी के विरुद्ध 
उसे अपराध, दुव्यंवहार, अत्याचार के आक्षेप और अभियोग पर न्याय करने 
का अधिकार था ।* बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रहने वाले किसी देशी 
आदमी से ५०० रुपये से अधिक की लिखित लेन-देन के संबंध में झगड़ा होने पर, 


१. (9प5८ ४५४७] 0 (४(॥८ ७८. 
२. (92प8८ ४५०५७] ०६ (086 22०. 
रे. ०2७४८ >>] 6 प्लू८ 5८(. 

४, ६(.29प09८ >.॥ए7 0६ ४॥76 ८. 
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यदि लेखे में न्यायालय में विवाद ले जाने की शर्ते हो तो, सर्वोच्च न्यायालय 
हिज़ मैजेस्टी की प्रजा के अभियोगों और उसकी कार्यवाहियों को सुन सकता था 
ओर उन पर निर्णय कर सकता था। निवासियों ' के विरुद्ध दूसरे सिविऊ 
अभियोगों के बारे में (अर्थात्‌ उन अभियोगों में जब वादी और प्रतिवादी में 
झगड़ा होने पर विवाद को सर्वोच्च न्‍्यायारूय में ले जाने की शर्त नहों) 
न्यायालय का क्या अधिकार होगा इस सम्बन्ध में एक्ट में कोई निर्देश नहीं है । 
साथ ही निवासियों के ब्रिटिश नागरिकों के विरुद्ध अभियोगों के बारे में भी एक्ट 
मौन हैं । न्यायालय का अधिकार मौलिक अभियोगों का भी था और अपील 
सुनने का भी । 

कलककत्ते में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों के पंच द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 
अभियोगों का निर्णय करता । उसकी अपील सपरिषद्‌ इंगलेड-नरेश से की जा 
सकती थी । 


गवर्नर-जनरलू अथवा उसकी परिषद्‌ के किसी सदस्य के किसी अपराध के 
विरुद्ध न्यायालय को कोई आक्षेप या अभियोग सुनने या निर्णय करने का 
अधिकार नहीं था। बंगाल, बिहार अथवा उड़ीप्ा में उनमें से किसी के द्वारा 
राजद्रोह अथवा भयंकर अपराध उसके लिए अपवाद थे | गवर्नर-जनरल, उसकी 
परिषद के सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी काम या 
न्यायालय में चलने वाले किसी अभियोग के सिलसिले में बन्दी नहीं बनाए जा 
सकते थे । यह छूट केवल सिविल अभियोगों के ही लिए थी। 

२६ मार्च १७७४ के अधिकार-पत्र द्वारा ऐसा न्यायालय बनाया गया। 
सर एलिजा इम्पी मुख्य न्यायाधीश और चेम्बसे, लिमेस्टर और हाइड सहायक 
न्यायाधीश नियुक्त किये गए। 

गवनर-जनरल, उसकी परिषद के सदस्य और उक्त न्यायालय के न्याया- 
धीशों को अधिकार दिया गया और उनका यह ककर्तंव्य था कि वे फ़ोर्ट विलियम 
की बस्तियों और उसके अधीन फंक्ट्रियों के लिए शांति-व्यवस्थापकों की तरह 
वर्ष में चार बार अधिवेशन करें और अभिलेख-न्यायालूय का काम करें। 


सन्‌ १७७३ के एक्ट ने भारतीय विधान में उपर्युक्त संशोधन करने के 
अतिरिक्त इस बात का भी प्रयत्न किया कि भारत में कर्मचारियों में से 
रिश्वतखोरी और दूसरी ब्राइयाँ दूर हो जायेँ। 

एक्ट ने गवर्नर-जनरल, उसकी परिषद्‌ के सदस्यों और न्यायालय के न्याया- 
धिपतियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी प्रकार की भेंट लेने, आथिक 
पुरस्कार लेने और (यूनाइटेड कम्पनी के व्यापार के अतिरिक्त) किसी व्यापार 
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और सौदे में सम्मिलित होने को मना कर दिया ।"* “कोई सरकारी सिविल 
अथवा सैनिक कर्मचारी अथवा यूनाइटेड कम्पनी का कमंचारी' * * * 'भारत के 
किसी राजा, नबाब या उसके मंत्रों या प्रतिनिधि से ** ** प्रत्यक्ष या परोक्ष में 
कोई भेंट, उपहार अथवा पुरस्कार' * * * 'नहो लेगा ।/१ इस आदेश का उल्लंघन 
करने वालों को दंड में, प्राप्त हुए धन का, दूना धन देना होता और उसे भारत 
से हटाकर इंगलेड भेज दिया जाता । बंगाल, बिहार और उड़ोसा में मालगुज़ारी 
उगाहने वाले, निरीक्षण करने वाले या और दूसरे ब्रिटिश नागरिक कम्पनी के 
व्यापार के अतिरिक्त और किसी व्यापार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल 
नहीं हो सकते थे। कोई ब्रिटिश नागरिक १२० ब्याज से अधिक दर ऋण नहीं 
दे सकता था। कम्पनी के ऐसे कर्मचारियों पर, जो भारत के किसी न्यायालय द्वारा 
सर्वसाधारण के प्रति विश्वास-घात, सावंजनिक धन अथवा सम्पत्ति के ग्रबन, 
अथवा कम्पनी को धोखा देने के दोषी ठहराए जाते, जुरमाना किया जा सकता 
था और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था या इंगलंड भेजा जा सकता था । 
यदि कोई गवर्नेर-जनरल, गवनेर-परिष ३ का सदस्य, न्यायाधीश एक्ट के विरुद्ध 
कोई अपराध करता और किसी दुव्यंवहार अथवा अपराध का दोषी कहा जाता 
तो इंगलेड के राजकीय पंच द्वारा उसके अभियोग का निर्णय करके उसको दंड 
दिया जा सकता था । 

गवर्नर जनरल, परिषद्‌ के सदस्यों और न्यायाधीशों को लालच न हो इस 
उद्देश्य से उनको बड़ा वेतन देने को व्यवस्था की गई | गवर्नर जनरल का वेतन 
२५००० पौंड प्रतिवर्ष था, परिषद के प्रत्येक सदस्य का वेतन १०००० पौंड 
प्रति वर्ष था, मुख्य न्यायाधिपति का वाषिक वेतन ८००० पौंड था और अन्य 
न्यायाधिपतियों का वाषिक वेतन ६००० पौड था। 

(४ ) 

जब एक्ट संशोधन के लिए हाउस आँव कामन्स के समक्ष आया तो 
मिस्टर बाउटेन राउज ने कहा कि एक्ट का उद्देश्य तो अच्छा था कितु उसने जो 
व्यवस्था की वह अपूर्ण थी। इस अपूर्णता का मुख्य कारण यह था कि पालियामेंट 
को जिस समस्या का हल करना पड़ रहा था वह उसके लिए एक नए ढंग की थी। 
यह ब्रिटेनवासियों का सौभाग्य था कि दोष जो कितने ही थे और भयंकर थे, 
घातक सिद्ध नहों हुए ।३ । 

१. (॥9प5८ &४7१7]] 0 [॥86 2८. 

२. (275८ &४]५७ 70 ॥6 ४८. 


३. उसने (१७७३ के एक्ट ने) ऐसा गवर्नर जनरल बनाया जो अपनी परिषद्‌ 
के समक्ष अशक्त था; उसने ऐसी कार्यपालिका बनाई, जो सर्वोच्च न्यायालय के 
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सबसे पहली बात तो यह थी कि एक्ट ने सपरिषद गवर्नर जनरल और 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अधिकार-क्षेत्र और पारस्परिक सम्बन्ध 
को स्पष्ट नहीं किया । गवर्नर जनरल के कुछ अधिकार तो बंगाल के मुगल 
प्रान्तपतियों के थे जिनको पालियामेंट द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता था। 
इसीलिए कार्यंपालिका पर रोक लगाने के उद्देश्य से पालियामेंट ने सपरिषद्‌ गवर्नर 
जनरल के विधान को निषिद्ध करने का असाधारण अधिकार सर्वोच्च न्यायालय 
में निहित कर दिया । क्षेत्राधिकार" की अस्पष्टता ने बंगाल में अराजकता- 
जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। सपरिषद्‌ गवर्नर जनरलू और सर्वोच्च न्यायालय 
का झगड़ा चार बातो पर था) :---- 


झगड़े की पहली बात तो यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय देश के सारे 
निवासियों के नाम आज्ञा-पत्र जारी कर सकते और उनके अभियोग सुनने का 
अपना अधिकार जताते थे । सपरिषद्‌ गवनंर जनरल ने सफलतापूर्वक इसका 
विरोध किया । परिषद्‌ की आज्ञानुसार सिपाहियों के एक जत्थे ने एक न्याया- 
धिकारी और उसके साथियों को कासीजूडा-केस नाम से प्रसिद्ध अभियोग में 
आज्ञा-पत्र जारी करने से रोक दिया। इंगलेड में अधिकारियों ने परिषद के इस 
व्यवहार पर कोई आपत्ति प्रकट नही की संभवत: यह अनुभव करने के कारण 
कि एक्ट न्यायालय के विरोध में था। जेसा कि पहले कहा जा चुका हूँ ।* न्यायालय 
का क्षेत्राधिकार उन्ही मामलों तक सीमित था जिनमें दोनों पक्षों ने झगड़े की दिशा 
में न्यायालय के समक्ष जाना स्वीकार किया हो। इस कारण न्यायालय को इस बात 
का कोई अधिकार नहीं था कि वह किसी अभियोग को बलात अपने सामने लाय । 

झगड़े की दूसरी बात थी कम्पनी के मालगुजारी उगाहने वालों के ऊपर 
'क्षेत्राधिकार के बारे में । ये लोग अपने काम के सिलसिले में ज्यादती करते। यहाँ 
न्यायालयों का पक्ष प्रबल था। एक्ट ने कम्पनी के कर्मचारियों के ऊपर न्यायालय को 
यह अधिकार दिया था और चाहे कम्पनी के अधिकारियों को यह बात कितनी 
ही अरुचिकर क्‍यों न हो, कम्पनी के लिए उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त और 





आगे अशक्त थी, ऐसा न्यायालय जिस पर देश की शान्ति और भलाई का 
कोई दायित्व नहीं था। १०७०7. ० गरावाद्या - (५0507 
२८०077 7908, 992८ ॥7 से अनूदित । 

१. (:... #वराध्ाते : ॥00व7९४० ६0 फर6 ज्ांडाठ-ए 0 ७० 
(0ए2८77070 ० प्रातवा३, 787४ ॥7, 9820० 22. 

२. गए८+ : 2958057"0० $प"०८ए, 9०26४ 54 ४० 50. 

३. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २७ । 
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कोई दूसरा मार्ग नही था। पर कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका एक्ट से कोई हल 
न हो पाता:---कौन लोग कम्पनी के सेवक थे ? क्‍या काम करने वाले कम्पनी के 
आधीन थे ? प्रमाण देने और सिद्ध करने का दायित्व किस पर था ? उदाहरण 
के लिए, क्या जमीदार और मालगुज़ार कम्पनी के सेवक थे ? न्यायालय के 
अनुसार वे कम्पनी के सेवक थे । कितु स्वय वे व्यक्ति और कम्पनी के मुख्य 
अधिकारी न्यायालय का यह मत मानने को तैयार नही थे । 


झगड़े की तीसरी बात यह थी कि न्यायारूय कम्पनी के न्यायाधिकारियों 
द्वारा सरकारी हैसियत से किये गए कामों के विरुद्ध अभियोग-निर्णय करने का 
अधिकार जताता था । न्यायालय ने पटना प्रान्तीय परिषद के अधिकारियों के 
कुछ कामों के विरुद्ध, जो उन्होंने न्‍्यायाधिकारियों की हेसियत से किये थे, एक 
भारतीय वादी के पक्ष में क्षति-पूर्ति का निर्णय किया था। कम्पनी के न्याया- 
घिकारियों को इस प्रकार दंडित करने में सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार के 
अन्तर्गत काम कर रहा था | प्रशइन केवल यह था कि क्‍या उक्त काम वस्तुत: न्‍्याय- 
सम्बन्धी कतंव्य-पालन करने में किये गए थे या नही ? सर जेम्स स्टीफ़न के 
मतानुसार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उचित और नियमानुसार मान्य था । 

झगड़े की चौथी बात यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय, प्रान्तीय या प्रादेशिक 
न्यायालयों" का क्षेत्राधिकार स्वीकार करने को तेयार नहीं था । प्रान्तीय 
न्यायालयों द्वारा समय पर मालगुज़ारी न देने वाले गिरफ्तार अपराधियों को 
सर्वोच्च न्यायालय ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण के आज्ञा-पत्र (ऐे/१४ ०0 0९००५ 
(077प७ ) से मुक्त कर दिया। एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने एक जिले के 
कोषाध्यक्ष को, जो ग़बन के अपराध में प्रान्तीय न्‍न्यायाऊ॒य की आज्ञानूसार बन्दी 
था, उपर्यक्त आज्ञा-पत्र से मुक्त कर दिया । इस आज्ञा-पत्र का विरोध करने वाले 
और प्रान्तीय न्‍्यायारूय का पक्ष लेने वाले कम्पनी के न्‍्यायवादी (मुख्तार) को 
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर दिया, हम तुम्हारी प्रान्तीय परिषद्‌ और उसके प्रमुख 
को नहीं जानते, तुम उसे परी-प्रदेश के राजा का भी बन्दी बता सकते हो ।” सर्वोच्च 
न्यायालय ओर छोटे न्यायालयों के झगड़े को दूर करने के लिए वारन हेस्टिग्स ने 
सर ऐलिनाइम्पी को सदर दीवानी अदालत '* का भी जज नियुक्त करके उन्हें 
छोटे न्यायालयों की अपील सुनने और उनका निर्णय दुहरा देने का अधिकार दे 





१. इन न्यायालयों के वर्णन के लिए इसी अध्याय का उपभाग ८ देखिये । 

२. सदर दीवानी अदालत बंगाल में कम्पनी का सर्वोच्च दीवानी न्यायालय था । 
हाईकोर्ट स-एक्ट ने सदर दीवानी अदालत और सर्वोच्च न्यायारूय दोनों 
को मिलाकर एक कर दिया । 


सिख :252 0706 2९;७७४४६५७७८८६२६४४०७३०७७००.. 
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दिया । कितु इस प्रकार इम्पी कम्पनी के सेवक हो गए और सर्वोच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति से यह बात असंगत थी। इम्पी द्वारा सदर 
दीवानी अदालत के जज के नाते कम्पनी से बहत बड़ा वेतन स्वीकार करने 
से यह स्थिति और भी बिगड़ गई । 

दूसरी बात यह थी कि १७७३ के एक्ट ने यह बात स्पष्ट नही की कि 
सर्वोच्च न्यायाछलय किस विधि (कानून) का प्रतिपादन करे । क्‍या वह 
प्रतिवादी के हिंदू, मुसलमान या अंगरेज होने के अनुसार उसके व्यक्तिगत कानून 
का प्रतिपादन करे या सब मामलों में अंगरेजी कानून को ही मान्यता दे ? जो 
न्यायाधीश नियुक्त किये गए थे वे अगरेजी विधि में कुशल थे और उसी परम्परा 
से सुपरिचित थे । भारतीय कानूनों, रीतियों और परम्पराओ से वे बिलकुल 
अपरिचित थे । उनके परिचित होने के लिए वे इच्छुक या उत्सुक भी नही थे । वे 
प्री तरह अंगरेजी न्‍्यायविधि को काम में लाने लगें। देशवासी घबरा उठे। 
“आइचयं-चकित और डरे हुए बंगाल-निवासी नए न्यायालय की आज्नप्ति 
([)८८/९९) जारी करने के लिए कलकत्ते से सेकड़ों मील दूर अंगरेज़ अमीन 
ओर उसके सशस्त्र दल का दृश्य देखते और कुछ समझ न पाते ।” इन अमीनों 
को यहाँ के रीति-रिवाजों का तो पता नही था । वे जबरदस्ती स्त्रियों के कमरों में, 
पूजाघरों में घुस जाते। जिन देव-म्‌तियों की पीढ़ियों से पूजा होती आई थी 
उनको वे अपवित्र हाथों से खीचकर आज्ञप्ति जारी करने के उद्देश्य से एकत्रित 
किये हुए सारे सामान के ढेर में डाल देते ।* इससे बड़ा उद्देंग और क्षोभ हुआ । 
यदि सपरिषद गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप न किया होता और पालियामेंट ने 
१७८१ का संशोधन एक्ट न पास किया होता तो उसके बहुत भयंकर परिणाम 
होते । 


एक्ट में तीसरी दोष की बात यह थी कि गवर्नंर जनरल, अपनी परिषद्‌ की 
दया पर छोड़ दिया गया था। परिषद के सदस्यों में से केवल एक (मि. बार्वेल ) 
को ही भारतीय शासन का कुछ अनुभव था । दूसरे सदस्यों को भारतीय स्थिति 
की कोई जानकारी नहीं थी । कम्पनी और उसके कमंचारियों के विरुद्ध धाराएँ 
लिये हुए वह भारत में आए । शासन के बारे में उन्होंने अपनी योजनाओं और 
अपने विचारों को उन्होंने पहले से ही निश्चित कर रखा था। उन्होंने एक साथ 
काम करने और सारी शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित करने का निश्चय कर लिया 
था। जब तक यह गुट बना रहा गवर्नर जनरल और बारवेल भी बेबस थे। उन तीनों 





१. (. 4, श्ाश्यते : जल्ञा8ण"ए ० (ए०ए०णाशल 7 व, 
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का विरोध इतना असावधान और अटल था कि १७७६ में वारन हेस्टिग्स 
त्याग-पत्र देने के लिए बड़ी गम्भीरता से सोचने लगे । लन्दन में अपने प्रतिनिधियों 
को स्थिति के अनुसार त्याग-पत्र देने का उन्होंने अधिकार भी दे दिया । कोर्ट 
आँव डाइरेक्टर्स ने त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया और दूसरी नियुक्ति करने की 
कार्यवाही की । कितु इसी बीच क्लेवरिंग की मृत्यु हो गई। वारन हेस्टिग्स ने 
तुरन्त ही अपने दिये हुए अधिकार को हटा लिया और सर्वोच्च न्यायालय का यह 
मत ले लिया कि त्याग-पत्र अमान्य था। अब वारन हेस्टिग्स निर्णायक वोट से उस 
गूट को हरा सकता था। इस कारण इतने बड़े वेतन के पद को छोड़ने की अब उसे 
कोई इच्छा नहीं थी । उसे अपने पद पर बने रहने की स्वीकृति मिल गई पर 
भविष्य में इसकी रोक के लिए १७९३ और १८३३ के पालियामेंट एक्ट में नियम 
बनाकर व्यवस्था कर दी गई । गवर्नर-जनरल का त्याग-पत्र उसी समय मान्य 
होता जब विलेख द्वारा उसकी पुष्टि हो । 

अन्त में कम्पनी की गृह-सरकार के विधान में १७७३ के एक्ट ने जो परि- 
वतन किये, वे दोष-रहित नही थे । मतदान के लिए अहंता ((2प्रशांत08007 ) 
उठा देने के कारण १२४६ छोटे साझीदार मताधिकार से वंचित हो गए और कोर्ट 
आँव डाइरेक्टर्स पर स्थायी" रूप से एक मुट्ठी-भर व्यक्तियों का आधिपत्य हो 
गया। सन्‌ १७८१ की प्रवर-समिति (8९0200 (.0777700०6 ) की रिपोर्ट के 
अनुसार : कोर्ट आँव प्रोप्राइटर्स से सम्बन्ध रखने वाले सारे नियमादि, दो 
सिद्धांतों पर (जो कितनी ही बार भ्रमपूर्ण सिद्ध हो चुके हैं) अवलम्बित थे । एक 
तो यह सिद्धांत कि छोटे समुदाय में कुब्यवस्था और छिन्नता के विरुद्ध सुरक्षा होती 
है; दूसरा यह कि सम्पत्तिशालियों का चरित्र दृ्ठ और उज्ज्वल होता हैँ ।”* मिस्टर 
राबर्ट्स कहते हैं कि कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स के विधान में परिवर्तन करने वाला 
खंड अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा ।? 

(५) 

सन्‌ १७७३ के एक्ट के व्यवहार में आने पर कुछ ही वर्षों में पालियामेंट का 
ध्यान उस के दोषों की ओर आकर्षित हुआ । सन्‌ १७८१ में दो कमेटियाँ नियुक्त 
की गयीं । एक को तो भारत में न्‍्याय-व्यवस्था की जाँच करने का काम सौंपा 


१. यद्यपि कोट आँव डाइरेक्टर्स के चौथाई सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण 
करते थे, कितु हर बार प्रायः वही लोग फिर चुन लिए जाते थे । 

२. एशाएएंत2० प्राइ॥0ए7 ० वाक७, ४०. ए., 79826 9. 
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गया; दूसरी को पिछले कर्नाटक-युद्ध के कारण और तटवर्ती शासन की दशा पर 
रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया। पहली कमेटी ने उसी साल अपनी रिपोर्ट दी 
जिसके फलस्वरूप सन्‌ १३८१ का संशोधक एक्ट बनाया गया । 
१७८१ के एक्ट ने १७७३ के एक्ट के कुछ दोषों को दूर करने का 
प्रयत्न किया । 
इस एक्ट में पहली बात तो यह थी कि कम्पनी के कर्मचारी सरकारी हेसियत 
से जो काम करते थे उसे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। 
गवर्नर जनरल और परिषद्‌ के सदस्यों को व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से अपने 
पदाधिकार से किये कामों के सिलसिले में (बशत्ते कि उनकी आज्ञाओं से ब्रिटिश 
नागरिकों को क्षति न पहुँचती हो) सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से छट 
मिल गई। इसी प्रकार मालगुज़ारी वसूछ करने वालों को मालगज़ारी वसूल करने 
के मामलों में छूट मिल गई । अन्त में, छोटे न्यायालूयों के न्‍्यायाधिकारियों को 
न्‍्याय-कार्य से सम्बन्धित कार्यों के कारण अपराधी नहीं बनाया जा सकता था ।" 


सन्‌ १७८१ के एक्ट ने दूसरी बात यह की कि कम्पनी के सेवकों और 
देशवासियों के ऊपर न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निश्चित करने का प्रयत्न किया! 
कलककत्ते के सारे निवासियों पर न्यायालय को अधिकार दिया गया, पर प्रतिवादी 
का व्यक्तिगत (धमंगत) कानून से निर्णय करने का नियम बनाया गया । अपने 
भारतीय सेवकों के नाम-व्यवसाय आदि के रजिस्टर रखना, कम्पनी के लिए 
अनिवायं कर दिया गया । कम्पनी के सेवकों, ब्रिटिश अधिकारियों और भारत में 
रहने वाले अन्य ब्रिटिश नागरिकों पर न्यायालय का अधिकार ज़मीन या माल के 
उत्तराधिकार और व्यापार को छोड़कर अन्य दीवानी मामलों में था । यदि 
कोई व्यक्ति जमींदार है या मालगुज़ारी देता है. या खेत जोतता है या उसे 
किसी सेवा या क्षति-पूति के बदले में कुछ पेन्शन या धन मिलता हैँ या जिसे 
लगान उगाहने के बदले में कुछ लाभांश मिलता है या उसे वहाँ पर स्थानीय 
अधिकार मिला है तो केवल इसी कारण वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार- 
क्षेत्र में नही आ सकता । * दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्तियों को कम्पनी का सेवक 
नहीं माना जा सकता । 

तीसरी बात जो १७८१ के एक्ट ने स्पष्ट की--वह यह थी कि सर्वोच्च 


१. पटना अभियोग के प्रतिवादी सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा वादी की क्षति- 
पूति के आश्वासन पर मुक्त होते और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के 
विरुद्ध सपरिषद इंगलेंड-नरेश से अपील करने को स्वतन्त्र थे । 

२. 4060 ; म्रांड0पं०७ 57४९०, 9०2० 856. 
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न्यायालय किस विधि (कानून) का अनुसरण करेगा । एक्ट ने सुनिश्चित शब्दों 
में यह नियम बनाया कि ज़मीन, लगान या सम्पत्ति के उत्तराधिकार का अथवा 
किसी समझौते का निर्णय, यदि दोनों पक्ष मुसलमान है तो मुसठमानी विधि और 
परम्परा से होगा; यदि दोनों पक्ष हिंदू हें तो हिंदू विधि और परम्परा से होगा ; 
यदि एक मुसलमान और दूसरा हिंदू हे तो प्रतिवादी के धर्मगत कानून से होगा। 
दूसरे शब्दों में विदेशी कानून के स्थान पर प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून के अनुसार 
निर्णय करने का नियम बनाया गया । साथ हो यह बात स्पष्ट कर दी गई कि 
न्यायालय को भारतीय धर्म, रीति-रिवाज, परम्पराओं, सामाजिक नियमों में, जिनमें 
पिता और गृहपति का अधिकार भी सम्मिलित हूँ, साथ ही जाति के नियमों का 
(चाहे ये सब बातें अंगरेजी न्याय के अनुसार असंगत और अपराधपूर्ण ही क्‍यों न 
हों) आदर करना चाहिए । साथ ही आज्ञप्ति और विधि को कार्यान्वित करने 
में देश के निवासियों की धामिक और सामाजिक परम्पराओं का आदर करने का 
आदेश दिया गया । उन से सम्बन्ध रखने वाले नियम उपनियमों को राजकीय 
स्वीकृति के लिए राज्य-मन्त्री के समक्ष रखने को कहा गया । 

एक्ट ने चौथी बात यह की कि उसने सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल या उसकी 
किसी समिति द्वारा छोटे न्यायालयों के निर्णय पर अपील सुनने का अधिकार 
माना । ५००० पौंड तक के दीवानी मामलों में सपरिषद्‌ गवनंर जनरल का 
निर्णय अन्तिम होता और वह अपील और अभिलेख का न्यायालय था। ५००० 
पौंड से अधिक के लिए सपरिषद्‌ इंगलेड-नरेश से अपील का नियम था, 
मालगज़ारी वसूल करने में जो अपराध हुए हों, यदि उनका दंड मृत्यु या 
गिरफ्तारी न हो तो ऐसे मामलों में सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल मालगज़ारी के 
न्यायालय का काम करता। 

अन्त में, १७८१ के एक्ट ने प्रान्तीय न्यायालयों ओर परिषदों के लिए समय- 
समय पर विनियम बनाने का अधिकार दिया। यदि इन विनियमों को सपरिषद्‌ 
इंग्लेंड-नरेश दो वर्ष के अन्दर रह न कर दे तो ये स्थायी रूप से मान्य होते। 
यह कोई नया अधिकार नहीं था | स-परिषद गवनंर जनरल ने सन्‌ १७७२ 
में बंगाल में न्याय-संचालन के लिए विनियम बनाए थे। १७७३ के एक्ट ने 
सपरिषद्‌ गवरनंर जनरल को नियम बनाने का अधिकार दिया था पर सर्वोच्च 
न्यायालय उन्हें निषिद्ध कर सकता था। सपरिषद्‌ गवर्नर जनरर और 
न्यायालय के तीखे सम्बन्ध के कारण १७७३ के एक्ट के बाद नए विनियम बनाना 
कठिन हो गया था । अन्त में १७८० में सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल ने सर्वोच्च 
न्यायालय की स्वीकृति और वहाँ निबन्धन कराए बिना ही विनियम बनाने 
का निश्चय किया। सन्‌ १७८० में सपरिषद्‌ गवर्न र जनरल ने प्रान्तीय न्यायालयों 
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के न्‍्याय-कार्य के लिए अतिरिक्त विनियम बनाए और नियमों की एक दुहराई 
हुई संहिता (2०0०८) जारी की। इस संहिता और अतिरिक्त विनियमों का 
सर्वोच्च न्यायालय में न निबन्धन कराया गया और न उसकी स्वीकृति ही ली गई। 
१७८१ के एक्ट ने सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल के इस कृत्य की पुष्टि की और उन्हें 
इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति लेने और वहाँ निबन्धन कराने 
की आवश्यकता से मुक्त कर दिया। 

(४६) 

१७८१ के एक्ट ने सपरिषद्‌ गवर्नर जनरल की स्थिति को दृढ़ किया; 
एक्ट की धाराओ ने विवादास्पद प्रइनों का उसके पक्ष में निर्णय किया। इस एक्ट को 
स्वीकार करने से पहले जो कमेटियाँ* नियुक्त हुई थीं उनकी रिपोर्ट भारत में 
कम्पनी के प्रदेशों की कार्यपालिका और न्याय-व्यवस्था के और उसके शासन 
के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रतिकूल थी। हाउस आँव 
कॉमन्स ने हेस्टिग्स और इम्पी को वापस बुलाने के लिए प्रस्ताव स्वीकार किये 
क्रितु कोर्ट आँव प्रोप्राइटर्स' ने पालियामेंट और कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स * की 
इच्छा के विरुद्ध भी उन्हें अपने-अपने पदों पर बना रहने दिया। डंडास ने जो 
विरोध में था, ने एक प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार इंगलेड-नरेश को कम्पनी के 
प्रमुख सेवकों को वापिस बुलाने का अधिकार दिया गया और गवनंर जनरल को 
बहुत बड़े अधिकार सौंपे गए। कितु इस प्रस्ताव के स्वीकार होने की कोई 
सम्भावना नही थी । इससे इतना अवश्य हुआ कि मन्त्रि-मंडल कुछ करने के 
लिए प्रेरित हो गया । 

मन्त्रि-मंडल के विधेयक को फॉकक्‍्स ने प्रस्तुत किया और हाउस आँव 
कॉमन्स में वह पहली बार २० नवम्बर १७८३ को पढ़ा गया। उस समय जो 





१. उपर्युक्त पुस्तक का पृष्ठ ३५ देखिये ([[967 : सा5007098) छिप्राएए०ए, 
7). 35 ) 

२. बाद में हेस्टिग्स पर हाउस आव कॉमन्स द्वारा महाभियोग लगाया गया । 
वह ऐतिहासिक मुकदमा १३ फ़रवरी सन्‌ १७८८ से २३ अप्रै७छ १७९५ 
तक चला। हेस्टिग्स छूट गया। बर्क के शब्दों में यह सिद्धांत मान्य 
हुआ कि “नंतिकता के नियम सब जगह एक-से है । ऐसा नहीं हो सकता कि 
जो काम इंगलेंड में रिश्वतखोरी, अत्याचार या बलात्कार त्रमझा जाता 
है वह यूरोप, अफ्रीका, एशिया और शेष संसार में कुछ और समझा जाय ।” 


[7ए०8ट्राशा। 6 शाकथा मब्यांगर्5; लेक : 
9.06०॥४6४ छावे ॥000प्रश्याड गा 9वंथा ?7080ए9, ७०). 7, 
]70926 744 


ब्रिटिश राज्य का आरम्भ ३१ 


व्यवस्था थी उसको फॉक्स ने अराजकतापूर्ण बताया। उसने सुधार के लिए 
कम्पनी के गृह-सरकार ओर थिदेशों में कम्पनो के कमंचारियों को ब्रिटिश 
सरकार के नियत्रग में लाने ओर कम्पनो को संरक्षकता को राजसत्ता और मन्त्रियों 
को सॉंपने का प्रस्ताव किया। फॉक््स ने कोर्ट आँव प्रोगाइटर्स' और कोर्ट ऑँव 
डाइरेक्टर्स' दोनों को तोड़कर कम्पनो का शासन-संचालन सात कमिश्नरों को 
एक मंडली को सौपने का सुझाव रखा। इस मंडलो को भारत में कम्पनी के 
अधिकारियों को नियुक्त करने, पद-च्युत करने और साथ ही कम्पनी को 
आय-व्यय और उसके व्यापार-संचालन का अधिकार देने को योजना थी। इस 
विधेयक (॥3|] ) का प्रबल विरोध हुआ। ग्रेनविछ, पिट, विल्बरफोर्स तथा अन्य 
व्यक्तियों ने इसको ती 4 आलोचना को। फिर भो हाउस आँव कॉमन्स में २०८ मत 
पक्ष में और १०२ मत विपक्ष में मिलने के कारण इसको स्वीकृति मिल गई ।* 
कितु हाउस आँव लॉइ स ने इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया । पिट ने 
अधिकार पाने पर सन्‌ १७८४ के एक्ट द्वारा भारतोय समस्या का हल करने 
का प्रयत्न किया । इस एक्ट के अनुसार कम्पनी के भारतीय शासन की गृह- 
व्यवस्था में दुहरी सरकार को स्थापना हो गई । इस व्यवस्था में कितने ही दोष 
थे और छोटो-छोटो बातों में इसमें कितने ही परिवर्तन हुए, पर गदर के बाद 
इंगलेड की राजसत्ता द्वारा भारतीय शासन अपने हाथ में लेने के समय तक 
मूलत: यही व्यवस्था बनो रहो ।* 
( ७ ) 

१७८४ के एक्ट को चर्चा करने से पहले यहाँ पर सुविधाजनक होगा कि 
बंगाल, बिहार और उड़ोसा को दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 
जो शासन-व्यवस्था स्थापित को थो, उसका एक संक्षिप्त वर्णन कर दिया जाय । 
१७६५ से पहले बंगाल का नवाब या सूबेदार दोवान और निजाम दोनों के ही काम 
करता था । निजाम को हँसियत से सेना और दंड-त्यायालय दोनों ही नवाब के 
आधोन थे, दीवान को हँतियत से मालगुज्ञारी का काम और दीवानी न्याय 





१. पिट ने पहला विधेयक १७८४ के आरम्भ में ही प्रस्तुत किया था पर 
विरोधियों ने, जो बहुमत में थे, उसे अस्वीकार कर दिया । यह बात २५ 
माच १७८४ के विघटन (0]880]प४07 ) से पहले की है । 


२. 'पिट के १७८४ के एक्ट से स्थ्यपित दृहरी सरकार, जिसकी कार्य-पद्धति 
बड़ो उलझी हुई थी और जिसमें रोक-धाम की विशद व्यवस्था थी, मूलतः 
१८५८ तक बनी रही ।/ ॥0०४ : म्राइ0709] छिप्रा'ए०ए, 99208 
66 80 67 से अनूदित । 
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उसके आधीन थे। १७६५ में मुग़लू सम्राट द्वारा दीवानी ईस्ट इंडिया कम्पनी 
को मिल गई थी । यद्यपि निम्ञामत नाम के लिए अब भी नवाब के हाथों में थी, 
कितु उसका वास्तविक नियंत्रण कम्पनी के हाथों में था--क्योंकि नवाब कम्पनी 
के हाथों में कठपुतली की तरह था। १७६५ की फ़रवरी में मीर जाफ़र की मृत्यु 
हुई और कम्पनी ने उसके दूसरे अवयस्क लड़के को गद्दी पर बिठा दिया। इस 
प्रकार कम्पनी को दीवानी तो सम्प्राट से मिली और निज्ञामत सूबंदार से ।* 


आरम्भ में कम्पनी ने दीवानी और निज्ञामत दोनों को पुराने भारतीय ढाँचे 
के ही हाथों में रहने दिया। कम्पनी का ऊपर से नियंत्रण और निरीक्षण था। 
मुशिदाबाद का अग्रेज रेज़ीडेंट फ्रंन्सिस साइक्स, मुहम्मद रज़ा खाँ द्वारा सारे 
शासन का निरीक्षण और नियंत्रण करता। मुहम्मद रज़ा खाँ छोटा नाजिम और 
साथ ही छोटा दीवान था। १७६९ में कम्पनी ने जिलों में छोटे भारतीय कर्म- 
चारियों का काम देखने के लिए कुछ निरीक्षक नियुक्त किये | १७७० में इन 
ज़िला-निरीक्षकों के अतिरिक्त मालगुज़्ारी के नियंत्रण के लिए पटना और 
मुशिदाबाद में दो बोर्ड बनाए गए। इन मंडलियों (309/05 ) का, पुराना दीवानी 
अधिकार प्राप्त करने के नाते, पहले अधिकारियों की तरह, मालगृज़ारी और 
न्याय दोनों में क्षेत्र था ।* इन निरीक्षकों और मंडलियों ने कलकत्ता-सरकार से 
स्वतन्त्र और जोखिमपूर्ण ढर्रा अपनाया । इसको कुचल देने के उद्देश्य से १ अप्रेल 
१७७१ को कलककत्ते में परिषर्‌ ने अपने-आपको राजस्व-कमेटी बनाया और उस 
नाते से प्रान्तीय छोटे अधिकारियों को अपना पत्र-व्यवहार और लेखा भेजने का 
आदेश दिया ।* 


वारन हेस्टिग्स ने १७७२ के वसन्त में दीवानी का काम सँभाला । उसने 
अनुभव किया कि पुरानी व्यवस्था दोषपूर्ण थी । और उससे अन्याय और अत्या- 
चार होता था| उसने कलकत्त की राजस्व कमेटी और पटना और मुशिदाबाद 
की मंडलियों को तोड़ दिया। उसने मालगज़ारी-व्यवस्था का फिर से संगठन करने 
के लिए नए विनियम जारी किये । कलकत्ते में एक सर्वोच्च राजस्व-सत्ता बनाई 
गई । इसमें सारी परिषद्‌, राजस्व बोर्ड की हैसियत से काम करती । हर ज़िले 
में उगाही का काम करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों की व्यवस्था की 


१. 2. 7. 77006768 : ्ा5007ए ० छत वशतां०, [082० 750 
से सर जेम्स स्टीफ़ेत के एक वक्तव्य का अनुवाद । 
२, 2. 7. 7१00८०५६ : सांश09 0 कफ्रीत08॥ 7709, 022८ 59. 
३. ैणाडदिता [07०5: ऐरैब्वाफ्ला तिगषाएए5 ॥7 उल्ा2०), 7772- 
7774, [222८ 288. 
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गई । उसने ज़िला-निरीक्षकों को कलक्टर ( उगाही करने वाला) बना दिया 
और उसके काम की पड़ताल के लिए उसने एक भारतीय नायब दीवान की 
राजस्व कार्यपालिका में सहायता के लिए नियुक्ति की। कलक्टर सारी आशज्ञाएँ 
जारी करता, उन पर कम्पनी की म्‌ूहर होती और सारी निधि उसके हाथों से 
राज्य-कोष में आती । सारे लेखे का दीवान के यहाँ निबन्धन होता और कलकत्ते 
के राज्य-कोष में उस सम्बन्ध में उसकी स्वतन्त्र रिपोर्ट आती ।* 


“कलकत्त में परिषद्‌, राजस्व बोर्ड की हैसियत से सप्ताह में दो बार काम 
करती, कलक्टरों को आवश्यक आदेश देती और लेखें की पड़ताल करके उसको 
स्वीकार करती ।॥/*९ 

१७७२ की इस योजना से कलकत्ता की परिषद्‌ पर काम का बोझ बहुत 
बढ़ गया । इसी कारण १७७४ में प्रान्तीय परिषदों की व्यवस्था बनाई गई । 
कई जिलों को मिलाकर कमिदनरी या डिवीज़न बनाये गए। हर कमिश्नरी के 
लिए एक मुख्य अधिकारी और परिषद्‌ बनाई गई । इस तरह के ६ डिवीजन 
थे और ६ प्रान्तीय परिषदें थीं। हर डिवीज़न में लेखा रखने के लिए और 
स्थानीय भाषा में अभिलेख सुरक्षित रखने के लिए दीवान की नियुक्ति की गई 
और उसके आधीन, पहले की तरह हर जिले में एक नायब दीवान बनाया गया । 
समय-समय पर ज़िलों के काम की पडतालर करने के लिए ज़िलों में निरीक्षक भेजे 
जाते । सर्वोच्च परिषद्‌ में मतभेद होने के कारण प्रान्तीय परिषदों का समुचित 
नियंत्रण नहों था। १७७६ में वारन हेस्टिंग्स ने प्रान्तीय परिषदों का फिर से 
संगठन किया कितु कलकत्ता में सारे अधिकार केन्द्रित करने के अपने अन्तिम 
सुधार में उसे सफलता सन्‌ १७८१ में ही मिल सकी। 

“१७८१ में हेस्टिंग्स राजस्व कार्य में अपना सुधार पूरा कर सका प्रान्तीय 
परिषद्‌ और कलक्टर हटा दिये गए और राजस्व शासन चार आदमियों-- 
एंडर्सन, शोर, चार्टंसे और क्रॉफ्ट्स--की कमेटी को सौंप दिया गया । वह लिखता 
है-- उनका कोई नियत वेतन नहीं है । और कोई परिलब्धि (907(पएाआ।८७ ) 
न लेने की उन्हें शपथ है। इसके बदले में वे विशुद्ध उगाही का १% कमीशन 





९. )0एाद्रएणा [णार : रेग्राफला सिगध्पग85 77 ऊफ्रेध्याए», 
7278० 289. 

२. +णादाणा ][णाढ3 ; जेग्राफ्शा मग्गधहु5 77 फ्रेल्ाए०), 
992० 289. 

३२, कै[णादाणा [णाठ3 : ब्रेग्ाफला फिबकागाएु$ 77 फ्रेटाएं, 
70986 297. 


इड भारत में कम्पनी का राज्य 


अथवा कलकत्ते में जमा किये हुए परिमाण पर दूना कमीशन पार्येंगे। इस प्रकार 

कम्पनी के लिए उसे बहुत काफी बचत की आशा थी : इस वर्ष राजस्व में २७ 

लाख की वृद्धि होगी और व्यय में १? छाख की बचत होगी, कुल मिलाकर ३९ छाख 

की प्राप्ति ।* 
(८) 

वारन हेस्टिग्स ने मालगजारी उगाहने के लिए ही पुराने भारतीय ढाँचे का 
उपयोग नही किया वरन्‌ उसने पुरानी न्याय-व्यवस्था का भी पूरा उपयोग किया। 
उसके अनुसार भारतीय न्याय और व्यवस्था, स्थानीय परिस्थितियों के लिए 
उपयुक्त थे | मौकटन जोन्स के शब्दों में, 'वारन हेस्टिग्स के दृष्टिकोण से सबसे 
आवश्यक बात यह थी कि देशी न्याय-व्यवस्था और लिखित अथवा अलिखित 
न्‍्याय-नियमों को, जिनके कि सर्वसाधारण अभ्यस्त थे ज्यों-का-त्यों बना रहने 
दिया जाय ।* उसने उस व्यवस्था को पुराने और पूरे रूप में नही रहने दिया कितु 
परिवर्तेन में विवेक और सूझ से काम लिया। इस उद्देश्य से उसने एक योजना 
बनाई जो १७७२ की न्याय-योजना के नाम से परिचित हैं । 

वारन हेस्टिग्स ने जिले को न्याय और दूसरे कामों के लिए शासन की इकाई 

बनाया । हर जिले में एक दीवानी और एक दड-न्यायारलूय होता । “इस उद्दृश्य के 

लिए उसने उस समय की दरोगा अदालत दीवानी का, जो प्रान्तीय दीवानी के 
नाम से अधिक प्रसिद्ध थी, दीवानी मामलों के लिए उपयोग किया और फ़ौजदारी 
अदालत का अपराध और सदाचार के लिए।3 हर न्यायालय का अधिकार- 
क्षेत्र सुनिश्चित था ।* जिले का यूरोपीयन कलक्टर स्थानीय दीवानी न्यायारुय 

. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २९२ । 

२. उपयुक्त पुस्तक के पृष्ठ ३११ से अनूदित । 

३. उपर्यक्त पुस्तक पृष्ठ ३१२ । 

४. उपरयर॑कक्‍्त पुस्तक, पृष्ठ ३१२-१३:--( ) प्रान्तीय दीवानी अदालत के अधि- 
कार-क्षेत्र के तीन शीषंक थे:-- (अ ) सम्पत्ति, वास्तविक अथवा व्यक्तिगत ; 
(ब) उत्तराधिकार, विवाह और जातीय झगड़े; और (स) ऋण, समझौता, 
लगान आदि। ज़मींदारी और तालकेदारी का उत्तराधिकार इस सूची के 
बाहर था। उसे सभापति और परिषद के निर्णय के लिए छोड़ दिया गया था। 
(7) फ़ौजदारी अदालत के अधिकार क्षेत्र के शीर्षक:-(अ) हत्या, डकंती, 
चोरी, आदि (ब) बड़े अपराध, जालसाज़ी, झूठी गवाही, और (स) मार-पीट, 
झगड़ा, व्यभिचार, शान्ति और व्यवस्था को भंग करने वाला कोई काम । 
सम्पत्ति ज़ब्त करने अथवा प्राण-दंड देने के लिए कलकत्त के बड़े न्यायालयों 
से पुष्टि होना आवश्यक था । 


बिठिश राज्य का आरम्भ ३५ 


का सभापति होता; अथवा प्रान्तीय पारषद प्रमुख होती । साथ में सभापति ओर 
परिषद्‌ द्वारा नियुक्त भारतीय दीवान और दूसरे पदाधिकारी होते । फ़ौजदारी 
न्यायालयों के सभापति भारतीय अधिकारी ही होते; दो मौलवी न्याय-नियम 
बताने को होते, अंग्रेज़-अधिकारियों को निरीक्षण का अधिकार था । ज़िले के इन 
न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय न्यायालयों को तोड़ दिया गया । हर 
परगने में मुख्य किसान (मुखिया) को जहाँ के तहाँ १० रुपये के मूल्य तक के 
छोटे-छोटे झगड़ों का निपटारा करने का अधिकार दिया गया। इन लोगों को दंड 
देने या जर्माना करने का अधिकार नहीं था। जिले के नए न्यायालयों में स्वयं 
इन लोगों के विरुद्ध, ताले लगे बक्सों में लिखकर शिकायत की अर्जी डाली जा 
सकती थी ।* 

वारन हेस्टिग्स ने जिले के न्यायालयों के ऊपर, अपील के न्यायालय बनाए--- 
कलकत्ते के सदर न्यायालय । सदर दीवानी अदालत में गव्नंर और परिषद के 
दो सदस्य होते । इनकी सहायता करने को अर्थ-विभाग का दीवान होता और साथ 
ही मुख्य कानूनगो होता । सदर निजामत (फ़ौजदारी) अदालत में नाज़िम का 
प्रतिनिधि, एक मुसलमान न्यायाधीश सभापति होता जिसे न्‍्याय-नियमों पर 
मुसलमान मौलवियों से सहायता मिलती । सभापति और परिषद्‌ को निज्ञामत- 
अदालत पर निरीक्षण का अधिकार था । 

१७७२ की न्याय-योजना से केन्द्र और ज़िलों में दीवानी और फ़ौजदारी 
न्यायालयों की व्यवस्था का फिर से संगठन ही' नहीं हुआ वरनत्‌ उसने कुछ 
साधारण नियम बनाकर न्याय-कार्य को सुधारने का भी प्रयत्न किया। इनमें 
से मुख्य बातें ये थीं:-- 

(१) हर छोटे-बड़े न्यायालय में कार्यवाही का अभिलेख रखा जाय । 

(२) अभियोगों के लिए एक अवधि निश्चित कर दी जिसके बाद पुरानी 
शिकायतों को फिर से उखाड़ा नहीं जा सकता था । 

(३) कानूनी चौथ' और बड़े जुर्मानों की प्रथा को तोड़ दिया गया। 

(४) साहकार के अपने ही वाद के विषय में न्‍्यायाधिकार निश्चित करने के 
स्वत्व का अवरोध, जंसे ज़मींदार और कानूनगो के विषय में । 





१. अटाडायगया7 : /वापटा पत क्धाएड गाव शा।ए 7फाटाड, 
9०8०९ 60. 

२. जाैणादधिता [06 : रेद्वाफ्टा।ा निंबशाए5 जा फिशाएथ), 
04४० 375. 


३६ भारत में कम्पनी का राज्य 


(५) विवाद-ग्रस्त सम्पत्ति के मामलों को तय करने के लिए मध्यस्थ द्वारा 
निर्णय करने को प्रोत्साहन ।" 

वारन हेस्टिग्स को इस व्यवस्था से, इस बात के अतिरिक्त कि कलक्टरों के 
हाथों में इतनी शक्ति केन्द्रित हो गई थी, संतोष था । सन्‌ १७७४ में प्रान्तीय 
परिषद्‌ बनाकर यह दोष दूर कर दिया गया । लेकिन जेंसा कि ऊपर कहा जा 
चुका हूँ प्रान्तीय और ज़िला-न्यायालयों के काम में १७७३ के एक्ट के अनुसार 
स्थापित किया हुआ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप होता रहता था। फिर भी 
यह व्यवस्था चलती रही । विनियमों की नई संहिता में, जो १७८० में जारी की 
गई, इस व्यवस्था को स्थान दिया गया। १७९३ में दुहराकर जो संहिता बनाई 
गई उसमें भी इसकी पुष्टि की गई। 


तीसरा अध्याय 


हैेध शासन का युग 
(१) 


एक विचित्र संयोग से कम्पनी ने ह्वंध या दोहरी शासन-व्यवस्था की 
स्थापना द्वारा भारत में प्रादेशिक प्रभुता को प्राप्त भी किया और खो भी 
दिया । क्लाइव ने १७ अगस्त १७६५ के फ़रमान से, जिसमें बंगाल, बिहार 
और उड़ीसा की दीवानी मिली थी और इस प्रकार दोहरी शासन-व्यवस्था * 
की स्थापना हुई थी, कम्पनी के लिए प्रादेशिक अधिकार प्राप्त किया था । 
१७८४ के एक्ट द्वारा पिट ने दो प्राधिकारी--बोर्ड आँव कंट्रोल” और कोर्ट 
आँव डाइरेक्टर्स' बनाए और कम्पनी को भारतीय मामलों की व्यवस्था के सर्वोच्च 
और अन्तिम नियंत्रण से वंचित कर दिया । 

१७८४ के एक्ट ने 'प्रिवी कौंसिल' के सदस्यों में से छे कमिश्नर नियुक्त 


१. णादधिणा ]07605: ऐेग्ाएला फब्णाणएुड 7 ऊ्ैदापए&, 
7986 374- 

२. वह व्यवस्था “जिसमें कम्पनी को देश के राजस्व पर, संन्‍्य शक्ति पर 
पूरा अधिकार था, कितु न्याय और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व, 
न्यायालय के द्वारा दूसरे हाथों में छोड़ दिया गया था।” उरफ्ु&७+% : 
धराडाठ0096 85प"ए०७ए, [0826 38. 


े 


देंघ शासन का यूग ३७ 


करने के लिए हिज मंजेस्टी (इंगलेड नरेश) को प्राधिकृत"* किया । इनमें से 
एक 'चान्सलर आँब दि एक्सचेकर' (अर्थ-मन्त्री) होता और एक कोई सा 
राज्य-मन्त्री होता । बोर्ड ऑँव कंट्रोल',, जो उक्त कमिश्नरों की मंडली से बनाया 
गया, बोई आँव डाइरेक्टर्स' के भी ऊपर था। व्यवहारतः कोर्ट आऑँब 
प्रोप्राइटर्स! का अतिक्रमण कर दिया गया ।? यह बोर्ड मन्त्रि-मंडल से अनु- 
बन्धित था और शासन में प्रत्येक परिवर्तन के साथ इसमें भी परिवर्तन होता । 
“उक्त राज्य-मन्त्री, उसकी अनुपस्थिति में उक्त अर्थ-मन्त्री, दोनों की ही 
अनुपस्थिति में, उक्त कमिदनरों में से अधिकार में सबसे बड़ा सदस्य'।४ 
बोर्ड का सभापति होता ।* “यदि उपस्थित सदस्यों में मतभेद होता और 
दोनों पक्ष बराबर होते तो वह निर्णायक वोट दे सकता था | एक्ट के अनुसार 
गण-पूति ( (2प07ग77 ) के लिए तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य 
थी । इन कमिश्नरों का कोई वेतन नहीं था, वे कोई अनग्रह' नहीं कर 
सकते थे । कितु सुदरपूर्व में ब्रिटिश प्रदेशों के राजस्व, वहाँ की सेनिक एवं 
असंनिक सरकार से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक कार्य और 
प्रत्येक विषय में इन कमिश्नरों को निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का 
अधिकार था । इस बोडं को कम्पनी के हर एक कागज़, खाते और अभिलेख* 
देखने का अधिकार था । बोर्ड के माँगने पर वांछित उदाहरण अथवा उसकी 


१. (6086 4. #6 ० 4784, #छंफ्र: 89९०९९४०९४ था 
4200प्राशआए, ए0., 4, 09928 96. 

» इसका नाम था:---“ध(0गरांडड0णाश8छह 0 6 अरििफड 0. 
वा. 

' कोर्ट आव डाइरेक्टर्स)! की कार्यवाही को बोर्ड आव कंट्रोल' की पुष्टि 
मिलने के बाद कोर्ट आव प्रोप्राइटर्स”' उसको रह नहीं कर सकता था। 
7067 : पाड0-"09] 8प्रएए0ए, [082९ 45 और (..,. 4ै।शावे: 
ता807ए ० (७०एशफराालई पे वा, (००४६ ॥7, 0926 27. 

४. व्यवहारत: अधिकार में बड़ा सदस्य सभापति होता है । 


५. (8प86 3 0486 40, रिथंध्र : 59०९०6७४ थ्ापे ॥000प- 
700708, ४0!. 4, [0920 96. 
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६. ((७॥786 4. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ९७. 

७. (.9प56 &०त] 07 ५४6 4८५. “इस एक्ट की किसी भी बात से 
इस बोर्ड को उक्त यूनाइटेड कम्पनी के किसी कर्ंचारी को नियुक्त करने 
का अधिकार नहों होगा” उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ १०२ से अनूदित । 


३८ भारत में कम्पनी का राज्य 


प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती थी ।" कोर्ट आऑँव डाइरेक्टर्स या उसकी किसी 
कमेटी द्वारा, भेजे हुए आदेश या पाई हुई रिपोर्ट या उसकी कार्यवाही 
और प्रस्ताव आदि सभी को यह बोर्ड देख सकता था ।* बोड को डाइरेक्टर्स 
के आदेशों का संशोधन करने का अधिकार था | उस दशा में डाइरेक्टसे 
अपने भारत के अधिकारियों को संशोधित आदेश ही भेज सकते थे । बाद में 
१८५८ के एक्ट में जो अधिकार भारत-मन्त्री को दिये गए बोर्ड को लगभग वे 
सभी अधिकार कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स और भारत में कम्पनी के अधिकारियों के 
ऊपर प्राप्त थे। वस्तुत: १७८४ के एक्ट का छठा खंड ((78प8७ ४३१) 
बाद के विधानों में लगभग उन्हीं शब्दों में दोहरा दिया गया हैँ ।* 

साधारणतया बोड्ड आँव कंट्रोल' अपने आदेश और निर्देश, बोर्ड ऑव 
डाइरेक्टसस के द्वारा ही भेजता । कितु कुछ मामलों में कमिश्नर अपने आदेश और 
निर्देश गृप्त कमेटी को भेज सकते थे । यह गुप्त कमेटी डाइरेक्ट्से द्वारा अपने-आप 
में से ही चुने हुए४ तीन सदस्यों की होती। कमेटी उन आदेशों को दूसरों को 
बताए बिना ही भारत की सम्बन्धित सरकारों के पास भेज देती ।५ 

यद्यपि डाइरेक्टर्स-मंडल का भारत-सरकार पर सन्‌ १८५८ में इंगलेंड 
की राजसत्ता के हाथों में आने तक बहुत बड़ा प्रभाव बना रहा कितु जेसा कि 
उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है अन्तिम नियंत्रण इस नए बोर्ड के हाथों में आ 
गया । सन्‌ १९१८ में भारतीय वेधानिक सुधारों की रिपोर्ट में यह लिखा गया 
हे-- हमको इस परिणाम पर नहीं पहुँचना चाहिए कि बोर्ड आँव कंट्रोल' के 
सभापति की प्रभूता के कारण डाइरेक्टर्स के हाथों में कोई वास्तविक नियंत्रण 
नहीं रहा । उनकी स्थिति अब भी सुदृढ़ थी, साधारणतया उपक्रमण करने 
( 477079/797८ ) का अधिकार अब भी उन्हीं के हाथों में था; अनुभव-ज्ञान 
उन्ही के पास था। यद्यपि वंधानिक उत्तरदायित्व सरकार पर था कितु अन्त तक 
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हंध शासन का युग ३९ 


शासन की अधिकांश छोटी-छोटी बातों पर, उनके विस्तार पर उसका बहुत 
बड़ा प्रभाव बना रहा ।" 

१७८४ के एक्ट से भारत का एकीकरण एक पग और आगे बढ़ा । 
एक्ट ने बम्बई और मद्रास के सपरिषद गवनेरों के ऊपर सपरिषद्‌ गवर्नर- 
जनरल के अधिकारों को विस्तृत और सुनिश्चित किया । एक्ट के खंड 
३१ में यह कहा गया है कि सपरिषद गवनेर-जनरल को, (विभिन्न प्रेसिडेंसियों 
और वहाँ की सरकारों का'४४ राजस्व, सेना, भारतीय सत्ताओं से युद्ध और 
संधि के मामलों में “अथवा डाइरेक्टर्स मंडल से निर्दिष्ट विषयों में 
निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देश करने का अधिकार होगा ।”* सपरिषद्‌ गवनर- 
जनरल के ऊपर डाइरेक्टर्स मंडल को भी ऐसा ही अधिकार दिया गया था । 


१७८४ के एक्ट से गवरनर-जनरल और गवर्नरों की परिषदों के विधान 
में भी परिवर्तन हुआ ।* हर परिषद के तीन सदस्य होते; उनमें सेनापति भी एक 
सदस्य होता। नियुक्तियाँ अब भी कोर्ट आँव डायरेक्टं के हाथों में थीं कितु 
राज-सत्ता को कम्पनी के सेवकों को पद-च्युत करने या वापिस बुलाने* का 
अधिकार था। कम्पनी के प्रदेशों को पहली बार “ब्रिटिश भारतीय प्रदेश, 
“इस (ब्रिटिश) राज्य के प्रदेश” कहा गया ।४ 

कम्पनी को अपनी व्यवस्था ठीक करने को कहा गया । साथ ही राज्य- 
विस्तार और विजय की योजनाओं को छोड़ देने और “अनावश्यक सेवकों का 
अवच्छेद” करने को कहा गया । भारत में राज्य-विस्तार ओर विजय की 
योजनाओं को कार्यान्वित करना इस (ब्रिटिश) राष्ट्र की नीति, मान और इच्छा 
के प्रतिकूल” बताया गया ।* 

अन्त में १७८४ के एक्ट ने इस बात की भी पहले रो अच्छी व्यवस्था की 
कि जो अंग्रेज़ भारत में अपराध करें उन पर इंग्लेड में मुकदमा चलाकर न्यायानुसार 
दंड दिया जाय । ऐसे अभियोगों के लिए एक विशेष न्यायालय बनाया गया। 
इसमें तीन जज और चार लार्ड और छ: हाउस आँव कॉमन्स के सदस्य होते । 
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४० भारत में कम्पनी का राज्य 


सन्‌ १७८४ के एक्ट से मुख्य बात यह हुई कि देश के शासन का वास्तविक 
अधिकार बोर्ड ऑब कंट्रोल' के सभापति को दे दिया गया ।' इसके कई कारण 
थे : पहले सभापति सर हेनरी डण्डास पिट के मित्र थे और वे आरम्भ से ही 
बोर्ड के अधिकारों को मनवा सकते थे। डाइरेक्टर्स, जिनकी साधारण आय तो 
कम थी और जिनकी मुख्य प्राप्ति अनुग्रह करने (नौकरी आदि दिलाने ) में थी, 
बोर्ड को इस डर से अप्रसन्न नही कर सकते थे कि कहीं उनके रहे-सहे अधिकार भी 
न छीन लिये जायँ। बोर्ड के सभापति को, पालियामेंट को कोई वाषिक हिसाब 
नहीं देना पड़ता था और वह लगभग उत्तरदायित्व-निहित था ।* यद्यपि पिट ने 
इस बात का ध्यान रखा था कि कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स की स्थिति और प्रतिष्ठा 
ज्यों-की-त्यों बनी रहे कितु उपर्युक्त कारणों ने बोर्ड और उसके सभापति को 
बहुत शक्तिशाली बना दिया ।* 


इस एक्ट के अनुसार भारत में शासन एक निरन्तर बदलती रहने वाली 
परिषद में निहित हुआ ।४ वारन हेस्टिग्स के उत्तराधिकारी मिस्टर मैकफसंन 
के दुबंल शासन में इस व्यवस्था के दोप विशेष रूप से स्पष्ट हुए । मिस्टर मेकफ़र्सन 
सबसे पुराने और अधिकार में सबसे बडे अधिकारी थे, कितु उनमे और कोई 
योग्यता नहीं थी । बाद में जब लाड्ड कॉर्नेवालिस से” गवर्नर-जनरल बनने के 
लिए कहा गया तो उन्होंने व्यवस्था में परिवर्तन करने और अपने अधिकार 





१. यद्यपि एक्ट ने अधिकार बोर्ड को संयुक्त रूप में दिया था कितु वह सभा- 
पति के हाथों में केन्द्रित हो गया | प्रो. डॉडवेल लिखते है, “यह परिवतेन 
बिना किसी दुर्भावना के नहीं हुआ । डंडास आरम्भ से ही प्रमुख स्थिति 
में था। यह बात सबको, विशेषकर लॉ्ड सिडनी को, बुरी लगी । उन्होंने भारत 
में स्कॉटलेडवासियों के प्रति डंडास के भेद-भावपूर्ण व्यवहार पर आपत्ति की। 
सन्‌ १७८६ में इस परिवर्तेन को कानूनी रूप देने का प्रयत्न किया गया। 
इंडास ने कहा कि इस प्रकार आपका सेवक केवल वस्तुतः ही नहीं वरन्‌ 
घोषित रूप से भी भारत के लिए राज्य-मन्त्री माना जायगा। कितु इस 
कार्यवाही को कानूनी रूप देने के लिए सभापति को अपने साथियों की 
स्वीकृति अनिवार्य थी । 

२. मन्त्रि-मंडल में उसकी स्थिति उसके ब्यक्तित्व पर थी । 
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५. डइंडास ने लॉड्ड कानवालिस को भारतीय शासन के लिए संसार-भर में सब 


देघ शासन का युग ४१ 


बढ़ाने के लिए कहा । फलत: १७८६ में एक एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार 
असाधारण स्थिति में गवनर-जनरल--साथ ही गवरन रों को भी--अपनी 
परिषद की स्वीकृति लिये बिना ही निर्णय करने का अधिकार दिया गया। 
साथ ही लछार्ड कॉनंवालिस को स्वयं ही गवर्नर-जनरल और सेनापति दोनों 
पदों का काम सँभालने का प्राधिकार मिला । एक्ट ने यह नियम भी बनाया कि 
सेनापति के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति जिसने भारत में कम से कम बारह वर्ष 
तक सेवा न की हो, गवर्नर-जनरल या उसकी परिषद्‌ का सदस्य नियुक्त न 
किया जाय । 

पिट ने सन्‌ १७८४ के एक्ट में बोई आँव कंट्रोल और डाइरेक्टर्स के 
अलग-अलग अधिकारों को जान-बूझकर निश्चित नहीं किया था और विरोध 
शान्त करने के लिये ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जिस के दोहरे अर्थ हो सकते 
थे । कितु जब विधेयक स्वीकार होकर एक्ट बन गया तो डाइरेक्टर्स को प्रसन्न 
रखने की आवश्यकता समाप्त हो गई और मंत्रिमंडल ने अपना वास्तविक 
उद्देश्य प्रकट करना आरम्भ किया । फॉक्स की ही तरह पिट का उद्देश्य भी यही 
था कि कम्पनी को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाय और 
भारतीय शासन का वास्तविक नियंत्रण कमिश्नरों के बोर्ड को सोप दिया जाय । 
इसी दृष्टि से भोर्ड आँव कंट्रोल के अधिकारों को एक्ट में साधारण कितु विस्तृत 
रूप में रखा गया था । आरम्भ से ही बोर्ड आँब कंट्रोल ने दुह और कठोर ढंग 
अपनाया और डाइरेक्टर्स के ऊपर अपनी श्रेष्ठता और अपना अधिकार जताया । 
अगले तीन वर्षो में कई बार मतभेद हुए। यदि कभी बोर्ड ऑँव कंट्रोल को 
झुकना भी पड़ा तो यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया कि डाइरेक्टर्स की जो कुछ 
भी सत्ता थी वह केवल श्रेष्ठतर शक्ति के निष्क्रिय यंत्र के ही रूप में थी ।१ सन्‌ 
१७८४ में एक गम्भीर और महत्वपूर्ण मतभेद हुआ । दोनों मंडलों के बीच का 
यह मतभेद १७८८ के अभिधायक (4)00]४7७६४07'9 ) एक्ट ने समाप्त किया । 





से उपयुक्त व्यक्ति बताया: “यहाँ किसी खोई सम्पत्ति की क्षति-पूर्ति नहीं 
करनी थी, किसी लालच की भूख नहीं मिटानी थी, किसी दरिद्री की 
व्यवस्था नहीं करनी थी, किनन्‍्ही भूखे आश्रितों का मुह नहीं भरना था ।” 
(१परठ%07 09५9 4नद्दौदू0/८ 707 थी 6 ९४४07. ला४07फ 
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४२ भारत में कम्पनी का राज्य 


'बोड आँव कंट्रोल' ने कम्पनी के व्यय पर (शाही ) ब्रिटिश सेना को भारत 
भेजा था । डाइरेक्टर्स ने बोड के इस अधिकार पर आपत्ति की । बोडं ने सन्‌ 
१७८४ के एक्ट के अन्तर्गत अपना यह अधिकार बताया और फलत: भारत में 
चार शाही सेन्‍्य-दल भेजे और उनका व्यय भारतीय राजस्व के हिसाब में डाल 
दिया । डाइरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और साथ ही सेन्‍्य-दल को भेजने की 
आवश्यकता और उसके औचित्य पर भी आपत्ति की। उन्होंने सन १७८१ के 
एक्ट की उन धाराओं का सहारा लिया जो रद्द नही हुई थी। इनके अनुसार 
कम्पनी उन्ही संन्य-दलों का व्यय देने को बाध्य की जा सकती थी जिनकी कि 
उसने स्वयं माँग की हो । 


पिट ने ऐसे विवादों को सदा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से एक 
अभिधायक विधेयक प्रस्तुत किया । उसके अनुसार बोर्ड आँव कंट्रोल को अन्तिम 
अधिकार दे दिया गया। डंडास के मत से इस अधिकार के बिना बोड्ड आँव कंट्रोल 
एक निरथ्थंक संस्था थी ।"* उस विधेयक का विरोध किया गया। यह कहा गया 
कि व्यय करने के अनियंत्रित अधिकार का अर्थ यह होगा कि कम्पनी की 
व्यावसायिक निधि राजनीतिक उद्देश्यों" के कारण बिलकुल जब्त हो जायगी। 
भारत में सैन्‍्य-दल भेजने के विरुद्ध दो आपत्तियाँ की गई । एक तो यह कि कम्पनी 
को जितनी सेना की आवश्यकता थी, उतनी उसके पास मौजूद थी । साथ ही इंग्लेड 
से सेना भेजने की अपेक्षा, कम्पनी के लिए भारत में ही सेना तंयार करने में कम 
व्यय होता था । दूसरी आपत्ति यह थी कि राज-सत्ता के लिए ऐसी सेना बनाए 
रखना, जिसके लिए पालियामेंट से व्यय स्वीकार न किया गया हो, अवैधानिक 
था । इसके अतिरिक्त शाही सेना भेजने से भारत में सैन्य-संगठन का काम जटिल 
हो जाता, क्योंकि इस तरह कम्पनी की सेना और शाही सेन्य-दल एक सृत्र में 
आ जाते थे । 

पिट और डंडास ने इन आप त्तियों से सुलझने का प्रयत्न किया । प्रधान 
मन्‍्त्री ने समस्त राजकीय स्थल और जल-सेना की असंतोषजनक स्थिति की ओर 
संकेत करके वंधानिक प्रश्न को समाप्त कर दिया। “वतंमान प्रशन पर विचार करने 
का अर्थ होगा, बंधानिक कानून के महत्त्वपूर्ण कितु दोषयुक्त भाग की ओर ध्यान 
आक्ित करना और उसका सुधार करना ।? भारत में दो प्रकार के सैनिक संगठन 
की कठिनाई को पिट ने स्वीकार किया और उसने पालियामेंट के भवन में कहा 


१. जा : म्ाह05"फ ० फतवा, ४०ण. ७, छ०७2०९ 78. 
२. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ७५. 
३. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ७९. 


दंघ शासन का यूग ४३ 


कि भारत में सारी सेना (इंगलंड की) राज-सत्ता के ही आधीन होनी चाहिए 
और साथ ही यह भी कहा कि इस सुधार के लिए योजना तैयार हो रही हैँ । सच 
बात तो यह थी कि पिट और डंडास दोनों ही भारत की सारी शक्ति राज-सत्ता 
अर्थात्‌ मन्त्रि-मंडल को हस्तान्तरित करने पर तुले हुए थे । पालियामेंट और 
डाइरेक्टर्स की स्पष्ट इच्छा के विरोध में, उनकी नीति भारत में राजनीतिक 
शक्ति के विस्तार के पक्ष में थी । 

मन्त्रि-मंडल द्वारा इस प्रकार अनन्त शक्ति हथियाने के प्रयत्न से काफी 
विरोध उठ खड़ा हुआ। संदेह के कारण उसके प्रति सतर्कता भी बढ़ी । उन्हें शान्त 
करने के उद्देश्य से पिट ने कुछ ऐसी धाराएँ जोड़ दीं जिनसे बोर्ड ऑँव कंट्रोल के 
कुछ अधिकार कम होते थे । बोई एक सीमा के अन्दर ही संन्‍्य-दल भेज सकता 
था । बोर्ड को पदाधिकारियों का वेतन बढ़ाने अथवा किसी सेना के बदले उपदान 
देने का अधिकार नहीं था जब तक कि पालियामेंट और डाइरेक्टर्स की स्वीकृति 
न हो | डाइरेक्टर्स को पालियामेंट के सामने कम्पनी के आय-व्यय का वार्षिक 
लेखा रखना होता था । 

इस प्रकार १७८४ के एक्ट का अर्थ बताने का प्रयत्न समाप्त हुआ। 
पालियामेंट का यह काम नहीं हैं कि वह नियमों का अर्थ बताए, यह काम 
न्यायपालिका का है । कितु अभिधायक विधेयक में यही उल्टी बात हैं । उसके 
अनुसार वह नियम, जिसको धाराओं से सीमित किया गया हो अथवा वह नियम 
जिस को इस प्रकार सीमित न किया गया हो, दोनों एक ही बातें हैं।" 

(२) 

लॉड कॉनंवालिस जब भारत आए तो वह गवनर-जनरल भी थे और 
सेनापति भी थे । कुछ विशेष स्थितियों में कितु पूर्ण सद॒हृश्य के साथ, उन्हें अपनी 
परिषद की उपेक्षा करने का अधिकार भी था। वह टीपू के साथ एक बड़ी 
लड़ाई में फेस गए। इस लड़ाई का उन्होंने स्वयं बड़ी कुशलता के साथ संचालन 
किया । उसमें मालाबार और सलेम के वत्तं मान जिले और मदुरा ज़िले के कुछ भाग 
जीतकर मद्रास प्रेसीडेंसी में मिला दिए गए। 

१७८६ के एक्ट ने गवर्न र-जनरल को परिषद्‌ की उपेक्षा करने का अधिकार 
तो दिया, कितु उससे परामर्श करना अनिवाय था। १७९१ में एक एक्ट बनाया 
गया । इसके अनुसार गवनर-जनरल युद्ध समाप्त * होने के तीन महीने बाद तक 
बिना परिषद्‌ के काम कर सकता था । बाद के नियमों में इसे साधारण अधिकार 
बना दिया गया । 

१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ८०. 
२. (6ड४7८ए ; गादाशा 007, 9०28८ 22. 





डढं भारत में कम्पनी का राज्य 


भारतीय इतिहास में लॉ्ड कॉर्नवालिस का शासन स्मरणीथ है। लॉडे 
कॉनेंवालिस को भारत में आने पर असाधारण अधिकार दिये गए थे। कॉर्नवालिस 
के नाम के साथ यह अपयश लगा हुआ था --- वह व्यक्ति जो अमेरिका में पराजित 
हो चुका था ।* भारत में कॉनंवालिस ने सात वर्ष की अवधि में केवल एक बड़ी 
लड़ाई ही नहीं जीती * वरन्‌ ब्रिटिश भारत की शासन, राजस्व और न्याय-व्यवस्था 
में बड़े महत्त्वपूर्ण सुधार भी किये । 

संभवतः सबसे बड़ा सुधार भारत की सेनिक एवं सिविल नौकरियों से 
सम्बन्धित था । चेसनी के शब्दों में भारतीय सावंजनिक सेवा विभाग, अनेक 
दोषों से भरा हुआ था ।? मिस्टर विन्सेंट स्मिथ बनारस के रेज़ीडेंट का उदाहरण 
देते हे, जिसको वापिक आय ४०००० पौड थी । ४ असली वेतन बहुत कम था | इस 
प्रचलित कदाचार का मुख्य कारण डाइरेक्टर्स का वह व्यावसायिक दृष्टिकोण था 
जिसके अनुसार वे खाते में अल्प वेतन दिखाना चाहते थे। उन्हें इस बात की कोई 
चिन्ता न थी कि परिलब्धि का परिमाण क्‍या होता है ।” छॉर्ड कॉनवालिस ने 
यह सब ढर्रा बदल दिया। उन्होंने उचित वेतन दिये और दूसरे प्रकार की आय 
वर्जित कर दी। अपने * ही उदाहरण से उन्होंने सावंजनिक सेवा और ककत्तंव्य का 
स्तर ऊँचा किया। 


लॉरड कॉनेंवालिस ने सार्वजनिक सेवा का नेतिक स्तर ही ऊँचा नही किया 
वरन्‌ शासन-व्यवस्था का भी फिर से सगठन किया । फिर से ज़िलों के क्षेत्र 
बनाए, ओर ज़िले को भारतीय शासन की इकाई बनाया। हर जिले की माल- 
गुजारी व्यवस्था के लिए एक कलक्टर नियुक्त किया जिसको न्यायाधिक्रार से 
अलग रखा । हर ज़िले में एक दीवानी न्यायालय था जिसका सभापति एक 





१. छाए : (>रग्िव पमसाइ0ताए 0 काव॑4--(१प्रणाणा 7०एा 
[2८8[702॥77. 
(लॉर्ड कॉ्नंवालिस की सेना को अक्तूबर १७८१ में अमेरिका के तटबर्ती 
यॉक नगर में हथियार डालने पड़े थे) [782० $$8. 

« सन्‌ १७९२ की श्रोरंगपट्टम संधि से मैसूर युद्ध समाप्त हुआ । 

- (टशाटए ; फावाबा 70॥0ए, 998८ 23. 

- जात ; 05074 पाइ#079 ् प्रात, 9०९० 557: 

५. उपर्युक्त पुस्तक, एवं पृष्ठ । 

६. लॉर्ड कॉनंवालिस ईमानदार, परिश्रमी शासक थे । उन्होंने श्री रंगपट्टम की 
संधि में कोई आथिक साझा लेना अस्वीकार कर दिया” उपर्युक्त पुस्तक के 
पृष्ठ ५७४ से अनूदित । 


ण( ७ २) 


दंध शासन का युग डप्‌ 


यूरोपियन जज होता । उसको मजिस्ट्रेट का अधिकार होता और वह पुलिस का 
नियंत्रण भी करता । भारतीय दरोगा के आधीन, जो स्वयं ज़िला जज के आधीन 
होता था, पुलिस-मंडल होता । फ़ौजदारी न्याय प्रान्तीय अदालतों द्वारा 
कार्यान्वित होता । 

यह विचित्र बात हैं कि जिस तर्क से लॉर्ड कॉ्नंवालिस ने मालगुजारी और 
न्याय-विभाग को अलग किया उसी के अनुसार न्याय और कार्यपालिका को 
अलग नहीं किया । लॉडं कॉनवालिस ने कलक्टर को न्यायाधिकार से अरूग 
कर दिया, कितु ज़िला जज को न्यायाध्यक्ष और पुलिस दोनों का ही काम दे 
दिया । 

लॉडं कॉने वालिस ने दीवानी न्याय के लिए तीन प्रकार के न्यायालय बनाए। 
सबसे पहले तो बड़े नगरों और ज़िलों में स्थानीय न्यायालय थे। बड़े नगरों में 
मुन्सिफ़ और अमीन के न्यायालय थे। जिनमें पचास रुपये तक के मुकदमों का 
निर्णय होता । इससे अधिक और २०० रूपये तक के लिए रजिस्ट्रार का 
न्यायालय था । हर जिले में एक यूरोपीयन जज के आधीन ज़िला-न्यायालय 
था। यह जज पद में कलक्टर से बड़ा होता। उसकी सहायता के लिए एक 
काज़ी होता और एक पंडित होता, जो क्रमशः मुसलमानी-न्याय अथवा हिदू-न्याय 
में दक्ष होता । ज़िला-न्यायाहय का मौलिक अधिकार भी होता और अपील 
सुनने का अधिकार भी होता । यह अपील उन अभियोगों पर होती जो मुन्सिफ या 
रजिस्ट्रार द्वारा तय किये जा चुके थे । दूसरे प्रकार के न्यायालय केवरू अपील के 
लिए थे। इनको प्रान्तीय न्यायालय कहा जाता। इनमें से एक कलकत्ता के निकट 
था, दूसरा पटना में था, तीसरा ढाका में और चौथा मुशिदाबाद में। इनमें से 
प्रत्येक न्यायालय में तीन जज होते, एक रजिस्ट्रार होता, एक या अधिक सहायक 
होते और भारतीय कानूनों को जानने वाले तीन व्यक्ति होते--एक काज़ी, एक 
मुफ्ती, और एक पंडित । इनमें छोटे न्‍्यायारूयों की अपील सुनी जाती । १००० 
रुपये तक के मामलों में इनके निर्णय अन्तिम होते। १००० रुपये से अधिक के 
मामलों की कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती थी। 
कलकत्ता के न्यायालय को सदर दीवानी अदालत भी कहते थे। वह न्यायालय 
गवर्नेर-जनरल और उसकी परिषद्‌ के सदस्यों से निम्तित होता । इनकी 
सहायता को एक मुख्य काजी, दो मुउती, दो पंडित, एक रजिस्ट्रार और कुछ दूसरे 
कमंचारी होते । ५०००० रु० से अधिक मूल्य के मामलों की प्रिवी कौंसिल 
(सपरिषर इंगलेड-नरेश) से अपील की जा सकती थी । 

फ़ौजदारी न्याय चार प्रान्तीय न्यायालयों के आधीन था। ये न्यायारूय 
एक मंडल से दूसरे मंडल में परिभ्रमण करते और अपील सुनते। ये न्‍न्यायारूय 
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वर्ष में चार बार कलकत्ता में, वर्ष में दो बार हर ज़िले में और प्रान्तीय केन्द्र में हर 
महीने में एक बार न्याय-कार्य करते । हर मंडल के काम के लिए प्रान्तीय 
न्यायालय दो हिस्सों में बट जाता था । एक दल में एक जज और उसके साथ 
में रजिस्ट्रार और मुफ्ती होता, दूसरे दल में अन्य दो जज, काज़ी और दूसरा 
सहायक होता । मंडल के इन न्यायालयों के ऊपर सदर निजामत अदालत थी 
जिसमें गवनेर-जनरल, उसकी परिषद्‌ के सदस्य और सहायता के लिए एक 
काज़ी और दो मुफ्ती होते। इन प्रान्तीय न्‍्यायालयो और सदर निजामत 
अदालत के अतिरिक्त हर जिले में शान्ति के न्यायाधिकारी (_]प्रड70९$ ० 
(९ ९८४८८)" होते। ये अपने क्षेत्राधिकार के अभियोगों में १५ दिन की 
जेल या २०० रुपये तक जुर्माना कर सकते थे । 

अन्त में, लॉर्ड कॉ्नेवालिस ने पुलिस-व्यवस्था को सुधारने का भी प्रयत्न 
किया | पुलिस के अधिकार ज़मोदारों को मिले हुए थे जिनके अपने सबास्त्र अनु- 
यायी होते । शहरों में कोतवाल होते, इनके भी अपने सशस्त्र अनुयायी होते । 
इन व्यक्तियों को पुलिस के अधिकारों से वंचित कर दिया गया । हर जिले को 
वृत्तों में बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक वृत्त लगभग २० मील का था। हर 
वृत्त के लिए जिला जज एक दरोगा नियुक्त करता ओर इसकी सहायता 
को सशस्त्र आदमी होते । बड़े-बड़े नगरों को विभागों में बाँटा गया। प्रत्येक 
विभाग एक दरोगा और उसके सशस्त्र आदमियों के आधीन होता । दरोगा और 
उसके सहायक जिला जज के आधोीन होते, जो ज़िले का मुख्य न्यायाधिकारी होता 
और साथ ही जिले की पुलिस का निरीक्षण और नियंत्रण करता । 

दासन के क्षेत्र में लॉड कॉर्नवालिस ने जो सुधार किये, उनमें तीन बातें विशेष 
रूप से ध्यान देने योग्य हैं । पहली बात तो है कि यद्यपि कं चारियों के वेतन काफी 
बढ़ाये गए और उन्हें किसी तरह की फ़ीस, कमीशन, भेंट आदि लेने से रोक दिया; 
कितु भारतीय सहायकों और नोकरों को अब भी बहुत थोड़ा वेतन दिया जाता । 
कभी-कभी तो उन्हें कोई वेतन दिया ही नहीं जाता वरन्‌ फ़ोस दी जाती या 
उपदान दिया जाता । रजिस्ट्रार, अमीन, या मुफ्ती के लिए कोई वेतन नहीं था । 
उन्हें हर रुपये में एक आना फ़ीस का मिलता । दरोगा का वेतन केवल २५ रुपये 
मासिक था। हर डाक्‌ या लटेरे को पकड़ने पर १० रुपये और मिलते । चोरी 
किये हुए माल को फिर से प्राप्त करने पर कुछ कमीशन मिलता । परिणाम 
यह हुआ कि दरोग्रा बदमाशों की अपेक्षा भले आदमियों के लिए अधिक आतंक की 


१. जिला जज, रजिस्ट्रार और अमीन---ये सब भी शान्ति के न्यायाधि- 
कारी थे। 


देध शासन का यूग ४७ 


हक. 


चीज बन गए । दूसरी बात यह हूं कि यद्यपि छाई कॉर्नवालिस ने यह आदेश 
दिया था कि अब तक सपरिबद्‌ गवनंर-जनरल द्वारा जो विनियम बनाये गये हें 
उनको क्रमबद्ध करके सावंजनिक जानकारी * के लिए छापकर प्रकाशित किया 
जाय, किन्तु भारतीय न्याय-नियमों की संहिता बनाने का कोई प्रयत्न नही किया 
गया। पंडितों और काज़ियों की सम्मतियों में अन्तर और विकल्प हो सकता 
था। “हर एक चीज़ अस्पष्ट और अनिश्चित थी और फलत: मनमानी थी ।”३ 
अन्त में तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह हूँ कि लॉर्ड कॉनंवालिस ने शासन से भार- 
तीयों को विधिवत्‌ दूर रखने की नीति अपनाई । ४ मार्शमन के अनुसार यह लाडं 
कॉनवालिस की बहुत बड़ी ग़छती थी और अब इस नीति के अविवेक और 
अनौचित्य को सभी छोग स्वीकार करते है ।7 

लॉड कॉर्नवालिस ने एक और बहुत महत्त्वपूर्ण सुधार किया जो उनके 
सारे सुधारों में सबसे अधिक महत्त्व का था। यह सुधार मालगज़ारी-व्यवस्था से 
सम्बन्धित था | कुछ समय पहले * तक इसकी बड़ी प्रशंसा की जाती थी, किन्तु अब 
अधिकांश लेखक उसे बहुत बड़ी भूल बताते हे । सन्‌ १७९३ में लॉर्ड कॉनंवालिस 
ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मालगुज़ारी-व्यवस्था का बन्दोबस्त किया और 
सन्‌ १७९५ में बनारस डिवीजन का बन्दोबस्त किया । यह स्थायी बन्दोबस्त की 


१. हिगांग : पफ्ा6 0जरक्िव प्ांइ07ए ० पावां8, 992० 870. 

२. 5७06 : ॥फप्र७ (०जएता ० चाल फापाका एण्ाइप्ंर0पा0ता 
धाते +विशागरबप'७॥0०), 9226 |85. 

३. जया : माहाठतए ० ऊफात।ओ वात, 007 ७।॥, छ82० 432 

४. (08769 : शशावाश 70705, [0226 28. 

५. प्रो. डांडवेल लिखते हूँ कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने में कितनी 
ही दुस्तर कठिनाइयाँ थीं। सन्‌ १७९१ के एक्ट के अनुसार, “५०० पौंड से 
अधिक वेतन, परिलब्धि और आय के किसी पद के लिए उसी व्यक्ति की 
नियुक्ति हो सकती हो जो कम-से-कम तीन सार तक कम्पनी की सेवा | 
में रहा हो।” प्रो. डांडवेल आगे लिखते हे कि : यदि लार्ड कॉर्नवालिस ने 
५०० पौड प्रति वर्ष से अधिक आय के किसी पद पर किसी भारतीय को 
नियुक्त किया भी होता तो वह अवध होता, क्‍योंकि एक्ट के अर्थानुसार 
कोई भी भारतीय, कम्पनी का सेवक नहीं था।” (४70 ण१९2० 
पत्रांडा0एए ०ए पशवी9, ४०) . ७, 9०26 39 से अनूदित । 

६. इस स्थायी बन्दोबस्त के विवेचन के लिए पढ़िये--8. (:. 7706: 
मसरांशगए ० ४&87ए छलएंडीा ऐिप्रोौ० एा पाता, 
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व्यवस्था थी | सर जान शोर ने बन्दोबस्त का विरोध किया। लेकिन छॉर्ड कॉने- 
वालिस ने शोर, जो उस विषय के विशेषज्ञ थे, का मत न मानकर, जल्‍दी ही 
स्थायी बन्दोबस्त की व्यवस्था कर दी । हाल में इस व्यवस्था की बड़ी तीखी 
आलोचना हुई है । 


(३) 

लॉड कॉनंवालिस का शासन-काल समाप्त होने के समय कम्पनी के 
अधिकार-पत्र को फिर से जारी करने का प्रइन पालियामेंट के सामने आया। 
सन्‌ १७७३ में इस अधिकार-पत्र की फिर २० वर्ष के लिए पुष्टि की गई थी। 
अब यह अवधि समाप्त हो रही थी । इस अवसर पर इंग्लेड के व्यापारियों और 
व्यवसायियों ने पूर्वीय वाणिज्य की स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन खड़ा किया । किंतु 
बोर्ड ऑव कंट्रोल और बो्ड आऑव डाइरेक्टर्स ने अपनी योजना बड़ी चतुराई से 
तैयार की थी । उन्होंने पूर्वीय वाणिज्य और रोपण (पौध वाली खेती) पर 
रिपोर्ट तेयार करने के लिए डाइरेक्टर्स की एक कमेटी नियुक्त की । यह रिपोर्ट 
उचित अवसर पर हाउस आँ।व कॉमन्स में प्रस्तुत की जाती । इस बीच २५ फ़रवरी 
सन्‌ १७९३ को बोर्ड आँव कंट्रोल के सभापति सर हेनरी डंडास ने भारतीय 
व्यवस्था की पूर्णतः: संतोषजनक स्थिति पर पालियामेंट-भवन में एक वक्तव्य 
दिया और यह जताया कि उस व्यवस्था से सबको लाभ होगा । इस प्रकार 
अधिकार-पत्र को फिर से जारी कराने के लिए चतुराई से मार्ग तेयार किया गया। 
पिट उस समय अपनी शक्ति के शिखर पर थे और राष्ट्र का स्वार्थ फ्रांस के साथ युद्ध 
की समस्या में केन्द्रित था । भवन के सामने अधिकार-पत्र का प्रश्न आने से कुछ 
पहले यह यूद्ध आरम्भ हो चुका था । ऐसी परिस्थिति में डंडास और पिट को 
इस अधिकार-पत्र को फिर से जारी कराने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती थी। 
परिणामस्वरूप १७९३ का एक्ट बना और कुछ साधारण से संशोधनों के 
बाद बीस वर्ष के लिए कम्पनी के एकाधिपत्य को फिर स्वीकृति दे 
दी गई । 

(४) 

१७९३ का एक्ट बहुत बड़ा था | उसने बहुत से पहले नियमों को रह 
कर दिया और कानून का एकीकरण किया, किन्तु उसने बहुत से परिवर्तत और 
संशोधन नहीं किये । 

पहली बात तो यह थी कि पूर्व में कम्पनी के व्यावसायिक एकाधिपत्य 
को बीस वर्ष की अवधि और मिल गई । अंगरेज़ व्यापारियों और निर्माताओं के 
विरोध को शान्त करने के लिए ३००० टन के परिमाण तक व्यक्तिगत व्यापार 
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के लिए अनुमति दी गई। कितु इस अधिकार पर इतने प्रतिबन्ध* थे कि 
व्यापारियों ने इस नये खुले हुए छाभहीन मार्ग" को उपयोग में न लाने का ही 
निश्चय किया । 

इस एक्ट ने दसरी बात यह की कि बोर्ड ऑँव कंट्रोल के सदस्यों और 
सहायकों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की । इस प्रकार वह 
अमंगल ढर्रा आरम्भ हुआ, जो अपने अवांछित परिणामों? के साथ सन ११९१९ के 
एक्ट लागू होने तक बना रहा । इस एक्ट के अनुसार बोर्ड के दो छोटे सदस्यों 
के लिए प्रिवी कौसिल का मेम्बर होना अनिवार्य नही था । 

तीसरी बात यह हुई कि एक्ट ने कितनी ही बड़ी धाराओं में, कम्पनी के 
राजस्व का नियंत्रण किया । १२,३९,२४१ पौण्ड की वाधिक बचत का अनुमान 
किया गया । इसमें से ५ लाख पौण्ड कम्पनी के ऋण के भुगतान में जाते और ५ 
लाख पौण्ड लाभांश को ८ प्रतिशत से बढ़ाकर १० प्रतिशत करने में खपते । 
कम्पनी को २० लाख पौण्ड के ऋण का, २०० प्रतिशत के भाव के हिस्सों से १० 
लाख पौण्ड की पूंजी (50/00८/ ) के आधार पर प्रबन्ध करना था। इस नई पूँजी 
के लाभांश के लिए १ लाख पौण्ड अलग कर दिए गए । किन्तु अनुमानित बचत 
बस्तुतः हुई नही और ब्रिटेत को ५ लाख पोण्ड का अपना वा्िक भाग प्राप्त 
नहीं हुआ । साझेदारों को, लाभाश बढ़कर ८ से १० प्रतिशत हो जाने के कारण, 
अवश्य लाभ हुआ। 

एक्ट ने चौथी बात यह की कि भारत की शासन-व्यवस्था में कुछ थोड़े 
से संशोधन किये । हर प्रेसीडन्सी की परिषद्‌ की कार्य-पद्धति का विनियमन किया 
गया और गवनेर जनरल और गवरनंरों को परिषद्‌ के परामरझ की उपेक्षा कर 
सकने का अधिकार दिया गया। अन्य प्रेसिडेन्सियों के शासन पर नियंत्रण करने 





१. व्यक्तिगत व्यापार के लिए जो अनुमति मिली “उसमें संन्य-सामग्री के 
आयात पर प्रतिबन्ध था ।॥ यही प्रतिबन्ध कपड़े पर था। इसके अतिरिक्त 
सामान को कम्पनी के गोदामों में रखने और कम्पनी के भाव पर 
बेचने की भी शर्ते थी” वा : जम्ा४0'7 णी छापा प्ाका&, 
3007 ५]॥, 0926 8 से अनूदित । ह 

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १४. 

३. बोर्ड ऑव कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का मुख्य 
परिणाम यह हुआ कि पालियामेंट के नियंत्रण के अवसर बहुत घट गए, 
क्योंकि हर विभाग के व्यय के लिए रकम स्वीकार करने के समय पर ही 
पालियामेंट में उस विभाग के काम की जाँच और आलोचना होती है । 
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का गवनर जनरल को जो अधिकार था उसे पुष्ट किया गया। साथ ही यह भी 
कहा गया कि जब स्वयं गवर्नर जनरल किसी दूसरी प्रेसीडेन्सी में उपस्थित हो तो 
वहाँ का गवनंर और सारा शासन उसके आधीन होगा । गवर्नर जनरल, गवरनंरों, 
सेनापति और कुछ अन्य बड़े अधिकारियों को अपने पद की अवधि में भारत से 
बाहर जाने की छट्री नहीं मिल सकती थी। यह नियम सन्‌ १९२५ में पालियामेण्ट 
के एक विशेष एक्ट द्वारा बदला गया । गवनंर जनरल को यह अधिकार दिया 
गया कि किसी दूसरी प्रेसीडेन्सी में जाने के समय, अपनी अनुपस्थिति की अवधि 
के लिए, वह परिषद्‌ के किसी सदस्य को उप-सभापति नियुक्त कर सकता था 
जो उसके स्थान पर काम करता । अब सेनापति" डाइरेक्टर्स द्वारा विशेष रूप से 
परिषद का सदस्य नियुक्त किये जाने पर ही उसका सदस्य हो सकता था 
अन्यथा नहीं । 

एक्ट ने पाँचवीं बात यह की कि कलककस्ते के सर्वोच्च न्यायालय का जल- 
सेना पर जो क्षेत्राधिकार था, उसे सुदूर समुद्रों तक बढा दिया। साथ ही एक्ट के 
अन्तर्भत, सिविल सर्विस के कर्मचारियों, शान्ति के न्यायाधिकारियों और प्रेसिडेन्सी 
के नगरों के लिए संमार्जक नियुक्त करने, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए कर 
लगाने का अधिकार दिया । बिना अनुज्ञप्ति ([40००78९) के मादक द्रव्य के 
विक्रय पर प्रतिबन्ध लगा दिया । 

इसके अतिरिक्त एक्ट की अन्य धाराएँ एकीकरण के उद्देश्य को पूरा 
करने वालो थीं । 

(५) 

सन्‌ १७९३ के एक्ट ने इस बात को फिर से दोहराया कि “भारत में 
राज्य-विस्तार और विजय की योजनाओं को कार्यान्वित करना, इस (ब्रिटिश ) 
राष्ट्र की नीति, इच्छा और उसके मान के प्रतिकूल है ।” कोर्ट ऑँब डाइरेक्टर्स' 
को भी अपने * कारणों से विजय और विस्तार की यह नीति पसन्द नहीं थी। 
किन्तु परिस्थितियों के प्रवाह और भारत में उपस्थित अधिकारियों की आकांक्षाओं 
के कारण व्यवहार में ठीक उलटी नीति अपनाई गई। लाडं वेल्ज्ली ने गवनंर 
जनरल की हैसियत से अपने ७ वर्ष के कार्य-काल में कम्पनी के प्रदेशों का बहुत बड़ा 
विस्तार किया। पंजाब, सिंध और नेपार को छोड़कर लगभग सारा भारत, 
ब्रिटिश प्रभता के क्षेत्र में आ गया । 
१. केवल लॉड कॉर्नेवालिस को गवनंर जनरल और सेनापति दोनों का पद एक 

साथ मिला था । 
२. डाइरेक्टर्स विजय और प्रादेशिक विस्तार की नीति से इस कारण असहमत थे 
कि उसमें बड़ा भारी खर्च होता था और कम्पनी का लाभ कम होता था। 
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ला्ड वेल्ज़ली की इन लड़ाइयों से कम्पनी का ऋण बहुत बढ़ गया। ५ 
वर्ष में वह दूना हो गया और १८०५ में उसका परिमाण २१० लाख पोण्ड हो 
गया । इसका वाधिक व्याज २७,९१,० ०० पौण्ड था।* कम्पनी के व्यापार में 
भी गिराव आया । सन्‌ १८०८ में अपने कोष की स्थिति के कोर्ट आँव डाइरेक्ट्से 
बहुत व्यग्र हुए और स्थिति सँभालने के लिए पालियामेण्ट से अपील की । कम्पनी 
का सरकार पर १२ लाख पौण्ड उधार था। अपने प्रार्थना-पत्र में कम्पनी न इस 
परिमाण को लौटाने के लिए कहा और साथ ही अपने भुगतान करने के लिए 
इतने ही परिमाण का ऋण माँगा। धन के अनुदान के सम्बन्ध में भारतीय 
मामलों की वस्तुस्थिति की जाँच करने के लिए ११ मार्च १८०८ को एक कमेटी 
नियुक्त की गई ।* १३ जून को रिपोर्ट प्राप्त हुई और कम्पनी को पुराने हिसाब 
में १५ लाख पौण्ड की रक़म दिया जाना निश्चित हुआ । सन्‌ १८११ में कम्पनी 
को १५ लाख पौण्ड का ऋण स्वीकार हुआ और सन्‌ १८१२ में उसे प्रतिज्ञा-पत्रों 
के आधार पर २० लाख पौण्ड का ऋण उगाहने की अनुमति मिली । 
जून १८१२ में पालियामेण्ट ने कम्पनी को २५ छाख पौण्ड का एक ऋण 
ओर दिया ।१ 


सन्‌ १८०८ की कमेटी कम्पनी की वस्तुस्थिति की जाँच का काम पाँच वर्ष 
तक करती रही और उसने पाँच रिपोर्ट तैयार कीं । इनमें से पाँचवी रिपोर्ट सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण थी। जुलाई १८१२ में इसे प्रकाशित किया गया और इल्बर्टे 
के अनुसार, भारतीय भूमि-व्यवस्था पर उसे अब भी प्रामाणिक माना जाता है और 
तत्कालीन पुलिस और न्याय व्यवस्था पर भी उसका काम सबसे अधिक प्रामा- 
शणिक हूँ ।”* इस प्रकार पालियामेण्ट के सामने अधिकार-पत्र को फिर से जारी 
करने का प्रश्न आने से पहले भारतीय व्यवस्था की पूरी-पूरी जाँच की जा 
चुकी थी। 


सन्‌ १८१३ में अधिकार-पत्र को फिर से जारी करने के समय मुख्य 
विवादास्पद प्रइन यह था कि कम्पनी के व्यावसायिक विशेषाधिकारों को जारी 
रहने दिया जाय या नहीं। उस समय कम्पनी को राजनीतिक अधिकारों से 
वंचित करने का कोई प्रश्न नहीं था । 


१. जा बाव एसाइठा : म्ाढठ-ए ० छत्नंप्श ए॒वां॥, ए०0). एणा, 
99268 488-486. 
२. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ १६३. 
३. उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ४५४-४५५. 
४. 06७: प्लाइ+07098] 5िप्रा'ए०ए०, 982० 73. 
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उस समय तक कम्पनी को भारत और चीन के साथ व्यापार के लिए 
एकाधिपत्य प्राप्त था । जहाँ तक चीन के साथ व्यापार का सम्बन्ध था मंत्रि- 
मंडल उसे अब भी कम्पनी के हाथों में रखना चाहता था। इस प्रस्ताव के लिए 
महत्वपूर्ण कारण थे। चीन के साथ व्यापार बड़ी विचित्र परिस्थितियों में होता 
था । चीनी सरकार विदेशियों के सम्पक के प्रति अत्यन्त ईर्याल थी। व्यापार 
केवल एक बन्दरगाह तक ही नहीं वरन्‌ एक (हॉऊ नामक ) वर्ग तक ही सीमित 
था । इस प्रकार अन्य चीन वासियों को लिए विदेशियों से सम्पर्क निपिद्ध था। 
अतः: वहाँ प्रतिद्वन्द्रिता" के लिए कोई क्षेत्र ही नही था। दूसरी ओर इस बात का 
भय था कि नए अंग्रेज़ व्यापारियों की अनभिज्ञता या असावधानी के कारण कही 
चीनी अधिकारी प्रतिकूल न हो जायें और फलतः उनके साथ व्यापार बिलकुल 
ही बन्द न हो जाय । इस प्रकार चाय का आना बन्द हो जाता। अंग्रेज जनता 
चाय की अत्यन्त अभ्यस्त हो गई थी और उसके न आने से जनता में बड़ा तीखापन 
अनभव किया जाता। साथ ही सरकार को चाय पर* सीमा-शल्क से ४० लाख 
पौण्ड की वाषिक आय होती थी। इस प्रकार चीन के साथ व्यापार बन्द होने से 
राजस्व को बड़ी भारी क्षति पहुँचती। इन सब बातों को सोचकर सरकार ने 
आरम्भ से ही कम्पनी के इस एकाधिपत्य को बनाए रखने का निश्चय कर 
लिया था । 


भारत के साथ व्यापार की स्थिति दूसरी थी । कम्पनी के विरोधियों को 
भारतीय व्यापार के एकाभिपत्य के प्रति ही विशेष आपत्ति थी । सारे ब्रिटेन 
में व्यापारियों, निर्माताओं और जहाज़ों के मालिकों ने आन्दोलन खड़ा कर 
दिया था। हन्दन, ब्रिस्टल, लिवरपुल, ग्लासगो, मेचेस्टर, शेफ़ील्ड, नौटिघम, 
ब्लेकवर्न आदि अनेक नगरों से पालियामेण्ट के पास प्रार्थना-पत्र भेजे गए । 
उनमे यह निवेदन किया गया कि कम्पनी को भारतीय व्यापार के एकाधिपत्य 
की फिर अनुमति न दी जाय ओर उस व्यापार के लिए सारी ब्रिटिश प्रजा को 
समान रूप से स्वतन्त्रता दी जाय । प्राथियों ने इस बात पर जोर दिया कि हर 
ब्रिटिश नागरिक को बिना रोक-टोक, वाणिज्य और व्यापार करने का समान 
अधिकार है। उन्होंने एडम स्मिथ के तक उद्धृत किये और एकाधिपत्य के 
विरोध तथा स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष की विवेचना की । इस एकाधिपत्य को तोड़ने - 
१. जय कात॑ 30 : सांईा0-ए ता फंड पातां8, ए0. एशा, 
70226 842. 
२. 57 0. $इ्$ए07 : 00ार्गंतल-बांगा$ष 09 6९ (रत 


790८ :--(2प०४८९ 9ए व बाव एाइ0त : जझ्रांशम0-ए ० 
उप फराता9, ध०. एग ७०४6३ 577 8०० 52, 
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में ब्रिटेन के लिए चार लाभ बताए गए :--( १) ब्रिटिश व्यवसाय और उद्योग 
का विस्तार; (२) भारतीय व्यापार के यूरोप और अमेरिका के अन्य देशों की 
ओर विकर्षित होने पर प्रतिरोध; (३) व्यापारिक मूल्य में--विशेषकर 
यातायात और पण्यशाला के मूल्य में कमी; (४) ब्रिटेन में भारतीय कच्चे 
माल का सस्ता आयात ।? कम्पनी ने उत्तर में इन छाभों को काल्पनिक बताया । 
भारतीय व्यापार बिलकुल लाभदायी नहीं था और भारतीयों के स्वभाव और 
मापदण्ड के कारण भविष्य में कोई विस्तार संभव नहीं था। डाइरेक्टर्स ने बहुत 
सी व्यवहारिक कठिनाइयो की ओर संकेत किया और कहा कि भारत के साथ 
स्वतन्त्र व्यापार से कम्पनी नप्ट हो जायगी और पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त 
हो जायगा । उनके मत का वारन हेस्टिग्स, टेबनमाउथ, माल्कम और मुनरो-जंसे 
बड़े पदाधिकारियों ने समर्थन किया । किन्तु जेसा कि मिल के ब्रिटिश भारतीय 
इतिहास में विल्सन ने संकेत किया है, भारतीय व्यापार के लिए स्वतन्त्रता उप- 
यक्त कारणों से नही दी गई वरन्‌ यह निर्णय तो नेपोलियन की आज्नप्तियों से 
ब्रिटिश व्यवसाय और उद्योग की जो दर्गति हो रही थी, उससे बचाने की आशा 
से किया गया । | 

ब्रिटिश पालियामेण्ट में जो विवाद हुआ, उसमें तीन महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए 
गए :--( १) भारत में ब्रिटिश उपनिवेश बनाने की वांछनोयता अथवा अवांछ- 
नीयता ; (२) कम्पनी के व्यापारिक एकाथिपत्य को समाप्त करने का, 
भारतीय जनता और उद्योगों पर प्रभाव; (३) भारत में (ईसाई) धर्मे-प्रचार 
की आवश्यकता और उपयोगिता । 

कम्पनी के कर्मचारियों ने भारत में यूरोपियन बस्ती बसाने के कारण 
प्र्याशित भयकर परिणामों का चित्र खींचा। वारन हेस्टिग्स ने कहा कि ये 
(यूरोपियन) वहाँ के निवासियों का अपमान करेंगे, उन्हें लूटंगे और उन पर 
अत्याचार करेंगे और इंग्लण्ड के कोई भी कानून उनको व्यभिचार से न रोक 
सकेंगे ।* जैसा कि इल्वर्ट ने कहा है, कम्पनी के समर्थकों का भय निराधार नहीं 
था किन्तु उसको अत्यन्त उम्र भाषा में अतिरंजित करके प्रकट किया गया था। 
बाद में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार एक कर अनुज्प्ति-व्यवस्था के 
अनुसार यूरोपियनों को बसाने के लिए भारत जाने की अनुमति मिली । उन्हें 
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क्षेत्राधिकार से रोक दिया गया। साथ ही उन्हें स्थानीय शासन के यूरोपियनों 
और भारतवासियों के सम्पर्क से सम्बन्ध रखने वाले नियमों का पालन करने को 
कहा गया ।” 

दूसरी बात जो पालियामेण्ट में कही गई थी वह मुक्त व्यापार से भारतीयों 
को होने वाले लाभ के सम्बन्ध में थी । भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुओं पर 
इंग्लेण्ड के बाज़ार में रोक लगी हुई थी या उन पर बहुत बड़ा कर लगा हुआ 
था। जैसा कि डॉ० शाह ने अपनी पुस्तक (्रीडां0'ए 0 फातीदया पवार्यी, 
7022० 705) में कहा हैं, तथ्य यह था कि “भारत के साथ मुक्त व्यापार 
का अर्थ या उद्देश्य, इंग्लेण्ड और भारत के बीच मुक्त व्यापार नहीं था। वह तो 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के एकाधिपत्य के विरोध में एक स्वार्थेलिप्त दुह्ाई थी ।” 


अन्त में पालियामेण्ट-भवन में और बाहर भी, धर्म-प्रचार के नेताओं ने 
प्रबल आन्दोलन किया । ये लोग भारत के मृर्ति-पूजकों में ईसाई धर्म के प्रचार 
के लिए हर प्रकार की सुविधाएँ चाहते थे | विल्बरफोस्स तथा अन्य व्यक्तियों ने 
भारतवासियों का भीषण चित्र खींचा। यद्यपि मि० मार्श और लाडे टेनमाउथ 
ने भारतवासियों की धारमिक आस्थाओं में हस्तक्षेप न करने की पुरानी नीति 
का ओज:पूर्ण भाषा में प्रतिपादन किया, किन्तु सरकार को झुकना पड़ा । यह कहा 
गया कि इस देश (इंग्लेण्ड) का यह कत्तंव्य हैं कि वह भारतवासियों के हित और 
सुख को प्रोत्साहन दे और उनके धाभिक एवं नैतिक विकास के लिए उपयोगी 
ज्ञान का प्रसार करे। जो व्यक्ति इस उद्देश्य से भारत जाना चाहें उन्हें पर्याप्त 
सुविधाए प्रदान की जायेगी । इस प्रकार इल्बरट्ट के शब्दों में, “धम्म-प्रचारक के 
पीछे रोपक (पौधे लगाने वाला) दिखाई पड़ता है; दोनों के ही प्रति कम्पनी के 
कमंचारी ईर्ष्याल थे ।”* 

सन्‌ १८१३ के एक्ट ने कम्पनी के अधिकार-पत्र को फिर जारी कर दिया। 
एक्ट ने अन्तिम प्रभुता तो राज-सत्ता में निहित की किन्तु भारतीय प्रदेशों और उनके 
राजस्व को कम्पनी के ही हाथों में रहने दिया। साथ ही चीन के साथ व्यापार 
और चाय के व्यापार में कम्पनी के एकाधिपत्य की अवधि २० वर्ष के लिए 
ओर बढ़ा दी । 

इस एक्ट ने दूसरी बात यह की कि सब ब्रिटिश व्यापारियों को, एक्ट में 
उल्लेख किये हुए कुछ प्रतिबन्धों के अन्तगंत, साधारण भारतीय व्यापार के लिए 
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स्वतन्त्रता दे दी । एक्ट ने डाइरेक्टर्स को और उनके मना करने पर बोर्ड ऑँव 
कण्ट्रोल को इस बात का अधिकार दिया कि जागृति, सुधार अथवा किसी दूसरे 
बंध उद्देश्य से भारत जाने वाले व्यक्तियों को अनुज्नप्ति प्रदान की जाय । बिना 
अनुज्ञप्ति लिये हुए भारत जाने वाले व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सकता था । 

एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उसने भारतीय राजस्व का किस प्रकार 
उपयोग हो, इसका विनियमन किया । सबसे पहला दायित्व सेना को बनाए रखने 
का था; दूसरा दायित्व ब्याज देने का था। राजस्व के व्यय का तीसरा अधिकरण 
असेनिक एवं व्यावसायिक कार्यालयों को बनाए रखने का था । कम्पनी के ऋण 
को घटाने की भी व्यवस्था की गई। कम्पनी और राष्ट्र में बचत के बटवारे का 
अनुपात क्रमशः एक और पाँच निश्चित किया गया। कम्पनी को, व्यावसायिक 
भोर प्रादेशिक लेखे, पृथक और स्पष्ट रखने के लिए कहा गया । 

एक्ट ने चौथी बात यह की कि कम्पनी की आय से वेतन पाने वाली 
सेना की संख्या २९००० निश्चित कर दी । एक्ट ने कम्पनी को इस सेना के लिए 
नियम, विनियम आदि बनाने, उसके लिए युद्ध-सामग्री तैयार करने और 
सेना-न्यायालूय की व्यवस्था करने का अधिकार दिया । 

एक्ट ने पाँचवोी बात यह की कि बोर्ड आँव कण्ट्रोल के अधीक्षण और 
निर्देशन के अधिकारों को विस्तृत और सुनिश्चित कर दिया। साथ ही भारत की 
स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, कर लगाने 
का प्राधिकार दिया। ये सरकारें कर न देने वालों को दण्ड दे सकती थीं । 

एक्ट की छठी बात कम्पनी के सेनिक एवं असेनिक कमंचारियों के 
शिक्षण की व्यवस्था थी । हेलबरी कालेज और एडिस्कोम्ब सेन्य-शिक्षण-केन्द्र 
को चलाने की व्यवस्था की गई और उन पर बोर्ड ऑँव कण्ट्रोल का प्राधिकार 
कर दिया गया । कलकत्ता, मद्रास और भारत में अन्य स्थानों के कालेजों को भी 
बोर्ड के विनियमन में कर दिया । भारत में यूरोपियनों के धामिक हित के लिए 
एक विशाल और तीन अन्य बड़े पादरियों की नियुक्ति की गई | भारतीय विद्वानों 
को प्रोत्साहन देने और साहित्यिक सुधार और पूनरुत्थान के लिए और साथ ही 
ब्रिटिश भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपया 
व्यय करने की भी व्यवस्था की गई। 

एक्ट की सातवीं बात अंग्रेज्ञों और भारतीयों के बीच जो अभियोग 
होते, उनके लिए न्याय की व्यवस्था थी।* चोरी, जालसाज़ी और जाली सिक्‍के 
बना। के लिए विशेष दण्ड का नियम बनाया गया। 
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लार्ड वेल्ज़ली के तीन उत्तराधिकारियों को विवश होकर, किसी भी 
मूल्य पर, हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाना पड़ा। सर जार्ज बारलो ने 
मराठों को मव्य भारत के राजपूतों के साथ अपनी मनमानी करने को छोड़ 
दिया । ला्ड मिण्टो ने एक बीच का ढर्रा अपनाया और इंग्लण्ड के अधिकारियों 
की नीति को बदलने का प्रयत्न किया । उसने भारतीय महासागर में फ्रंच द्वीप 
और हालेण्ड वालों के अधिकार से जावा द्वीप जीता । उसने सर चाल्स मेटकाफ़ 
को कटनीति द्वारा सन्‌ १८०९ में महाराजा रणजीतसिह के साथ संधि करने में 
सफलता प्राप्त की । इस सन्धि के अनुसार ब्रिटिग सीमा जमुना से आगे बढ़कर 
सतलज तक पहुँच गई। 

जब अकबर १८१३ में लार्ड हेस्टिग्स भारत में आया तो उसके सामने 
सात ऐसे झगड़े थे जिनके निर्णय के लिए संभवतः युद्ध की आवश्यकता हो सकती 
थी। लाई वेल्जली ने स्थिति को ऐसा कर दिया था कि भारत में अंग्रेज़ी के लिए 
चुपचाप खड़े रहना असंभव हो गया था । लाई हेस्टिग्स ने वेल्जली के काम को 
पुरा करने के लिए आगे बढ़ने का निश्चय किया । 

लार्ड हेस्टिग्स ने नेपाल को हराया और सन्‌ १८१६ की सगौली की संधि 
से ब्रिटिश प्रदेश में कुमायों का क्षेत्र--जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल 
जिले थे---और देहरादून का जिला (जिसमे मसूरी और वर्तमान शिमला जिले 
का कुछ भाग भी था) मिलाया। उसके बाद पिडारियों, पठानों और मराठा 
सरदारों से निपटने का प्रयत्न किया । हेस्टिग्स ने मराठों और पिडारियों से 
पठान सरदार अमीर खाँ को अलग कर लिया और उसे टोंक का नवाब बना दिया 
और बाद में एक बहुत बड़ी फ़ौज की सहायता से पिडारियों को चारों ओर से घेर 
लिया । कुछ ही महीनों में पिडारी नेता-विहीन होकर पहाड़ी खोहों में भाग गए । 
हेस्टिग्स ने राजपूताने की बहुत सी बड़ी रियासतों से संधियाँ कीं और मराठा 
शक्ति को छिन्न-भिन्न करने का प्रयत्न किया । इस समय मराठे--पेशवा, भोंसले 
(अप्पा साहेब) और होलकर, ये सब--संयुक्त थे। कुछ ही समय में हेस्टिग्स 
सबको हराने में सफल हुआ। पेशवा की पेन्शन बाँध दी गई। अप्पा साहेब को 
गही से उतार दिया गया और उसके राज्य-प्रदेश को छीन लिया गया। इन्दौर 
राज्य को घटाकर पहले का आधा कर दिया गया । सिधिया राज्य अहूुग कर 
दिया गया और वह किसी का पक्ष न ले सकने के लिए विवश था। इस प्रकार 
ला्ड हेस्टिग्स ने भारत में पूरी तरह ब्रिटिश प्रभुता स्थापित करने में सफलता 


प्राप्त की ।" 
पृ यक्षगापुर का बन्दरगाह भी लाड है * सिंगापुर का बन्दरगाह भी लाड हेस्टिग्स के राज्य-काल में जीता गया । यंह 
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लॉ हेस्टिग्स का शासन-काल शासन में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने 
के लिए और साथ ही देशवासियों के प्रति अधिक उदार और सहानुभूतिपूर्ण नीति 
अपनाने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उसने छॉई कॉर्नवालिस की नीति को पलटा, और 
न्यायाध्यक्ष तथा मालगुजारी उगाहने और शासन के काम को एक में मिला 
दिया। कलक्टर अपने जिले का मुख्य न्यायाध्यक्ष और साथ ही जिला-पुलिस का 
भी अध्यक्ष बना दिया गया। दरोगा का पद तोड़ दिया गया । उसका काम गाँव 
के मुखियाओं को सोप दिया गया। गाँव का लेखा रखने वाले और तलियारी, 
अथवा गाँव के चौकीदार और साथ ही तहसीरदार, जमीदार, जमीन और 
कोतवाल सब उनकी सहायता करने ।* छॉड हेस्टिग्स ने न्याय के पदों पर 
भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया और उन्हें अधिक अधिकार दिये । 
शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों की प्रगति की ओर भी उसने काफ़ी ध्यान दिया। 
उसी के राज्य-काल में कलकत्ता का हिन्दू-कॉलेज खुला ताकि हिन्दू लड़के यूरोप 
और एशिया की भाषाएँ सीख सके और विज्ञान की शिक्षा पा सकें।* माशंमेन 
ने श्रीरामपुर में ईसाई-धर्म-प्रचार के लिए एक बड़ा केन्द्र खोला। उसके लड़के 
जे० सी० मार्णमन (इतिहासकार) ने वहाँ एक कॉलेज खोला, जो सन्‌ १८२७ 
में एक विश्वविद्यालय बन गया ।? सन्‌ १८१८ में श्रीरामपुर से भारतीय भाषा 
में सबसे पहला समाचार-पत्र संसार द५ण' प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक 
पत्र था; इसका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार था| 

गवर्न र-जनरल हेस्टिग्स के ही समय में समाचार-संपादन के नियंत्रण के प्रश्न 
नें बड़ा महत्त्वपूर्ण रूप धारण किया | इस विषय पर सन्‌ १८२२ में मद्रास के 
गवर्नर सर टॉमस मुनरो ने एक विस्तृत लेख लिखा । इस लेख ने उस समय के ही 
विधान पर प्रभाव नही डाला वरन्‌ बाद में भी ब्रिटिश नीति को प्रभावित 
किया । 


बन्दरगाह बड़ा था, उसको स्थिति महत्त्वपूर्ण थी और वहाँ रोम की महत्त्वपूर्ण 

खाने थी । 

१. )जा। 270व ४श॥50 : पशाइ॥0"ए ण 87908 कराता 9, ४0. ५7ा।, 
0०2० 533. 

२. सब्र : 3 5007 सा४09 ० 9, [0932० 238. 

३. डेन्मार्क के राजा फ्रेडरिक षष्ठम ने इस कॉलेज को डिप्लोमा प्रदान करने 
का अधिकार दिया और इस प्रकार उसे विश्वविद्यालय में परिणत कर 
दिया। भारत के लिए यह सबसे पहला विश्वविद्यालय था । 


५८ भारत में कप्पनो का राज्य 


समाचार-संपादन के नियंत्रण के लिए पहले प्रस्ताव, ऑग्ल-भारतीय 
संपादन के प्रति निर्देश करते थे।उस समय तक भारतीय समाचार-संपादन 
अस्तित्व में भी नहीं था। यह आंग्ल-भारतीय संपादन, देश के गर-सरकारी अंग्रेजों 
के हाथों में था और सरकारी नीति का तीत्र आलोचक था। वॉरन हेस्टिग्स ने 
आरम्भ से ही पहले अंग्रेजी समाचार-पत्र ( बंगाल गजट ) के सम्पादक को परेशान 
किया ।" उस पर एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा अभियोग चलाया गया : 
अन्त में वह पत्र प्रकाशित होना बन्द हो गया। सन्‌ १७९९ में समाचार-पत्रों के 
सम॒चित नियंत्रण के लिए लॉ्ड वेल्जली की सरकार ने बड़े कठोर विनियम 
बनाए । प्रत्येक समाचार-पत्र सरकारी स्वीकृति के बाद ही प्रकाशित हो सकता 
था। विनियमों का उल्लंघन करने वालों को तुरन्त ही यूरोप वापस भेज देने का 
दण्ड था। * 

लॉर्ड हेस्टिग्स, समाचार-पत्रों की स्वतंत्र आलोचना के मूल्य में विश्वास 
करता था । उसने संपादकों को अपने वेध काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया । 
यद्यपि सरकारी निरीक्षण बना रहा, किन्तु पहले ही वर्ष में उसने विनियमों में 
थोड़ा-सा संशोधन कर दिया। जब सरकारी स्वीकृति देने वाले अधिकारी के 
विरुद्ध उसके पास शिकायतें पहुँचीं तो उसने इस पद को तोड़ दिया। जैसा कि 
कुछ लेखकों का मत हूँ इसका अर्थ यह नहीं था कि आगे के लिए संपादन-कार्य को 
स्वतन्त्रता मिल गई । उसके स्थान पर स्थिति को सुनिश्चित शब्दों में स्पष्ट 
करने के लिए नये विनियम बनाये गए। सन्‌ १८१८ के विनियमों ने संपादकों को 
यह आदेश दिया कि वे पत्र में इंग्लेण्ड के भारतीय अधिकारियों की कार्यवाहियों 
की निदा प्रकाशित न करें : स्थानीय शासन के राजनीतिक कामों की विवेचना 
ने करें; परिषद्‌ के सदस्यों, न्यायाधीशों अथवा कलकत्ता के बिशप के सार्वजनिक 
व्यवहार पर वक्रोक्ति न करें; ऐसी कोई विवेचना न करें जिससे देशवासियों को 
यह भय अथवा सन्देह हो कि उनके धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है; दूसरे 
समाचार-पत्रों का कोई ऐसा उद्धरण न प्रकाशित करें जो उपर्युक्त शीर्षकों से 
सम्बन्धित हो अथवा जिससे भारत में ब्रिटिश शक्ति की प्रतिष्ठा पर आघात होता 
हो; और किसी के व्यक्तिगत कलंक पर ऐसी कोई चर्चा या ऐसा कोई आक्षेप न 
करें, जिससे सामाजिक कलह को उत्तेजना मिले। 





१. यह एक साप्ताहिक पत्र था, जिसको १७८० में मिस्टर जे. ए. हिके ने 
निकाला । 


२. (08: 77655 बगावे 77655 ॥,8७४ 77 गरावा9, 09268 5-4. 


३. ता गात शशाइगा : म्ाइणज रण फ्रैजायशा एवां9, रण. 
77, 0००8८ 582. 


दघध शासन का युग ५९ 


सरकारी जाँच का नियम टूट जाने पर नये समाचार-पत्र अस्तित्व में 
आए । सन्‌ १८१८ में मिस्टर जे. एस. बकिघम ने कलकत्ता जनेल' प्रका- 
शित किया । कुछ ही समय में उस पर सरकारी कोप हुआ। सन्‌ १८२३ में 
संपादक को नोटिस पाने के बाद दो महीने के ही अन्दर भारत छोड़कर चले 
जाने को आज्ञा दी गई | समाचार-पत्रों के संपादन के विषय पर सरकार ने 
फिर विचार किया और सर टॉमस मुनरो के लेख पर विशेष रूप से ध्यान 
दिया । परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १८२३ में बंगाल के लिए और सन्‌ १८२७ 
में बम्बई के लिए पहले से भी अधिक कठोर विनियम बनाये गए। सन्‌ 
१८२३ के विनियमों का परिचय देने से पहले, सर टॉमस मुनरो के मत का 
संक्षिप्त वर्णन संगत होगा । सर टॉमस की दृष्टि में यूरोपीय समाचार-पत्रों 
के सम्पादन की समस्या गम्भीर नहीं थी। सर मुनरों ने लिखा : “जहाँ तक 
केवल यूरोपियनों का प्रश्व है, चाहे वे सरकारी (कम्पनी के) नौकर हों या 
न हों, उनके सम्पादन-कार्य की स्वतन्त्रता अथवा उस पर प्रतिबन्ध से कोई 
विशेष हित या अहित नहीं हो सकता। इस प्रश्न पर कोई विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता नहीं हैं ।' फिर भी मुनरो ने प्रकाशन से पहले उनके 
समाचारों की जाँच करने और अपराधी सम्पादकों के भारत से बाहर भेज 
देने के अधिकार को बनाये रखने के लिए कहा। सर मुनरो को विशेष चिन्ता 
तो भारतीय समाचार-पत्रों के संपादन से सम्बन्धित थी। सर मु्‌नरो ने 
लिखा :--- यद्यपि यह संकट अभी दूर है किन्तु समाचार-पत्रों को स्वतन्त्रता 
दे देने पर यह अनिवायं रूप से हमारे सामने आ जायगा।”* उसका भारतीय 
सेना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और ब्रिटिश शक्ति को उखाड़ फ्रेंकने के लिए 
प्रेरक होगा । “उससे जनता में स्वतन्त्रता की भावना फैंलेगी और वे विदे- 
शियों को भगाकर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए प्रेरित होंगे।३ 
सर टॉमस ने यह नियम बताया कि, 'स्वतन्त्र समाचार-पत्र और विदेशी 
शासन---ये दोनों बातें एक दूसरे की बिलकुल विरोधी हें और बहुत समय 
तक एक साथ टिक नहीं सकतीं । ४ 





१. “एप्ाढ माइणाए एणी छाल बिशांशब्रांण पा. पावन! 
ित०तेटाएा रि०ए८ण प९प४, 9073- 


२. उपर्युक्त 
३. उपयुक्त निबन्ध । 
४, उपयुक्त निबन्ध । 


"६० भारत में कम्पनो का राज्य 


सर टॉमस के मत को मान्यता दी गई और नये विनियम १५ मार्च सन्‌ 
१८२३ को निबन्धन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने आए । इन विनियमों 
के अनुसार सरकार से अनुज्ञप्ति लिय्रे बिना न कोई प्रेस स्थापित हो सकता 
था, न कोई समाचार-पत्र निकाला जा सकता था और न कोई पुस्तक प्रकाशित 
की जा सकती थी । इस अनुन्नप्ति-व्यवस्था के अनुसार छपे हुए सारे समाचार- 
पत्र और पुस्तकें निरीक्षण के लिए सरकार के सामने रखी जातीं। सरकारी 
गजट में केवल एक सूचना निकालकर सरकार इन पत्रों और पुस्तकों का चलन 
रोक सकती थी । राजा राममोहन राय और श्री द्वारकानाथ ट्गोर-जैसे 
विख्यात व्यक्तियों ने इन विनियमों के दोष बताते हुए उनको रद करने के लिए 
एक प्राथना-पत्र प्रेषित किया । किन्तु विनियमों का निबन्धन कर दिया गया 
और वे ५ अप्रेल १८२३ से वैध हो गए। सन्‌ १८३५ में सर चाल्से मेटकाफ़ 
द्वारा फिर दोहराये जाने के समय तक वे बराबर लागू रहे। यद्यपि सर चाल्स 
मेटकाफ़ का कार्य-काल लॉर्ड विलियम बेंटिक के स्थायी उत्तराधिकारी नियुक्त 
होने तक ही था किन्तु उसने बड़े साहस से काम लिया और डॉर्ड मंकाले की 
सहायता से १८३५ का एक्ट नं ० ११ बनाया। इस एक्ट में १८२३ और १८२७ के 
विनियमों को दोहराया गया और सारे ब्रिटिश भारत के लिए अनुज्ञप्ति और 
प्रकाशन से पहले सरकारी जाँच की व्यवस्था को तोड़ दिया गया। उसके बदले 
इंग्लेण्ड की तरह साधारण निबन्धन का नियम बना दिया गया । 

अब हम फिर गवनंर-जनरल लॉ हेस्टिग्स के राज्य-काल की घटनाओं के 
वर्णन पर आते हे:--अन्तिम महत्त्वपूर्ण घटना जमीन के बन्दोबस्त से सम्बन्धित 
थी। यह बन्दोबस्त भारत के विभिन्न भागों में--मद्रास, बम्बई और आगरा 
कमिश्नरी में--अस्थायी आधार पर किया गया । मद्रास और बम्बई के 
बन्दोबस्त में मुनरो और एलफिस्टन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

लॉर्ड हेस्टिग्स का उत्तराधिकारी एक साधारण योग्यता का व्यक्ति था । 
उसके शासन-काल में भरतपुर की हार और बर्मा-युद्ध (१८२४-२६) के अति- 
रिक्त और कोई महत्त्वपूर्ण बात नही हुई । यह युद्ध यंदाबू की संधि से समाप्त 
हुआ । इसमें संचालन और योजना की त्रुटियों के कारण बहुत से जीवन व्यर्थ 
ही नष्ट हुए और बहुत सी सम्पत्ति बेकार ही बरबाद हुई ।* यंदाब्‌ की संधि से 
अंग्रेजों को एक करोड़ रूपया और आसाम, अराकान और सालवीन नदी के पूर्व॑ 
में मतंबान प्रान्त के कुछ हिस्सों के साथ टनासरिम के प्रदेश मिले। 





१. सन्‌ १८३४ में वीर राजा के अत्याचारपूर्ण व्यवहार के कारण कुर्ग को छीन 
लिया गया । 


हंध शासन का यूग ६१ 


अगली दशाब्दि में शान्ति रही और सुधार हुए । कुगगें' और दो अन्य 

महत्त्वहीन स्थानों के अतिरिक्त कोई नए क्षेत्र ब्रिटिश सीमाओं के अन्तगंत नहीं 

मिलाये गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती-प्रथा बन्द की गई ओर ठगी 

का दमन किया गया । बेंटिक के ही राज्य-काल में व्यय में बचत की गई और 
अफ़ीम के व्यापार में एकाधिपत्य के कारण राजस्व में वृद्धि हुई। कॉनंवालिस 
द्वारा अंग्रेजी ढर के प्रान्तीय न्यायालयों को बन्द किया गया और न्यायालयों * में 
फ़ारसी के स्थान पर देश-भाषा को जगह दी गई । साथ ही न्यायपालिका और 
कार्यपालिका में भारतीयों की नियुक्ति की गई। भारतीय रियासतों की ओर 

बेंटिक की नीति, दुवछ और अस्थिर थी। उसने मैसूर के प्रति नीति में दृढ़ता 

और शीघ्ता से अवश्य काम लिया । बहुत हद तक इसका कारण यह था कि वह 
इस विषय में इंग्लेण्ड के अधिकारियों की इच्छानुसार काम करने को उत्सुक था। 

उसके व्यवहार के प्रति केवल यही आपत्ति की जा सकती हैं कि जहाँ दीनता 

अहितकर थी वहाँ भी उसने दृढ़ता नहीं दिखाई।*ै 





१. जाया। : वन (>र्तणाव प्राइा0ए 0 छिलाईं पावा9, 9098८ 
0509. 

२. मिट : 0 जाए तिश0त79 0० शिवा9, 9932९ २$का . 

३. विन्सेण्ट स्मिथ ने अपनी (उपर्यक्त ) पुस्तक में इस नीति के परिणाम को जो 
वर्णन किया हैं उसका अनुवाद नीचे दिया जाता हैं :-- ' 
“अवध मे मंत्री, हकीम मेहता का अंग्रेज-सरकार ने साथ छोड़ दिया और 
उसे राज्य से निकाल दिया । निज़ाम के राज्प की दुर्व्यवस्था को चुपचाप 
देखा गया । अवयस्क होलकर को सहायता नहीं दी गई और वहाँ भी राज्य 
की दुव्यंवस्था हुई। ग्वालियर में भयंकर झगड़े हुए, पर कोई कदम नहीं उठाया 
गया। गायकवाड़ ने बेर भाव धारण किया। राजपूत रियासतों को गह-युद्ध में 
फेसे रहने को प्रीत्साहन दिया गया। उदयपुर में सुधार रोक दिए गए। 
जयपुर में नीति का अनर्थ में अन्त हुआ; अर्थात्‌ वहाँ ब्रिटिश अधिकारियों 
पर आक्रमण किया गया जिसके कारण वहाँ का रेजीडेण्ट बरी तरह घायल 
हुआ और उसका सहायक ब्लेक मर गया । 


चोथा अध्याय 


कम्पनी के अन्तिम दिन 
(१) 


सन्‌ १८३३ में कम्पनी के अधिकार-पत्र की अवधि फिर से बढ़ाने का प्रश्न 
पालियामेण्ट में आने के समय तक इंस्लेण्ड का वातावरण बदल चुका था। 
विदेशों में व्यापार के क्षेत्र में सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने की नीति का और 
इंग्लेण्ड में मानव-अधिकार के सिद्धान्त का प्रचार किया जा रहा था। ७ जून 
१८३२ को सुधार-विधेयक (॥२८९77॥7 ऊी!]]) एक्ट बन गया और १८३३ में 
दासता को सारे ब्रिटिश साम्राज्य में अवध कर दिया। इस वातावरण में कम्पनी 
के लिए फिर से व्यापारिक एकाधिपत्य के अधिकार-पत्र की अवधि बढ़वाना 
संभव नहीं था। अतः सन्‌ १८३३ के एक्ट ने सबसे पहला काम यह किया कि 
चीन के साथ व्यापारिक एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया । 

इस एक्ट का दूसरा काम तत्कालीन भारतीय शासन के दो मुख्य दोषों में से 
एक को दूर करने का प्रयत्न था। पालियामेण्ट के सदस्य मिस्टर चाल्से ग्राण्ट 
के दाब्दों में यह दोष था, “व्यापारी और सावंभौम सत्ता का ऐक्य ।* एक्ट ने 
इस दोष को दूर करने के लिए कम्पनी से सुविधापूर्ण श्ीक्षता* के साथ अपने 
व्यावसायिक कार-बार को बन्द करने, और साझेदारों को भारतीय राजस्व से 
१०ह प्रतिशत लाभांश देने और कम्पनी के स्टॉक को क्रय करने के लिए १२० 
लाख पोण्ड एकत्रित करने को कहा। किन्तु हाउस आऑँव कॉमन्स में मि० 
बकिघम तथा अन्य सदस्यों का विरोध होते हुए भी पालियामेण्ट ने भारतीय 
शासन, कम्पनी को सौंप दिया | मि० बकिघधम ने इतने बड़े साम्राज्य के राजनीतिक 
शासन को एक जॉदण्ट स्टॉक कम्पनी को सौंपना असंगत बताया और यह सुझाव 
दिया कि भारत की सर्वोच्च परिषद में, भारत में रहने वाले अंग्रेजों और साथ 
ही स्वयं भारतीयों के कुछ प्रतिनिधि लिये जाये ताकि स्व-शासन की व्यवस्था का 
कम-से-कम आरम्भ तो हो ही जाय । * 


१. (५. ॥,. श्ागावे : वग्ाठवंप्रतघठा 00 परोल म्ांड0ए 0 50ए- 
शर्रा7०7 7 ॥709, 9928८ 35 के एक उद्धरण का अनुवाद । 
२. $66ग्ा 7ए 6 ४6 260, &लफ़ : 59९९०९४ बगाव ॥00०प- 
गराशा$, ००0], 4, 92228. 26-24. 
३ (६. 4, शयादाते : 595 ॥7709प१८707 40 706 परांशकए 
(.0एक्ममला 7 हर09, 0०92० 39. 
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लॉ मेकॉले ने इस अवसर पर एक स्मरणीय वक्‍तृता दी और भारत म 
कम्पनी का शासन बनाए रखने के पक्ष का प्रतिपादन किया। मैकॉले ने मिल को 
उद्धत किया और प्रतिनिधि-सरका र की चर्चा को बेतुका बताया।" उसने इस 
बात को अस्वीकार किया कि हाउस आँव कॉमन्स भारत में होने वाली बुराइयों 
पर कोई सक्रिय अथवा कुशल रोक लगा सकेगा ।* उसने कहा : “यह स्पष्ट 
है कि भवन के पास इन (भारतीय ) विषयों का निर्णय करने के लिए आवश्यक 
समय नहीं हैं; न उसको आवश्यक जानकारी हैं और न उस जानकारी को प्राप्त 
करने का उद्देश्य ही हैं । हाल ही में उसके विधान में जो परिवर्तन हुआ हैं उससे 
वह ब्रिटिश जनता का अधिक सही प्रतिनिधित्व करता है । किन्तु भारतीय जनता 
का प्रतिनिधित्व करने से आज भी वह इतना ही दूर हैँ जितना कि पहले कभी 
था। भारत की तीन घमासान लड़ाइयों से यहाँ इतनी हलचल नही होगी जितनी 
कि इंग्लेण्ड की एक अपेक्षाकृत बहुत छोटी जगह की सिर फटोवल से । कुछ ही 
सप्ताह पहले भारतीय राजस्व के विपक्ष में एक व्यक्ति के दावे का निर्णय किया 
था । यदि वह अंग्रेज़ों से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न होता तो यह सभा-भवन मत- 
विभाजन के इच्छुक सदस्यों के लिए छोटा पड़ता । वह एक भारतीय प्रश्न था 
और इसी कारण हम गण-पूर्ति भी कठिनाई से कर सके । यहाँ तक कि जब मेरे 
माननीय मित्र बोर्ड ऑव कण्ट्रोल' के सभापति ने अपना मनोरंजक और अत्यन्त 
योग्यतापूर्ण वक्तव्य दिया और १० करोड़ मनुष्यों के शासन के लिए अपने 
प्रस्तावों को प्रस्तुत किया, तो उपस्थिति इतनी भी नहीं थी जितनी की किसी 
नई रेलवे लाइन खोलने अथवा चुंगी की चौकी बनाने के समय होती हैं ।? 

दूसरी ओर लॉ मेकॉले ने कहा कि “कम्पनी ह्विग या टोरी दोनों में से 
किसी राजनीतिक दल से अथवा किसी धामिक मत या सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
नहीं थी । उसके प्रति यह दोष नहीं मढ़ा जा सकता था कि उसने कंथोलिक 
बिल ((.४(7०7८ का! ) या सुधार विधेयक (२८०77४7 98) का पक्ष 
अथवा विपक्ष लिया । उसका काम करने का दृष्टिकोण अंग्रेज़ी राजनीति नहीं, 
वरन्‌ बराबर भारतीय राजनीति रहा हैं । **** सारे आन्दोलनों के बीच 
कम्पनी बिलकुल असन्दिग्ध रूप से निष्पक्ष रही है ।/* भारत में उसके शासन 





१. डियाए : 57966९८४68 बावे ॥000फ्शथाएंड ० पशवांधग 2006९, 
५०0]. ।, 992० 294. 

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३५. 

३. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २३६-३७ । 

४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३९-२४०. 


द्ड भारत में कम्पनी का राज्य 


का इतिहास और भारतवासियों के हित और कल्याण के लिए उसकी उत्सुकता, 
ये दोनों बातें प्रशंसनीय हैं। विदेशी, सेनिक और स्वेच्छाचारी शासन में इतनी 
भलाई की भावना अन्यत्र नही मिल सकती ।”* छॉड् मेकॉले ने कहा कि ऐसी 
परिस्थिति में वह भारतीय शासन को कम्पनी के हाथों से हटा देने के लिए तैयार 
नही था । लॉर्ड मंकॉले के मत को पालियामेण्ट ने माना और कम्पनी को 
भारतीय प्रदेशों और उनके शासन का अधिकार फिर बीस वर्ष के लिए सौंप 
दिया । 

सन १८३३ के एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उसने भारत में बसने के 
लिए आने वाले य्रोपियनों पर जो प्रतिबन्ध थे उन्हें समाप्त कर दिया और उन्हें 
जमीन का मालिक बनने के लिए कोई रोक-टोक नहीं रहने दी । किन्तु कहीं ये 
विदेशी भारतवासियों के धर्म और विश्वास आदि से छेड़-छाड़ न करें और 
उनका अपमान न करे, इस उहृंश्य से भारतवासियों की रक्षा के लिए गवर्नर- 
जनरल को यथासंभव शीघ्रता के साथ नियम-विनियम बनाने के लिए कहा 
गया । * 

सन्‌ १८१३ में यूरोपियनों के भारत में बसने के प्रश्न पर विवाद के समय 
कम्पनी और उसके उच्च कमंचारियों ? ने तीव्र विरोध किया था पर इस बार 
भारत के उच्च अधिकारियों ने यूरोपियनों के वहाँ बसने की माँग का प्रबल 
समर्थन किया । सर मेटकाफ़ और छा बेंटिक दोनों ने भारत में यूरोपियनों को 
बसने के लिए बे-रोक-टोक आने देने के पक्ष का प्रतिपादन किया और उसके कितने 
ही लाभ बताए। एक लाभ तो यह बताया कि उससे भारतीय साम्राज्य की समृद्धि 
को प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरा यह कि उससे राजस्व में वद्धि होगी और तीसरा 
यह कि उससे भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य अधिक सुदृढ़ होगा। सन्‌ १८३२ की 
प्रवर-समिति ने भारत जाने वाले यूरोपियनों पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिए 
व्यावसायिक और औद्योगिक कारण प्रस्तुत किये जंसे, इंग्लेण्ड को विदेशी कच्चे 
माल के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता हो जाती; भारत में ब्रिटिश माल की माँग बढ़ 
जाती और इंग्लेण्ड को प्रेषित धन अर्थात्‌ होम चार्जेज़' का परिमाण बढ़ जाता । * 
प्रवर-समिति के समक्ष कुछ साक्षियों ने बे-रोक-टोक यूरोपियनों को भारत में 


१. लाए : 59९८टा28 बाप 420टप्रशट्गा5 07 प्रातंधा 2000ण, 
72486 249. 

२. शरातटी८ ॥,58 २४७ 076 2८. 

३. इसी पुस्तक का पृष्ठ ४६ 

४, प्रींडा0ए ए पाता 7॒ 25 एए 8090, 9986४ 720-20 
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जाने देने. की नीति का खतरा बताया और यूरोपीय उपनिवेश बनाने से देश- 
वासियों" का जो अहित होता उसकी ओर ध्यान दिलाया किन्तु मेटकाफ़ और 
बेंटिक का मत माना गया और भारत में जाने वाले यूरोपियनों पर से सब 
प्रतिबन्ध हटा लिये गए । 

सन्‌ १८३३ के एक्ट ने चौथी बात यह की कि उसने निश्चित ओर स्पष्ट 
भाषा में यह उल्लेख किया, “भविष्य में किसी पद के लिए योग्यता* की ही 
कसौटी है” “और “केवल अपने धर्म, जन्म-स्थान, जाति अथवा वर्ण के कारण 
उक्त (भारतीय) प्रदेशों का कोई निवासी अथवा हिज़ मंजिस्टी की प्रजा का 
कोई भी व्यक्ति, कम्पनी ? के किसी भी पद या उसकी किसी सेवा के लिए 
अयोग्य नहीं समझा 'जायगा ।” उक्त खण्ड के कारण छॉडं मॉर्ले ने सन्‌ १८३३ 
के एक्ट को सन्‌ १९०९० से पहले पालियामेण्ट द्वारा बनाए हुए भारतीय एक्टों 
में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बताया ।* एक बार नीति और स्वार्थ के संकीर्ण 
विचारों को हलकर उदार मानवीय सिद्धान्तों को व्यक्त होने का स्थान 
दिया गया । 

नए एक्ट ने चौथी बात यह की कि उसने भारत के गवर्र-जनरल और 
उसकी परिषद के संविधान और अधिकारों में परिवर्तन किये । गवर्नर-जनरलू 
की परिषद्‌ में विधान कार्य के लिए एक विधि सदस्य और बढ़ाया गया । इस 
नए सदस्य को कार्यपालिका में कोई अधिकार नही था । सपरिषद्‌ गवनर- 
जनरल के विधान-कार्य को भी बहुत बढा दिया गया। जैसा कि सन्‌ १८७२ के 
टेगोर-व्याख्यानों में मिस्टर कॉवेल ने संकेत किया, उस समय का सबसे बड़ा 
दोष विधान बनाने वाले और शासन करने वाले अधिकारियों का संघर्ष और 
विधान का अनिद्िचत स्वरूप था। पहली बात तो यह थी कि “उस समय भारत 
में पाँच प्रकार के विधान लागू हो रहे थे।" हर प्रेसीडेन्सी की सरकार को 
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नियम-विनियम बनाने का अधिकार था। सपरिषर गवन॑र-जनरल का विधान 
बनाने का अधिकार बिलकुल अपर्याप्त था । सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल द्वारा 
बनाए हुए नियम-विनियम केवल भारतीय जनता और कम्पनी के सेवकों पर 
ही लाग्‌ होते थे, किन्तु उनका भारत में बसे हुए अन्य अंग्रेजों और विदेशियों पर 
कोई अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त उनका सर्वोच्च न्यायालय पर कोई 
क्षेत्राधकार नही था । सन्‌ १८३३ के एक्ट ने इन दोषों को दूर करने का प्रयत्न 
किया । एक्ट ने आन्तीय सरकारों के विधान बनाने के अधिकार को हटा दिया 
और उन्हें केवल यह साधारण अधिकार दिया कि वे जिन विधानो और विनियमों 
को आवश्यक” और उपयोगी समझे उनको लिखकर सपरिषद्‌ गवनेर-जनरल 
के पास भंज दें। इस प्रकार भारत में विधान बनाने का अधिकार सपरिषद्‌ 
गवर्न र-जनरल के हाथों में केन्द्रित कर दिया गया । इन विधानों का क्षेत्राधिकार 
सब व्यक्तियों, न्यायारूयों, स्थानों और वस्तुओं पर था । उक्त (भारतीय ) 
प्रदेशों के प्रत्यके भाग का तथा संधि द्वारा कम्पनी से सम्बन्धित प्रत्येक देशी 
राज्य और कम्पनी के प्रत्येक सेवक का इन विधानों मे समावेश था ।* राजसत्ता 
और पालियामेण्ट को प्रभुता का समुचित सरक्षण किया गया था ॥* 

एक्ट में यह उल्लेख किया गया कि, “उक्त (भारतीय) प्रदेशों और वहाँ 
के निवासियों से सम्बन्धित, उक्त सपरिपद्‌ गवर्नेर-जनरल के हर कार्य और 
उसकी हर कायवाही को रोकने, उसका उल्लंघन और नियंत्रण करने का 
पालियामेण्ट का पूर्ण और स्थायी अधिकार सुरक्षित हुँ" +!* सपरिषद्‌ 
गवनेर-जनरल द्वारा बनाए हुए विनियम, जिनको कोट आंँव डाइरेक्टर्स ने 
अस्वीकार न किया हो, एक्ट कहलाते । उन्हें पालियामेण्ट के सामने रखा जाता, 
किन्तु यह आवश्यक नहीं था कि किसी न्यायालय में उनका निबन्धन किया जाय 
और उनको प्रकाशित किया जाय । अन्त में अनिश्चितता समाप्त करने के लिए 
सपरिषद गवर्नर-जनरर को इंडियन लॉ-कमीशन नाम से एक आयोग 
((.077789707 ) बनाने का निर्देश किया गया । इस कमीशन को स्थानीय 
परिस्थितियों! का ध्यान रखते हुए शासन के लिए सामान्य विधान बनाना था। 
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इस आयोग को उक्त प्रदेश की वर्तमान न्याय और पुलिस-व्यवस्था, उनके क्षेत्रा- 
धिकार, नियम ओर उनकी काये-पद्धति, लिखित अथवा प्रचलित दीवानी ओर 
फौजदारी विधान की जाँच करके सपरिषद्‌ गवनंर-जनरल को रिपोर्ट देनी थी । 
पहले विधान-आयोग के सभापति का पद छॉडं मेकॉले को मिला | यह आयोग, 
जितनी आशा थी, उतना काम नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी भारतीय दण्ड 
संहिता ([70॥97 7279]! (002८) इस आयोग के ही परिश्रम का फल 
थी । यह सन्‌ १८६० में स्वीकृत होने पर लागू हो गई। इस आयोग ने दीवानी 
ओर फ़ौजदारी पद्धति की संहिताओं के लिए भी नींव तेयार कर दी । 

एक्ट की छठो बात, बंगाल की अत्यधिक बड़ी प्रेत्तीडेन्सी को विभाजित करके 
दो प्रेसिडेन्सियाँ बनाने की व्यवस्था थी, किन्तु यह कार्यान्वित ही नहीं हुई। 
पहले तो इसे सन्‌ १८३५ के एक्ट से निलम्बित कर दिया गया और बाद में 
सन्‌ १८५३ के एक्ट से । 

एक्ट ने सातवी बात यह की कि उसने सपरिषद्‌ गवनंर-जनरल को भारत 
में गुलामों की दशा सुधारने और सारे भारत में गुलामी-प्रथा (दास-प्रथा) समाप्त 
करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने का निर्देश किया । 

एक्ट ने आठवीं बात यह की कि एक बिशप के स्थान पर तीन बिशप बनाए 
और कलकत्ते के बिशप को भारत का मेट्रोपोलिटन बिशप ( लाट-पादरी ) 
बना दिया । 

अन्त में एक्ट ने हेलबरी में कम्पनी के कॉलेज में भारत के असनिक सेवकों 
के शिक्षण की व्यवस्था की और कॉलेज में प्रवेश के लिए विनियम बनाए । 

कक. 

भारत में किस प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय, इस विषय पर 
एक दशाब्दी से प्राच्यवादियों और ऑग्लवादियों में विवाद चल रहा था। हलॉड 
मेकॉले ने सार्वजनिक शिक्षा-कमेटी के सभापति नियुक्त होने पर, अंग्रेज़ी शिक्षा 
का बड़ा प्रबल समर्थन किया । ७ मार्च १८३५ के प्रस्ताव द्वारा सरकारी निर्णय 
प्रकाशित हुआ : “ब्रिटिश सरकार का महान्‌ उद्देश्य भारतवासियों में यूरोपीय 
साहित्य और विज्ञान का प्रसार होना चाहिए और शिक्षा के लिए जो निधि हैं 
उनका सर्वोत्तम उपयोग अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रसार में ही होगा ।* 

लॉर्ड ऑकलंण्ड के राज्य-काल में प्रथम अफ़ग़ान-युद्ध की विपत्ति, एक मुख्य 
घटना थी। यह युद्ध पामर्स्टन की रूस-विरोधी नीति का प्रत्यक्ष परिणाम था। उसके 
उत्तराधिकारी के समय में अफ़ग़ानिस्तान से बदला लेने के लिए लड़ाई लड़ी गई 
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और लाड्ड एलेन बोरो और सर चाल्स नेपियर ने सिंध पर बलात्‌ अधिकार कर 
लिया ।* दास-प्रथा भी इसी अवधि में समाप्त की गई। सन्‌ १८४३ में सपरिषद्‌ 
गवनेर-जनरल ने एक एक्ट (सन्‌ १८४३ का एक्ट न ० ५) बनाया, जिसके द्वारा 
भारत में दास-प्रथा को अवेध कर दिया गया । 

लॉ हॉडिग के राज्य-काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना सिखों के साथ पहली 
लड़ाई थी । यह युद्ध सन्‌ १८४५ और १८४६ में हुआ और यह इस बात के लिए 
प्रसिद्ध है कि इसमें, "ब्रिटिश सेना को भारत में सबसे ज़्यादा बहादुर और 
मज़बूत सेना का सामना करना पड़ा ।/* १० फ़रवरी १८४६ को सबरा में 
सिख सेना परास्त हुई और अंग्रेज्ों ने शीघ्रता से लाहौर पर अधिकार कर 
लिया । लाहौर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ । इस संधि के अनुसार सतलज से 
पूर्व की सारी जमीन, जालंधर का दोआबा, जो सतलज और व्यास के बीच में था 
और साथ ही काश्मीर और हजारा के क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गए । इसके 
अतिरिक्त अंग्रेजो को ५ लाख पौण्ड और बहुत सी तोपों की प्राप्ति हुई। सिख- 
सेना की सीमा (२०००० पेदल और १२००० घड़सवार ) निश्चित कर दी गई । 
अवयस्क महाराजा दलीपसिह और उसके मख्य मंत्री सरदार छारूसिह द्वारा 
पंजाब के शासन के निरीक्षण के लिए लाहौर में एक ब्रिटिश रेज़ीडेण्ट का रहना 
निश्चय हुआ 


सन्‌ १८४८ की जनवरोी में लॉड डलहौज़ी भारत में आया । जब वह 
कलकत्ता में उतरा तो उसकी अवस्था केवल ३५ वर्ष की ही थी। किन्तु 
उसका उस समय स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ और उसका ढाँचा बिलकुल टूटा 
हुआ था। वह आठ वर्ष तक गवरनर-जनरल रहा, किन्तु इस अवधि में वह कभी 
भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहा। प्रायः वह पीड़ित ही रहता था।* किन्तु उसका 
राज्य-कारू विशेष रूप से स्मरणीय हैं और उसकी गणना, वॉरन हेस्टिग्स, 
वेल्ज़ली, और लॉडं हेस्टिग्स के साथ पहली श्रेणी के गवनंर-जनरलों में की 
जाती हैं । 

लॉ डलहौज़ी का शासन-काल युद्ध और राज्य-विस्तार के साथ शासन-सुधार 
और सावंजनिक हित के कामों के लिए भी समान रूप से प्रसिद्ध है । दूसरे सिख- 
यूद्ध के परिणामस्वरूप सन्‌ १८४९ में पेशावर तक सारा पंजाब ब्रिटिश सीमा 
के अन्तर्गत आ गया । दूसरे बर्मा-युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश सीमाओं में रंगून, 
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प्रोम और पेगू का सारा प्रान्त आ गया | साथ ही चटगाँव से लेकर सिंगापुर 
तक सारे समुद्र-तट पर ब्रिटिश अधिकार हो गया । 

लॉर्ड डलहौज़ी ने भारत में ब्रिटिश राज्य को बढ़ाने के लिए केवल युद्ध- 
विजय का ही सहारा नही लिया वरन्‌ किसी देशी राज्य में उत्तराधिकारी न 
होने पर उस राज्य पर ब्रिटिश आधिपत्य जमा लेने की नीति से भी काम 
लिया। इस प्रकार डलहौज़ी ने सितारा, नागपुर, झाँसी, जतपुर, साँभलपुर और 
कुछ दूसरी छोटी रियासतों पर अधिकार कर लिया । अवध पर अधिकार एक 
दूसरे ही प्रकार से--उच्छुद्डलेल और मनमाने ढंग से---किया गया । सिक्किम को 
तत्कालीन राजा द्वारा डॉ० कंम्पबैल और डॉ० हकर को पकड़ने के अपराध के 
दण्डस्वरूप ले लिया गया । सहायक सेना के निर्वाह के नाम पर निज़ाम से बरार 
को ले लिया गया । पेशवा बाजीराव द्वितीय को ८ लाख रुपये का वार्षिक भत्ता 
मिलता था। उसके दत्तक पुत्र को यह भत्ता देना अस्वीकार कर दिया गया। 
सन्‌ १८५५ मे कर्नाटक के नवाब की मृत्यु का लाभ उठाकर, उसके कुटुम्ब के मान 
और उसके भत्ते को घटा दिया गया। सक्षेप में लॉ डलहौज़ी ने भारत में 
प्रत्येक: संभव उपाय से ब्रिटिश राज्य और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न किया । 
सन्‌ १८५७ के उत्थान में, डलहौज़ी की देशी राज्यों को छीनने की नीति भी कुछ 
अंशों तक उत्तरदायी हैं । 

डलहौज़ी एक अत्यन्त उत्साही और कमंठ व्यक्ति था। उसने शासन के 
प्रत्येक विभाग के काम की देख-भाल की और बहुत से सुधार किये; भारत के 
सर्वोच्च शासन को विभागानुसार व्यवस्थित किया; बंगाल के लिए एक पृथक 
उप-गवर्नेर नियुक्त किया। उसने एक पृथक्‌ सार्वजनिक निर्माण-विभाग बनाया 
ओर ग्राण्ड ट्रंक रोड बनवाने, सिंचाई के लिए नहरें निकालने और रेलवे-लाइन 
बिछाने के कामों को आरम्भ किया। उसने बिजली के द्वारा तार भेजने की 
व्यवस्था चलाई और डाक के लिए आधा आना प्रति पत्र की एक ही दर निद्िचत 
की । सन्‌ १८५४ के वुड डिस्पेच' नाम से प्रसिद्ध आदेशों को पूरी तरह कार्या- 
न्वित किया और देश की वर्तमान शिक्षण-व्यवस्था का नींव रखी । छलॉडं 
डलहौज़ी ने भारतीय सेना के पुनसंगठन का भी प्रबन्ध किया और इस विषय पर 
नौ विस्तृत लेख लिखे; (इन लेखों पर इंग्लेण्ड के अधिकारियों ने ध्यान नहीं 
दिया) । लॉर्ड डलहौज़ी के कार्य-काल में ही कम्पनी के अधिकार-पत्र की अवधि 
फिर बढ़ा देने का प्रश्न अन्तिम बार पालियामेण्ट के सामने आया । 

३) 

अब तक कम्पनी के राज्य का विरोध अंग्रेज़ों ने ही किया था। या तो अंग्रेज 

व्यापारियों ने या अंग्रेज प्रगतिवादियों अथवा मानववादियों ने ही अधिकार-पत्र 
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की अवधि बढ़ाने में आपत्ति प्रकट की थी । किन्तु १८५३ में अधिकार-पत्र की 
अवधि बढ़ाने का विरोध मुख्यतः भारतीयों ने किया। सन्‌ १८३३ के एक्ट के 
विभाग नं० ८७ ने भारतीयों में उच्च आशाओं का संचार किया था। कुछ 
नवयुवक भारत के बड़े पदों के लिए शिक्षित होने को इंग्लेण्ड गए थे। भारत लौटने 
पर उन्हें बहुत निराशा हुई । जैसा कि गवर्नर-जनरल की परिषद्‌ के सदस्य और 
इंडियन लॉ कमीशन के सभापति मि. कैमेरन ने कहा,-- इन (सन्‌ १८३३ का 
एक्ट बनने के परचात्‌ के) बीस वर्षों में कोई भी देशी आदमी किसी ऐसे पद पर 
नियुक्त नही किया गया जिसके लिए उसका एक्ट बनने से पहले अधिकार न 
हो ।* तीनों प्रेसिडेन्सियों के निवासियों ने पालियामेण्ट के समक्ष, कम्पनी के 
अधिकार-पत्र की अवधि न बढ़ाने के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे । बंगाल के प्रार्थना- 
पत्र में दरंधशासन को समाप्त करने, एक राज्य-मंत्री नियुक्त करने और एक ऐसी 
भारत-परिषद्‌, जिसमें कुछ सदस्य निर्वाचित हों ओर कुछ नाम निर्देशित हों, 
नियुक्त करने का निवेदन किया गया । इस प्रार्थना-पत्र में भारत के लिए एक 
विधान-मंडल बनाने ; गवनंर-जनरल को परिषद की सम्मति से काम करने ; 
प्रेसिडेन्सियों को एक प्रकार की प्रान्तीय स्वायत्तता देने; छोटी नौकरियों का 
वेतन बढाने और बड़े पदों का वेतन घटाने ; सारी ब्रिटिश प्रजा को सिविल 
सर्विस का पात्र बनाने और उक्त सिविल सर्विस की परीक्षा द्वारा भर्तो करने 
का निवेदन किया गया ।* 


ब्रिटिश पालियामेण्ट के दोनों भवनों ने सन्‌ १८५२ में जाँच के लिए कमेटियाँ 
नियुक्त कीं और उनकी जाँच के आधार पर सन्‌ १८५३ का चार्टर- (अधिकार-पत्र ) 
एक्ट तेयार किया । 


इस चार्टर एक्ट ने सबसे पहली बात तो यह की कि उसने कम्पनी के 
मधिकारों को फिर जीवन-दान दिया और उसे हर मैजैस्टी (इंग्लैण्ड की रानी) 
ओर उसके उत्तराधिकारियों को ओर से धरोहर के रूप में भारतीय प्रदेशों पर 
अधिकार बनाए रखने की अनुमति दी । पहले अधिकार-पत्रों में यह अनुमति 
एक निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी, किन्तु इस बार उपर्युक्त अधिकार 
उस समय तक के लिए दिये गए जब तक कि पालियामेण्ट कोई अन्य व्यवस्था 
न करे । 


१. (4. 44. शयाश्ाते : ग्राएठवप्रढांगा 00 पोल म्रांश्रकए ० 
(.0एथगगधहाए 7 पाता, ९27५ !, 922० 47 के एक उद्धरण 
का अनुवाद । 
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सन्‌ १८५३ के एक्ट ने दूसरी बात यह की कि डाइरेक्टर्स की सख्या को २४ से 
घटाकर १८ कर दिया गया । इनमें से ६ राज-सत्ता द्वारा नियुक्त किये जाते । 

एक्ट ने तीसरी बात यह की कि गवनेर-जनरल को बंगाल की गवरनेरी के 
काम से मुक्त कर दिया और बंगाल के लिए एक और गवनंर को नियक्त करने की 
व्यवस्था की । किन्तु नया गवनर नियुक्त होने के समय तक गवरनर-जनरल को 
इस बात का अधिकार दिया गया कि वह डाइरेक्टर्स ओर बोर्ड आफ़ कण्ट्रोल को 
स्वीकृति से एक उप-गवनंर ([॥८प/.-(००ए८४४०7) नियुक्त कर दे । यद्यपि 
उप-गवनेर को नियुक्ति तो सन्‌ १८५४ में कर दी गई, परन्तु गवर्नर की नियुक्ति 
सन्‌ १९१२ तक नहो हुई । 

एक्ट ने चोथी बात यह की कि हाल में देशी राज्यों को अधिकार में लेने 
के कारण जो प्रदेश-विस्तार हुआ था, उसके फलस्वरूप डाइरेक्टसं को यह निर्देश 
दिया गया कि वे एक ऐसी नई प्रेसीइन्सी बनाये, जिसकी शासन-व्यवस्था मद्रास 
और बम्बई को तरह हो । यदि ऐसा न हो तो एक उप-गवरनंर की नियक्ति की 
जाय । इस विभाग में जो अधिकार दिया गया उसके अन्तगगंत १८५० में पंजाब 
के लिए उप-गवरनंर की नियक्ति की गई। 

एक्ट ने पाँचवीं बात यह की कि गवर्नेर-जनरल की परिषद के विधि-सदस्य 
को परिषद का पूरा सदस्य बना दिया। अब वह कार्यपालिका से सम्बन्धित 
परिषदों की बेठको में भाग ले सकता था और अपने मताधिकार का उपयोग कर 
सकता था । 

एक्ट ने छठी बात यह की कि भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान- 
परिषद्‌ बनाई। जैसा कि माण्टफ़ोर्ड-रिपोर्ट के लेखको ने संकेत किया, अब पहली 
बार विधान (कानून) बनाने को सरकार का एक विशेष कार्य माना गया और 
उसके लिए एक विशेष उपकरण और पद्धति की आवश्यकता अनुभव की गई।"* 
गवने र-जनरल को परिषद का विधान-कार्य के लिए विस्तार किया गया । उसमें 
छः नये सदस्य बढ़ायें गए, जो विधान-सदस्य कहलाते । इस प्रकार विधान-कार्य 
के लिए परिषद में १२ सदस्य होते--गवर्न र-जनरल, सेनापति, परिषद्‌ के चार 
सदस्य और छ: विधान-सदस्य; जिनमें से दो सदस्य कलकत्ते के सर्वोच्च न्यायारूय 
के अंग्रेज जज (एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश ) होते, और 
चार सदस्य, मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरे की स्थानीय सरकारों हारा 
नियुक्त किये हुए सरकारी कमंचारी होते । प्रान्तीय सरकारों के इन प्रतिनिधियों 





१. वस्तुतः यह एक पृथक विधान-परिषर नहीं थी। कार्यपालिका-परिषद्‌ 
ही विधान-कार्य के लिए विस्तृत कर दी गई थी । 
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में से प्रत्येक को ५००० पौण्ड का वाषिक वेतन मिलता। हस रूप में भारतीय 
विधान-मंडल में स्थानीय प्रतिनिधित्व को स्थान दिया गया 4' परिषद्‌ का काम 
मौखिक और खुला हुआ होता । प्रत्येक विधेयक पर उचित रूप से विचार 
होता और उसका प्रवर-समिति में परीक्षण होता । “परिषद्‌ में कम-से-कम एक 
ऐसा सदस्य होता जिसे स्थानीय विषयों की जानकारी होती ।:साथ ही परिषद्‌ 
में अंग्रेज़ी विधि का बहुत बड़ा अंश होता ।”* इस परिषद्‌ ने अपते-आपको विधान- 
कार्य से सीमित नही रखा किन्तु उसने शिकायतों की जाँच करने और उनको 
दूर करने वाली एक छोटी प्रतिनिधि-सभा का रूप ले-लिया ।* किन्तु 
उसका कोई प्रस्ताव बिना गवर्नर जनरल की स्वीकृति के: विधि नहीं बन 
सकता था। 

एक्ट ने सातवीं बात यह की कि भारतीय विधि-आयोग की सिफारिशों की 
जाँच करने के लिए, अंग्रेज आयोगकों के निकाय की नियुक्ति के लिए प्राधिकार 
दिया । (भारतीय विधि-आयोग इस समय तक ट्ट गया था ।) 


एक्ट ने आठवी बात कम्पनी की आय में से बोई आऑव कण्ट्रोल' के सदस्यों 
और अन्य कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था की । हिज़ मंजेस्टी द्वारा वेतन 
के परिमाण का निश्चय होता । बोई के सभापति के 'वेतन क्रे बारे में यह 
कहा गया कि वह किसी प्रमुख राज्य-मत्री के वेतन से कम नहीं होना 
चाहिए । 

अन्त में एक्ट ने डाइरेक्टर्स को भारतीय नियक्तियों में अनुग्रह के अधिकार 
से वंचित कर दिया और बोर्ड आँव कण्ट्रोल को इस सम्बन्ध में।विनियम- बनाने का 
निर्देश किया। सन्‌ १८५४ में एक कमेटी नियक्त की गई-। इसका सभापति 
लॉर्ड मेंकॉले को बनाया गया । इस कमेटी ने विनियम बनाये-। इंनक्े अनुसार 
सिविल सर्विस की भर्ती, परीक्षा में प्रतिद्न्द्विता के आधार पर होती । जनवरी 
१८५६ से हेलबरी कालेज के लिए दाखिले बन्द कर दिए गए । सन्‌ १८५५ के 
इसी एक्टर के अनुसार ३१ जनवरी १८५८ से कॉलेज बन्द करा देने का निर्देश 
किया गया । कम्पनी ने स्वयं ही १८३३ में कॉलेज बन्द करासे की माँग 
की थी। उसका एक कारण तो कॉलेज का अत्यधिक व्यय- था और दूसरा कारण: 





१. रि९०ए० 0 णा वातान (078४0पा0०ाओं २८९6०0785, 078, 
?. 3 

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३९ 

- 38 थाते 40. शाट079 (७. 53. फटा: ज्ञाइठम्रंट्वा: 
[770वप्रटा०, 922९८ 09% ' 74. | 


कम्पनी के अन्तिम दिन ७३े 


यह था कि विदेशों में नोकरी को जाने वाले नवयुवकों का सम्पर्क उन्हीं के जेंसे 
दूसरे नवयुवकों तक सीमित कर देने में बहुत से दृष्परिणाम थे ।॥* 

१८५४ में पालियामेंट ने एक एक्ट और बनाया, जिसका भारतीय शासन 
में महत्तवपूर्ण प्रभाव हुआ।* इस एक्ट ने सपरिषद्‌ गवनंल जनरल को इस बात 
का अधिकार दिया कि वह कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स और बोर्ड आव कण्ट्रोल की 
अनुमति से, उद्घोषणा द्वारा, ईस्ट इंडिया कम्पनी के किसी प्रदेश के किसी भी भाग 
को अपने निजी अधिकार और प्रबन्ध में ला सकता हैँ और उस भाग के शासन 
के लिए आदेदग, निर्देश दे सकता है अथवा शासन की व्यवस्था कर सकता हैं ।१इस 
अधिकार का चीफ कमिश्नरों की नियुक्ति करने में उपयोग किया गया । ऐसे 
सारे अधिकार, जो केन्द्रीय सरकार के लिए अनावश्यक थे, उन्हें प्रदान कर दिए 
गए । इसी एक्ट के अन्तर्गत आसाम, मध्य प्रान्त, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त, 
बर्मा, ब्रिटिश बिलोचिस्तान और दिल्ली के लिए समय-समय पर चीफ कमिदनर 
बनाए गए । सन्‌ १८५४ के एक्ट ने सपरिषद गवर्नर-जनरल को इस बात का भी 
अधिकार दिया कि डाइरेक्ट्स और बोर्ड आँव कण्ट्रोल की अनुमति से वह 
विभिन्न प्रान्तों की सीमाओं को निश्चित कर सकता है। साथ ही यह निर्देश 
दिया गया कि भविष्य में गवर्नर-जनरल के पद में बंगाल के गवर्नर का पद 
न जोड़ा जाय । 

( ४ ) 


लॉ डलहौज़ो को दृढ़ विश्वास था कि वह अपने उत्तराधिकारी के लिए 
शान्तिपूर्ण भारत छोड़कर जा रहा था। उसे इस बात का भान भी नहीं था कि 
उसने असन्तोष के बीज बो दिए थे, जो कुछ समय में निश्चित रूप से अंकुरित होते 
और जो देश्ष में ब्रिटिश राज्य के लिए एक भीषण संकट का कारण हो सकते 
थे। लॉड डलहौज़ो की लड़ाइयों और छीना-झपटी से भारतीय सेना और शासक 
वर्ग दोनों ही अव्यवस्थित और व्यथित हुए थे। आक्रामक यूरोपीय नई 
रियासतों से देशवासियों की पुरानी कट्टर वृत्तियाँ उमड़ उठी। ईसाई धर्म 
का, सरकारी आश्रय और सहायता के साथ सोत्साह प्रबल प्रचार हो रहा था। 
उससे लोगों को बलात्‌ धर्म-परिवर्तत का भय और सन्देह हुआ । कनिग के इस 
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निर्णय ने कि, बहादुर शाह" की मृत्यु के बाद सम्राट का पद स्वीकार नहीं 
किया जायगा, / उसको और उसके समर्थकों को बड़ा क्रुद्ध और उत्तेजित कर 
दिया । इसके अतिरिक्त, नानासहब, भाँसी की रानी और अन्य ऐसे सामन्‍्त थे 
जिनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था और जो चिढे हुए थे। ये 
सब उस समय की विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाने को तेयार थे । दूसरी ओर 
ब्रिटिश स्थिति बडी दुर्बल थी। ब्रिटिश सेना का संगठन और वितरण बड़ा दोष- 
पूर्ण था | सेना में अनुशासन की बहुत बड़ी कमी थी । महत्त्व के स्थानों (जैसे 
दिल्‍ली और इलाहाबाद) और साथ ही अधिकांश तोपों का अधिकार भारतीय 
हाथों में दिया हुआ था ।* फ़ारस की खाड़ी और चीन के लिए सेन्य-दल भेजे गए 
थे और भारतीय मोर्चो की विशेषकर बगाल और उत्तरी पश्चिमी प्रान्त की स्थिति 
बड़ी दुबंल थी । चर्बी के कारतूसों का अच्छा बहाना मिला ओर २३ जनवरी 
१८५७ को कलकत्ते के पास डमडम से विद्रोह आरम्भ हुआ। मात्र में 
बेरकपुर, अप्रै> में अम्बाला और मई में मेरठ, लखनऊ और दिल्‍ली में उभार 
हुआ । मई में चारों ओर लपटें फेल गई और बाकायदा लडाई होने लगी। इसके 
पाँच मुख्य मोर्चे थे--दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, रूहेलखण्ड और मध्यभारत जिसमें 
बुन्देलखण्ड भी सम्मिलित था। लिखों, ग्वालियर के सर दिनकर राव, हेदराबाद 
के सर सालार जंग, नेपाल के सर जगबहादुर ने समय पर सहायता दी । इस 
सहायता ओर कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के शौर्य थे स्थिति को सेंभाल लिया 
गया। विद्रोह का दमन हुआ और विद्रोही दल परास्त हुआ। हारे हुए स्थानों 
को फिर से जीता गया और विद्रोह के नेताओं को दण्ड दिया गया, मार दिया 
गया अथवा भगा दिया गया । 


फिर से व्यवस्था लाने में अंग्रजो ने बड़े अत्याचार किये जिनकी स्मृति 
भारतीय मस्तिष्क में विद्रोह के दमन के बहुत दिनों बाद तक चुभती रही और 
उनके ऐसे परिणाम हुए जिनके महत्त्व पर कुछ समय पहले तक ध्यान नही गया । 
“अंग्रेज़ों ने अपने बन्दियों को बिना अभियोग चलाये मार डाछा और उनको मारने 
का ढंग अत्यन्त बबंरतापूर्ण था। मुसलमानों को सूअर की खालों से सी दिया, 
प्राण-दण्ड देने से पहले उन पर सूअर की चर्बी मली, और उनके शरीरों को जलाया 
ओर हिन्दुओं को स्वयं अपने-आपको अपवित्र और दृषित करने के लिए विवश 
किया ।” उन्होंने दिल्‍ली और चारों ओर के देहातों में हजारों असेनिक व्यक्तियों 
का कत्छ कर दिया। जनरल नील ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कुछ 
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कम्पनी के अन्तिम दिन ७५ 


अपराधी गाँवों को नष्ट करने का निर्णय किया गया और ( फलत: ) वहाँ के 
सारे निवासियों का कत्ल कर दिया गया, और जहाँ-जहाँ हमारी (अंग्रेज) सेनाएँ 
गईं, वहाँ के निवासियों को बिना सोचे-विचारे जला दिया गया ।* लन्दन के 
टाइम्स” के तत्कालीन संवाददाता रसेल ने अपनी डायरी में ब्रिटिश सेनाओं की 
बरबरता का हृदयस्पर्शी वर्णन किया हैं । यहाँ विस्तृत उद्धरण देने की आवश्यकता 
नहीं हैं : उदाहरण के लिए उनमें से एक ही पर्याप्त होगा । हँवलॉक के अग्रिम 
सेन्य-दल के बारे में उसने लिखा है :--- 

“उस दल का मुख्य अधिकारी (जनरल) नील का प्रतिस्पर्धी था और 
वह अपना पौरुष कम न समझता था । दो दिन में बयालीस आदमियों को प्राण-दण्ड 
दिया गया इस कारण कि प्रस्थान में सेना की ओर उनकी पीठ थी। जिन स्थानों 
पर उसने विराम किया वहाँ के सारे गाँवों को जला दिया गया । कानपुर के 
हत्या-काण्ड के नाम पर इस उमग्रता को न्याय नहीं ठहराया जा सकता, क्‍योंकि ये 
घटनाएँ उक्त हत्या-काण्ड से पहले ही हुईं ।” * 

ऐसी उग्रता को सहज ही विस्मृत नही किया जा सकता था। उससे जातीय 
कटुता की भावना चारों ओर फंली । कालान्तर में यह कटुता लुप्त हो गई 
होती, किन्तु समय-समय पर १९१९ की जालियान वाले बाग-जंसी निष्ठुरताओं 
ने उसे जीवित बनाये रखा । 

(५) 

१८५७ की घटनाओं के फलस्वरूप कम्पनी के राज्य का अन्त हुआ। जैसा 
कि ब्राइट ने कहा कि, उक्त प्रश्न पर राष्ट्र की आत्मा--अदमनीय रूप से-- 
जग उठी और उसने ईस्ट इंडिया कम्पनी को तोड़ देने का निर्णय किया ।/* 
प्रधान मंत्री रूडड पामस्टेन ने १२ फ़ंरी १८५८ को हाउस आँव कॉमन्स में 
विधेयक प्रस्तुत करते हुए एक स्मरणीय वक्‍्तृता दी और द्ंध शासन-व्यवस्था 
का अन्त करने के लिए अपने कारण बताए। कम्पनी के शासन का, लछाडे 
पामस्टंन के अनुसार, सबसे बड़ा दोष उसकी नितान्त उत्तरदायित्वहीनता थी। 
“हमारी राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धान्त यह है कि सारे शासन-कार्य के लिए 
मंत्रि-मंडल का उत्तरदायित्व हो--पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व, जनमत के 
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प्रति उत्तरदायित्व, राज्य-सत्ता के प्रति उत्तरदायित्व, किन्तु भारतीय शासन की 
बागडोर एक ऐसे निकाय के हाथों में हे जो पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी नही 
हैँ और जिसे राज्य-सत्ता ने नियुक्त भी नहीं किया, किन्तु जिसे कुछ ऐसे व्यक्तियों 
ने चुना हैं जिनका भारत से केवल इतना ही सम्बन्ध हे कि कुछ पू जी में उनका 
साझा है ।* 
लार्ड पांमस्टंन ने दूसरा दोष यह बताया कि द्वंध शासन-व्यवस्था, 

अघुविधापूर्ण और जटिल है । “शासन-काये और उत्तरदायित्व को डाइटरेक्टस, 
बोर्ड आव कण्ट्रोल और भारत के गवर्नर-जनरल में विभाजित कर दिया गया हूँ ।* 
यह स्पष्ट हैं कि इन अधिकारियों के उद्देश्यों और आदेशो में ऐक्य संभव नहीं है । 
किसी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय पर भारत में आदेश भेजे जाने से पहले उसका 
लेखा कंनन रो' ओर इंडिया हाउस' के बीच चक्‍कर काटता हूँ। इस विषय में 
उसका वृतान्त ऐसा ही विचित्र है जंसा कि एक मुद्रा का, जिसे अनेक हाथों में 
चक्कर काटना पहता हैं । 3 

लॉर्ड पामस्टेन ने इन दोषों को दूर करने के लिए कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स 
और कोर आँव प्रोप्राइटर्स तोड़ देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने, बदले में एक 
सभापति बनाने का प्रस्ताव किया, जो शासन और मंत्रि-मंडल का सदस्य हो 
ओर जिसकी सहायता के लिए एक परिषद्‌ की व्यवस्था हो । * इस परिषद्‌ के 
आठ सदस्य होते, जिनको राज-सत्ता द्वारा नियुक्त किया जाता । परिषद्‌ के 
सदस्य वही व्यक्ति हो सकते थे जो “या तो ईस्ट इडिया कम्पनी के डाइरेक्टर रहे 
हों या जिन्होंने एक निश्चित अवधि तक भारत में स॑ंनिक अथवा असेनिक पद 
पर काम किया हो या जो स्थानीय शासन से संबंधित होकर कुछ वर्षों तक भारत 
में रहे हों । ४ इनके पद की अवधि आठ वषं की होती । हर दो वर्ष बाद क्रम से दो 
सदस्य अवकाश ग्रहण करते । भारतीय राजस्व में पहले से अधिक व्यय करने के 
विषयों को छोड़कर, और सब विषयों में सभापति को अन्तिम अधिकार प्राप्त 
होता ।* 

अन्त में लॉर्ड पामस्टंन ने कम्पनी के तकों और उसकी आपत्तियों का 
उत्तर दिया :--कम्पनी की पहली आपत्ति यह थी कि भारतीय शासन को 
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कम्पनी के अन्तिम दिन ७७ 


राज-सत्ता को सौंपने पर कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स की निष्पक्ष, नि्देलीय और 
विशिष्ट रोक की जगह पालियामेण्ट की अवांछनीय और असमर्थ रोक होगी। 
लॉ पामस्टेंन ने उत्तर में पालियामेण्ट की नीतिज्ञता, उसके विवेक और 
उत्तरदायित्व की ओर संकेत किया और साथ ही यह बताया कि भारत के 
“बे अधिकांश सुधार, जिन पर ईस्ट इंडिया कम्पनी के डाइरेक्टर्स गये करते 
है, पालियामेण्ट में भारतीय शासन पर विवादों के परिणामस्वरूप ही हुए 
हैं।* सर जाज कॉनवॉल लेविस की भाषा और भी उग्र थी। उन्होंने कहा: 
“मुझे पूरा विश्वास हे कि इस भूतल पर कोई सभ्य सरकार इतनी भ्रष्ट, 
विश्वासघातक, लोलुप और लटेरी नहीं हुई जितनी कि सन्‌ १७६५ से १७८ ४तक 
ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार थी ।”* उन्होंने कम्पनी का राजनीतिक 
स्वरूप जानने के लिए,? पालियामेण्ट के लेखें और भवन की रिपोर्ट और 
प्रामाणिक पत्र देखने के लिए कहा । सन्‌ १७८४ से पालियामेण्ट द्वारा नियंत्रण 
आरम्भ होने के ही बाद कम्पनी का शासन सहनीय हुआ था । 


कम्पनी ने इस बात का संकेत किया था कि मंत्री की सहायता के लिए 
भारतीय मामलों में प्रवीण नीतिज्ञों की परिषद्‌ अनिवायं होगी ।४ इसी सिल- 
सिले में उन्होंने यह कहा था कि उक्त कार्य के लिए कोर्ट ऑव डाइरेक्टर्स से 
अधिक उपयुक्त कोई निकाय होना सन्देहास्पद है ।५ लॉर्ड पामस्टंत ने परिषद्‌ की 
आवश्यकता को स्वीकार किया और कम्पनी द्वारा अनिवार्य बताई हुई बहुत सी 
बातों की प्रस्तुत विधेयक में व्यवस्था की । 


कम्पनी ने तीसरी बात यह कही थी कि एक राज्य-मंत्री को पद-नियुक्ति का 
अनुग्रहाधिकार देना खतरे से खाली नहीं है । साथ ही कम्पनी ने अपने 
शासन में भारतीय कमंचारियों की श्रेष्ठता का कारण यह बताया था कि उक्त 
अनुग्रहाधिकार करने वाले व्यक्ति निर्देली रहे थे और उन्हें पालियामेण्ट में 
समर्थन अपेक्षित नहीं था ।* लॉड पामस्टेन ने उत्तर दिया कि कार्येपालिका 
सरकार को ऐसे कोई अतिरिक्त अनुग्रहाधिकार नहीं दिये जायंगे जिसके कारण 
हाउस आँव कॉमन्स को वेधानिक ईर्ष्या हो सके ।* 
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७८ भारत में कम्पनी का राज्य 


अन्त में कम्पनी ने यह कहा कि यदि विचाराधीन परिवर्तन उचित भी हों 
लो वह समय तो निश्चित रूप से उन (परिवतेनों ) के लिए अनुपयुक्त था। कम्पनी 
ने ऐसे परिवतेनों को पालियामेण्ट से उस समय स्थगित कर देने के लिए निवेदन 
किया' * "ताकि उनका हाल के विद्रोह से कोई सम्बन्ध न जोड़ा जा सके। 
लार्ड पामस्टेन ने उत्तर में कहा कि असाधारण परिस्थितियों में ही शासन की 
असुविधाओं की ओर सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित होता है; हमारा 
(इस समय ) भारत की वतंमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का उद्देश्य 
नही है; एक सुदृढ़, अधिक शक्तिशाली और अधिक कारगर शासन के उप- 
करण" को स्थापित करने की जगह वर्तमान दुर्बल व्यवस्था को यथावत्‌ बनाए 
रखने में कोई बुद्धिमत्ता नही हैँ, विशेषकर एक ऐसे समय जबकि वहाँ फिर से 
शान्ति स्थापित करने का काय॑े अत्यन्त कठिन हैं। अन्त में पामस्टंन ने कहा, 
“सिद्धान्त अनुग्रहाधिकार. समय और वैधानिक संकट के आधार पर ऐसी कोई 
बात नही हैं जिसके कारण हम इस विधेयक को अविलम्ब स्वीकार न कर सकें | ९ 
किन्तु इस विधेयक को विधि-पुस्तक में निवंधित करने का अभी समय नहीं 
आया था । दूसरे वाचक के कुछ ही समय बाद, पामरस्टन प्रधान मंत्री के पद से 
हटा दिए गए । लॉडं डर्वी उनके उत्तराधिकारी हुए और मिस्टर डिज़रायली 
हाउस आँव कॉमन्स के नेता बने। 


नए मंत्रि-मंडल के लिए पामस्टेन के मंत्रिमंडल की ही नीति का 
अनुसरण करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। ३० अप्रेल १८५८ 
को भवन ने १४ प्रस्ताव स्वीकार किए। इनके आधार पर सरकार ने नया 
विधेयक तेयार किया । यही विधेयक भारत के श्रेयतर शासन के लिये १८५८ 


का एक्ट बन गया । 


(६) 
१८५८ के एक्ट ने भारत के शासन को कम्पनी के हाथों से राज्य-सत्ता 
के हाथों में सौप दिया । भविष्य में भारत का शासन हर मंजेस्टी” के नाम से, 
उसी के आधीन होना था? और भारत की सारी प्रादेशिक तथा अन्य आय हर 
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कम्पनी के अन्तिम दिन ७९ 


मैजेस्टी के नाम में और उसी के आधीन प्राप्त की जानी थी और केवल भारत 
सरकार के ही कामों में उसका व्यय किया जाना था ।* 


दूसरी बात यह हुई कि बोर्ड ऑब कण्ट्रोल और कोर्ट आँव डाइरेक्टसं के 
सारे अधिकार, हर मंजेस्टी के एक प्रमुख राज्य-मंत्री को हस्तान्तरित कर दिए 
गए । राज्य-सत्ता को एक पॉँचवाँ राज्य-मंत्री नियुक्त करने का अधिकार दिया 
गया। यह राज्य-मंत्री भारतीय शासन का काम सँमालता किन्तु इस ब्रिटिश 
राज्य-मंत्री का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता । 
एक्ट ने तीसरी बात यह की कि कुल १५ सदस्यों की एक भारत-परिषद्‌ 
((0प्रगटा! 0 709) बनाई । इनमें से ७ सदस्य कोट आँव डाइरेक्टर्स 
द्वारा निर्वाचित होते और शेष ८ सदस्य राज्य-सत्ता द्वारा नियुक्त किये जाते । 
परिषद्‌ के आधे से अधिक सदस्य--कम-से-कम नौ--ऐसे व्यक्ति होते जो 
कम-से-कम दस वर्ष तक भारत में रहे होते और जिन्हें नियुक्ति के समय भारत 
छोड़े हुए दस वर्ष से अधिक न हुए होते।* भविष्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति 
राज्य-सत्ता द्वारा की जाती। सदस्यों का कार्य-काल सद्व्यवहार पर था किन्तु 
पालियामेण्ट के दोनों भवनों की? प्रार्थना पर उनको हटाया जा सकता था। 
प्रत्येक सदस्य को भारतीय राजस्व से एक हज़ार दो सो पौण्ड का वाषिक वेतन 
दिया जाता ।* 
परिषद्‌ को राज्य-मंत्री के निर्देशन के आधीन, इंगलेड में भारतीय शासन 
ओर पत्र-व्यवहार से संबंधित सारा कार्य करना था।" राज्य-मंत्री को परिषद्‌ 
के सभापति का पद दिया गया था और उसे मताधिकार प्राप्त था ।* बराबर 
मत होने की दशा में उसे एक अतिरिक्त निर्णायक मत दिया गया था ।* काम 
को सुचारु रूप से चलाने के लिये समापति परिषद को कमेटियों में विभाजित 
कर सकता था।” यदि परिषद के अधिकाश सदस्य राज्य-मंत्री के किसी 
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८० भारत में कम्पनो का राज्य 


प्रस्तावित कार्य के विरुद्ध अपने मत का अभिलेख करते तो राज्य-मंत्री उनकी 
सम्पत्ति के विरुद्ध" काम करने के अपने कारणों का अभिलेख करके उक्त 
कार्य कर सकता था। किन्तु भारतीय राजस्व के अनुदान अथवा विनियोग के 
संबंध में उसे परिषद्‌ की सम्मति से कार्य करना अनिवायं था जिसमें निर्णय 
बहुमत पर निर्भर होता ।* भारत के विभिन्न अधिकारियों के नाम-निर्देशन 
अथवा पद-नियुक्ति के अनुग्रहाधिकार के विभाजन ओर वितरण-संबंधी 
विनियम बनाने में भी राज्य-मंत्री को परिषद्‌ का बहुमत मानना आवश्यक था। * 
साथ ही भारत-सरकार की ओर से क्रय, विक्रय, सौदा करने और ऋण उगाहने 
के लिए और भारत-सरकार की सारी वास्तविक और निजी सम्पत्ति के मामलों 
में भी परिषद्‌ का बहुमत ही मान्य होता । राज्य-मंत्री को गवरने र-जनरल के पास 
गुप्त राज-पत्र भेजने और वहाँ से गृप्त-राज-पत्र प्राप्त करने का अधिकार भी 
दिया गया। इन राज्य-पत्रों को परिषद्‌ के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं 
थी। सभापति अविलब्य राज्य-पत्रों को परिषद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किये बिना 
ही भारत भेज सकता था किन्तु उस विषय को अविलंब्य समझने के कारण 
बताना उसके लिए आवश्यक था । परिषद की बेठकों का समय सभापति निश्चित 
करता, किन्तु सप्ताह में कम-से-कम एक बेठक होना आवश्यक था। * 

एक्ट ने चौथी बात यह की कि उसने पद-नियक्ति के अनुग्रहाधिकार को 
राज्यसत्ता, सपरिषद्‌ राज्य-मंत्री* और भारतीय अधिकारियों में विभाजित कर 
दिया । ऐसी सब नियुक्तियाँ और पदोन्नति जो भारत-स्थित अधिकारियों के 
हाथों में हे वे भविष्य में भी उन्हों नियमों, विनियमों और प्रचलनों के अनुसार उन्हीं 
हाथों में बनी रहेंगी। सिविल सविस की नियक्तियाँ परीक्षा में प्रतिद्वन्द्रिता के 
आधार पर होंगी जिसके विनियम सिविल सविस आयोगकों की सहायता से 
सपरिषद राज्य-मंत्री द्वारा बनाए हुए होंगे । 
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कम्पनी के अन्तिम दिन ८१ 


एक्ट ने पाँचवीं बात यह की कि कम्पनी की स्थल और जल सेना को, 
राज्य-सत्ता के अधिकार में सौप दिया । इनको “हर मंजेस्टी की भारतीय सेना 
और जलसेना समझा जायगा । इनका कार्ये-क्षेत्र, उन्ही प्रदेशों में, उन्हों शर्तों 
पर और यथापूर्व वेतन, पेन्शन, भत्ता और विशेषाध्रिकार के अनुसार होगा । 
इनकी पदोन्नति भी उसी भाँति होगी जैसी कि उक्त कम्पनी की सेवा में होती ।* 
भविष्य में भारतीय सेना में नई भर्ती के नियम और उसकी शर्त बदलने का 
राज्य-सत्ता को अधिकार दिया गया । 

एक्ट ने छठी बात यह की कि उसने सपरिषर राज्य-मंत्री के लिए 
पालियामेण्ट के दोनों भवनों के समक्ष गत वर्ष से पहले वर्ष का आथिक लेखा 
प्रस्तुत करने का नियम बनाया। इस लेखे के साथ में भारत को नेतिक और 
भोतिक प्रगति और स्थिति के प्रकटोकरण के लिए एक वक्तव्य भो प्रस्तुत 
करने के लिए कहा गया।* एक्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध आरंभ करने के 
लिए भारत में आदेश भेजने के तोन महीने के अन्दर ही पालियामेण्ट में उसका 
ब्यौरा दिया जाय । साथ हो यह भी कहा कि भारतीय राजस्व का पालियामेण्ट 
के दोनों भवनों की स्वीकृति के बिना भारतीय सीमाओं के बाहर? किसी सेनिक 
काम के लिए उपयोग नहीं किया जायगा । 

अन्त में १८५८ के एक्ट ने सपरिषद्‌ राज्य-मंत्री को एक संयुक्त निकाय 
बना दिया जो भारत और इंगलंड में अभियोग का वादी अथवा प्रतिवादी हो 
सकता था । 


( ७) 

भारत के श्रेप्ठार शासन के लिए इस एक्ट को २ अगस्त १८५८ को 
राजकीय स्वीकृति मिलो । १ सितम्बर को कोर्ट आँव डाइरेक्टर्स की अन्तिम 
(और ) गंभोरतापूर्ण सभा' हुई और कम्पनी ने “पूर्व में अपने सेवकों के नाम 
अन्तिम आदेश दिये, भारत-स्थित अपने अधिकारियों को बहुत प्रशंसा की और 
अपने उद्योग और साहस, और अपनो चतुराई से बनाए हुए साम्राज्य को 
अपनी राज्य-सत्ता को इन हृदयस्पर्शी शब्दों में प्रदात किया:- 

“हर मेजेस्टी इस मूल्यवान उपहार को--इस विस्तृत भारत देश और 
बहाँ के परिपूर्ण करोड़ों निवासियों को स्वयं अपने नियंत्रण में लें किन्तु वे उस बड़ो 
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८२ भारत में कम्पनी का राज्य 


कम्पनी को जिससे उन्हें यह (उपहार ) प्राप्त हुआ हूँ विस्तृत न करें, और उस 
(कम्पनी ) की सफलता से सीखे जाने वाले पाठो को भुला न दें।* 
इस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्य का अन्त हों 


गया । 
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भाग २ 
भारत में ब्रिटिश राज्य 


युग १ 
(सत्‌ १८६१ से १८०२ तक ) 
पाँचवाँ अध्याय 
/ « ्प्रों हि 
प्रतिनि।थ संस्थाओं का आरम्भ 
(१) 

सन्‌ १८५८ के भारतीय शासन एक्ट के बनने से भारतीय इतिहास का एक 
बड़ा युग समाप्त हुआ और एक दूसरा बद्म--ब्रिटिश राज्य का पुग आरम्भ हुआ । 
१ नवम्बर १८५८ को इस हस्तान्तरण को राजकोय उदघोषणा हुई । इस उद- 
घोषगा की भाषा सुन्दर और शालोन थो और वह उदारता, अनग्रह, मित्रता और 
न्याय को भावना से परिपूर्ण थो। उसमें देशी राग्यों के शासकों को उनके अधिकारों, 
उतके मान और उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का और सर्वसाधारण को धर्म की 
स्वतन्त्रता ओर न्याय के सरक्षण का आश्वासन था । साथ ही इस बात का 
विश्वास दिलाया गया कि किसो पद को नियुक्ति के लिए जाति और धर्म के कारण 
कोई भेद-भाव नहीं किया जायगा ओर वह नियुक्ति केवल शिक्षा, योग्यता और 
उपशुक्तता के आधार पर होगी । 

(२) 

१८५७ के भारतोय विद्रोह का मुख्य कारण था ज्ञासकों और शासितों के 
बीच सम्पर्क का अभाव । जसा कि सर सेंयद अहमद ने सकेत किया, परिषदो में 
भारतोयों का नि्वेव्व करने की नीति ने सरकार को जनमत जानने के अवसर से 
नंचित कर दिया । साथ ही उक्त नीति के कारण ऐसी कोई भी सम्पक रेखा न थी 
जहाँ से इप्टिकोण और उद्ृ श्य के सम्बन्ध में सरकार और जनता के पारस्परिक 
भम दूर किये जा सकें ।१ इसलिए सन्‌ १८६० के अपने प्रसिद्ध लेख में 
सर बार्टे ल फ्रेयर ने परिषदों में देशवासियों * को लेते पर जोर दिया । 

भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न, जिटिश पा लियामेंट में 
सन्‌ १८५८ में भो उठाया गया था, किंतु उस समय भो बहुत से देशवासी, 
अंत्रेज़ों का सशस्त्र विरोध कर रहे थे। इसी कारण उस समय यह अधिकार देता 
अनीतियुक्त समझा गया । सन्‌ १८६१ में, पहली बार भारत में विधान-कार्य के 
लिए भारतीयों को साथ लेने की व्यवस्था की गई । 
नल पक कक कल कक नि ली स मिट सलक तह कक ली मर सर 
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८६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


भारत में विधि-निर्माण की व्यवस्था अत्यन्त दोपपूर्ण थी । जैसा कि पहले 

कहा जा उका हैँ पहली बात तो यह थी कि गैर-सरकारी व्यक्ति---यूरोपियब 
और भारतीय दोनों ही--विधान-कार्य से दूर रखे जाते थे । दूसरी बात 
ह थी कि विधान-परिषद के पास न तो पर्याप्त समय था, और न प्रत्येक 
प्रान्तीय सरकार के एक सरकारी प्रतिनिधि होने की दशा में भी उसे सम्बन्धित 
विषयों की एरयाप्न जानकारी ही थी, जो वह बम्बई, मद्रास और अन्य नए 
प्रान्तों के लिए आवधच्यक विधान बना सकती । तीसरी बात यह थी कि विधान- 
परिषद्‌ ने अपने हाथ में ऐसे काम ले रखे थे जो तत्कालीन शासन-व्यवस्था को 
दृष्टि से बिलकुल असंगत थे । वह परिषद्‌ सन १८३३ के एक्ट-निर्माताओं के 
उद्देश्य के विस्द्ध, एक आग्ल भारतीय लोक-सभा (हाउस आँव कॉमन्स) को 
भाँति कार्यपालिका के कामों पर आपत्ति करने लगी थो । और उससे गुप्त 
राज-पत्नों को भी अपने सामने रखने के लिए जोर देने रंगी थी । उसने विधान- 
योजनाओ को स्वयं विचार करने से पहले राज्य-मन्त्री के समक्ष रखना अस्वीकार 
कर दिया, साथ ही उसने राज्य-मन्त्री (अथवा १८५८ से पहले बोई आँव कंट्रोल 
के सभापति ) द्वारा बताए हुए विधानों को बनाने के लिए भी मना कर दिया । 
सर चाल्स व्‌इ ने बार-बार विरोध किया और यह कहा कि परिषद को ऐसे 
अधिकार देने का उनका कोई भी उद्देश्य नहों था कितु जैसा कि प्रो. डाडवेल 
ने कहा किसी विधेयक के परिणामों को अपने उद्देश्यानुसार सीमित करने 
में असफल रहने वाले, न तो वह पहले विधान-निर्माता थे और न अन्तिम ।* 
सन्‌ १८६० में लॉ कनिंग ने भारत-मन्त्रो (अर्थात्‌ भारतोय विषयों से सम्बन्धित 
राज्य-मन्त्री ) को एक राज-पत्र में स्थिति को कठिनाइयों को जोरदार शब्दों में 
व्यक्त किया । इस राज-पत्र में उक्त स्थिति को ठोक करने के लिए लॉर्ड कनिग 
ने अपने प्रस्ताव भी रखे थे। इस बीच भारत में कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिनके 
कारण तुरन्त ही १८६१ का भारतीय परिपद्‌ एक्ट (कातवाधा (:0प्राणी& 
/८0 ) बनाना पडा ।” आय-कर-विधेयक के बारे में मद्रास-सरकार और सर्वोच्च 
सरकार में मतभेद हुआ; विधान-परिष र्‌ के किसी अधिनियम के बिना' * * * *** 
किसी अविनियमित प्रान्त में विधि प्रस्तुत करने की मान्यता पर शंका को गई। 
अन्त मे गवर्नर-जनरल की विधान-परिषद्‌ ने एक सम्बोधन द्वारा यह माँग की कि 
भारत-मन्त्री और भारत-सरकार के बीच (किसी विशेष ) पत्र- व्यवहार को 
उसके सामन प्रस्तुत किया जाय ।/* अतः ६ जून १८६१ को सर चाल्स बड़ ने 


१. क्‍704७५2८!: [8007ए ० रत 700 7858--7978 9. 2३5५. 
२. रिएए0० णा फावाबा (0०्ाष्राप्राणानओंं २९०78 708. 
7०86 39. | 


प्रतिनिधि संस्थाओं का आरम्भ ८७ 


एक विधेयक प्रस्तुत करने के लिए हाउस आँव कॉमन्स की आज्ञा ली । यही 
विधेयक बाद में १८६१ का भारतीय परिपद एक्ट बन गया । 


०783] 

भारत के वेधानिक इतिहास में १८६१ के भारतीय परिपद एक्ट के महत्त्व 
के दो मुख्य कारण है। एक तो यह, कि उसने गवर्नर-जनरछ को विधान के कार्य 
में भारतोयों को साथ लेने का अधिकार दिया, दूसरा यह कि उसने बम्बई और 
मद्रास की सरकार को फिर से विधान-काय का अधिकार दिया, और अन्य प्रान्तों 
में भी वेसी ही विधान-परिपद बनाने को व्यवस्था की । इस प्रकार विधान  :* 
की उस नीति का आरम्भ £&आ जिसके फलस्वरूप अन्त में प्रान्तों को सन्‌ १०३७ 
में लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता ((+0777९06 प्याटयाओं 3 पा070779) 
प्रदान को गई। तत्कालोन भारत-मन्त्रो सर चाह्स बड़ ने पालियामेट में अपने 
आरम्भिक व्याख्यान में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दंने के प्रश्न की विस्तृत 
विवेचना की कितु उस ( प्रतिनिधित्व के अधिकार ) को प्रदान करना नितान्‍्त 
असंभव माना गया ।" कितु देशो राज्यों के शासकों, सामन्‍तो और उच्च वर्ग के 
भारतीयों को “अपने अवेज्ो राज्य के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से” * विधान-कार्य 
में साथ लेता आवश्यक समझा गया। अत. एक्ट में गवर्नर-जनरल को विधान कार्य 
के लिए कार्ययालिकरा-परिषर्‌ में कुछ अतिरिक्त सदस्यों को नामनिर्देशित कर 
लेने का प्राधिकार दिया गया । 


सन्‌ १८६१ के एक्ट ने एक बात तो यह की कि उसने गवनर-जनरल की 
कार्यपालिका-परिपद्‌ में एक और--पाँचवाँ सदस्य बढ़ाया जो विधि वृत्ति से 
सम्बन्धित कोई न्यायकार अथवा वकील होना था। * परिषद्‌ के पाँच सदस्यों में से 
तीन सदस्य ऐसे व्यक्ति होने थे जो नियक्ति से पहले भारत में कम-से-कम दस वर्ष 
तक सेवा कर चुके हों ।* शेष दो में से एक सदस्य स्कॉटलड का कम-से-कम पाँच 
वर्ष का अनुभवी वंरिस्टर या एडवोकेट होना था ।४ भारत-मन्त्री को सेनापति को 
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70986 १. 

३. (॥2प5८ व] 0 +76 0०. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २१ 

४. (]2प्52 + 0 (॥6 ४८ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २५. 

५. (.9प5८ ४१ 0 ४6 ४८६. उपयुक्त पुस्तक 


८८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


(परिषद्‌ का) असाधारण सदस्य नियुक्त करने का अधिकार था। जिस प्रान्त 
में परिषद्‌ को बंठक़ हो रही हो, उसके गवर्नर अथवा उप-गवनंर को असाधारण 
सदस्य को तरह परिषद में सम्मिलित करने को व्यवस्था भी की गई। एक्ट ने 
सपरिषद गवनेर-जनरल को, केद्ध से गवर्नेर-जनरल की प्रत्याशित अउपस्थिति 
के लिए परिषर का सभापति नियक्त करने का प्राधिकार दिया । नये विधि और 
विनियमों पर अपनो स्वोहृति देते, न देते अथवा उतको सम्राट की स्वोक्ृति के 
लिए सुरक्षित रखने के अधिक्रार के अतिरिक्र इस सभापति को गवर्नर-जनरल 
के सारे अधिकार प्राप्त थे।* सपरिषर गवनेर जनरऊकू को विधि और विनियम 
बनाने के अतिरिक्त अपने सब अधिकार गवर्नेर-जनरल को दे सकने का 
प्राधिकार दिया गया था ।* 

एक्ट ने गवर्नर-जनरल को परिपर्‌ का काम सुचारू रूप से चलाने के 
लिए नियम और आदेश बनाने का अधिक्रार दिया । छलॉई कंनिग ने इस 
अधिक्रार का उपयोग भारत-सरकार में विभाग-व्यवस्था चलाने के लिए और 
विभागाध्यक्ष सदस्प ((ट्ाफटाना-टाबाए2 0 पाल 009270०70) 
को अपने विभाग के छोटे विषयों का स्त्रय तथा अविक महत्त्वपूर्ण विषयों का 
वाइसराय के परामर्त से नियटारा करने के लिए किया ।४ 

सन्‌ १८६१ के एक्ट ने दूसरी बात यह की कि उसने विधि और विनियम 
बनाने के लिए वाइसराय को परिषद्‌ का विस्तार किया। परियपद्‌ में अतिरिक्त 
सदस्यों को संख्या छे से कम और बारह से अधिक नहों होतो थो । इम सम्बन्ध में 
यह बात आवश्यक थो क्रि इस प्रकार नियक्त किये हुए व्यक्तियों में गर-सरकारी 
सदस्यों की संख्या आधे से कम नहों हांगी । अतिरिक्त सदस्यों का कार्य-काल दो 
वर्ष था। सन्‌ १८५३ के एक्ट के अनुपार बताई हुई परिष ६ द्वारा हथियराए हुए 
कामों को ध्यान में रखते हए, दस बार सर चाल्से वुड ने परिषद के अधिकारों को 
सावधानी से सीमित और निश्चित कर दिया था। 





१. (5८ 42 0 पाल ७5०, लाए ४ 89९८८ाटड थात 00- 
ए्प्रगल्यांड 0 गावांगा 7?0॥० 79. 99286 २5. 

- एकिप्ष5ट ४१ 0 (96 30 उपर्थक्त पुस्तक, 

(]9प5८ ४१॥]] ०६ (7८ ४८ उपर्युक्त पुस्तक. 

४. सन्‌ १८५० में लाई कनिंग ने विभाग-व्यवस्था को आरम्भ तो कर दिया 
था पर उसके लिए कोई भी वध निर्देश अथवा आधार नहों था । सन्‌ 
१८६१ के एक्ट से यह आधार मिला। 

५. (7875८ <४2: 0 (6 232८. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २८-२९ 


+प्ण 


प्रतिनिधि संस्थाओं का आरम्भ ८९ 


प्रदत्त विधानाधिकार भी संकुचित थे। गवनेर जनरल की पूर्व स्वीद्ृति 
के बिना सार्वजनिक ऋग़, सावेजनिक राजस्व, धर्म, सेना और जल सेना से 
सम्बन्धित प्रस्ताव, प्रस्तुत नहों किये जा सकते थे। गवनेर-जनरल को 
किसी एस्ताव को निषिद्ध करने का और अध्यादेश बनाने का पूर्ण अधिकार 
था।? किसी एक्ट को अमान्य करने का राज-सत्ता का अधिकार सुरक्षित 
था। राज-सत्ता और पालियामेंट के साधारण अधिकार का स्पष्ट शब्दों में 
संरक्षण किया गया था । 

१८६१ के एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उसने मद्रास और बम्बई की 
सरकारों को विधियों को बनाने और उनका संशोधन करने का अधिकार फिर 
से प्रदान कर दिया। इस सम्बन्ध में कुछ विषयों * के लिए गवर्नेर-जनरल की पूर्व 
स्वीकृति लेना आवश्यक था। गवर्नर-जनरल को इन विधियों को निषिद्ध करने 
का और राजसत्ता को भारत-मत्री के परामर्श पर इन्ट अमान्य कर देने का 
अधिकार था। 

प्रान्तीय विधान-कार्य के लिए हर प्रेसीडेन्सी के गवर्नर को प्रेसीडेन्सी के 
महाधघिवक्‍ता ( 40(ए70८५9९-७टाट'897 ) को अपनी परिषद्‌ का सदस्य 
नियक्तत करने का अधिकार दिया गया। साथ ही परिषद के लिए अन्य अतिरिक्त 
सदस्य भी गवर्नर द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इतको संख्या चार से कम और आठ 
से अधिक नहों होती थी । इस सम्बन्ध मे यह आवश्यक था कि इस प्रकार नियक्त 
किये हुए व्यक्तियों में गैर-सरकारो सदस्यों को संख्या आधे से कम नहीं होगी ।* 
गवनर-जनरल को फोर्ड बिलियम प्रेस्ोडेन्सी के बंगाल-भेत्र के लिए भी ऐसी ही 
विधान-परिष र बनाने के लिए निर्देश किया गया। इसके अतिरिक्त सपरिषर्‌ 
गवर्तर-जनरल को उत्तरो-पश्चिमी प्रान्त और पंजाब नाम से प्रसिद्ध प्रदेशों के 
लिए भो ऐसो हो व्यवस्था करने का अधिक्रार दिया गया ।* क्रमश: जनवरी 
१८६२ में बंगाल के लिए, सन्‌ १८८६ में उत्तर-पश्चिमी प्रान्‍्त और अवध के 
लिए और सन्‌ १८९७ में पजाब के लिए, विधान-परिषद्ध को स्थापना हुई । 


१. (9प58९ &ज>7] ता धार हटा. लात ; 89९९टा८३ गत 00- 
ट्प्रगटाह था गातवाल। 0069 ]926 40. 

२. भारत-सरकार के सार्वजनिक ऋग, सावेजनिक राजस्व, मुद्रा, डाक, तार, 
सेना, एकस्व, प्रतिलिप्यधिकार, और विदेश-नीति से संबन्धित प्रस्तावों के 


लिए पूरई स्वीकृति लेना आवश्यक था । 

३. (.]9प5७ झेडेारे 06 पाल 6. ला : उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ 
२३५ और ३६. 

४. (975८ 44 ० ४॥6 2८6 उपर्युक्त पुस्तक. 


९० भारत में ब्रिटिश राज्य 


अन्त में गवनेर-जनरल को विधान-कार्य के लिए नये प्रान्त बनान और 
उनके लिए उप-गवर्नेर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। साथ ही 
गवर्नर-जनरल को किसी प्रेसी इन्सी, प्रान्त या प्रदेश को विभाजित करने अथवा 
उसकी सीमाएँ घटाने-बढाने का भी अधिकार दिया गया । 


( £) 

सत्‌ १८६१ मे पालियामेण्ट ने दो महत्त्वपूणे एक्ट और बनाए। इनमें से 
एक का नाम था, १८६१ का इंडियन सिविछक सर्विस एक्ट । इस एक्ट का मुख्य 
उहेश्य, कुछ पहली नियुक्तियों को बंध बनाना था। उक्त नियृक्तियाँ, १७१३ के 
अधिकार-पत्र एक्ट की जर्तो के विग्द्ध," किन्तु समय की आवश्यकतानुसार, कर 
दी गई थो । भविष्य में लगभग सारी उच्च अरुनिक नियक्तियाँ सिविल सविस 
के सदस्यों के लिए सुरक्षित रखी जानी थी। इन नियवितयों का एक परिशिष्ट 
में निर्देश किया गया और इसमे कार्यपालिका-परिषद के सदस्य, भारत-सरकार 
और विश्भन्न प्रान्तीय सरकारों के विभागों के कार्यवाहक (8९0८५ ), मुख्य 
लेखाध्यक्ष (0८८0प्रा।ग (८7१८४) ), राजस्व बोद के सदस्य आदि से 
लेकर सहायक कलक्टर तक सभी सम्मिलित थे । 

सपरिपद्‌ भारत-मंत्री द्वारा निमित नियमों के अनुसार, सिवल सर्विस 
आयोगकों के निरीक्षण में उक्त कवेनेण्टेड सिविल सॉविस की भर्ती के लिए लन्दन 
में प्रतिवर्ष परीक्षा में प्रतिद्व न्द्रता द्वारा छोट की जाती थी | सन्‌ १८६० में 
परीक्षाथियों के लिए अधिकतम आय की अवधि को घटाकर २२ वर्ष और 
१८६६ में फिर घटाकर २१ वर्ष कर दिया गया। इसका अर्थ यह था कि भारतीय 
नवयूवको को कवेनेण्टेंड सिविल सविस मे--और १८६१ के एक्ट के अनुसार 
फलत: देश को सारी उच्च असेनिक नियक्तियों में प्रवेश पाने के लिए द्वार बन्द कर 
दिया गया और इस सम्बन्ध में पालियामेण्ट और राज-सत्ता द्वारा दिये हुए सारे 
आइदवासनों को अवज्ञा की गई। तत्कालीन भारतीय सामाजिक एवं शिक्षण 
परिस्थितियों में, भारतीयों के लिए उक्त कुमारावस्था में लन्दन जाकर परीक्षा 
में स्पर्धा करना संभव नहीं था। इस सम्बन्ध में यह कहना उचित होगा कि 
सन्‌ १८६० में भारतीय परिषद्‌ के पाँच सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की गई थी 





१. १७९३ के एक्ट के अनुसार परिषइ-सदस्य के पद के नीचे की सारी 
असेनिक नियुक्तियाँ प्रेसीडेन्सी के सिविल सेवकों के लिए सुरक्षित रखी गई 
थीं। पदोन्नति कार्य-काल के अनुसार विनियमित थी । इन प्रतिबन्धों को 
माना नहीं गया। इसी कारण १८६१ के एक्ट से ऐसी नियुक्तियों को बंध 
बनाने की आवश्यकता हुई। 


प्रतिनिधि संस्थाओं का आरम्भ ९९१ 


और उसे भारतवासियों के प्रति पालियामेण्ट के आश्वासनों को पूरा करने के 
लिए मार्ग बताने का काम सोपा गया था । इस कमेटो ने एक-मात्र संभव मार्ग की 
सिफारिश की कि सिविल सर्विस की भर्ती के लिए इंग्लेण्ड और भारत में सम- 
कालिक परीक्षा की व्यवस्था को जाय | सिविल सविस आयोगकों के यह कहने पर 
भी, कि उन्हें उक्त व्यवस्था फरने में कोई प्रत्याशित कठिनाई नहीं हैँ, उपर्युक्त 
सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया ।* इस सम्बन्ध में यह एक ध्यान देने 
योग्य बात हैँ कि इस विपय पर तत्कालीन भारत-सरकार ने जो सरकारो पत्र 
प्रकाशित किये थे उनमे १८६० की कमेटी की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं की 
गई थी । 
(५) 

१८६१ का दूसरा एक्ट था भारतीय उच्च-न्यायालय (कावादा राए्ठ॥ 
(.0पा४) एक्‍्ट। सन्‌ १८३३ और १८५३ के एकक्‍्टों के अनुसार नियुक्त 
किये हुए विधि-आयोगको के परिश्रम के फलस्वरूप विधियों और पद्धतियों को 
संहिताबद्ध किया गया था। दीवानी पद्धति संहिता १८५९ में, भारतीय दण्ड 
सहिता १८६० में और फ़ौजदारी पद्धति सहिता १८६१ में वध हो गई। सन 
१८६१ का भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट बनाकर भारत मे न्‍्याय-कार्य को 
सुधारने के लिए एक और महत्वपूर्ण पग आगे बढाया गया । इस एक्ट ने राज-सत्ता 
को स्पष्ट दावदों में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय स्थापित 
करने का अधिकार दिया । इनकी स्थापना पर पुरान॑ सर्वोच्च न्यायाछलय और 
सदर दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय तोश्कर उनके क्षेत्र धिकार नये उच्च 
न्यायालयों को हस्तान्तरित होने थे। इन हर एक नए न्यायालयों में एक मुख्य 
नन्‍्यायाधिपति और अधिक-स-अधिक पन्द्रह अन्य न्‍्यायाधिपति होने थे जिनमें से 
“मुख्य न्यायाधिपति सहित कम-से-कम एक तिहाई के लिए नियुक्ति से पहले 
बेरिस्टर होना आवश्यक था और कम-से-कम एक तिहाई के लिए कवेनेण्टेड 
सिविल सर्विस का सदस्य होना आवश्यक था ।* अबशिष्ट स्थानों की पूति 
ऐसे व्यक्तियों से होनी था जो कम-से-क्रम पाँच वर्ष तक न्यायाधिकारी रहे हों 
अथवा दस वर्ष तक वकील रहे हों । इन न्यायाधिपतियों का कार्य काल “हर 
मंजिस्टी के प्रसाद-पर्यन्त था ।१ उच्च न्यायालयो को स्थापित करने के निमित्त 





१. जी, रिक्वात587 ३८१०ग॒रणत$ 9200९. (0एटाफ्ाला 
[709. [998० 403. 

२. (]9प5९ ॥ फल 36. +ैपगटा]९6: सातवाया (जाइप्राप्र- 
(00०! ॥20८प्रा7आ8, ५४०. 4 [722९ 397. 

३. (व्रा5८ 7५ 0 प6€ ४0८. उपयुक्त पुस्तक । 


९२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


राजकोय आज्ञा में, उन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार व्यक्त किया जाना था। एक्ट 
ने पुराने न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त, इन नये न्यायालयों को अपने 
अपील क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सब न्यायालयों का अधीक्षण करने, उनके 
आज्ञा-पत्र मेंगाने , अभियोग को हस्तान्तरित करने और “उनके कार्य तथा उनको 
पद्धति को तिनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार भी दिया ।॥7* 
अन्त में एक्ट ने हर मंजेस्टी को इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बाहर अपने 
भारतीय साम्राज्य के अन्य किसी प्रदेश के लिए उक्त प्रकार के न्यायालय बनाने का 
अधिकार दिया ।* सन्‌ १८६६ में उत्तरी पश्चिमी प्रान्त के लिए उच्च न्यायालय 
स्थापित करने के निमित्त इस अधिकार का उपयोग किया गया । 

सत्‌ १८६५ के भारतोय उच्च न्यायारूप एक्ट ने सयरिय ६ गवर्नर-जनरल 
को किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी प्रदेश या स्थान को दूपतरेर 
न्यायालय के जक्षेत्राधिकार में हस्तान्तरित करने का अधिकार दिया | सन्‌ १८६५ 
के एक्ट ने सपरिपर्‌ गवर्न र-जनरल को देशो राज्यों में रहते वालो, सप्लाज़ी को 
ईसाई प्रजा को उच्च न्यायालयां के क्षेत्राधिकार में लाने का भो अधिकार दिया । 

(६) 

सत्‌ १८६१ में एक एक्ट और बताया गया जिसमे ईस्ट इंडिया कम्पनी 
की यूरोयोप्र सेता को वथहू सता समाप्त हो गई । इन यूरोडियनों को तियभितर 
सेना में सम्मिलित होने को अयवा पद-मुक्त होते को कहा गया । इस्तका अर्थ 
भारत में ब्रिटिश सेनन्‍्य-शक्ति को घटाना नहीं था। इमफे स्थान पर १८५७ के 
विद्वीह के बाद सेना के पुनर्सगठत ने उसको काफो बच्चा दिया था । 

१८५७ के भारतोय विद्रोह के समय भारतोय सेना में ४०,००० यूरोपिपन 
ओर २,१५,००० भारतोय थे। ब्रिटिश राजकोय सैन्य दल को कुझ सब्या 
२४,२६३ थो। * इसके अतिरिक्त भारतोय सेता में कम्यनो के लगभग १५,००० 
ब्रिटिश सैनिक थे। कम्पनी को सेना के तोन पृथर सैन्य-दछ थे--एक्र बम्बई 
प्रेतोडेन्सो के लिए, एक बंगाल के लिए और एक मद्रास के छिए। इतको 
स्वतंत्र रूय से, विभिन्न नियमान॒सार भर्तों होतो थो। कम्पनों के इत नि्रमित 
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प्रतिनिधि संस्थाओं का आरम्भ ९३ 


सैन्य दलों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय और अनियमित" सेन्य-दल भोथथे जो 
देश के विभिन्न भागों में तंयार किये गए थे।* कम्पनों के विभिन्न प्रकार के 
नियमित, अनियमित और स्थानीय सेनन्‍्य-दलों के अतिरिक्त, एक बहुत बड़ो 
पूरक देशी सेता धोरे-धी रे तवार हो गई थो जो समय पर ब्रिटिश सरकार के 
काम आ सकतो थो। यह सेता देशो राज्यों को थो ओर इपको कुछ संख्या 
३५,००० थो | 3 

१८५७ के विद्रोह से पहले हर प्रेसीडेन्सी का अपना स्वतंत्र सैन्य-संगठन था। 
यद्यपि युद्ध-काल में दूसरी प्रेसीडेन्सियों में लड़ते और सेवा करने के दायित्व को 
निश्चित रूप से माना जाता था किन्तु हर प्रेसोडन्सो को अयनो पृथक सेना थो। 
आरम्भ से ही इन सेताओं को कितनो हो बार दूसरो प्रेसीडेन्सियों में जाकर 
लड़ना पड़ा था किन्तु विभिन्न तिव्रमानुपार भर्ती को हुई इन सेनाओं के 
पारस्परिक सहयोग में कठिनाई होतो थो। “बंगाल की सेता का वर्गातुसार 
विभाजन था और उसमें उच्च वर्णों के लोग भर्तों किये गए थे। किन्तु बम्बई 
और मद्रास के सेन्य-दलों में निम्न वर्णों के लोग * भो मिले हुए थे। कुछ प्रेसोडेन्सियों 
में सैनिकों को अपना कुटुम्ब अपने साथ रखने के लिए स्थान दिया जाता था 
और कुछ प्रेस्तोडेन्सियों में ऐसो व्यवस्था नहीं थी। इ्गीलिए एक प्रेसोडेन्सी 
के सेनिक दूसरो प्रेतीडेन्सो में जाकर सेवा करने के लिए तंयार नही होते थे। इस 
सम्बन्ध में कई बार व्यवहार में आज्ञा भंग को गई यहाँ तक कि कभी-कभी उसका 
रूप विद्रोहात्मक भी हो गया ।४ तथापि सेना में अग्रेजों और भारतीयों का सम्बन्ध 
बड़ा भित्रतापूर्ण था। ब्रिटिश अधिकारियों को अपने सैनिकों में पूर्ण विश्वास था 
ओर उन्हें भारतीय सेंनिकों पर कोई सन्देह नही था। भारत के अधिकांश तोपखाने 
देशो सैनिकों के हाथों में थे । * 

१८५७ के बाद यह सब बदल दिया गया | १८५८ में पील कमीशन नामक 


१. अनियमित सेनाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेना । (पंजाब में) सिखों, पठानों 
ओर अन्य लड़ाक्‌ जातियों से तैयार की गई थो। $0380८५ : ॥7979 ; 
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९४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


एक राजकीय आयोग नियुक्त किया गया और इसने १८५९ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
को | पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार सन्‌ १८६१ में सेना का पुनर्सगठन 
किया गया । 

यह संगठन तोन सिद्धान्तो पर अवलूम्बित था। १८७९ के भारतीय सेना 
पुनसंगठन-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पहले दो सिद्धान्तों को इस प्रकार बताया हैं; 
“विद्रोह के अनुभव ने दो बड़े सिद्वान्त सिखाए हें--एक तो देश में अदम्य ब्रिटिश 
सेन्‍्य-शक्ति बनाए रखना और दूसरा सिद्धान्त है, तोपखाने को यूरोपीय हाथो में 
रखना ।* १८५८ की संनन्‍्य-संगठन को पंजाव-कमेटो ने अपनी रिपोर्ट में, तीसरा 
कुटिल सिद्धान्त इन शब्दों में व्यक्त किया हें; --पर्याप्त यरोपीय सेन्‍्य-दल द्वारा 

सतुलन के अतिरिक्त, प्रत्येक देशी सेना के विरद्ध दूसरी देशी सेना का संतुलन हे । 

६० उस भेद-भाव को बनाए रखा जाय जिसके कारण एक देश का मसलमान 
दूसरे देश के म्सठमान से डरता अथवा घृणा करता हें *' और भविष्य में 
सेन्य-दल उन प्रान्तीय और भौगोलिक सीमाओ के ही अनुसार बनाए जायें जिनमे 
उक्त भेद-भाव और संघर्ष स्पष्ट हों। * 

फलत: सेन्‍्य-सगठन की प्रान्तीय व्यवस्था को बनाए रखा गया और सेना के 
नियंत्रण का एकीकरण नही किया गया । 

दूसरी बात यह की गई कि भारतीय सेन्‍्य-शक्ति को काफो घटा दिया गया । 
“कुछ पंदल और घुड़सवार टुकॉड़यों को तोड़ दिया गया, कुछ को मिला दिया 
गया और कुछ विशेष टकडियो को छोड़कर सारे भारतीय तोपखाने को भी तोड़ 
दिया गया ।* 

तीसरी बात यह की गई कि समरोचित और अन्य जातियों में भेद किया 
गया ओर सेना के लिए भर्ती मुख्यतः: उत्तर भारत की इन कठिन समरोचित 
जातियों के लिए ही सीमित कर दी गई । 

चौथी बात यह की गई कि बंगाल और पंजाब के अधिकाश सैन्‍्य-दलों का, 
वर्ग के आधार पर, फिर से संगठन किया गया । “इसके अनुसार एक सेन्य-दल 
में तीन या चार स्थानों की तीन या चार विभिन्न जातियों के सेनिक होते थे किन्तु 
प्रत्येक वर्ग और जाति को पृथक्‌ उपदल* में रखा जाता था।” यह बात देशी 
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प्रतिनिधि संस्थाओं का आरम्भ ९५ 


सेनिकों के परस्पर सतुलन की नीति के फलस्वरूप की गई। मद्रास और बम्बई की 
सेनाओं के लिए अब भी स्थानीय और मिश्रित आधार पर भर्ती होती थी । किन्तु 
बम्बई के सेन्य-दलो में उत्तर भारत” के सिख और हिन्दुस्तानियों को भी मिला 
दिया गया । 


पाँचवी बात यह को गई कि यूरोपीय सेन्‍्य-दछ की शक्ति को बहुत बढ़ा 
दिया गया। यह निश्चित किया गया कि अनुपात में देशों सेना, यूरोपियन सेना 
के दूने से बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और हर प्रकार के तोपखाने पूरी तरह 
यूरोपीय हाथों में ही रहने चाहिएं।”* भारत में ब्रिटिश सेनिकों की अधिकतम 
संख्या ८०,००० निश्चित कर दी। सन्‌ १८७० में इनकी वास्तविक संख्या 
६५,००० और भारतीय सैनिको की सख्या १,३५,००० थी ।? “देश के सारे 
किलों पर'  “ ब्रिटिश तोपखानों का आधिपत्य था। विभिन्न प्रकार की भारी 
लोपों को चलाने वाले सभी सेनिकः * यूरोपीय थे । ४ 


अन्तिम बात थी सैनिक-अफसरों की नियत संख्या के विषय में पुरानी व्य- 
वस्था के दो दोषो का सुधार--एक तो विशिष्ट कार्यवश अफ़सरों के बाहर 
जाने पर उनकी अनपस्थिति में उनके कार्ग-भार को उचित रूप से संभालने के 
लिए सुचारु व्यवस्था को गई; दूसरी बात यह कि सेवाओं में पदोन्नति की 
विभिन्नता को सुवारने के लिए तीन अफ़सर सेन्‍्य-दल बनाए गये। सारे 
सेना के अफ़सरों को, चाहे वे किसी सेना या द्रल या किसी असेनिक पद 
पर काम करते हों, सम्बन्धित प्रान्त के अफ़सर दल का सदस्य होना 
आवश्यक था। 

सन्‌ १८६१ का सेन्‍्य-पुनर्सगठन १८६३ में सम्पूर्ण हुआ । कुछ वर्षो में यह 
अनुभव किया गया कि नई व्यवस्था भी दोष-रहित नहीं थी। सन्‌ १८७८-८० के 
अफ़गान-युद्ध के कारण स्थिति का फिर से परीक्षण करना आवश्यक हो गया । 
फलत: १८७९ में एक दूसरा आयोग” नियुक्त किया गया । इस आयोग को 
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. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४८० 

२. रिट707. ० 6 (णयं$श४07, 5072८८ए उपयुक्त पुस्तक, 
पृष्ठ ४८० 

- िवीका कैयाए गाव ॥8 +ए0ऐपर०ा, 9286 २. 

. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १९ 

५. यह कमीशन ईडन-कमीशन नाम से प्रसिद्ध है । 


न्श्क्ि 


| 


९६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


सैनिक-व्यय घटाने की मर्दे खोजने का और युद्ध की दृष्टि से भारतीय सेना की 
क्षमता बढ़ाने- के लिए सिफारिशें करने का काम सोंपा गया ।" 

कमोशन को विफारिण का टात्कालिक परिणाम यह हुआ कि भारतोय घुड़- 
सवार सँनन्‍्य-दल और पेदल सैनिकों को टुकडियों में ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त कर 
दिए गए। साथ हो भारतोय सेना को घटाया गया और चार घड़सवार सेन्‍्य-दल 
ओर १८ पैदल संन्य-दल तोड़ दिए गए। इसके अतिरिक्त हर घुड़सवार दल की 
शक्ति बढ़ाकर ४९९ के स्थान पर कुल ५५० कर दी गई और प्रत्येक पैदल सैन्य- 
दल को शक्ति बढ़ाकर ७१२ के स्थान पर ८१२ कर दी गई।* 

ईडन-कमीशन को सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश प्रेसोडेन्सी सेनाओं को वस्तुतः 
तोड़ देने के सम्बन्ध में थो किन्तु इसको सन्‌ १८९५ तक कार्यान्वित नहीं किया 
गया। संन्य-नियंत्रग और संगठत के एकोकरण से सम्बन्धित परिवतंनों का वर्णन 
बाद के अध्याय में किया जायगा । * 

कम्पनो के हाथों से राजसत्ता के हाथों में शक्ति के हस्तान्तरण के फलस्वरूप 
ये परिवर्तन हुए : १८५८ में कम्पनी को जल-सेना भी राजसत्ता को हस्तान्तरित 
कर दो गई किन्तु इसे राजकीय (ब्रिटिश) जरू-सेना में मिलाया नहीं गया वरन्‌ 
सन्‌ १८६३ में उत्तको तोड़ दिया गया । यह निश्चय किया गया कि भारत को 
समुद्रो रक्षा का दाधित्व राजकोय (ब्रिटिश) जल-सेना पर रहे । भारत ब्रिटिश 
राज्य-काल में अयनो समुद्री रक्षा के लिए, सर्देव (ब्रिटिश) राजकोय जल-सेना 
पर निर्भर रहा और उसने उक्त जल-सेता के निर्वाह के लिए १ लाख पौंड का 
वार्षिक अंशदान दिया । पहले महायुद्ध के बाद एक राजकोय भारतीय जरू-सेता 
(7१0०५४)] [7097 (2776) बनाई गई किन्तु उसका काम सेनाओं के 
यातायात, बन्दरगाहों के निरोक्षण और समुद्री माप तक ही सोमित था। 


१. 4॥6 जाए गा वात 200 ॥8 कए0पत०07, 922०6 2. 
२. उपर्युक्त पुस्तक, 9322८ 28. 
3. इसो पस्तक का अध्याय १३ देखिये । 


छठा अध्याय 


शासन ओर राजनीति में परिवर्तन 
( १) 


सन्‌ १८६१ का विधान बड़े मौलिक महत्त्व का था। उसने १८६१ के 
एक्ट के साथ भारतीय शासन के लिए एक पूरा ढाँचा तैयार किया, जो बाद में 
विवातों द्वारा बहुत से परिवर्तन किये जाने पर भी भारत में ब्रिटिश राज्य के 
नन्त तक बना रहा । 

शासन के ढाँचे में पहला" परिवर्तत १८६९ के भारत-शासन-एक्ट द्वारा 
किया गया । इसके अनुसार भारत-मंत्री को भारत-परिषद्‌ के रिक्त होनेवाले 
स्थानों को पूति करने का अधिकार दिया गया। परिषद के सदस्यों का कार्य-काल 
जो पहले सदाचार पर्यतव था, अब दस वर्ष के लिए निश्चित कर दिया गया । 

सन्‌ १८७० में एक्र और एक्ट बनाया गया । यह सन्‌ १८७० के भारतोथ 

परिषद एक्ट ( पाताल) (०प्राटी$ ८ ) नाम से प्रसिद्ध है । इसके 
मबनूसार पहलो बात तो यह हुई कि सपरिषर गवर्नर जनरल को कुछ विषयों में 
विनियम बताने का अधिकार दिया गया । इनकों विधान-परिषर के समक्ष 
रखने की आवश्यकता नहीं थी। एक्ट के विभाग नं० १ को किसी प्रान्त या क्षेत्र 
पर लागू कर देने पर वहाँ की कार्यपालिका सपरिषर्‌ गवर्नेर-जनरल के समक्ष 
विनियमों के लेख और उनके प्रस्ताव करने के कारण प्रस्तुत कर सकती थी । 
उक्त लेखों को सपरिषः गवर्नर-जनरल की स्वीकृति मिल जाने पर, वे नियम, 
विधान-परिष ₹ मे प्रस्तुत हुए बिना और बिना उसकी स्वीकृति पाए ही, केन्द्रीय 
और स्थानीय सूचना-पत्रों ((०३2८((८$) में प्रकाशित होने पर वैध हो जाते थे । 

सन्‌ १८७० के एक्ट ने दूसरी बात यह की कि उसने यह नियम बनाया 
कि जिस प्रदेश में केन्द्रीय विधान-परिषद की बठक हो रही हो, वहाँ के उप-गवनर 
अथवा चीफ़ कमिश्नर को एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में परिषद के काम में 
सम्मिलित किया जाय । 

इस एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उसने गवर्नर-जनरल को यह अधि- 
कार दिया कि यदि उसके मतानुसार भारत में अथवा उसके किसी भाग में, शान्ति, 





१. सन १८६५ के एक्ट के अनुसार सपरिषद गवर्नेर-जनरल का वंधानिक क्षेत्रा- 
घिकार पहले तो देशी राज्यों की ब्रिटिश प्रजा पर बढ़ाया गया । बाद में १८६९ 
के एक्ट के अनुसार यह अधिकार सम्राट की सारी भारतीय प्रजा पर दे दिया 

गया चाहे कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो अथवा विदेश में हो । 


९८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


सुरक्षा और ब्रिटिश हितों को कोई संकट है तो वह अपनी परिषद के बहुमत के 
विरोध में भो उक्त बातों को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव को 3 छे ड ठ देत अथवा 
अस्तवोकर कर सकता था ' * * * (अथवा आवशप्रकतानुपार) वेब और कार्या- 
न्वित कर सकता था। उस विषय के तथ्य और विरोब में अभ्िजिवित कारणों 
को दो या अधिक सदस्यों को इच्छा पर भारत-मंत्रो के समक्ष प्रस्तुत किया जा 
सकता था । 


अन्त में एक्ट ने गवर्तर-जनरल को सिविल सर्विस में भारतोयों को नियुक्त 
करने का अधिकार दिया । इत नियुक्त भारतोयों को इंग्लेण्ड को परोक्षा में सफरू 
होते को आवश्यकता नहों थो। जेस्ता कि पहले कहा जा चुका हैं, सन्‌ १८६१ के 
इंडियन सिविऊछ सविस एक्ट, सन्‌ १८६० ओर १८६६ के परोक्षा-सम्बन्धी विनि- 
यमों ओर भारत को तत्काछोन धामिक और सामाजिक परिस्थितियों ने देश- 
वात्ियों के लिए सहायक कलक्टर से उच्चतर पद पाने के लिए द्वार बन्द कर 
दिया था । असन्तोष का दमन करने के लिए लॉ् लॉसेन्स ने विदेशों मे अध्ययन 
के लिए ९ छात्र तियाँ स्थातित कों। इसका उद्देश्य भारतोय विद्याथियों को 
इंग्लण्ड जाकर पढ़ते के लिए और भारत को सिविल सर्विस अथवा अन्य सेवा 
में आने के लिए प्रोत्साहित करना था। प्रत्येक छात्र ति में २०० पौंड प्रति वर्ष 
दिये जाते । किन्तु तत्कालोत भारत-मंत्रो ने इस व्यवस्था का अनुमोदन नहों 
किया और यह छात्रवृत्तियाँ समाप्त कर दो गईं। किन्तु जेसा कि सन्‌ १८७० के 
एक्ट में उल्लेख किया गया हैँ, सरकार ने इस बात की आवश्यकता अनुभव को- 
“कि प्रमाणित प्रतिभा ओर योग्यता के भारतोयों को सिविल सर्विस में भर्ती करने 
के लिए अधिक सुविधाएँ” प्रदान को जाय १। एक्ट के खंड नं ० ६ में दी हुई धाराओं 
को काय।न्वित करने के लिए भारत-सरकार से नियम बनाने को कहा गया । 


(२) 
भारत-सरकार को सन्‌ १८७० में एक्ट की व्यवस्था रुचिकर नहीं थी 
फलत:ः भारत-मंत्री द्वारा बार-बार अनुबोधन करने पर भो, उसने १८७३ तक 
इन विनियमों को नहों बनाया । जब अन्त में ये विनियम बनकर इंग्लंण्ड पहुँचे तो 
राज-सता के विधि-अधिकारियों * ने उनको एक्ट के उद्देश्य और उसको भावना 
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शासन और राजतोते में परिवर्तन ९९ 


के बिलकुल विरुद्ध पाया । इन विनिपरमों में एक्ट" का अर्थ अत्यन्त संक्रुचित 
कर दिया गया था। सन्‌ १८७५ में लॉड नॉर्थ ब्रुक की सरकार द्वारा नय्रे नियम 
बनाए गए। इस नियमों को सिविल सर्विस के न्‍्याय-विभाग की एक या दो 
नियुक्ति के अतिरिकक्‍त कार्यान्वित ही नही किया गया।* सन्‌ १८७९ में भारत- 
सरकार ने एक (मि० रेमजे मेकडानेल्ड के झब्दों में गहित) राज-पत्र में भारतोयों 
के लिए कवेनेण्टेड सिविल साविस का द्वार बन्द करने का प्रस्ताव किया । वायसराय 
(लॉड लिटन ) ने इस राज-पत्र के साथ एक गुप्त पत्र में अपने मनोभावों को प्रकट 
किया । उन्होंने इस बात को स्वीकार किया “कि इंग्लेण्ड और भारत, दोनों की 
ही सरकारें इस आलक्षेप का सन्‍्तोपप्रद उत्तर देने में असम हे कि उन्होंने प्रदत्त 
प्रतिज्ञाओं को पूर्ण हूप से ? भग करने के लिए प्रत्येक संभव उपाय का उपयोग किया 
है 83 28 के ४४५ शिक्षित देशो व्यक्तियों को संख्या बढ़ रही हैं और सरकार इनकी 
आकाक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रबन्ध किये बिना ही, उनको वृद्धि को प्रोत्साहन दे 
रही है । एक्ट की उन व्यवस्थाओं के अनुसार, जिन्हें इन देशो आदमियों ने पढ़कर 
हंदयंगम किया है, यदि उन नौकरियों में, जो अब तक कवेनेण्टेड सिविल सर्विस के 
सदस्यों के लिए सुरक्षित रही है, किसी देशी आदमी को लिया गया तो पदोन्नति 
के निष्पक्ष नियमानुसार उसे उच्चतर पदों पर पहुँचने को आशा होंगी और इस 
पदोन्नति के लिए उसका अधिकार होगा । हम सब इस बात को जानते है कि ऐसो 
आजाओं और इन अधिकारों को न तो पूरा किया जा सकता है और न॒पूरा किया 
जायगा। हमको दो में से एक बात छाँटनो हें“--या तो हम उन पर रोक लगा दें 
या उन्हें घोवा दें और हमने कम-से-कम सोवा रास्ता छाँटा है। इंग्लेण्ड में परोक्षा 
का प्रबन्ध, और हाल हो में परीक्षाथियों के लिए घटाई हुई आयु--प्रें सब ऐसे 
निश्चित और स्पष्ट छल है जो एक्ट को निरर्थक बना देते हे ।* फहुत: छॉड्ड 
लिटन ने भारतीयों के लिए कवेनेग्टेड सिविल सर्विस का द्वार बन्द करने का, 
और साथ ही १८७० के एक्ट को धाराओं का पालन करने के उद्देश्य से देशो 
लोगों के लिए एक अवंगुठित नौकरी स्थापित करने का प्रस्ताव किया । किन्तु 
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१०० भारत में ब्रिटिश राज्य 


उस राज-पत्र को अवज्ञापूवक* अस्वीकार कर दिया गया और भारत-सरकार से 
१८७० के एक्ट को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने को कहा गया । सन्‌ 
१८७९ तक सरकार ने ये नियम बनाकर तंयार किये जिनके अनुसार सिविल 
सर्विस का विधिप्रोक्त विभाग बनाया गया । 

सन्‌ १८७९ के नियमों ने, सपरिषद्‌ गवनेर-जतरल को, प्रान्तीय सरकार 
द्वारा सिफारिश किये हुए प्रतिष्ठित और मान्य कुटुम्बों के भारतीयों में से कुछ 
व्यक्तियों को सिविल सर्विस में नियुक्त करने का अधिकार दिया। इन नियुक्तियो 
की संख्या भारत-मत्री द्वारा की हुई तिय्‌ कतयों को संख्या के पचरमांश से अधिक 
नही हो सकती थी । इस अतूत्रात को इंग्लेग्ड के अधिक्रारियों ने घटाकर षष्ठमांश 
कर दिया और साथ ही परीक्षा द्वारा भारतीयों को सिविल सर्विस में घुसने से 
रोकने के लिए परीक्षाथयों को अधिकतम आय को घटाकर १९० वर्ष कर दिया । 

इन नियमों को उचित रूप म॑ कार्यान्वित नही किया गया । शिक्षा और योग्यता 
की दष्टि से अनुपय॒कत व्यक्तियों को प्रतिष्ठित और मान्य” कुटम्बों के सदस्य होने 
का बहाना बनाकर नियुक्त कर दिया गया। भारतीयों ने तो आरम्भ से ही इस 
व्यवस्था का विरोध किया था; वे इडियन सिविलछ सर्विस की परीक्षा में प्रतिद्वन्द्रिता 
के लिए समान अवसर चाहते थे । देश में प्रबल आन्दोलन खडा किया गया जिसके 
फलस्वरूप १८८६ में लॉर्डट उफ़रिन ने सारे प्रब्न की जाँच के लिः एक लोक- 
सेवा आयोग (?प9॥८ 82"४0८९ ( ५07777$5807 ) की नियुक्ति की। सर चाल्स 
ऐचिसन को इस आयोग का सभापति बनाया गया और इसके १५ सदस्य थे, जिनमें 
से पाँच भारतीय थे। दिसम्बर १८८७ में भारत-सरकार को रिपोर्ट दी गई । 

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस्लण्ड और भारत से समकालिक परीक्षाओं 
की व्यवस्था करने का विरोध किया ।* जो तर्क दिये गए बे बड़े विचित्र और कुटिल 
थे। आयोग ने इस बात की इंका प्रकट की कि सफल भारतीय परीक्षाथियों में 
उच्च शासन-कार्य के लिए आवश्यक गण पर्याप्त परिमाण में होंगे भी अथवा 
नहीं ।* आयोग ने यह मत प्रकट किया कि भारत में उक्त परीक्षा असमान रूप से 
कार्यान्वित होगी : जाति के कुछ महन्वपूर्ण वर्ग बिलकुल बहिष्कृत हो जायँँगे 
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२. प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नियक्त करने के पक्ष में तकों के लिए देखिए-- 
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३. आयोग के तीन भारतीय सदस्यों ने अपने मत का अभिलेख किया । 
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शासन और राजनीति में परिवतंन १०१ 


और कुछ वर्गों को अनुचित लाभ होगा | साथ ही यह कहा गया कि प्रतिवर्ष पूर्ति 
करने के लिए कुछ गिने-चुने स्थान होंगे और अधिकांश परीक्षाथियों के असफल 
और निराज्ञ होने से एक ऐसा असन्‍्तुष्ट वर्ग बन जायगा जो सरकार के लिए 
व्यग्रता का कारण हो सकता है ।" अन्त में आयोग ने “(भारत में स्थायी रूप से 
अंग्रेज अधिकारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वालो ) उक्त सर्विस की भर्ती अंग्रेज़ी 
सिद्धान्तों और शासन-ढंग के अनुरूप करने के महत्त्व पर जोर दिया ।* सर जॉन 
स्ट्रेची ने वास्तविक कारण को अधिक स्पष्टता के साथ प्रकट किया : “ हमारे 
उद्देश्य के बारे में किसो प्रकार का कपट नहीं है । यह उहेश्य, उन कार्यपालक पदों 
को--जिनकी संख्या बहुत नहों है--अपने आदमियों के हाथों में रखना है । (भारत ) 
देश में हमारा राज्य इन (आदमियों) पर और हमारी राजनीतिक और सेनिक 
शक्ति पर निर्भर है ।३ 


आयोग को स्पष्टत: एक ऐसी योजना की सिफारिश करने के लिए नियुक्त 
किया गया था. कि जिसके अनुसार सिविल सर्विस में भारतीयों की विस्तृत और 
उच्चतर नियुक्ति के सम्बन्ध में, उन (भारतियों ) के प्रति न्याय किया जा सके । 
आयोग की सिफारिशों पर कवनेण्टेड सिविरू संविस नाम तोड़ दिया गया और 
समस्त लोक-सेवाओं को तीन श्रेणियों--सा म्राज्यीय, प्रान्तीय और अधीन--में 
विभाजित कर दिया गया । सारे महत्वपूर्ण उच्च पद पहली श्रेणी के अन्तर्गत थे 
और इनके लिए नियुक्ति सपरिषद भारत-मंत्री के आधीन थी । इनमें से अधिकांश 
पदों से भारतवासो, जातोय प्रतिबन्ध * अथवा नियम, विनियम" की व्यावहारिक 
कठिनाइयों द्वारा बहिष्कृत कर दिए गए थे | इंडियन सिविल सर्विस के लिए अब 
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४. पुलिस-परीक्षा में ब्रिटिश प्रजा के यूरोपीय व्यक्ति ही बेठ सकते थे। 

७. सार्वजनिक निर्माण विभाग (7. ४४. ॥)), वन-विभाग आदि के लिए या 
तो राजकोय इंजीनियरों अथवा हिल कालेज के स्नातकों की नियुक्ति की 
जाती । इनका व्यय भारत के सिर मढ़ा जाता किन्तु इनमें ब्रिटिश प्रजा के 
यूरोपियनों को ही प्रवेश मिल सकता था । विशुद्ध भारतीयों को प्रवेश पाने 
में बहुत कठिनाई होतो । इसके बाद भी एक निश्चित अत्यल्प प्रतिशत से 
अधिक संझ्या में भारतीय नियुक्त नहीं किये जा सकते थे । 


१०२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


अधिकतम आयु २३ वर्ष कर दी गई थी ताकि कुछ भारतीय विद्यार्थी इंग्लेण्ड की 
परीक्षा में बंठ सकें । अन्य दो श्रेणियों के लिए भर्ती,साधारणतया, भारतोयों अथवा 

हाँ बसे हुए लोगों में से, प्रान्तोय सरकारों द्वारा को जाती थी । विधिप्रोक्त सिविल 
सविस तोड दी गई और उसके स्थान पर कुछ पद--जिनकी संख्या समस्त भारत के 
लिए केवल ६१ थी और--जिन पर उच्च सेवा के सदस्य आसीन थे,सूचोबद्ध किये 
गए और उनके लिए पदोज्नति द्वारा प्रान्तीय सेवकों को नियुत्रि कर दी गई। 
इस प्रकार अन्त में १८७० के एक्ट को धाराओं का सूत्रीवद्ध पदों को व्यवस्था से 
पालन किया गया । इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखते योग्य है कि इन पदों के 
सेवक उच्च सेवा में प्रवेश नहों पा सकते थे और उन्हें यरोपियनों का केवल दो 
तिहाई वेतन मिलता था । ह । 

रे 


गवर्नेर-जनरल और भारत-मंत्री दोतों की ही परिपदों में उन्नीसवी शतादब्द 
की आठवो दशाब्दी के विधानों हारा थोड़ा-पा परिवर्तन किया गया सन्‌ १८७४ 
के भारतीय परिषद एक्ट ने हर मेजेस्टी को वायसराय की परिषद के लिए 
छठा--सावे जनिक निर्माग-कार्य-मम्बन्धी--सदस्प निय्रक्र करने का अधिकार 
दिया ।" हर मेजेस्टो को आवश्यकता होने पर परिषद्‌ के सदस्यों को संख्या घटा- 
कर फिर पाँव करने का अधिक्रार दिया गया। इसके ठिए विधि-सदस्प के 
अतिरिक्त अन्य किसी सदस्य द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर रिक्त स्थान की 
पूति न करने का नियम था । 

१८७६ के भारतीय परिषद एक्ट ने भारत-मंत्री को विशेष और निश्चित 
योग्यता वाले व्यक्तियों को भारतीय परिष ह के सदस्य नियुकक्‍त्र करने का अधिकार 
दिया । किसी समय तीन से अधिक नियुक्तियाँ नहों को जा सकती थी। यद्यपि 
१८६९ के एक्ट के अनुमार परिष के सदस्यों का कार्य-काल दस वर्य कर दिया गया 
था किन्तु उक्त सदस्यों का कार्य-काल सदाचार पर्यन्त था। समय से पहले किसी 
सदस्य को कार्य-अवधि को विशेष कारणों से समाप्त करने पर, एक लेख में उन 
कारणो को पालियामेण्ट के दोनों भवनों के समक्ष रखता आवश्यक था। 

इल्बर्ट का विचार हैँ कि यह एक्ट भारतोय परिषद में सर हेनरी मैन को 
नियुक्ति के उद्देश्य से बनाया गया था । 

सन्‌ १८८९ में भारतोय परिपदू-न्यूनन-एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार 
भारत-मंत्रो को, भारतोय परिषद की संख्या दस न हो जाने तक रिक्त स्थानों की 
पूति न करने का अधिकार दिया गया था । 
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शासन ओर राजनीति में परिवतन १०३ 


( ४ ) 

सन्‌ १८७६ में राजकीय उपाधि एक्ट बनाकर १८५८ की कमी को पूरा 
किया गया । उस समय १८५८ में कम्पनी द्वारा भारतोय शापन को राज-पत्ता के 
हाथों में सौंपने के फलस्वरूप, इग्लेण्ड की महारानी के पद और उसकी स्थिति में 
कोई (बच) परिवर्तत नहीं किया गया था। उपर्युक्त उपाधि के अभाव में भारतोय 
शासकों द्वारा एक संभ्रम का बरावर अनुभव किया जा रहा था और १८७५-७६ 
में भारत म॑ प्रिस आँव वेल्स (इग्लेण्ड के राजकुमार) के आने के कारग एक 
विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी।१ अतः छॉर्ड नॉर्थंब्रक को सरकार ने 
महारानो द्वारा एक नई उपयुक्त उपाधि धारण करते के लिए प्रस्ताव किया । 
ऐइतर्य-प्रेमी, साम्राज्यवादी डिज़गायलो को, जो उस समय इंग्लेण्ड का प्रधान मंत्रों 
था, यह प्रस्ताव बहुत रुवा। फठत: १८७६ का राजकोय उपाधि-एक्ट बना। 
इप एक्ट के अतपार हर मजस्टो को पूरो उपावि यह हुई: ईइ्वरानप्रडोता 
ग्रेट त्षिटेतन और आयलंड के सप्रक्त राज्य की महारानो, धर्मरक्षका और भारत 
को सम्राज्ञे, विक्टोरिया ॥॥3 (४]८टा09, 9ए (८ ए/3८८ ० (500, 
०0 ९८ एव्रारत कराए ताला कीपाणाओ गाते फल॒थात, 
(2007, 42७जलिावेल' 6 पड ट फद्यात शातव ग्र]7705$ 0 ॥704. ) 


इप एक्ट का एक परिगाम यह हआ कि देशी राज्य, भारतोप साम्थाज्य को 
सीमाओं के अन्वर्गग आ गा ओर भारतोय शासकों को वे4 स्थिति बदल गई। 
वे सर्वोच्च सत्ता के मित्र होते के स्वरात पर साम्र ज्याधोत नरेश हो गर। देशो 
राज्यों के साथ संधि में जित अन्तर्रा्ट्रोप विवि-तिद्वान्तों को मान्यता दो गई थो, 
अब वे अमान्य हो गए। “सर्ओोच्व सरकार को किसो संरक्षित राज्य के आन्‍न्तरिक 
विययों में सकारण हस्त क्षेत्र करते ओर आवश्यकता होते पर शासक को भो बदल 
देने में अब कोई झिझक नहों रही । ? 





१. लवयकत पु तक (7022० >५०४४॥१।।). 

२. भारत को सम्राज्ञों के लिए भारतोय भाषा में कैपरे-हिन्द का उस समय उपयोग 
किया जिसका कारण उसका एऐनलिहासिक ओर साम्राज्यवादों स्वरूप था। 

३. जाय : 050 प्लांइा079 ए पगता&, 79९०४ 7539-4० से 
भारत-सरकार के १८९१ के एक प्रस्ताव का अनवादः--भारत-सरकार 
(जो सम्राजी का प्रतिनिधित्व करतो है) और देशो राज्यों के (जों सम्राज्ञी 
को प्रभुता के अन्तर्गत हे), पारस्परिक सम्बन्धों में अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों 
का कोई प्रश्न ही नही है। सम्राज्ञी की प्रभुता के अन्तर्गत देशी राज्य, 
प्रतिनिधि भारत-सरकार के आधीन है । 


१०४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


(५) 

सन्‌ १८६१-९२ में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में, अन्तिम प्रदेश को अतूबंधित 
किया गया। विस्सेण्ट स्मिथ के शब्दों में, “अब कुछ लेने को शेष ही नहों रहा 
था ।” विदेशी प्रभाव को दूर रखने के उद्देश्य से दो बडे युद्ध लड़ें गए । अफ़गान- 
युद्ध में रूस के प्रभाव को और बर्मा-युद्ध में फ्रांस के प्रभाव को दूर रखना था । 

१८५७ के विद्रोह के बाद भारत-सरकार ने कुशल निष्करिपता को नीढि 
का अनुसरण किया था और इसके कारण अफ़गानिस्तान में रूस का प्रभाव बहुत 
बढ़ गया था | इसके निवारण के लिए छलॉर्ड लिटन को गवनेर-जनरल बनाकर 
भारत भेजा गया। उसने क़लात-नक्षेत्र में क्वेटा के महत्त्वपूर्ण स्थान पर अधिकार 
किया । अफ़गानिस्तान के विरुद्ध युद्ध घोषित किया गया, जो नवम्बर १८७८ में 
आरम्भ हुआ | कुछ समय बाद गानदार विजय हुई और २६ मई १८७९ की 
गंडमक की संधि से युद्ध समाप्त हुआ । इस सधि के अनुसार अंग्रेजों को पिशीन 
ज़िला प्राप्त हुआ और अफ़गानिस्तान के (विदेश ) सम्बन्ध ब्रिटिश नियंत्रण में 
आ गए । किन्तु यह सन्धि कुछ ही महीनों में समाप्त हो गई । ३ सितम्बर १८७९ 
को काबुल मे अग्रेज-राजदूत का कत्ल कर दिया गया । फलत: दुष्कर एवं व्ययपू्ण 
युद्ध आरम्भ किया गया । अन्त में छांडे रिपन ने अमीर अब्दुरंहमान से समझौता 
किया, जो अधिक स्थायी सिद्ध हआ । इसके अनुसार अफगानिस्तान पर ब्रिटिश 
नियंत्रण हो गया और पिशीन भी भारत-सरकार के अधिकार में रहा । 

तीसरा वर्मा-युद्व हिन्द चीन की ओर से फ्रांसीसी प्रभाव को दूर रखने के 
लिए लड़ा गया। यह केवल एक पखवारे तक चला और २५ नवम्बर सन्‌ १८८६ 
को समाप्त हो गया । फरूतः उत्तरी बर्मा ब्रिटिश अधिकार में आ गया और नरेज्न 
थीबो को (वर्मा से) निर्वासित कर दिया गया । 


सातवाँ अध्याय 


ऐैच 
वेधानिक विकास 
१८६१-१८९२ 
(१) 

सन्‌ १८६१ और १८९२ के बीच, भारत में वेधानिक महत्त्व की कितनी ही 
चटनाएँ हुईं । ब्रिटिश राजघराने और भारतोय नरेशों तथा जनता में पारस्परिक 
विशिष्ट सम्बन्ध स्थापित हुए । सन्‌ १८६९ में महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र 
हिज रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑंव एडिनबरा भारत आए और १८७५-७६ में 


वेधानिक विकास १०५ 


तत्कालीन (ब्रिटिश) राजकुमार ने जो बाद में एडवड सप्तम हुए सारे देश का 
पर्यटन किया और उन्हें जनता का उत्साहपूर्ण हादिक स्वागत प्राप्त हुआ । इसी 
समय में भारत-सरकार और गृह-सरकार में गंभीर मतभेद उठ खड़े हुए और फलत: 
वायस राय ने अपना त्याग-पत्र दे दिया | इस युग की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं ये है:- 
१८७८ में वर्नाक्युलर प्रेस (समाचार-संपादन ) एक्ट बना और रह हुआ; १८७८ में 
भारतीय शस्त्र एक्ट बना; कपास पर सीमा-शुल्क समाप्त किया गया, जिसके 
फलस्वरूप अग्रेजाो के न्‍याय और उनकी निष्पक्षता के प्रति विश्वास 
समाप्त हो गया; देश में आथिक निक्षेपण और स्थानीय स्वशासन के विस्तार 
की नीति विकसित हुई; इल्बर्ट बिरू पर भीषण और आबवेशपूर्ण विवाद 
हुआ; और इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा देश में राष्ट्रीय आन्दोलन की 
स्थापना हुई। 
(२) 

१८५८ के एक्ट में गवर्नंर-जनरल और भारत-मंत्री की पारस्परिक वेधानिक 
स्थिति को युस्पष्ट कर दिया गया था। जेसा कि भारत-मंत्री ने १८७१ में एक राज- 
पत्र में कहा, भारतीय विषयों के अतिम नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार 
गह-सरकार को हैं ।* स्वय भारत में व्यवस्था करने वालों की उच्च प्रतिष्ठा,' उन्हे 
अधोनता के आवश्यक वधन से तनिक भी मुक्त नही करती ।* फिर भी १८७० तक 
व्यवहार में स्थिति बिलकुल भिन्न थी। (भारत के ) स्थानीय शासक को बहुत बड़ी 
स्वतन्त्रता थी । सचार साधन की कठिनाइयों और देरी के कारण भारत-मंत्री कोई 
वास्तविक नियत्रग नहों कर पाता था और प्रायः वायसराय, इंगलेड के अधि- 
कारियों के समक्ष कार्यान्वित प्रस्ताव के तथ्य प्रस्तुत करता था । वस्तुत: भारत 
का अधिकारी वर्ग भारत-मंत्रो को 'वाइसराय का प्रतिनिधि समझने लगा था जो 
उस (वायसर,य) के कामो को इंगलेड को पालियामेण्ट और जनता को समझाता 
था।” किन्तु १८७०में इंगलेड से लाल सागर होते हुए भारत तक समुद्री तार की 
लाइन पूरो हो जाने प॑र स्थिति बिलकुल बदल गई। भविष्य में भारत-मत्रो के लिए 
भारत-सरकार का पूर्ण नियंत्रण करना संभव हो गया और १८७० के बाद इंडिया 
ऑफिस (अर्थात्‌ सपरिष र भारत-मंत्रो का कार्यालय ), हर विषय में-कार्यपालिका 
ओर विधान में---पसिद्धान्त और साथ ही व्यवहार की छोटी बातों में भी नियंत्रण 





१. एिट907 णा वातींगा (+णराषभापांंणा दिया 7978 922८5 
22 था।।4 253 के एक उद्धरण का अनुवाद 

२. 50 डद्ापढ ककछ८ट, (2प्रणाव्व एफ 9095ए०]] : म्लांडा0तए 0 
[709. 
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करने लगा। कठोर नियंत्रण के कारण संघर्ष के अवसर बढे,' और कभी-कभी 
स्थिति इतनी विकट हो गई कि वाइसरायों को त्याग-पत्र देने पड़े । १८७६ में लॉडड 
नार्थब्रुक के साथ यहो बात हई। 

(३) 

(है-सरकार और छोर्ड नॉर्थब्रुक़॒ की सरकार में उपयुक्त गंभीर मतभेद 
कपास के सोमा-शुल्क तोडने के प्रश्न पर हुआ । यह अभिलेख करते हुए दुःख होता 
है कि भारतीयों के लिए और किसी बात ने इतनी स्पष्टता से अंग्रेजों के न्याय और 
निष्पक्षता के प्रदर्ण को झठा और खोखठा सिद्ध नहों किया जितना कि 
कपास के सीमा-शुल्क-संब धो इस विवाद ने। छकाशायर के स्वार्थ के लिए भारतीय 
हितों का नि्लेज्जता* के साथ जान-ब झकर बलिदान कर दिया गया । 

भारतोय कपास-उद्योग को वद्धि से शक्तित होकर मंचेस्टर के चेम्बर्स ऑँव 
काॉमसे (व्यवसायी समदाय ) ने जनवरो १८७९ में भारत-मत्रों को एक स्मरण-पतर 
भेजा ओर उसमें सूत पर ३हैे प्रतिशत और सूती कपड़े पर ५ प्रतिशत के 
तत्कालीन भारतीय आयात-शुल्क का विरोध किया गया | साथ हो यह आशक्षेतर 
किया गया कि ब्रिटिश भारत में संरक्षित व्यापार बढ रहा है जो भारत ओर ब्रिटेन 
दोनो के हो अद्वित में है ।3 अन्त में उत्तर सोमा-शुत्क तोड़ देते को माँग को गई। 
भारत-सरकार ने एक विशिष्ट समिति को शस्षिफारिशों पर आयात-शुल्क की दर 
घटाने का निर्णय किया ओर हरम्बे रेशे वालो कयास पर ५ प्रतिशत आयात-शु लक 
लगाने के लिए भो अपनी सहमति प्रकट को, किन्तु कयरास पर सोमा-शुन्‍्कर तोडते 
के लिए मना किया, क्योंकि “उससे देशी उद्योग का वस्तुतः कोई संरक्षग नहों हो 
सकता था। ४ भारत-मंत्रो और भारत-सरकार ने एक-दूसरे को कई राजकरीय-पत्र 


आप 


भेजे; किन्तु दोनों को स्थिति वही रही । गृह-सरकार का यह आशक्षेप था कि कपास 





१. विशेषकर उस समय जब भारत मंत्रो और वाइसराय विभिन्न राजनीतिक 
दलों के समर्थक हो, यथा लॉर्ड नॉर्यत्रु. और तत्कालोन भारत-मत्रो । 
२. सर जॉन स्ट्रेचो ने विधान-परिषद्‌ में १८७७ में स्पष्ट कहा, “मेचेस्टर के 
हित, जिनको कुछ मूर्व अवज्ञा करते हैं, केवल एक बड़े और जाग्रत वर्ग के हो 
हित नहों हें वरन उनमें करोड़ों अंब्ेजों का स्वार्थ हैं । मुझे यह कहने में कोई 
लज्जा नहों हे कि मेरो दृष्टि में, अपने देश के प्रति मेरे कत्तंव्य से बढ़कर और 
कोई कत्तंव्य नही हैं ।/ 85ग्राट]९6 : क्‍8ट७ 90॥6ए ४ वाता9, 
798८8 75 था 76 से अवूदित, 

डिटु०07 0 ाताब॥ सिडट्नों (०्गागांडश00, 7922, [282० 88. 
४. 3 377८7]८८ :उपयुकक्‍्त पुस्तक, पृष्ठ ९० 
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सीमा-शुल्क से भारतीय निर्माता को झूठा प्रोत्साहन मिलता था और उसका भारतीय 
और साम्राउय के हितो पर गंभोर प्रभाव था ।”' भारत-सरकार ने अपने मत-समर्थन 
के लिए तथ्य और आंकड़े बताते हुए* यह कहा : “कि (उक्त) शुल्क संरक्षणात्मक 
नहीं था; भारत-सरकार इततो राजमस्व्र-आय का बलिदान नहा कर सकतो थी; 
और सरकार का यह ककत्तंव्य हैं कि इस वियय पर विचार करते समय वह भारतीय 
हेतों का ध्यान रखे * *** ओर आयात-शु लक को तोड़ना इन हितों के विरुद्ध 
है ।३ लोड नॉर्थब्रक भारतीय द्वितों का बठिदान करने को तैयार नही थे। फछत: 
उन्हे त्याग-पत्र देना पड़ा ओर उतका स्थाव छॉर्ड डछिटते ने डिया। नये 
वायपराय ने अपने अर्थ-सदस्य सर जॉन स्ट्रैचो को सहायता से ब्रिटिश सरकार 
और पालियामेंट की आज्ञाओं का पालन किया। इस आज्ञा के अनुपार “भारत को 
आशिक परिस्थितियों में जेत्र हो सभव्र हो कय्रास के माल पर वर्तमान सोमा-शुल्क 
को अविडम्ब तोइ देता था । इपके पाछत के लिए वायसराय को अपनो परिषद्‌ 
के बहुमत को अबड़े उतरा करतो पड़ो । सर अनेकोत रो के मवानतुतार वायस- 
राय का यह कृत्य अउवातिक ओर भिष्प के ठिए जोश पयर्ग उदाहरण 
था। * भारत-शासत-एक्ट के विभाग न० ४१ के अतुपार वाइपराय को केवल 
उस समग्र अयतो परिय ? के बहुमत को अवद्े ठना करने का अधिकार था जब 
उसको सम्मति में, “ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसो भाग को सुरक्षा, शांतिया 
उसके दितों को कोई संकट हो ।” 
वायसराय के कृत्य से भारत में जनमत अत्यन्त क्षुब्ध हुआ | “३ मई १८७९ को 
बम्बई में एक प्रतिष्टित और बड़ी सभा हुई । उसमें हाउस आँव्र कॉमन्स के समक्ष 
प्रस्तुत करते के ठिए एक प्राय ता-पत्र स्वोकार किया गया ।'* भारत-मंत्री की 





- उिधाषलाएुंडल एिकत्वो 00॥0एव7 शत पृष्ठ ७२. 

- उपर्थक््र पुस्तक, पृष्ठ ६८. 

- डिटएण तविगती का गिएटक] (0ग्राग्रांपञंणय ]922 ७०४८ 95. 

- परिषद्‌ के चार सदस्यों के विरोधो अधिलेख ध्यानपूर्वक पढने योग्य हे । 

- फिगगाटा]6९ : मिडटन 2006ए गा [धतां2 70०2८ 8. के एक 
उद्धरण का अनुवाद । 

६. ०तए : 97 शालठ्यत्गाती लात एण ॥ ऊबृएए० 705 
भारत के यूरोत्रीय व्यापारो समुदाय ने भो वायसरॉय के कृत्य को तीव्र 

निन्‍दा को । उदाहरग के लिए बंगाल के व्यवप्रायो स पृदाय ने गजनेर-जनरल 

को यह लिखा कि यह अत्यन्त दुःख को बात हैँ “कि श्रोमान्‌ की सरकार 

को प्रजा के हितों और उनको स्पष्ट इच्छाओं के विरुद्ध इंगलेड के अल्प 


>> ०८ 0 >>! 5 


१०८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


परिषद्‌ के सात सदस्य पक्ष में और सात विपक्ष में थे,' किन्तु भारत-मंत्री ने उक्त 
कृत्य की पुष्टि की और हाउस आँव कॉमन्स ने कार्यान्वित. बातों के लिए एक प्रस्ताव 
द्वारा अपनी सहमति दी, साथ ही भविष्य में सीमा-शुल्क बिलकुल समाप्त करने 
के लिए कहा। १८८२ में पिछलो बात का पालन हो गया । 

(४) 

१८५७ में अनुज्ञप्ति-एक्ट केवल एक वर्ष के लिए बताया गया था। इसके 
अनुसार प्रत्येक छापेखाने को एक अनुन्नप्ति लेनो पड़तो थी जिसे कभी भो रह 
किया जा सकता था । अनुज्ञप्ति के लिए प्रार्थना-पत्र सपरिषद गवनंर-जनरल के 
पास भेजे जाते थे । अनज्नप्ति प्रदान करने में हर प्रकार को शर्ते रखी जा सकती 
थी और साथ ही बिना कारण बताए उस प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार भी किया जा 
सकता था । “ब्रिटिश सरकार के उदृद्यों अथवा उसको योजनाओं को दोष देने 
वाले'* ४ * अथवा उस (ब्रिटिश सरकार) के प्रति घणा जाग्रत कराने वाले 
अथवा उसकी और उसके सिविल या सेनिक सेवकों को सत्ता को दुर्बंछ करने वाले 
लेख प्रकाशित नही किये जा सकते थे ।” सन्‌ १८६७ में, सन्‌ १८३५ के एक्ट 
नं०११ की धाराओं को फिर वध कर दिया गया । किन्तु १८७० में भारतीय 
दंड-विधान का सुपरिचित विभाग नं० १२४ ए० बनाया गया, इसके अनुसार 
उस व्यक्ति को जो उच्चारित, अथवा वाचन के लिए निर्दिष्ट शब्दों द्वारा, 
अथवा संकेत या स्पष्ट प्रदर्शन द्वारा, अथवा अन्य किसी प्रकार से, सम्राज्ञी अथवा 
ब्रिटिश भारत में विधिवत्‌ स्थापित सरकार के प्रति,अभक्ति को भावनाएँ उत्तेजित 
करता हैं अथवा उत्तेजित करने का प्रयत्न करता है,दंड दिया जा सकता है। यह दंड 
आजीवन अथवा किसी अल्प अवधि के लिए देश-निर्वासन, और साथ में जुर्माना 
भी हो सकता हैँ अथवा तीन वर्ष तक के लिए कारावास और साथ में जुर्माना भी 
हो सकता हैँ अथवा के ;ल जुर्माना हो सकता है ।” १ 

१८५८ के बाद भारत में छापेखानों की संख्या तेजी से बढ़ी । सन्‌ १८६० तक 
समाचार-पत्रों की संख्या ६४४ हो गई । इनमें ४०० से अधिक पत्र देशो भाषाओं 
मुख्यतः बंगला के थे। लॉर्ड लिटन ने भारत आकर जिस नोति को अयनाया उससे 
सर्व साधारण में रोष फछ गया था और १८७७ के दु्भिक्ष को दारुण यातनाओं ने 
जनता को अदम्य बना दिया था ।? समाचार-पत्र प्रबल आन्दोलन कर रहे थे । 





संख्यक व्यक्तियों के हितों को मान्यता दी जा रहो है ।” 
१. वातीबा जिंडटक (एणायायरोइआं 07 रि ०००० 7922, 0226 092. 


२. रि70770095$ वे वधग्रण6 : चात॑ंशा रेशानओं (०9८. 
0926 70. 
३. *४९१वटाफप्राया : 4्ोशा 0ट9एंथ7 सिएरा०, 932० 79-8]. 


वेधानिक विकास ह १०९ 


सरकार को घबराहट हई और उसने दमन की नीति को अपनाया । फलस्वरूप 
उस वर्ष का वर्नाकुलर प्रेस (समाचार-संपादत ) एक्ट बना और साथ ही भारतीय 
शस्त्र एक्ट भी बनाया गया । 


१३ मा १८७८ को वायसराय ने भारत-मंत्री के पास एक तार भेजकर, 
सन्‌ १८७० के आइरिश कोअशंन एक्ट के नमूने पर एक समाचार-सम्पादन- 
विधि बनाने के लिए तार द्वारा स्वीकृति भेजने का निवेदन किया । वायसराय ने 
अपने तार में उक्त विधि की रूप रेखा भी दी और देशी समाचार-पत्रों की उग्र 
और अब प्रत्यक्ष रूप से विद्रोहोत्तेजक भाषा के कारण” स्थिति को भयावह 
बताया | दूसरे ही दिन अनुमति प्राप्त हो गई । उसी दिन विधेयक प्रस्तुत किया गया 
और दो घंटों में कानून बना दिया गया । 

सन्‌ १८७८ के इस एक्ट ने जो प्राय' 'गेंगिग (मुखावरोधक ) एक्ट" नाम 
से प्रसिद्ध हे, मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया कि वह--प्रान्तीय सरकार की पूर्व 
स्वीकृति से-----किसी मुद्रक अथवा प्रकाशक को प्रतिभृति ( 86८प्रापए ) 
जमा करने अथवा शततंनामा लिखने की आज्ञा दे सकता था। इस शतंनामे के अनुसार 
वह म्‌द्रक या प्रकाशक ऐसी कोई बात मुद्रित या प्रकाशित नहीं कर सकता था 
जिससे सरकार के प्रति अभकति की और विभिन्न जातियों में परस्पर घृणा की 
भावना उत्तेजित होने का भय हो । अवांछित प्रकाशन होने पर, सरकार को 
चेतावनी देने और मुद्रणालऊुय और प्रतिभूति आदि को जब्त करने का अधिकार 
दिया गया । इससे बचने का दूसरा मार्ग यह था कि मुद्रक सरकारी अधिकारी के 
समक्ष पहले मुद्रण के बाद किन्तु प्रकाशन से पहले सारे लेख प्रस्तुत करे और उस 
अधिकारी द्वारा अस्वीकृत सारी बातों को निकालकर प्रकाशित करे। 


१८७८ का यह एक्ट सन्‌ १८७० के आइरिश कोअंशन एक्ट से (जो आयलेंड- 
वासियों से संबंध रखता था) कहों अधिक उम्र था। इसके अनुसार मजिस्ट्रेट के 
निर्णय के विरुद्ध किसो न्यायाधिक्रा री से कोई अपील नही की जा सकती थी । सर 
असंकीन परी ने भारतीय परिषद की कार्यवाही में अपने विरोध के अभिलेख में इसे, 
“एक प्रतिगामी, विवेकहीन और भविष्य में भारत की प्रगति के लिए घातक” 
प्रस्ताव बताया । “कोई साम्राज्यवादी विधि बनाने वाला, विरोधी समाचार 
संपादन का मूलोच्छेद करने के लिए इससे अधिक घातक उपकरण नहीं बना 
सकता । 

इस मुखावरोधक एक्ट का भारतीय शिक्षित-वत्तों में, विशेषकर बंगाल में 
जहाँ इसको कठोरता के साथ कार्यान्वित किया गया था, प्रबल विरोध हुआ । 


१. श०त9ए : ७ए शाल-०ब्ट्शाथीा ८०४७ ४०. ॥. 9०९८४ 96-97. 





११० भारत में ब्रिटिश राज्य 


कलकत्ते के टाउन-हॉल में एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें ५००० व्यक्ति उप- 

स्थित हुए। सभा ने उक्त एक्ट का विरोध किया और उसे रद्द करने के लिए 'हाउस 

आँव कॉमन्स से निवेदन किया । इंगलेड में मंत्रि-मंडड के बदलने और भारत के लिए 
लॉ रिपन के नये वायसराय नियक्त होने तक, यह आन्दोलन इंगलेंड और भारत, 
दोनों हो स्थानों में चलता रहा । 

लॉर्ड रिपन एक्ट को रह करने के लिए उत्पुक थे किन्तु उन्हें परिषद के 
अन्दर और बाहर सरकारो विरोध का अतिक्रमण करने में कुछ समय लगा और 
उन्हें (लई १८ और चाल्स १० के यूग के फ्रांसोसी अनुदार-दल के तक ध्यान में 
आए”* और अन्त में मुखावरोधक एक्ट सन्‌ १८८२ में आकर रह हो पाया । 

प्रो० डॉडवेल का यह कथन सत्य हैँ कि लॉर्ड रिपन का यह काम “और सब 
कामों से बहुत आगे था,* क्‍योंकि मुनरो द्वारा बहुत पहले कहे हुए शब्दों के अनु- 
सार, 'स्वतन्त्र समाचार-पत्र और विदेशी शासन, ये दोनों बातें विरोधी हँ और 

बहुत समय तक एक साथ टिक नहों सकतों । 3 

(५) 
इस व का दूसरा दमनकारी एक्ट, भारतीय शस्त्र एक्ट था। इसके अनुसार 
भारतीयों को अनुज्ञप्ति के बिना शस्त्र रखना, ले जाना अथवा उनका व्यापार करना 
दंडनीय अपराध था । एक्ट को कार्यान्वित करने के लिए, अपराधियों को कड़ा दंड 
देने की व्यवस्था को गई।* इस एक्ट के अन्तगंत बनाए हुए नियमों के अनुसार, 
यूरोपीय और अन्य गोरे लोग अथवा यू रेशियन और कुछ सरकारी अधिकारी और 
प्रतिष्ठित व्यक्ति एक्ट को घाराओं से मुक्त कर दिए गए ।" प्रेसीडेन्सी नगरों और 

१. 7,परटाला शरण आह ० 4.05 ॥२ए07 ४० 7, छ०्2० 77, 

« उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ११४. 

- छ0क्‍4एली : सांड07४ 0 फिलाई ॥909. 7858-7978., [99805 

252-253.- 

४. एक्ट की धाराओं का पालन न करने पर साधारणतया कारावास या जुर्माने 
या दोनों दंड की व्यवस्था थी। इस कारावास की अवधि तीन वर्ष तक हो 
सकती थी। किन्तु छिपाने या छिपाने का प्रयत्न करने को दशा में कारावास 
की अवधि सात वर्ष तक हो सकती थो। साथ में जुर्माना भी हो सकता था और 
दंड में केवल जुर्माना भी हो सकता था। 8९८७07 रू ० ४76 2८०६ ४, 


(4. शावए: शावीशा थैयाड 46 २7., 3878., 992०5 47, 
68 270 60. 
५. 966 8ट7९८वंपठ 7, रण पं शेपाटड ० 73, उपर्युक्त पुस्तक, 


पृष्ठ १७०. 


कि । 


७ 


वंधानिक विकास १११ 


रंगून में पुलिस कमिश्नरों को और ब्रिटिश भारत में जिलाध्यक्षों को अधिकारी 
व्यक्तियों द्वारा प्राथियों का पूर्बंचरित जान लेने पर, एक नियत समय के लिए 
अनुञप्ति प्रदान करने का अधिकार दिया गया। इन व्यक्तियों को अनुन्नप्ति के बदले 
में नियत देय देना आवश्यक था।" इस नियम का बड़ी संक्रुचित भावना और कठो- 
रता के साथ पालन किया गया और भारतीय नवयवकों में भेद भाव किया गया । 
इन कारणों से साहसी भारतीयों को उक्त प्रस्ताव विशेष रूप से गहित लगा। 


( ६) 

लॉ रिपन की नीति उदार और जन-प्रिय थी। उनके कार्य-काल में 'इल्बर्ट 
बिल' नामक विधेयक पर भीषण और तीक्ष्ण जातीय विवाद हुआ । इस विधेयक 
का उद्देश्य, कवेनेण्टेड सिविल सविस के भारतोय और अंग्रेजी सदस्यों के अत्यन्त 
अनुचित भेद-भाव को दूर करना था। तत्कालीन विधि के अनुसार प्रेसीडेन्सी नगरों 
के अतिरिक्त अन्य स्थानों में रहने वाले यरोपियनों का अभियोग-परीक्षण केवल 
यूरोपियन मजिस्ट्रेट या न्‍न्यायाधिकारी हा कर सकते थे। भारतीय मजजस्ट्रेट 
या न्‍्याया,धकारो चाहे वह उस ज़िले के थन्‍्य यूरोपीय अधिकारियों से 
पद में बड़ा भी होता, किन्तु वह उक्त अभियोगों का निर्णय नहों कर 
सकता था | जंसा कि श्रो आर सी. दत्त ने कहा, इस भेद-भाव के कारण भारतीय 
अफ़सरों की सत्ता बहत क्षीण होती थी । बंगाल के उप-गवनंर सर एशले ईडन 
ने स्वीकार किया कि “इस बात का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाई देता कि 
उपयक्‍त अनुभव ओर शिक्षण से जिला-मजिस्ट्रेट और जिला जज के पद पर प्रति- 
ष्ठित, कवेनेण्टेड सविस के भारतीय सदस्यों को यूरोपियनों पर वह क्षेत्राधिकार 
प्राप्त न हो जो उक्त सर्विस के अन्य सब सदस्यों को प्राप्त होता है ।* अत: लॉड्ड 
रिपन की सरकार ने इस क्षुद्र जातीय भेद-भाव को दूर करने का निर्णय किया और 
इस उदेह्य के एक विधेयक का लेख बनाकर स्वीकृति के लिए इंगलेड भेजा । 
२ फरवरी १८८३ को यह विधेयक विधान-परिषद में प्रस्तुत किया गया। * 

यूरोपियनों ने सारे देश में विशेषकर बंगाल में बड़ा कोलाहल मचाया। 
“कलकत्ते के व्यवसायी इस प्रश्न से संबंधित नहीं थे; किन्तु वे भी उतने ही उग्र 
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११२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


हुए जितने कि इस प्रश्न से संबंधित बिहार के रोपफक (27८५) । छोर 
रियन के सत्कार-सम्मेलनों का बहिष्कार किया गया “स्वयं लॉड रिपन का 
अपमान किया गया । उनके विरुद्ध जो भाव धारण किया गया था वह अप्रिय रूप 
से उप औयनिवेशिक भावना का द्योतक था जिसे पश्चिमी हिन्द द्वीप समृह के 
अधिवासियों ने अपने दासों को स्वत्व देने के सम्बन्ध में प्रदशित किया था अथवा 
उस भावना का स्मरण कराता था जिससे दक्षिण अफ्रीका के अधिवासीगण, वहाँ 
के आदिवासियों में ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। १ 


एकर सुरक्षा संस्था बनाई गई और सवा लाख से अधिक रुपया" एकत्रित 
किया गया । कलकत्ते के टाउन हॉल में आंग्ल भारतीयों का रोष प्रकट करने वाली 
एक विशाल सभा हुई । इसमें जो व्याख्यान दिये गए, उनकी उम्रता. औचित्य की 
सारी सोमाओं के परे थी। प्रेसीडेन्सी में अन्य सब स्थानों पर भी ऐसी ही सभाएँ 
हुई । आग्ल भारतीय समाचार-पत्रों की, विशेषकर इंगलिशमन' की भाषा अत्यन्त 
भावुक और विवेकशु न्य हो गई। इस आन्दोलन में स्वेच्छासे निकों (७०0 प्र(८८/१ ) 
को सामूहिक रूप से पद-त्याग करने को उत्तेजित किया गया । कुछ व्यक्तियों ने 
उपाहार गृहों में सैनिक वर्ग की मनोवृत्ति को भी परखा* “दूसरे शब्दों में सेना 
में अभकितं उत्पन्न करने का भी प्रयत्त किया गया ।* 

इस विवेयक को लॉड रिपन के शब्दानुसार शासन में सुविधा की दृष्टि से 
आवश्यकता थी. किन्तु न्याय्य होते हुए भी यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अथवा अविलंब्य 
नहीं था ।”* इसके विरोध में जो उम्र भावनाएँ उठ खड़ी हुई,उनका अनुमान 
करना कठिन हैं। लॉर्ड रिपन ने कहा, “यदि मुझे पता होता कि क्या (परिणाम ) 
होगा तो मेंते अपने-आपको इस तूफान में नहीं डाला होता ।”" छॉर्ड रिपन ने 
अतुभव्रो अधिकारियों से परामर्श किया था पर ऐसा प्रतीत होता है कि सर हेनरी 
मेन* के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों ने किसी प्रकार उपद्रव की आशंका नही की । 
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. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १३६. 

उपयुक्त पुस्तक, उृष्ठ १३५ 

« वह भारत का परिषर का सदस्य था और इन दिनों पेरिस में था। परामर्श 
किये जाने पर उसने जो लेख लिखा उसे भारत-मंत्री-परिषर में पढने के बाद 
कहों रखकर भूल गए और वह भारत नहीं भेजा जा सका। उसमें मेन ने लिखा 
था, "यह भावनाओं का प्रइन हैँ और यहाँ भावनाओं की प्रतिइन्द्रिता हैं। 


०५. 0४ .*) ०४5 


दी. ..& 


बंधानिक विकास ११३ 


लॉड रिपन ने कारणों की जाँच की थी और उसका यह निष्कर्ष था: न्‍्यायाधि- 
पतियों का वेतन घटाने और मिस्टर मित्र को कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति बनाने 
के कारण अभिवक्‍ता वर्ग में बड़ा क्षोभ हुआ है और वह वर्ग सरकार को क्षति 
पहुँचाने के अवसर के लिए अत्यन्त लालायित था। उक्त विधेयक का विरोध करने 
का विचार* कुछ अंगरेज बैरिस्टरों को न्‍्याय-सभा के पुस्तकालय में सूझा था ।' 
खुफिया विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष मि. लैम्बर्ट के अनुसार कलकत्ते के पूंजी- 
पतियों को इस बात का भय हुआ कि चाय के बगीचे में काम करने वाले उनके गोरे 
अभिकर्नाओं के साथ, भारतीय जजों की अध्यक्षता में काम करने वाले फ़ौजदारी 
न्यायालयों द्वारा, उचित न्याय नहो हो सकेगा । यूरेशियन समुदाय, रुड़की विधेयक 
के कारण चिढा हुआ था । इस विवेयक के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल 
शुद्ध एशियावासियों को ही दाखिला मिल सकता था । अपने सारे समाज द्वारा इन 
आक्षेपों के समर्थन के लिए, यूरोपीय स्त्रियों के लिए खतरे की आवाज उठाई।* 
विधेयक के मूल रूप में सब ज़िला मजिस्ट्रेटों और ज़िला जजों को यूरो- 
पियनों के अभियोग-नि्णय का अधिकार दिया गया था । प्रेसीडेन्सी नगरों के 
बाहर प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया था कि वे बिना जाति-भेद किये, 
प्रथम श्रेणी के उन मजिस्ट्रेटों को, जिन्हें वे उपयुक्त समझें, उक्त अधिकार दे दें । 
अगस्त १८८३ में भारत-सरकार को विधेयक में संशोधन करने के लिए भारत- 
मंत्री की अनुमति मिल गई । इस संशोधन के अनुसार नए अधिकार केवल ज़िला 
मजिस्ट्रेटों और ज़िला जजों को देने का निश्चय किया गया । किन्तु विरोधियों को 





जातीय भेद-भाव के कारण भारतीय जजों के अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ता 
हैं, उससे वे अपने को अपमानित अनुभव करते हूँं। देशी व्यक्तियों को 
अधिकार देने से यूरोपीय समुदाय सशंकित है क्‍योंकि उसे चिढे हुए भारतीयों 
हारा इस अधिकार के दुरुपयोग का भय है। यह कारण यूरोपीय भावनाओं 
के विस्फोट का बहाना रहा है। वर्तमान प्रस्ताव के कारण ऐसा विस्फोट हो 
सकता हैँ और तब हमें उसके औचित्य पर शंका हो सकती है उपर्युक्त पुस्तक, 
पृष्ठ ३७९-३८ १. 
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२. उपर्युक्त पुस्तक; पृष्ठ १३१। इस आवाज कास बसे अधिक प्रभाव हुआ । 
मेरेडिथ टाउन सेण्ड ने टॉम हाग को एक पत्र में लिखा,. “क्या आप ऐसे 
देश में रहना चाहेंगे जहाँ आपकी पत्नि को आया को चाँटा मारने के झूठे 
अपराध पर तीन दिन का कारावास हो सकता हैं, जहाँ न्यायाध्यक्ष देशी 
आदमी हो ** * * ज्ो गोरे आदमियों का अपमान करने के लिए अवसरों 
की टोह में रहता हो । 


११४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


ये संशोधन भी मान्य नहीं था । अन्त में एक समझौता हुआ जो “कॉनकॉर्डेट” के 
नाम से परिचित हैं । सन्‌ १८८४ के एक्ट नं० ३ में इसे अभिलिखित किया गया । 
इस एक्ट ने भारतीय ज़िला मजिस्ट्रेट और ज़िला-जजों को यूरोपीय प्रजा के 
अभियोग-निर्णय का अधिकार दिया, किन्तु इस प्रतिबन्ध के साथ कि यूरोपीय 
अपराधी को छोटे से छोटे अभियोग में भी ऐसी जूरी द्वारा अपने अभियोग का 
निर्णय कराने का अधिकार होगा, जिसके कम-से-कम आधे सदस्य यूरोपियन या 
अमेरिकन होंगे । यूरोपियन मजिस्ट्रेट और जजों को संक्षिप्त अभियोग-निर्णय के 
अधिकार से वंचित कर दिया। किन्तु ज़िला-मजिस्ट्रेटों के अधिकारों को बढ़ा दिया । 
अब वे छ: महीने तक का कारावास दंड दे सकते थे और दो हज्ञार रुपये तक जुर्माना 
कर सकते थे । 

१८८४ के एक्ट ने वस्तुतः, न तो जातीय भेद-भाव को दूर किया और न 
शासन की असुविधाओं को ही दूर किया । पहले जातीय भेद-भाव न्यायाधिकारियों 
में किया जाता था, अब वह अपराधियों में कर दिया गया । कुछ विषयों में स्थिति 
पहले से भी अधिक बिगड़ गई। सर जॉन स्ट्रेची के शब्दों में एक्ट ने भारत में यूरो- 
पियनों को वह अधिकार दिया जो, 'किसी अंगरेज को अपने देश के किसी मजिस्ट्रेट 
के न्यायालय में प्राप्त नही हो सकता था ।* साथ ही स्थिति बड़ी विचित्र कर दी 
गई। सर जॉन के ही शब्दो में, “बहुत से ऐसे ज़िले हें जहाँ ज्री के लिए पर्याप्त संख्या 
में य्रोपियन अथवा अमेरिकन नही रहते । ऐसी दशा में अभियोग को किसी अन्य 
ज़िले में भेजना होगा जहाँ जूरी बनाई जा सके । सन्‌ १८७२ से पहले जब यूरोपीय 
ब्रिटिश प्रजा का अभियोग निर्णय उच्च न्यायालय में होता था तो कठिनाइयों के 
बारे में आक्षेप किये जाते थे और न्याय न मिलते के अपवाद किये जाते थे; वादियों 
और साक्षियों को घर से बहुत दूर जाना होता था । अब फिर उन्ही अपवादों और 
आक्षेपों के लिए अवसर दिया गया है ।* 

इल्बर्ट-विधेयक के विवाद से भारतीयों की आँखें खुली । उन्होंने यह अनभव 
किया कि जहाँ यूरोपियनों के विशेषाधिकारों और स्थापित स्वार्थों का संबंध हैं, 
वहाँ न्याय की आशा नही की जा सकती और अपना समानाधिकार स्थापित करने 
के लिए उन्हें एक लम्त्रे संघषे के लिए त॑यार रहना चाहिए। इस विवाद ने भारतीयों 
को संगठित आन्दोलन का महत्त्व और मूल्य भी प्रदर्शित किया । ये शिक्षाएँ बड़े 
काम की थीं। 
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आठवाँ अध्याय 


वित्तीय निन्लेपण ओर स्थानीय स्वशासन 
(१) 


सन्‌ १८३३ से ही भारत के समस्त वित्तीय अधिकार सपरिषद्‌ गवनंर- 
जनरल के हाथों में केन्द्रित थे। 'सब प्रान्तों के सारे राजस्व की एक निधि होती 
थी। सपरिषद्‌ गवर्नेर-जनरल द्वारा ही व्यय का प्राधिकार दिया जा सकता 
था।" प्रान्तीय सरकारों को स्थानीय उपकरों (22$$८$) के अतिरिक्त कोई 
अन्य कर लगाने अथवा ऋण उगाहने का अधिकार नहीं था। अतः भारत- 
सरकार की अनुमति के बिना, प्रान्तीय सरकारें न तो कर लगा सकती थी, न 
ऋण उगाह सकती थीं और न व्यय ही कर सकती थीं । 


एक विस्तृत और विभिन्नतापूर्ण देश में उक्त केन्द्रीकरण के बहुत से दोष थे । 
भारत-सरकार को स्थानीय आवश्यकताओं का ज्ञान न के बराबर था और साथ ही 
उसे यह भी ज्ञात नही था कि राजस्व के स्थानीय अधिकरणो की किस प्रकार वंद्धि 
की जा सकती है । इस व्यवस्था में विभिन्न प्रदेश, केन्द्रीय राजस्व-कोष के समक्ष 
अपनी माँग रखने में अनुचित प्रतिद्वन्द्रिता करते थे और उन्हे मितव्ययिता के लिए 
कोई प्रोत्साहन नहीं था । जैसा कि सर जॉन स्ट्रेची ने कहा, सार्वजनिक आय का 
वितरण भ्रष्ट होकर छीना-झपटी में परिवर्तित हो गया था; जो उमग्रतम होता था 
उसी की जीत होती थी और उपयुक्तता पर कोई ध्यान नही दिया जाता था । 
स्थानीय मितव्ययिता से कोई स्थानीय लाभ नही होता था। अतः अपव्यय को रोकने 
के लिए उत्साह न के बराबर था। स्थानीय आय-बद्धि से, स्थानीय लाभ न होने के 
कारण, वहाँ की राजस्व-आय को बढाने का प्रयत्न, न्यूनतम था। * 

इस व्यवस्था के दोषों की ओर कितने ही अधिकारियों का ध्यान आकर्षित 
हआ था। जनरल डिकेन्स ने सन्‌ १८६० में ही सुधार के लिए सुझाव दिया था। 
अर्थ-सदस्य मि. लेग ने सन्‌ १८६१-६२ और १८६२-६३ में सरकारी बजट प्रस्तुत 
करने के समय अपने वक्तव्य में इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया था। सन्‌ 
१८६७ में सर रिचर्ड स्ट्रेची ने प्रान्तीय वित्त के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित योजना 
भी बनाई थी, किन्तु इस विषय पर लॉडं भेयो के समय तक कोई कार्यवाही नहीं 
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की गई। १४ दिसम्बर १८७० को लोड मेयो की सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकार 
किया । इस प्रस्ताव ने कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन किये और वित्तीय निक्षेपण की 
नीति आरम्भ की जो बाद में क्रमशः विकसित की गई। 


सन्‌ १८७०के प्रस्ताव ने प्रान्तीय सरकारों के लिए वाषिक अनुदान निश्चित 
किये और साथ में व्यय के उल्लिखित शीर्षकों को और उनसे होने वाली राजस्व- 
आय को उन्हें सौंप दिया । ये विभाग थे :---जेल, निबन्धन, पुलिस, शिक्षा, डॉक्टरी 
नौकरियाँ ( (८०४८० 8८7/शं८८४ ), मुद्रण, सड़क, सरकारी इमारतें 
और विभिन्न सा्वंजनिक सुधार । आय में कमी होने की दशा में स्थानीय कर लगाए 
जा सकते थे अथवा व्यय घटाया जा सकता था | वर्ष समाप्त होने पर यदि आय का 
कोई अंश व्यय न हो पाया हो तो उस पर केन्द्रीय राजस्व-कोष का कोई अधिकार 
नही हो सकता था। स्थानीय सरकार उस अंश को अपनी इच्छानुसार? अपने काम 
में ला सकती थी । प्रान्तीय सरकारों को कुछ शर्तो के अधीन नियुक्तियाँ करने 
का अधिकार भी दिया गया | इस सम्बन्ध में ये दो बातें आवश्यक थी कि एक तो 
किसी नियूक्ति का मासिक वेतन २५० रु. से अधिक नहीं हो सकता था और 
दूसरी बात यह थी कि नियुक्ततियों के वेतन की व्यवस्था नियत अनुदान में से ही 
की जानी थी । 


लॉड मेयो की सरकार ने यह आशा की कि नई व्यवस्था के कारण “अधिक 
समझदारी और मितव्ययिता से काम लिया जायगा; आशिक व्यवस्था में 
निश्चितता का वह अंश आ जायगा, जिसका अब तक अभाव था; और सर्वोच्च एवं 
प्रान्तीय सरकारों के व्यवहार और मनोभावों में अधिक सामंजस्य हो सकेगा। * 
साथ ही यह आशा की “कि स्वशासन के विकास के लिए, नगरपालिका संस्थाओं 
को सुदृढ़ करने के लिए और शासन-काय्॑ में भारतीयों और यूरोपियनों को 
अधिकाधिक साथ लेने के लिए प्रस्तावित नीति से, क्षेत्र विस्तृत होगा । $ 

इस नई व्यवस्था का मुख्य दोष यह था कि विभिन्न अनुदानों का निश्चय, 
१८७०-७१ में विभिन्न प्रान्तों के व्यय के आधार पर किया गया । तत्कालीन 
असाम्य को दूर करने, और प्रान्त की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार अनुदान 
निश्चित करने का प्रयत्न नहीं किया गया | जैसा कि डॉ० ज्ञानचन्द ने कहा है, 
“मितव्ययी प्रबन्ध होने के कारण अथवा केन्द्रीय सरकार तक पहुच में कठिनाई 
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होने के कारण अथवा पिछड़ेपन या अनुन्नत होने के कारण, जिन प्रान्तों का व्यय 
कम था, उन्हें, मितव्ययिता, दीनता अथवा पिछड़ेपन का दण्ड दिया गया ।”* 

इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि राजस्व की उगाही में मितव्ययिता 
लाने के लिए कोई प्रयत्न नही किया गया । इस प्रकार प्रान्तीय सरकारों का स्वार्थ 
अपनी आय के मितव्ययी उपयोग और समुचित वितरण में तो था, किन्तु 
सजस्व की उगाही मे ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था । इसके अतिरिक्त आबकारी और 
मुद्रांक (स्टाम्प) शुल्क में बड़ी धाँधलेबाजी की जाती थी और उगाही में सरकार 
को राजस्व की हानि होती थी ।” अतः १८७७ की योजनानुसार लॉर्ड लिटन की 
सरकार ने उगाही में प्रान्तीय सरकारों का स्वार्थ निहित करने का प्रयत्न किया । 

१८७७ की योजना को वाइसराय की परिषद्‌ के तत्कालीन अर्थ-सदस्य सर 
जॉन स्ट्रेची ने तैयार किया था । इस योजना के अनुसार व्यय के कुछ और शीर्षक 
भी प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिए गए । इनमें मालगुज़ारी, आबकारी, स्टाम्प, 
सामान्य शासन, लिखने का सामान, विधि और न्याय की गणना थी । इन सेवाओं 
के बदले में प्रान्तीय सरकारों का स्थायी अनुदान नहीं बढ़ाया गया वरन्‌ प्रान्त में 
उगाही हुई राजस्व की कुछ मदों में उनका साझा कर दिया गया । आबकारी, रसीद, 
विधि, न्याय आदि कुछ अधिकरणों से प्राप्त होने वाली राजस्व-आय प्रान्तीय 
सरकारों को इस शर्त पर दे दी गई कि इन अधिकरणों की अनुमानित आय के एक 
निश्चित परिमाण से अधिक आय होने पर सर्वोच्च सरकार उस अतिरिक्त परिमाण 
का आधा भाग ले लेगी और घाटा होने पर उसमें भी आधा साझा करेगी ।* 


प्रान्तीय सरकारों को वित्तीय नियंत्रण के अधिकार सौंपने का प्रयोग 
सुचारु रूप से चला। लॉड रिपन, उनके अ्थ-सदस्य मेजर बेरिंग (बाद में लॉ 
क्रोमर) तथा उनकी सरकार ने वित्तीय विषयों में प्रान्तीय उत्तरदायित्व को 
और अधिक बढ़ाने का निर्णय किया । यह निर्णय ३० सितम्बर १८८१ के प्रस्ताव 
द्वारा किया गया। 


१८८२ की योजना के अनुसार निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था तोड़ दी 
गई और प्रान्तीय सरकारों को राजस्व की कुछ मर्दे पूरी तरह दे दी गई और कुछ 
अन्य मदों में उनका साझा कर दिया गया । राजस्व की मदों को तीन वर्गों में विभा- 
जित किया गया :---सा म्राज्यीय, प्रान्तीय और विभाजित। प्रान्तीय वर्ग के राजस्त्र 
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पर प्रान्तों को पूर्णाधिकार दिया गया और विभाजित वर्ग के राजस्व पर प्रांतीय और 
साम्राज्यीय सरकार को प्राय: समान अनुपात में अधिकार दिया गया । साम्राज्यीय 
शी्षकान्तरगंत राजस्व,केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए था। मालगुज़ारी की साम्रा- 
ज्यीय शीर्षक में गणना की गई थी, किन्तु प्रान्तीय आय में कमी होने पर उक्त माल- 
गुज्ञारी आय का एक निश्चित भाग देकर पूर्ति करने की व्यवस्था की गई। साम्राज्यीय 
शीर्षक में सीमा-शुल्क, डाक और तार,रेलवे, अफीम, नमक, उपहार, टकसाल, होम 
चार्जेज़ और सेनिक विभाग की गणना थी । दीवानी विभागों और प्रान्तीय सावें- 
जनिक निर्माण-विभाग की आय पूर्ण रूप से प्रान्तीय थी । आबकारी, रसीद, वन 
और निबन्धन की मदें दोनों में विभाजित थी। अनिश्चितता को समाप्त 
करने के उद्देश्य से १८८२ के प्रस्ताव द्वारा पंचवर्षीय बन्दोबस्त की व्यवस्था चलाई 
गई। युद्ध और दुर्भिक्ष-सम्बन्धी असाधारण व्यय के बारे में स।म्राज्यीय और प्रांतीय 
सरकारों के पारस्परिक आर्थिक सम्बन्ध को भी प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया । 
साधारणतया, अत्यन्त असाधारण और विपत्तिपूर्ण परिस्थितियों के अतिरिक्त 
युद्ध के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों से कोई माँग नहीं की जा सकती थी। दुभिक्ष- 
व्यय के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों की शीघ्र और समय पर सहायता करने के 
लिए वचन दिया गया। बीमा और दुशभिक्ष-पीड़ितों की सहायता के लिए भारत- 
सरकार की १५ लाख पौण्ड की वाषिक बाँट में से, प्रान्तीय सरकारें अकाल के 
लिए विशेष निधि संग्रह कर सकती थी । 

इस प्रकार प्रान्तीय सरकारों की स्थिति में काफी सुधार हुआ। सन्‌ १८८४ 
में प्रान्तीय वित्त के असाधारण चढ़ाव-उतारों को रोकने के लिए हर प्रान्तीय सरकार 
के आकलन अवशेष ((7८46 09/970८८) की न्यूनतम सीमा निश्चित कर 
दी गई। १८८२ की इस व्यवस्था का १८८७ में, १८९२ में और फिर १८९७ 
में नवीकरण किया गया और उसके निहित सिद्धांतों को यथावत्‌ रखा गया। 
कितु प्रत्येक नवोकरण के समय पंचवर्षीय बन्दोबस्त की व्यवस्था के मुख्य दोष 
सामने आये । १८९६ में सर्वोच्च विधान-परिषद्‌ में बंगाल के उप-गवर्नर ने अपने 
भाषण में इन दोषों का इन शब्दों में वणंन किया:--- में, प्रति पाँच वर्ष बाद संशोधन 
करने की वतंमान व्यवस्था का विरोध करता हूँ। प्रान्तीय भेड़ को गिराकर 
उसके ऊन को पूरी तरह उतार लिया जाता है और नये रोयें बढ़ने तक उसे ठिठरन 
के लिए छोड़ दिया जाता हैं । प्रान्तीय व्यवस्था का इतिहास साधारणतया इस 
प्रकार हें“-पहले दो वर्षों में कृषणता और मितव्ययिता बरती जाती हैं और 
कामों को स्थगित किया जाता है, फिर दो वर्ष तक स्वाभाविक गति और 
विधि से काम किया जाता हैं और अन्तिम वर्ष में अवशिष्ट निधि का इस भय से 
अपव्यय किया जाता है कि कहीं संशोधन के समप प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ढंग से 
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सर्वोच्च सरकार बचे हुए परिमाण को छीन न ले। यदि यह बात चरित्र को गिराने 
वाली नहीं है तो कम-से-कम अनुचित अवश्य है । मेरी सम्मति में सर्वोच्च सरकार 
को हर पाँच वर्ष बाद प्रान्तीय भेड़ को उपर्युक्त प्रकार से नहों मूँईना चाहिए" 
यदि भारत-सरकार नवीनीकरण के हर अवसर पर यथासंभव कम परिवतेन करे 
तो स्थानीय सरकारों का बहुत बड़ा हित होगा। वह आर्थिक निश्चितता, जो १८७० 
को वतंमान योजना की एक मुख्य वस्तु थी, केवल इस प्रकार से ही व्यवहार में अनु- 
भव की जा सकती है ।* 
॥ ज) 

वित्तीय निक्षेपण की नीति के साथ स्थानीय स्वशासन के विकास को 
प्रोत्साहन देने की नीति का घनिष्ठ सम्बन्ध था। सन्‌ १८७० के प्रस्ताव-प्रवर्तेकों 
ने यह आशा की थी कि स्वशासन के विकास कें लिए, नगरपालिका-संस्थाओं को 
दृढ़ करने के लिए और शासन-कार्य में भारतीयों और यूरोपियरनों को अधिकाधिक 
साथ लेने के लिए, वित्तीय निक्षेपण की नीति से क्षेत्र विस्तृत होगा । 


० 


प्रेसीडेंसी नगरों में नगरपालिका सरकार १८७० से बहुत पहले से थी 
कितु अन्य नगरों में नगरपालिका-सरकार बनाने का प्रथम प्रयत्न सन्‌ १८४२ के 
एक्ट नं. दस द्वारा किया गया । इस एक्ट के अनुसार “हर सार्वजनिक स्थान के 
निवासियों को स्वास्थ्य और सुविधा की दृष्टि से श्रेष्ठतर प्रबन्ध करने का अधिकार 
दिया गया । * स्वेच्छा के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण किसी स्थान के दो 
तिहाई निवासियों के प्रार्थना-पत्र देने पर ही उक्त अधिकार का उपयोग किया जा 
सकता था ।४०७४: केवल एक नगर में उक्त प्रबन्ध किया गया किंतु वहाँ के 
निवासियों ने कर देना केवल अस्वीकार ही नहीं किया वरत्‌ उगाही करने वाले 
कलक्टर पर अनधिकार प्रवेश का अभियोग भी चलाया |? इस एक्ट को 
१८५० में रह कर दिया गया और भारत के विभिन्न प्रान्तों में नगरपालिका- 
संस्थाएँ बनाने के लिए उसी वर्ष का एक्ट नं. २४ बनाया गया। सन्‌ १८४२ का 
एक्ट, प्रत्यक्ष कर की व्यवस्था से बहुत अश्रिय हो गया था । सन्‌ १८५० के 
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एक्ट में परोक्ष कर के लिए अनुमति दी गई। यह एक्ट भी अनुज्ञाप्रद 
था:-- प्रत्येक प्रान्तीय सरकार को इस बात का अधिकार दिया गया कि 
वह एक्ट को किसी नगर में इस बात का विश्वास हो जाने पर ही 
कार्यान्वित करे, कि नगर-निवासो प्रार्थना-पत्र के पूरी तरह अनुकूल हैं । 
तदुपरान्त सरकार को मजिस्ट्रेट और कुछ अन्य व्यक्तियों को कमिश्नर नियुक्त 
करने का अधिकार दिया गया । कमिश्नरों की संख्या आवश्यकता पर निर्भर थी । 
इन कमिइनरों को नियम बनाने के विस्तृत अधिकार दिये गए । इन्हीं अधिकारों 
के अन्तर्गत वह चुंगी-कर, जो आजकल भारत में इतना प्रचलित है, पहली बार वैध 
हुआ ।”* इस एक्ट का उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त और बम्बई में ही विस्तुत रूप से 
लाभ उठाया गया । सन्‌ १८६३ में राजकीय सेना संमार्जन आयोग (7२०००/ 
479५9 59097"7 (4077775507 ) ने अपनी रिपोर्ट दी। इसकी सिफारिशों 
के फलस्वरूप विभिन्न प्रान्तों में नगरपालिका-एक्ट बनाए गए। बंगाल का एक्ट 
१८६४ में बना, मद्रास का १८६५ में, पंजाब का १८६७ में और उत्तरी पश्चिमी 
प्रान्‍्नत॒ का १८६८ में। इन एक्टों के अनुसार नगरपालिका बनाने के लिए, 
निर्वाचन का उपयोग करने का प्राधिकार दिया गया, कितु इसका उपयोग वस्तुतः 
केवल पंजाब और मध्यप्रान्त में ही किया गया । नवरनिरमित नगरपालिकाओं का 
मुख्य काम संमार्जन का सुधार था । 

सन्‌ १८७० के प्रान्तीय विनन-सम्बन्धी प्रस्ताव ने ऐसी नीति अपनाने की 
आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान दिलाया कि उसके फलस्वरूप शिक्षा, संमार्जन, 
निःशुल्क चिकित्सा और स्थानीय सार्वजनिक निर्माण के लिए निर्दिष्ट निधि की 
व्यवस्था द्वारा स्थानीय अभिरुचि, निरीक्षण और सावधानी को अभिव्यक्ति मिल 
सके । इस उद्देश्य से विभिन्न प्रान्तों में १८७१ और १८७४ के बीच नए नगरपालिका- 
एक्ट बनाए गए। इनमें अधिकार-वृद्धि के साथ निर्वाचन-सिद्धात के विस्तार की 
व्यवस्था की गई कितु केवल मध्य प्रान्त में ही सावंजनिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत 
रूप में सफलता के साथ अपनाया गया | १८८२ के स्थानीय स्वशासन-प्रस्ताव में 
१८७० की नीति के परिणामों का इन दाब्दों में सारांश दिया गया है:--- सन्‌ 
१८७० के बाद" बड़ी भारी प्रगति हुई थी । स्थानीय उपकरों से बहुत बड़ी 
आय हुई थी और कुछ प्रान्तों में आय-व्यवस्था को बिना किसी रोक-टोक के, स्थानीय 
निकायों को सौंप दिया गया था । नगरपालिकाओं की संख्या और उपयोगिता में 
भी वृद्धि हई थी। कितु देश के विभिन्न भागों की प्रगति में अब भी इतना बड़ा असाम्य 
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था कि उसके लिए विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों का कारण नहीं दिया जा सकता । 
कुछ स्थानों में स्थानीय प्रबन्ध के लिए परिगहीत सेवाएँ केन्द्रीय शासन के हाथों में 
सुरक्षित थीं। सभी स्थानों में पुलिस-कार्य के सम्बन्ध में नगरपालिकाओं से एक 
बडे परिमाण में खर्चा लिया जाता था कितु उस पुलिस पर उनका कोई नियंत्रण 
नहीं था । " 

लॉ रिपन की सरकार ने अपने १८८९१ के प्रान्तीय वित्त-सम्बन्धी प्रस्ताव के 
स्थानीय स्वशासन-विकास के विषय पर प्रान्तीय सरकारों की सम्मति आमंत्रित 
की थी। उसने अपने निजी प्रस्तावों को १० अक्तूबर १८८१ को प्रान्तीय 
सरकारों के पास भेजा और उनसे उस पर अपनी सम्मति प्रकट करने को कहा । 
फलस्वरूप १८८२ का स्थानीय स्वशासन-सम्बन्धी प्रसिद्ध प्रस्ताव बना । 

( ३ ) 

१८८२ के प्रस्ताव से भारत में स्थानीय स्वशासन कारगर रूप से आरम्भ 
हुआ। स्थानीय स्वशासन के विकास का प्रतिपादन“शासन में सुधार के मुख्य उद्देश्य 
से नहीं किया गया, वरन्‌ इस कारण कि वह “राजनीतिक और सामान्य जागृति के 
लिए एक उपकरण के रूप में वांछनीय था। “कुछ समय बाद स्थानीय ज्ञान और 
अनुराग के कारण स्थानीय शासन में कुशलता स्वतः बढ़ेगी ।/* सरकारी विभागों 
पर भार कम होगा और लोक-भावना से प्रेरित, शिक्षित और वृद्धि-कर वर्ग को 
काम देकर नये कार्यालय खोलने की माँग पूरी होगी।? प्रस्ताव में कहा गया कि 
“सरकारी अधिकारियों ने विगत प्रयत्नों में सदुद्देश्य से प्रेरित होकर कितु बार- 
बार हस्तक्षेप करके इन प्रयत्नों को कुचल दिया था।“४ तदुपरान्त प्रस्ताव ने 
भविष्य की नीति निर्धारित को । 

पहली बात तो यह थी कि केवल बड़े या छोटे नगरों में ही नहीं वरन्‌ सारे 
देश में स्थानीय मंडल बनाने थे। इन मंडलों की निश्चित निधि और उनके निश्चित 
दायित्व को स्पष्ट कर दिया गया था।४ गाम्य क्षेत्रों में स्थानीय परामशे-समिति की 
जगह इन्ही मंडलों को मिलनी थी। उनके कार्य में स्थानीय अनुराग बढ़ाने के लिए 
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और स्थानीय ज्ञान का उपयोग करने के लिए यह नियम बनाया गया कि. “इनमें 
से किसी मंडल का क्षेत्र किसी दशा में बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए ।”* यह 
सुझाव रखा गया कि बड़े-से-बड़ा क्षेत्र, तहसील या ताललका हो। इन स्थानीय 
मंडलों के ऊपर जिला-मंडल बनने थे । इन जिला-मंडलों को नियंत्रण के लिए कुछ 
अधिकार दिये गए । 

दूसरी बात यह थी कि प्रस्ताव में छोटे और बडे नगरों में स्थानीय शासन के 
निर्वाह और विस्तार के लिए व्यवस्था की गई थी। नगरों के मंडलों को यथासंभव 
स्वतन्त्र रखना था, कितु कुछ विषयों में ज्िला-परिषद के नियंत्रण-सम्बन्धी कुछ 
अधिकार हो सकते थे । 

तीसरी बात यह थी कि प्रस्ताव में यह निश्चित कर दिया गया था कि 
“सरकारी सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में कुछ संख्या की एक तिहाई से अधिक 
नही होनी चाहिए । * इस प्रकार शहरी और ग्राम्य दोनों प्रकार के मंडलों में 
गेर-सरकारी सदस्यों का प्राधान्य होना था। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य- 
काल दो वर्ष के लिए निश्चित था । 

चौथी बात यह थी कि सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल ने इस बात की सिफारिश 
की “कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, * निर्वाचन-व्यवस्था को 
अधिकाधिक व्यवहार म॑ छाया जाय साथ ही “हर प्रान्त को अपने लिए उपयुक्त 
व्यवस्था छाँटने के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रयोग करने का सुझाव दिया 
गया ।* यह कहा गया कि “साधारण मत, संचित मत, क्षेत्र विभागानुसार 
निर्वाचन, सारे नगर द्वारा निर्वाचन, न्‍्यूनाधिक अहंता द्वारा निर्वाचन, जाति 
और व्यवसाय के अनुसार निर्वाचन और साथ ही अन्य निर्वाचन-प्रणालियों का 
प्रयोग किया जा सकता हूँ । प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्देश्य 
से यह नियम बनाया गया कि मंडल के भारतीय सदस्यों के नाम के साथ उनके 
कार्य-काल की अवधि में रायबहादुर अथवा खाँ बहादुर की सम्मानार्थ उपाधि 
व्यवहार में लाई जाय । 

पाँचवीं बात सपरिषद गवर्नर-जनरल की यह इच्छा थी कि ग्राम्य और 
शहरी दोनों प्रकार के स्थानीय मंडलों के सभापति” यथासंभव गैेरसरकारी 
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व्यक्ति हों। उसका यह कहना था कि जब तक मुख्य कार्यपालिका-अफ़सर 
नगरपालिका और जिला-समिति के सभापति होंगे तब तक इन समितियों द्वारा, 
उनके सदस्यों का, स्थानीय प्रबन्ध-कार्य के लिए कोई वास्तविक शिक्षण नहीं 
होगा । और उस समय तक गेरसरकारी सदस्य स्थानीय विषयों में कोई सक्रिय 
दिलचस्पी भी नहीं ले सकेंगे।”* गैरसरकारी सदस्य ज़िले के कार्यपालिका 
अध्यक्ष के साथ भिड़ने की जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे । 

अन्त में प्रस्ताव ने स्थानीय मंडलों के समचित नियंत्रण की व्यवस्था की । 
यह नियंत्रण अन्दर से न होकर बाहर से होना था ।* कार्यपालिका-अधिकारियों के 
लिए नियंत्रण के दो अधिकार सुरक्षित किये गए । पहला अधिकार तो यह था कि 
“कुछ कार्यवाहियों को मान्य बनाने के लिए उनकी स्वीकृति आवश्यक थी । 
इन कामों में निम्न बातों की गणना थी:---ऋण उगाहना, अधिकृत करों के अतिरिक्त 
अन्य कर लगाना, नगरपालिका-सम्पत्ति को हस्तान्तरित करना, साम्प्रदायिक 
प्रश्नों से सम्बन्धित विषयों में हस्तक्षेप, साव॑जनिक शान्ति को प्रभावित करने 
वाले विषय, इत्यादि। दूसरा अधिकार यह था कि स्थानीय भासन, विद्येष परि- 
स्थितियों में मंडल की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता था और उसे रह कर सकता 
था। साथ ही किसी महत्त्वपूर्ण कत्तंव्य की दीघंकालीन उपेक्षा की दशा में, स्थानीय 
शासन को मंडल का निलम्बन करने का अधिकार दिया गया। जब तक उक्त 
उपेक्षित कत्तंव्य का संतोषप्रद रूप से पालन न हो, तब तक मंडल का कार्य करने 
के लिए स्थानीय सरकार द्वारा कुछ व्यक्तियों को नियक्त करने की 
व्यवस्था थी ।॥ * 

सन्‌ १८८३-१८८४ में, उक्त प्रस्ताव जारी होने के कुछ ही समय बाद, 
उसकी नीति को कार्यान्वित करने के लिए, विभिन्न प्रान्तों में स्थानीय स्वशासन 
एक्ट बनाये गए। 
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नवाँ अध्याय 


भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरंभ 
( १) 


भारती यइतिहास में सन्‌ १८६१ से लेकर १८९२ तक के युूग का, राष्ट्रीय 
आन्दोलन के उदय के कारण एक स्थायी महत्त्व है । सन्‌ १८८५ में, दिसम्बर के 
२८, २९ और ३० दिनांक को देश के विभिन्न भागों से ७२ प्रमुखभारत वासी, 
राजनीतिक काम के लिए एक सर्वेंसम्बन्धित कार्यक्रम निश्चित करने के उद्देश्य से 
बम्बई में एकत्रित हुए । “भारतीय इतिहास में, इतना महत्त्वपूर्ण और व्यापक 
सम्मेलन, इससे पहले कभो नहों हुआ था ।* | 

इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भ के 
बारे में कितने ही कारण बताये गए है । छाला लाजपतराय के अनुसार इनमें से 
मुख्य कारण था--प्रवर्तेकों का साम्राज्य को छिन्न होने से रोकने के लिए तीक्न 

इच्छा । 

पिछली शताब्दी की आठवीं दशाब्दी में भारतीय स्थिति निश्चित रूप से 
विस्फोटक थी । १८७७ के दुर्भिक्ष के बाद असन्तोष बराबर बढ़ रहा था। कांग्रेस 
के पिता, मि० ह्य म ने देश के विभिन्न भागों के सरकारी प्रतिवेदनों (॥2]0075) को 
देखा था। इनके अनुसार सर्वेंसाधारण में असन्तोष उफन रहा था और उनकी 
उमग्रता बढ़ रही थी। यह संभव था कि शिक्षित वर्ग में से कोई चिढ़ा हुआ नवयुवक 
आगे आकर जन-संगठन करने लगता और--- उसे राष्ट्रीय विद्रोह में परिणत कर 
देता ।”* कम-से-कम मि० ह्यूम के विध्वासानुसार भारत में एक भयंकर विस्फोट 
का तात्कालिक संकट निश्चय रूप से वर्तमान था। सर विलियम वेडरबने के अनुसार 
बम्बई-प्रेसीडेन्सी के दक्षिण भाग में तो उपद्रव फूट भी पड़े । इनका आरम्भ इधर- 
उधर की छोटी डकंतियों से हुआ * * * * बाद में डाकुओं के इन दलों का दमन पुलिस 
की सामर्थ्यं के बाहर हो गया; तब पूना का सारा संन्य-दल उन्हें दबाने को भेजा 
गया । ' * “ ** अधिक शिक्षित वर्ग में से एक नेता मिल गया, जो अपने-आपको 
शिवाजी द्वितीय कहता था। उसने सरकार को चनौतियां दीं और (बम्बई के गवर्नर) 
सर रिचड़ टेम्पूल के सिर के लिए ५०० रुपये का पुरस्कार घोषित किया और जिस 
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भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ १२५ 


प्रकार से मराठा-शक्ति ने आरम्भ में अपने-आपको स्थापित किया था, उसी प्रकार 
से राष्ट्रीय विद्रोह का नेतृत्व करने का दावा किया ।* 

लाला लाजपतराय इस निष्कर्ष पर पहुँचे :--- अतः इन दोनों नेताओं (मि० 
ह्ाम और सर विलियम वेडरबंन) के शब्दों में कांग्रेस का तात्कालिक उद्देश्य, 
ब्रिटिश साम्राज्य को इस संकट से बचाना था ।*१ 


यह असंभव नहीं हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में बचाने, और 
साथ ही ब्रिटिश सम्पर्क से उत्पन्न शक्ति के निष्क्रमण के लिए कांग्रेस का सुरक्षा- 
छिद्र के रूप में उपयोग करने के विचार, सिविरू सबिस से निवृत्त, कांग्रेस के इन 
दोनों नेताओं के मस्तिष्क में रहे हों। किन्तु यह विश्वास करना कठिन हे कि दादा- 
भाई नौरोजी, डब्ल्यू. सी. बनर्जी, फीरोजशाह मेहता, तेयबजी, रानाडे, तैलंग और 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी-जेसे भारतीय नेता इस उद्दृश्य से प्रेरित थे। जेसा कि लाछा छाज- 
पतराय ने स्वीकार किया है, स्वयं मि० ह्य म भी अन्य एवं उच्चतर उद्देश्यों से 
विशेष रूप से प्रेरित थे 'ह्यूम को स्वतन्त्रता का व्यसन था। दुःख और दरिद्रता के 
दृश्य से उनका हृदय कराह उठता था। भारतवासियों के प्रति अपने देशवासियों के 
'कायरता-पूर्ण' व्यवहार से उन्हें बड़ा क्षोभम होता था ।* * ' 'इतिहास के गम्भीर 
अध्ययन से उन्हें यह बात भलीभाँति ज्ञात थी कि कोई भी सरकार, चाहे वह 
राष्ट्रीय हो अथवा विदेशी हो, साव॑जनिक माँगों को केवल नीचे से दबाव पड़ने 


पर ही स्वीकार करती है। * *' अतः: वह यह चाहते थे कि भारतवासी अपनी 
स्वतन्त्रता के लिए प्रहार करें।.... . प्रथमारंभ था संगठन। फलत: उन्होंने 


संगठन के लिए मंत्रणा दी । * 

इस प्रकार यह स्पष्ट हूँ कि कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने 
की इच्छा का कोई बहुत बड़ा महत्त्व नहीं था। वस्तुतः काफी समय से, कितनी ही 
दक्तियाँ काम कर रही थी। उनके फलस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन का उदय हुआ। 
सन्‌ १८८० के पश्चात्‌ इस आन्दोलन को जन्म देने वाली मुख्य बातों को छे शीषंकों 
में विभाजित किया जा सकता है :-- 


(१) पदिचम के राजनीतिक आदशों की प्रेरणा; (२) धामभिक 
पुनरुत्थान और भारत के प्राचीन वेभव के प्रति श्रद्धाभाव; (३) आर्थिक 
असन्तोष और ब्रिटिश आश्वासनों के पूर्ण न किये जाने के कारण 
निराशाभाव; (४) भारतीय समाचार-पत्रों का और साथ ही देशी साहित्य का 
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१२६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


प्रभाव; (५) संचार साधनों का विकास और साम्राज्ञीय दरबारों का आयोजन ; 
और (६) शासक जाति के उद्धत एवं अहंकारपूर्ण व्यवहार के कारण, जातीय 
भावनाओं में कट॒ता की वृद्धि, लॉर्ड लिटद का प्रमत्त एवं अविवेकपूर्ण शासन 
और हत भाग्य इल्बटे-विधेयक के सम्बन्ध में यूरोपियनों तथा आंग्ल भारतीयों 
द्वारा उमग्रता और संगठित तीकण प्रचार का प्रदर्शन । 

भारत की राजनीतिक जागृति में पश्चिमी शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव रहा 
है । उसके द्वारा भारतवासी सर्वोत्तम अंग्रेजी विचारों के---मिल्टन, बर्क, मिल, 
मैकॉले, स्पेन्सर आदि के ग्रन्थों के--सम्पर्क में आये। पश्चिमी शिक्षा ने भारत- 
वासियों में स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता, स्वरशासन आदि के जीवन-प्रेरक विचार भरे और 
फलत: उन्हें देश की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति" से असन्तुष्ट कर दिया और वे 
स्वशासन सस्थाओ के लिए तथा नौकरियों में श्रेष्ठतर स्थानों के लिए माँग करने 
लगेन द्रदर्शी अंग्रेजों ने इस परिणाम की पहले हो प्रत्याशा की थी। लॉर्ड मेकॉले 
ने कहा था कि यूरोपीय शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक दिन वे (भारतबासी ) 
यूरोपीय संस्थाओं के लिए माँग करेंगे / और आग्ल इतिहास के लिए वह अधिक- 
तम गये का दिन होगा ।* साथ ही पश्चिमी शिक्षा ने समचे भारत को एक 
राष्ट्र-भाषा का मूल्यवान उपहार दिया। इसी के माध्यम से भारतवासियों के लिए, 
परस्पर निकट आना, विचार व्यक्त करना और सभाओ तथा सम्मेलनों में 
मिलकर सर्वसम्बन्धित कार्यक्रम बनाना, सभव हुआ । 

पश्चिम के साथ वास्तविक, व्यक्तिगत सम्पर्क के कारण, अंग्रेजी शिक्षा के 
उक्त परिणाम और भी प्रखर हो उठे । भारतीय नवयुवक उच्च शिक्षा के लिए 
इंग्लेणड गए; साथ ही अन्य भारतवासी अन्य उद्देश्यों से विदेश गये। विदेशों में 
अपने प्रवास से, ये भारतवासी, स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं की कार्य-विधि से 
विशेष रूप से परिचित हुए। इस प्रवास ने उन्हें स्वतन्त्रता का मूल्य सिखाया और 
उनके मस्तिष्क से दीनतापूर्ण एवं दास्य-मनोव॒त्ति को दूर किया । विदेशों से लौटने 
वाले भारतीयों को यहाँ का दासतापूर्ण वातावरण खलता था और वें उद्विग्न और 
असन्तुष्ट होते थे । उनका यह असन्‍्तोष संक्रामक सिद्ध होता था। 





१. पश्चिमी शिक्षा के तात्कालिक परिणाम अच्छे नहीं थे । इस नई शिक्षा-सुरा ने 
बहुत से तरुण भारतीयों को बिलकुल भ्रष्ट कर दिया और उन्हें अराष्ट्रीय 
बना दिया । वे ब्री यूरोपीय बातो का अनुकरण करने लगे । “अत्यधिक 
मद्यपान और साथ ही विचार, रुचि और चरित्र का असंयम व्यापक हो गया ।” 


२. 9796०6९65$ ० 4.04 'ैबटबप१३५., वणए 7०0 7833. 
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भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ १२७ 


(२) 

इसी दिशा में एक दूसरी बात का प्रभाव हुआ । यूरोपीय विद्वानों ने प्राचीन 
भारतीय साहित्य का अध्ययन किया और पुरानी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की 
प्रशंसा की । मेक्समूलर, मोनियर विलियम्स, रौथ, सेसून बुर्नफ़ आदि प्रसिद्ध 
विद्वानों ने (संस्कृत भाषा की सम्पन्नता एवं श्रेष्ठता का *' * “उसके ऐतिहासिक 
एवं साहित्यिक मह॒त्तव का ' **** ( संक्षेप में ) भारतीय सभ्यता के आधारभूत 
हिन्दू साहित्य का' * * "केवल पश्चिमी जगत्‌ के लिए ही नहीं, वरन्‌ स्वयं भारत के 
लिए भी प्रकटीकरण किया ।”* 

इस सम्बन्ध में विभिन्न धामिक सुधारकों का काम और भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
था। लोगों ने उस खाई को अनुभव किया, जो सन्‌ १८६१-१८९२ के भारत और 
उस प्राचीन युग के भारत में थी, जब वेद और उपनिषद्‌ प्रकट किये गए थे और जब . 
अन्य धामिक एवं दार्शनिक ग्रन्थों की रचना की गई थी । राष्ट्रीय आन्दोलन के 
पूवंगामी एवं प्रेरक, धामिक सुधार-आन्दोलनों मे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, 
आयंसमाज, थियोसॉफ़ोी और श्री रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानन्द के 
उपदेशो का समावेश था। ये सुधार-आन्दोलन, मुख्यतः धामिक होने के साथ ही. 
राष्ट्रीय भी थे। इन्होंने भारतवासियों को अपने महान उत्तराधिकार के प्रति सचेत 
किया और उनमे राष्ट्रीय भावना जाग्रत की । धर्म ने राष्ट्रीयता को प्रेरित किया । 

( ३ ) 

जैसा कि मि० गैरट ने कहा है, राष्ट्रीयता में शिक्षत वर्ग का अनुराग, हमेशा 
ही, कुछ हृद तक आथिक और कुछ ह॒द तक धारमिक कारणों से हुआ हैं ।”* यह 
निविवाद सत्य हैं कि देश की आथिक स्थिति के ह्वास ने और सरकार की 
अराष्ट्रीय आथिक नीति ने, भारतीयों के उच्च पदों से बहिष्कृत करने की नीति 
के साथ मिलकर, भारतवासियों में ब्रिटिश विरोधी और राष्ट्रीय भावना को 
जाग्रत करने में बहुत बड़ा प्रभाव डाला । 

विदेशी मशीन से बने माल के साथ प्रतिद्वन्द्विता न कर सकने के कारण, भारत 
के उद्योग-धंधे नष्ट हो गए थे और देश निर्धन होता जा रहा था। सरकार ने 
संरक्षण देने और सहायता करने के स्थान पर,इंग्लेण्ड के स्वार्थ के लिए मुक्त व्यापार 
की नीति को जान-बूझकर अपनाया और उन धंधों के विनाश में सहयोग दिया । इस 
पुस्तक के सातवें अध्याय में कपास सीमा-शुल्क-सम्बन्धी विवाद का विवरण दिया 
जा चुका है । उक्त विवाद के कारण व्यावसायिक एवं उद्योग वर्गों की सदृभाव- 
नाएँ समाप्त हो गई थीं। हस्तशिल्प नष्ट हो जाने के कारण धरती (कृषि ) पर दबाव 
१. 0770 एावा8, 022०९ 80. 
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१२८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


प्रति दिन बढ़ रहा था; विभिन्न दोषों के कारण कृषि की दशा भी अच्छी नहीं थी । 
विनिमय नीति अस्वाभाविक थी और ब्रिटिश व्यावसायिक हितों पर निर्भर थी । 
इन दोनों बातों ने दोषों को और भी प्रवर बना दिया था। झासन-व्यवस्था अत्यन्त 
व्ययपूर्ण थी। विदेशी राज्य के कारण, बहुत बड़ी धनराशि देश से बाहर जाती थी । 
सर्वंसाधारण की निर्धनता स्थायी हो गई थी और उन्हें कुचछे डालती थी और 
वर्षा के अभाव में दुर्भिक्ष पड़ते थे । शिक्षित वर्गों की स्थिति भी आशिक दृष्टि से 
अनिश्चित थी । उनकी संख्या द्रत गति से बढ़ रही थी । वे औद्योगिक और व्याव- 
सायिक जीवन के लिए अयुक्त थे--क्योंकि तत्कालीन शिक्षा का एक-मात्र 
उहेश्य था, सरकारी नौकरियों के लिए आदमी तैयार करना । किन्तु नौकरी के 
उच्च पदों के लिए द्वार बन्द था और छोटी नौकरियों में वेतन बहुत कम था और 
उन नौकरियों की संख्या भी स्वाभाविक रूप से सीमित थी । शिक्षित वर्ग में बेकारी 
बढ़ रही थी। हर मजेस्टी की उद्घोषणा और अन्य घोषणाओं ने बड़ी >ची आशाएँ 
जाग्रत की थी--किन्तु लॉर्ड लिटन की स्पष्टवादिता ने क्षोभ और असन्तोष उत्पन्न 
कर दिया था | इस विषय में यह बात ध्यान रखने योग्य हें कि भारत में सबसे पहला 
संगठित आन्दोलन १८७७-७८ में भारतीय सिविल सर्विस के सम्बन्ध में हुआ । 
इसका संगठन कलकत्ते की इंडियन एसोसियेशन ने किया था। सन्‌ १८७७ में 
२५ मार्च को कलकत्ते के टाउन-हॉल में एक विराट सभा हुई “जो इसी सम्बन्ध में 
समस्त भारत के लिए ऐसी ही और अधिक विराट सभाओं की पूर्वंगामिनी थी ।/* 
सिविल सब्विस के प्रश्न पर एक स्मरण-पत्र स्वीकार किया गया और लाल मोहन 
घोष को इंग्लेण्ड जाकर हाउस आँव कॉमन्स में स्वयं ही उसे प्रस्तुत करने के लिए 
नियुक्त किया गया । 


इस आन्दोलन के सम्बन्ध में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सारे देश का दौरा किया 
था। उन्होंने इस आन्दोलन का महत्त्व इन शब्दों में व्यक्त किया है :--- 


“आन्दोलन तो साधन था; परीक्षाएँ प्रतिद्वन्द्रिता के लिए अधिकतम सीमा 
बढ़ाने की, और समकालिक परीक्षा की व्यवस्था करने की, उद्देध्यों में गणना थी; 
किन्तु इन सब बातों की तह में, सिविल सर्विस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य, भारत- 
वासियों में एकता और सुदृढ़ता की भावना को जाग्रत करने का विचार था ।/* 





१. 'सारे देश में--लाहौर, अमृतसर, मेरठ, इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, 
लखनऊ, अलीगढ़, बनारस, बम्बई, सूरत, अहमदाबाद, पूना और मद्रास 
में सभाएँ हुई । हिद्राग7676९ : ४ 'रिवव07 ॥ प6 'चैदवताए 
792० 4.4 से अनूदित । 

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४४. 


भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ १२९ 


(४) . 

अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों ने, जिनके मालिक और 
'सम्पादक भारतीय ही थे,राष्ट्रीय जागृति को उत्पन्न किया और उसका पोषण किया । 
देश के ऑग्ल भारतीय और भारतीय समाचार-पत्रों के बीच एक बड़ी खाई थी । 
आग्ल भारतीय पत्र राष्ट्रीयता-विरोधी थे और सदा सरकार का पक्ष छेते थे। वे 
दासक और द्यासित जातियों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता 
की नीति को व्यवहार में लाने के कट्टर विरोधी थे। दूसरी ओर भारतीय पत्र राष्ट्र- 
वादी, सरकारी नीति के आलोचक और जातीय समानाधिकार के प्रतिपादक थे । 
इसके अतिरिक्त वे पत्र, देश का शासन और नियंत्रण करने के लिए , भारतीयों के 
अधिकार का भी प्रतिपादन करते थे। सरकारी और गैर-सरकारी आंग्ल-भार- 
तीयों का यह सामान्य आक्षेप रहा है कि भारतीय पत्रों का--विशेषकर अंग्रेजी 
भाषा के पत्रों का--दृष्टिकोण द्रोहात्मक रहा हैं । इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं है 
कि भारतीय पत्रों ने विभिन्न (सपादन सम्बन्धी ) कानूनों और अध्यादेशों के कारण 
बड़ी क्षति उठाई है और उन्होंने स्वदेश की बहुत बड़ी सेवा की है। आरम्भ में 
कोई राष्ट्रीय मंच नहीं था और उसका काम समाचार-पत्रों ने ही किया । उन्होंने 
शिक्षित वर्गों को जगाया और उनमें स्वदेश-भक्ति की भावना और राष्ट्रीय चेतना 
के बीज बोये । भारतीय पत्रों ने भारतीय राष्ट्रीयता और राजनीतिक सुधार के 
पक्ष में निरन्तर प्रचार किया | यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिलाना उचित होगा 
कि विभिन्न भाषाओं में --विशेषकर बंगला में --लोक-साहित्य के विकास ने 
महत्त्वपूर्ण काम किया। बंकिमचन्द्र चटर्जी-विरचित “आनन्द मठ' को कुछ लोगों ने 
“आधुनिक बंगाली देशभक्ति की गीता” कहकर पुकारा है । इसी पुस्तक में वन्दे 
मातरम्‌' मान पहली बार सामने आया | “आनन्द मठ ने बंगाल में क्रान्तिकारी 
राष्ट्रीयता की पाठय पुस्तक का काम किया । 

(५) 

आधुनिक यातायात के विकास ने भी राष्ट्रीय भावना की वृद्धि में सहायता 
की । संचार साधनों ने विस्तृत देश को एक सूत्र में गूथ दिया और भौगोलिक ऐक्य 
सुस्पष्ट हो गया । अब, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के सिविल स्विस-सम्बन्धी अखिल भार- 
तीय दौरे की तरह, राष्ट्रीय पैमाने पर प्रचार करना, और अत्यधिक दूरी के कारण 
विच्छिन्न लोगों में राष्ट्रीयता और एकता की भावना भरना संभव हो गया । 

१८७७ में इंग्लेण्ड की महारानी द्वारा नई उपाधि धारण करने के समय, 
वाइसराय ने उसकी घोषणा के लिए दिल्ली में एक विशाल दरबार किया और 
इसमें सम्मिलित हीने के लिए देश के प्रत्येक भाग से राजा, नवाब और सामनन्‍्त 
आदि आए । यह.देखकर राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं को अखिल भारतीय सम्मेलनों का 
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आयोजन करने और अखिल भारतीय पैमाने पर राष्ट्रीय संस्था के संगठन करने का 
विचार सूझा । १८७७ के इस दरबार-समारोह पर भारतवासियों को बड़ा रोष 
हुआ, क्योंकि उस समय देश एक बहुत बडे अकाल के चंगुल में था । 
किन्तु इस ऐद्वर्यपूर्ण प्रदर्शन द्वारा संयक्त भारत का भान होने के कारण 
मि. अम्बिकाचरण मजूमदार ने उसे छल्मवेश में आशीर्वाद: बताबा ॥* * 
(६) 

राष्ट्रीय एकता की भावना का निर्माण करने वाले कारणों में, शासकों और 

शासितों के बीच, जातीयता की कटु भावनाओं में वृद्धि का एक प्रमुख स्थान है । 


१८५७ के विद्रोह से पहले भारतीयों और अंग्रेजों के पारस्परिक सम्बध 
घनिष्ठ एवं मित्रतापूर्ण थे। उस समय कोई वर्णगत अथवा जातिगत पक्षपात नहीं 
था । अंग्रेज संख्या में बहुत थोडे थे और भारतीयों के घनिष्ठ सम्पर्क में रहते थे । 
अन्तर्जातीय विवाह भी होते थे जिनसे कितने ही प्रसिद्ध वंश अस्तित्व में आए । 
इनके अतिरिक्त अस्थायी और अनियमित सम्बन्ध भी होते थे ।* किन्तु विद्रोह 
के बाद ये सब बातें बदल गई । 


ब्रिटिश भारत के इतिहास में, १८५७ के विद्रोह ने एकदम काया-पलट कर 
दी । शासकों और शासितों के पारस्परिक सम्बन्ध बिलकुल बदल गए। अंग्रेजों के 
हृदय में भारतवासियों के प्रति अविश्वास भर गया और जनता के प्रति सरकार 
की सारी नीति बदल गई। विद्रोह के कारण जो अविश्वास की नीति बनी, उसी 
के फलस्वरूप भारतीयों का--इनमें अत्यन्त राज-भक्‍त भी सम्मिलित थे--- 
वास्तविक शक्ति अथवा महत्त्व के स्थानों से--जंसे सेना, पुलिस, विदेश और 
राजनीतिक विभाग से---बहिष्कार किया गया; सारे देश का निःश्षस्त्रीकरण किया 
गया और शास्त्र-एक्ट को बड़ी क्षुद्रता के साथ कार्यान्वित किया गया, और सेन्‍्य 
शक्ति द्वारा स्वंसाधारण को आतंकित किया गया। इन बातों से एक ओर तो 
जनता में कटुता, घृणा और अवज्ञा की भावना बढ़ी और दूसरी ओर दीनता 
और दास्य मनोवृत्ति? बढ़ी । ऐसी दशा में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच आदर, 
मित्रता और सहृदयता की भावनाओं का बना रहना असंभव हो गया । 
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३. विद्रोह ने इस बात को प्रकट किया कि अंग्रेज अपने पूर्वाधिकारियों से श्रेष्ठतर 
नहीं थे । नादिरशाह की तरह अंग्रेजों ने भी दिल्ली में कत्ले-आमस किया। 
मुगलों ने गाँवों को जलाकर, दोषी और निर्दोषी, सभी की हत्या करके अपनी 
सत्ता जमाई | अंग्रेजों ने उस परम्परा का पालन किया। अंग्रेज धुप्त शत्रु हो 
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विद्रोह के बाद, भारत में आने वाले अंग्रेज नवयुवकों के मस्तिष्क में भार- 
तीयों के बारे में बड़ी विचित्र धारणाएँ होती थीं। बे, पंच के तत्कालीन हास्य-चित्रों 
के अनुसार) भारतीयों को ऐसा जन्तु समझते थे, जो आधा वनमानृष और आधा 
नीग्रो था, और जिसे केवल भय द्वारा ही समझाया जा सकता था, और जिसके लिए 
जनरल नील और उसके साथियों का घृणा और आतक का व्यवहार ही उपयुक्त था। 
जब भारत आने पर वे अपने उन देशवासियों के सम्पक में आते थे जिन्हें विद्रोह के 
भयंकर अनुभव थे, तो भारतीयों के प्रति उनकी घृणा की भावनाएँ, दृढ़तर हो जाती 
थीं । ऐसे व्यक्तियों के लिए भारतीयों के साथ स्वतन्त्रता के साथ घुलना-मिलना 
और उनके साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना असंभव था। अत: उन लोगों 
ने अपनी छावनियाँ और बस्तियाँ अलग बनाई । साथ ही उन्होंने अपने लिए एक 
विचित्र व्यवहार-नीति बनाई । मि० गेरट के अनुसार इसके तीन महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 
थे : एक तो यह कि एक यूरोपियन का जीवन, कितने ही भारतीयों के जीवन के 
बराबर था। दूसरा यह कि “ प्राच्य देशवासी केवल भय को ही समझता था ।” 
तीसरा यह, कि वे वहाँ (भारत में ) लोक-हित के लिए नही, वरन्‌ अपने त्याग के 
फलों का स्वाद लेने के लिए, और साथ ही अपने निजी लाभ के लिए आये थे।* इन 
बातो के भयंकर परिणाम हुए और भारतीयों तथा अंग्रेजों के बीच की खाई बराबर 
बढ़ती गई । 

आग्ल-भारतीयों की मनमानी और आतंकपूर्ण नीति भारतीयों को विशेष 
रूप से खटकती थी । १८७२ में मलेरकोटला के उपद्रव में, बिना अभियोग-निर्णय 
किये, ४९ सिखों को तोप से उड़ा दिया गया।* इसके अतिरिक्त और बहुत-सी ऐसी 
घटनाएँ बार-बार हुई जिनमें अग्रेजों ने भारतीयों की हत्या की अथवा उनके साथ 
बर्व रतापूर्ण व्यवहार किया । * इन अपराधों के लिए या तो कोई दंड ही नहीं दिया 





गए । विद्रोह के बाद आत्म देन्‍्य की वह भावना आरम्भ हुई जो ऐसी परि- 
स्थितियों में स्वाभाविक थी। (द्यापवा: 2. गातवीया (+ए्राशा- 
(87"५, [02286 44. 

१. उपर्यक्त पुस्तक, पृष्ठ ४५. 

२. (८77४४ : उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४४. 

३. ९४ 97 सलाएए ए०स्‍ाणा:--मी0त गाए फुधा। 4 <७7 एटटथ)] 
70ग्रा8ह तप्रतंणह एए इटाएंट6 का सावा॥ 77076 #2८ए०४7९ 
बाते डा0०टातप४ परीथा (2082८ ९४८८पर05. 

४. वफ्माटठ06076 0०काइणा : एाएफ्टानईं रिपांट गा वा. 
7०2० 280. से अनूदित उद्धरण :--बैरकपुर के एक प्रतिष्ठित 
वकील की बबरतापूर्ण ढंग से हत्या करने के अपराध में, 
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गया अथवा केवल साधारण-सा जुर्माना कर दिया गया। उपर्युक्त बातों ने सर्वे- 
साधारण के मस्तिष्क में घृणा की ज्वाला को जीवित बनाए रखा । साथ ही जब 
कभी उपर्युक्त प्रकार की घटनाएँ होती थीं तो सरकारी और ग्रेर-सरकारी सभी 
अंग्रेज उनका समर्थन करते थे और आंग्ल-भारतीय पत्र उग्र आन्दोलन खड़ा कर 
देते थे । इन बातों से स्थिति और भी बिगड़ जाती थी। सर हेनरी कॉटन लिखते हें: 
“यदि किसी चाय के रोपक पर किसी असहाय कुली को निर्दयतापूर्वक पीटने का 
अभियोग चलाया जाता हैँ, तो उसका निर्णय करने के लिए चाय के रोपकों की 
जूरी बनाई जाती है । यह जूरी स्वाभाविक रूप से अभियुक्त के पक्ष में होती है । 
यदि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से या अन्य किसी कारण से दोष-सिद्धि होती हूँ 
तो अंग्रेजों का सारा जनमत उस निर्णय की निन्दा करता हैं। आंग्ल-भारतीय 
समाचार-पत्र अग्नि में आहुति डालते हे और अपने पत्र में इस विरोध को व्यक्त 
करते हैँ । अपराधी के व्यय के लिए चन्दे की उगाही की जाती हैं। प्रभावशाली 
व्यक्तियों द्वारा सरकार के लिए स्मरण-पत्र त॑यार किये जाते हें और उनमें अभि- 
युक्त के छटकारे के लिए निवेदन किया जाता हैं ।”* इसका स्वाभाविक परिणाम 
था जातीय कटता में वृद्धि । जैसा कि मि० गेरट ने संकेत किया है, भारतीय 


राष्ट्रीयता की बढ़ोतरी में उक्त कटुता की भावना का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ । 
कं 
लाई लिटन के राज्य-काल के हा बहुत सी घटनाएँ हुई जिनके 
फलस्वरूप भारत में जातीय विरोध और कदुता की भावनाओं में वृद्धि 
हुई। साम्राज्यीय दरबार समारोह के समय, भारतीय लोग भीषण दुभिक्ष 
की भयंकर कठिनाइयों में मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे। “इस दरबार 
के अतिरिक्त, काबुर पर स्वेच्छानुसार आक्रमण किया गया*** 'और 


दूसरा अफ़गान-युद्ध हुआ; रूसी आतंक के कारण सेना में बहुत बड़ी 
वृद्धि की गई और वैज्ञानिक ढंग से मुरक्षा सीमा बनाने के लिए काफी व्यय किया 


करण किया गया (किन्तु यूरोशियनों को नहीं छेड़ा गया ) ; देशी पत्रों का मुखा- 





तोपखाने के तीन आदमी अभियुकक्‍त हुए किन्तु उनको केवल सात 
वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया । इस पर एक 
सेनिक अधिकारी ने कहा कि संसार के अन्य किसी भाग में इन 
आदमियों को फाँसी की सजा दी जाती । इस पर लन्दन के एक पत्र ने कहा 
कि नाम जाने बिना यह विश्वास करना कठिन है कि भारत में ऐसा भी कोई 
अंग्रेज है जिसकी उक्त अधिकारी की सी सम्पति है ।” 
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रोधन किया गया; लंकाशायर के स्वार्थ के लिए कपास-सीमा-शुल्क का बलिदान 
किया गया ।”* उपर्युक्त सारी बातें भारतवासियों के लिए अत्यन्त अरुचिकर 
थीं और उनका प्रबल विरोध हुआ और उनके कारण, सर्वेसाधारण में प्रचार 
और आन्दोलन के लिए विभिन्न भारतीय संस्थाओं का संगठन किया गया । 

किन्तु अभी अखिल भारतीय संगठन को अस्तित्व में लाने के लिए स्थिति 
परिपक्व नही हो पाई थी । इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने के लिए अभी 
इल्बटं विधेयक पर आंग्ल-भारतीय आन्दोलन, और शासक वर के क्षुद्र स्वार्थ 
उसके जातीय अहंकार तथा उसकी उग्रता का प्रदर्शन होना आवश्यक था। * 

(८) 

इल्बर्ट विधेयक-सम्बन्धी विवाद में भारतीयों की असफलता ने प्रान्तों की 
जनता को जगाया और तीन प्रेसिडेन्सियों में पिछले कुछ समय से जो राजनीतिक 
संस्थाएँ काम कर रही थीं, उनमें नया जीवन भर दिया । कलकत्ता के इंडियन 
ऐसोसियेशन ने १८३३ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था । इसमें 
बंगाल के अधिकांश बड़े नगरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसे राष्ट्रीय 
संसद की दिशा में प्रथम चरण बताया “गया। १८८४ में मद्रास महाजन सभा 
ने मद्रास में एक प्रान्तीय सम्मेलन किया। ३१ जनवरी १८८५ को बम्बई में एक 
सावेजनिक सभा हुई और उसके फलस्वरूप बम्बई प्रेसिडेन्सी एसोसियेशन अस्तित्व 
में आया | सन १८७०में पूना में सावंजनिक सभा” नामक संस्था बनी और उपयोगी 
काम करती रही । उसने पश्चिमी भारत को जगाने में और साथ ही सामाजिक, 
राजनीतिक एवं आथिक समस्याओं पर जनमत तंयार करने में महत्त्वपूर्ण काम 
किया ।* सन्‌ १८८३ में एक मार्च को मि० ह्य,म ने “कलकत्ता-विश्वविद्यालय के 





१. 25. (९... झविरटपावेधा : शादाधा फिथतणानंं ॥0ए0प007. 

२. इसी पुस्तक के छठे और सातवें अध्यायों को देखिये । जातीय भेद-भाव को 
समाप्त न कर सकने का कारण यह बताया गया कि “आंग्ल-भारतीय जाति के 
सुसंगठित और प्रबल विरोध का सन्‍्तुलन करने के लिए सारे देश में प्रबल 
एवं संयुक्त समर्थन का अभाव था।” 0. (.. 'बवटपागतव: परतवीध्ा 
क्‍९७४079] 70ए0प7007॥, 9०8५ 39. के एक उद्धरण से अनूदित । 

३. रिटुणावत एए +ै., भशाण्ट्व फ्ाग्ाए. 0प्रणल्त व 
डिब्रागगाल्यी : 4 खिबाएणा गा पाल िव्याए 0०2८४ 86-87. 

४. बिटी06 : 0७॥3066९ए०७ ७०णं70 १२४7906. 992० 25. 

५. मि० ह्यूम भारत के एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्होंने १८८२ 
में सबिस से त्याग-पत्र दे दिया था और वे शिमले में बस गए थे । वे “इंडियन 
नेशनल कांग्रेस के पिता' के नाम से परिचित हैं । 


१३४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


सस्‍्नातकों के नाम एक खुला पत्र सम्बोधित किया और उनसे राष्ट्रीय सेवा के लिए 
आत्मसमर्पण करने की अपील की । मि० ह्यम ने इस पत्र में 'इस शाइवत सत्य 
पर जोर दिया कि सुख और स्वतन्त्रता के लिए, आत्म त्याग और निस्वार्थता से 
ही विश्वसनीय निर्देश मिलता हूँ ।”* उसके बाद सन्‌ १८८४ के दिसम्बर में, देश के 
विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करने वाले १७ भले और सच्चे व्यक्तियों ने मद्रास 
में दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास-स्थान पर एक बेठक की और राष्ट्रीय 
संस्था * बनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में काम करने का निरचय किया । 
इनमें से अधिकांश व्यक्ति मद्रास में थियोसॉफ़िकल सोसाइटी के वापिक अधिवेशन 
में सम्मिलित होने के लिए आये थे । लगभग इसी समय एक इंडियन यूनियन 
स्थापित हुई । १८८५ के मार्च में इस यूनियन ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया और 
आगामी बड़े दिन पर पूना में इस उद्देश्य से एक सम्मेलन बुलाया कि राष्ट्रीय कार्य- 
कर्त्ता परस्पर परिचित हो सकें और आगामी वर्ष के लिए विचार-विनिमय द्वारा 
राजनीतिक काये क्रम निदिचित कर सकें | 

इस विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले मि० ह्यम ने वायसराय हछोर्ड 
डफ़रिन से परामर्श कर लिया था और उन्होंने वायसराय के सुझाव पर उक्त 
संस्था को राजनीतिक रूप दिया था अन्यथा उनका निजी विचार तो सामाजिक 
सम्मेलन के लिए एक मंच बनाने का था । लॉ डफ़रिन यह चाहते थे कि नई संस्था 
इंग्लेण्ड के राजकीय विरोधी दल की भाँति काम करे: * * 'सरकार को यह बताये 
कि शासन में कहाँ ओर क्या दोष हे और उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता 


०] 


हे । ! 3 


विज्ञापन को प्रकाशित करके और साथ ही सम्मेलन के लिए दिनांक (२८, 
२९ और ३० दिसम्बर १८८५) निश्चित करके, मि० ह्य म, इंग्लेण्ड में उसके अनु- 
कल वातावरण बनाने के उद्देश्य से, वहां गए । कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए 
वह समय पर भारत लौट आए । हैजा फंल जाने के कारण सम्मेलन का स्थान पूना 
से हटाकर बम्बई कर दिया गया। इस प्रकार १८८५ के १८ दिसम्बर को, राष्ट्रीय 
महंत्तव के राजनीतिक विषयों पर विचार करने के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 
पहला सम्मेलन बम्बई में हुआ।* इसमें देश के विभिन्न“भागों के बहत्तर प्रतिनिधि 





१. चग्टपातेक्क - किवीदा पिबां०गाने :एणपां०गा, 0००९०. 47 

२. श्या6 697 : स़०्थ शावाब छएा०्पषश्रा। 9ि. ९९१० 
70०86 १. 

३. ४ टपाग08/ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ५१ 

४. लगभग इसी समय कलकत्ता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ । इसमें केवल बंगाल 


भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ १३५ 


सम्मिलिंत हुए । उस समय के बाद कांग्रेस का अधिवेशन भारत के एक सिरे से 
दूसरे सिरे तंक किसी एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र में प्रतिवर्ष हुआ है । 

कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था थी और उसमें देश के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व था । 
आरम्भ में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कुछ कम थी* और तत्कालीन, महान्‌ 
मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद कांग्रेस से दूर थे, यहाँ तक कि उन्होंने बनारस के 
राजा शिवप्रसाद की सहायता से परम राजभकक्‍तों' की एक विरोधी संस्था बनाई 
थी ।* अन्यथा कांग्रेस पूरी तरह लोक-प्रतिनिधि संस्था थी? और सन्‌ १९०७ के 
विभेद तक, लगभग सभी प्रमुख भारतीय उसकी परिधि के अन्तर्गत थे | साथ ही, 
मि० हा म, सर विलियम वेडरबन, सर हेनरी कॉटन, मि० एण्ड्रिड यूठ और मि० 
नॉर्ट न-जेसे अनेक योग्य एवं उदारमना आंग्ल-भारतीय भी काग्रेस में सम्मिलित 
थे।४ सूरत की फूटके समय तक काग्रेस एक उदार और नरमदली सस्था थी और 





के ही नहीं वरन्‌ उत्तरी भारत के नगरों--मेरठ, इलाहाबाद, बनारस : : 'से 
भी प्रतिनिधि आए। “सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और अमीर अली, मुख्य संगठनकर्त्ता 
थे। उन्हें बम्बई के सम्मेलन का जब पता छगा तो उस समय तक देर हो गई 
थी और कलकत्ता सम्मेलन का निलंबन करना संभव नही था किन्तु अगले 
वर्ष से वे लोग कांग्रेस में मिल गए और उसको हादिक सहयोग दिया । 
3०27ाथा]ु€९ : 4 शााणा 770 था ाताए 7०2० 80-90. 

१. पहले अधिवेशन में दो मुस्लिम प्रतिनिधि आये,दूसरे में ३३ और छठे में १०७. 

२. मि. ह्यम ने कांग्रेस-विरोधियों को तीन वर्गो में बाँटा:--( १ )आंग्ल-भारतीय 
अधिकारी और पत्र, (२) कुछ नासमझ किन्तु ईमानदार भारतीय, (३) कुछ 
अवसरवादी' * * 'जेसे मुस्लिमवर्ग | मि० हा म के अनुसार इस विरोध की 
प्रेरणा बाहर से फूट डालकर राज्य करने की नीति से चिपके हुए कुछ 
भानत अधिकारियों से मिली । उन्होंने विरोधी आन्दोलन को अस्वाभाविक 
और कुंटिल “बताया । श€त॑वंटफपाए: श्षोशा 0८थ्राशा 
घ्रफ्राट, ?92८४ 77 (५० 73. से अनूदित । 

३. ये प्रतिनिधि लीक-निर्वाचित नहीं थे। वे राष्ट्र के सर्वोत्तम विचारों का प्रति- 
लिधित्व करते थे । . 

४. झछाला लाजपतराय लिखते हें, इस आन्दोलन को एक अंग्रेज ने, एक अंग्रेज 
वायसराब के. सुझाव पर चलाया । यह आन्दोलन अन्दर से नहीं उठा था ।” 

'.. ९०ए७४ए 45073 0922८ 754 से अनूदित) । यह सच है कि मि० 

'' “हा म प्रमुख संबठनकर्ता थे । और लॉ डफ़रिन के परामर्श से ही उन्होंने कांग्रेस 
को राजनीतिक रूप दिया | किन्तु यह भी सच है कि सन्‌ १८८८ में डफ़रिन 


१३६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


केवल शिक्षित वर्गों तक ही सीमित थी ।* श्री तिछक और संभवत: श्री गोखले के 
अतिरिक्त उसके नेतागण स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने को तैयार 
नहीं थे । आत्म-निर्भर एवं स्वतंत्र कायंवाही के स्थान पर वे 'राजनीतिक भिक्षा' 
में विश्वास करते थे। किन्तु यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यद्यपि १८८५- 
१९०७ के युग में इंडियन नेशनल कांग्रेस राज-भक्ति प्रदर्शित करती थी, उसकी 
सुचिन्तित नीति नरमदली थी और उसकी भाषा निवेदतात्मक ही नहीं वरन्‌ 
याचनापूर्ण थी तथापि, उसने उस युग में, भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न 
करने, उन्हें एक सूत्र में बाँधने और उनसे राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जागृति फंलाने 
के लिए, महत्त्वपूर्ण मौलिक काम किया था । 


दसवाँ अध्याय 


१८६२ का भारतीय परिषद्‌ एक्ट 
(१) 


इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्य का पहला परिणाम था सन्‌ १८९२ का 
भारतीय परिषद्‌ एक्ट | कांग्रेस ने अयने पहले ही अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा 
सरकार की वतंमान व्यवस्था के प्रति असंतोष प्रकट किया था और यह निवेदन 
किया था, कि परियदों में, निर्वाचित सदस्यों को प्रचुर अनुपात में सम्मिलित करके 


नें आन्दोलन का विरोध किया और कांग्रेस को नगण्य अल्पसंख्यकों की संस्था 
बताया। जंसा कि उपर्यक्त वर्णन से स्पष्ट है कांग्रेस तो एक मूलतः राष्ट्रीय 
आन्दोलन की पराकाष्ठा थी। प्रान्तीय राजनीतिक संस्थाओं ने आधार तैयार 
कर दिया था और राष्ट्रीय संगठन बनाने का विचार सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 
१८८३ में ही प्रकट किया था। जिस समय बम्बई में कांग्रेस-अधिवेशन हुआ 
ठोक उसी समय कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था । 

१. 97 एोशापा८ (0: ॥7097 ७77८४ [0788० 754-755. से 
एक अनुवाद: वह केवल एक वर्ग का अथवा एक वर्ग के भी एक, ख़ण्ड का 
प्रतिनिधित्व करती हैँ । इस वर्ग में पश्चिमी शिक्षा पाए हुए व्यवसायी, 
वकील, डॉक्टर, अध्यापक, संपादक आदि मध्यम श्रेणी क्रे लोग हें । इसमें 
सन्देह नही कि यह वर्ग महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली है किन्तु वह कुल जनसंख्या 
के शतांश से अधिक नही हैं । मी 2 


१८९२ का भारतोीय परिषद्‌ एक्ट १३७ 


0 सुधार और विस्तार किया जाय; उत्तरी पश्चिमी प्रान्त और अवध, और 
साथ में पंजाब के लिए भी वेसी ही परिषदें बनाई जाये और; परिषदों को बजट पर 
चर्चा करने और “'कार्यंपालिका से शासन के प्रत्येक विषय पर प्रइन करने” का 
अधिकार दिया जाय ।* 


पहले दो वर्षों तक कांग्रेस की कार्यवाहियों के प्रति सरकार की दृष्टि सहानु- 
भूतिपूर्ण रही, किन्तु १८८८ से उसकी नीति एकदम बदल गई। कारण यह था कि 
कांग्रेस भारत और इंगलेड--दोनों ही स्थानों--में अत्यधिक ध्यान आकर्षित 
करने लगी थी । लॉडे डफ़रिन ने कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों की नगण्य संख्या" 
की * प्रतिनिधि सस्था बताया । इलाहाबाद के लिए निर्दिष्ट चौथे अधिवेशन के 
मार्ग में हर प्रकार की बाधाएँ डालो गई और १८९० में सरकारी नौकरों को 
कांग्रेस के अधिवेशनों में सम्मिलित न होने के लिए अनुदेश दिये गए । 


तथापि लॉ्ड डफ़रिन ने परिषदों के सुधार के लिए कांग्रेस की माँग पर ध्यान 
देना आवश्यक समझा । उसने अपनी परिषद की एक कमेटी नियुक्त की और 
उसकी सहायता से, प्रान्तीय परिषदों के विस्तार के लिए, उनका पद और कायेक्षेत्र 
बढ़ाने के लिए, उनमें निर्वाचन-सिद्धान्त' ' * *** अंद्वतः पुरःस्थापन करने के लिए 
और उनके राजनीतिक स्वरूप को विस्तृत करने के लिए एक योजना तैयार 
की | कितु संसद व्यवस्था (727८7 था'ए 5ए980८॥) के पुरःस्थापन 
के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया । कार्यपालिका अब भी “किसी स्थानीय सत्ता 
के प्रति उत्तरदायी नहीं की गई; वह यथापू्व ब्रिटिश पालियामेंट के प्रति उत्तर- 
दायी बनी रही ।'* इसी कारण उक्त योजना में नाम निर्देशित अंश का आधिक्य 
बनाये रखने की और साथ ही कार्यपालिका-अध्यक्ष को अपनी परिषद्‌ की उपेक्षा 
करने के अधिकार की व्यवस्था की गई।/ 

भारत-मंत्री ने उक्‍त योजना में और सब बातो का अनुमोदन किया लेकिन 
निर्वाचन-सिद्धान्त को स्वीकार नही किया । अस्तु, अभी भारत-मंत्री और भारत- 
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५. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ४४ 


१३८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


सरकार के बीच राजकीय पत्र-व्यवहार चल ही रहा था कि १८९० में मि० चार्ल्स 
ब्रेडलों ने हाउस ऑव कॉमन्स में, १८६१ के भारतीय परिषद एक्ट का संशोधन 
करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया। मि. ब्रेडलां को सन्‌ १८८९ के कांग्रेस- 
अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए ब॒लाया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस- 
द्वारा स्वीकृत सुधार-यो जना को ही उक्त विधेयक में रूप दिया गया । इस योजना की 
मख्य बातें यह थीं:-निर्वाचन-प्षेत्रों द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था हो; सरकारी 
सदस्य एक चौथाई से अधिक न हों; सम्राज्यीय एवं प्रान्तीय विधान-परिषदों में 
निर्वाचित सदस्य कुल के आधे से कम न हों । भवन के व्यस्त कार्यक्रम में विधेयक 
पर ध्यान नहीं दिया गया ।* 


१८९० में हाउस आँव लॉस में सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 
उस भवन ने कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ उसे स्वीकार कर लिया | हाउस आँव 
कॉमन्स में यह विधेयक पहले वाचन से आगे नही बढ पाया । अन्ततः १८९२ में 
संशोधित सरकारी विधेयक को दोनों भवनों ने स्वीकृति दी और इस प्रकार १८९२ 
का भारतीय परिषद एक्ट बना । 

(२) 

इस एक्ट ने पहली बात तो यह की कि उसने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को 
बढा दिया। सर्वोच्च परिषद्‌ के लिए इनकी संख्या कम-से-कम दस और अधिक-से- 
अधिक १६ निश्चित की गई; बम्बई और मद्रास को परिषदो के लिये न्यूनतम सीमा 
८ और अधिकतम सोमा २० थी | साथ हो बंगाल की अधिकतम सीमा २० और 
उत्तरी पश्चिमी प्रान्त तथा अवध की अधिकतम सीमा १५ थी।* 


पालियामेण्ट के सदस्य मि. इवान ने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में इस 
वृद्धि को अत्यन्त तुच्छ और दयनीय बताया । किन्तु मि०कर्जन ने समर्थन किया और 
यह तक प्रस्तुत किया, “कि किसी विचारशील निकाय की क्षमता उसकी संख्या 
शक्ति से अनिवार्य रूप से संबंधित नही है * * '*'* बहुत बड़े निकाय. . .मितव्ययी 
शासन के प्रोत्साहक नही होते, परन्तु वे प्रायः अपनी शक्ति को अस्पष्ट और 
निरथ॑ंक वार्तालाप में खपा देते हे । 





१. मि. ब्रेडलों ने अगले वर्ष फिर प्रयत्न किया किन्तु फिर भी असफल रहे। 
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१८९२ का परिषद्‌ एक्ट १३९ 


एक्ट ने दूसरी बात यह की कि उसने सपरिषद्‌ गवंनर-जनरल को सपरिषद्‌ 
भारत-मंत्री के अनुमोदन से अतिरिक्त सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए विनियम 
बनाने और उन विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए पद्धति निश्चित करने का 
अधिकार दिया ।”'* ज॑ंसा कि लॉई किम्बरले ने कहा है, सरकार ने आश्वासन 
दिलाया कि इस खण्ड के अन्तगंत गवने र-जनरल के लिए ऐसी व्यवस्था करना संभव 
होगा कि उसके अनुसार वह निर्वाचन द्वारा छाँटे हुए व्यक्तियों में से नाम-निर्देशन 
कर सकेगा। * 

एक्ट ने तीसरी बात यह की कि उसने परिषदों को वाधिक वित्तीय विवरण 
पर चर्चा करने का अधिकार दिया---- बजट की हर मद पर एक-एक करके मत 
देने का अधिकार नहीं दिया, वरन्‌ सरकार को वित्तीय नीति की पूर्ण एवं स्वतंत्र 
समालोचना करने का अधिकार दिया ।$ 

अन्त में परिषदों के सदस्यों को गवर्नर-जनरल और प्रान्तीय गवर्नरों द्वारा 
निर्मित नियमों और प्रतिबंधों के अन्तर्गत सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का 
अधिकार भी दिया गया। ९ 
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३. उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५६ 

४. उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ५७ 


युग २ 
(सन्‌ १८९२ से १९०९ तक) 
ग्यारह॒वाँ अध्याय 


शासन तथा संविधान से संबंधित 


परिवतंन 
( १) 


भारत के वैधानिक विकास में अगला महत्त्वपूर्ण सीमांक है सन्‌ १९०९ का 
भारतीय परिषद्‌ एक्ट । इसमें लॉर्ड मॉल और छॉफड मिण्टो के नाम से संबंधित 
सुधार योजनाओं को रूप दिया गया । सन्‌ १८९२ से १९०९ तक के युग में कितने 
ही महत्त्वपूर्ण प्रशासनीय कार्य एवं परिवर्तन हुए; इनमें से अधिकांश के साथ छॉडें 
कर्जन का नाम जुड़ा हुआ है । इन परिवतंनों में मौलिक बात है. शासन का केन्द्री- 
करण और अधिकारीकरण; किन्तु वित्तीय क्षेत्र में, पिछले युग में आरंभ की हुई 
निक्षेपण की नीति को ही व्यवहार में लाया गया । ढछॉर्ड कर्जन के राज्य-काल में 
एक ओर तो भारतवासियों के प्रति, साथ ही उनकी योग्यता और सचाई के प्रति 
अविश्वास था, और दूसरी ओर कुशलता एवं निपुणता" के लिए दुढ खोज थी, 
फिर चाहे परिणाम कुछ भी क्‍यों न हों। किन्तु इस युग १८९२-१९०९ की सबसे 
अधिक महत्त्व की घटना यह थी कि लोगों में एक नई भावना का---आत्म- 
विश्वास और पौरुष की भावना का और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए 
बलिदान करने की तत्परता का जन्म हुआ। इस. युग के अन्तिम छ: वर्षों में 
बड़ी भारी उथल-पुथल हुई और दो राजनीतिक विचार-धाराओं का जन्म हुआ-- 
एक धारा थी आतंकवादी एवं अराजकतावादी और दूसरी थी शौरय॑पूर्ण राष्ट्रीयता- 
वादी जिसके नेता थे, श्री तिलक, अरविन्द घोष, बाबू विपिनचन्द्रपाल और लाला 
लाजपतराय । कांग्रेस दो दलों में बैँट गई--नरम दली और उग्र दली; और ब्रिटिश 
सरकार ने उम्रता और क्रांति के ज्वार को रोकने के लिए नरमदली लोगों और मुसलू- 
मानों को अपनी ओर मिलाने और परिषदों में सुधार करने की नीति अपनाई । 
ये सुधार, मॉल मिण्टो सुधार के नाम से प्रसिद्ध हें । 





१. ३० सितम्बर १९०५ को हछॉड कजन ने अपनी विदाई के एक व्याख्यान में 
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शासन तथा संविधान से सम्बन्धित परिवतंन १४९१ 


(२) 

सन्‌ १८९२-१९०९ के युग में सबसे पहली बात तो यह थी कि वित्तीय 
निक्षेपण की नीति को जारी रखा गया । लॉर्ड कज्ञुन की सरकार ने सन्‌ १८८२ की 
व्यवस्था के चौहरे दोषों १ को दूर करने के लिए सन्‌ १९०४ में अर्ध-स्थायी बन्दोबस्त 
किया । इसमें प्रत्येक प्रान्त का राजस्व में साझा निश्चित कर दिया गया और 
सम्राज्ञीय आवश्यकता की असाधारण परिस्थिति के अतिरिक्त इस साझे में कोई 
परिवर्तेन नहीं हो सकता था। कालान्तर में अनुभव से यह पता लगने पर कि प्रान्तीय 
आवश्यकता की दृष्टि से उक्त बँटवारा अनुचित अनपात में हुआ हे,तो उस दशा में 
भी उस साझे में परिवर्तन हो सकता था । * यहाँ बँटवारा तत्कालीन आवश्यकताओं के 
आधार पर किया गया था और विशेष कार्यों की पूर्ति के लिए वाधिक अनुदान की 
व्यवस्था थी । इससे तत्कालीन असाम्य स्थायी कर दिया गया किन्तु अनिश्चितता 
दूर हो गई और अपव्यय के लिए अथवा बचत को समाप्त करने के लिए कोई लारूच 
नहों रहा । प्रान्तीय बचत को हथियाने की नीति छोड़ने के फलस्वरूप मितव्ययिता 
केवल संभव ही नहीं हुई वरन्‌ उसे प्रोत्साहन भी मिला । 

यह व्यवस्था सन्‌ १९०४ में आरंभ हो गई और सन्‌ १९०६ तक यह सब 
प्रान्तों में लागू हो गई। अप्रैल १९०७ में इसे बर्मा में भी कार्यान्वित कर दिया गया । 
कुछ नगण्य परिव्तनों के अतिरिक्त सन्‌ १९१२ तक मूलतः यही व्यवस्था बनी रही । 

( ३) 

इस युग में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि भारत की सेना का एकीकरण 
किया गया और युद्धकालीन क्षमता की दृष्टि से उसका पुनर्सगठन किया गया । 
इसका श्रेय हैँ लॉर्ड किचनर को जो, १९०२ से १९०९ तक भारत में सेनापति थे । 
यद्यपि सुधार-योजना को नवम्बर १९०३ में सरकार के समक्ष रखा गया था किन्तु 
वास्तविक पुनर्संगठन १९०८ तक पूरा नहीं हो पाया। इस दिशा में ब्रिटिश पालिया- 
मेण्ट ने १८९३ में मद्रास और बम्बई सेना एक्ट बना कर एक महत्वपूर्ण पग आगे 
बढ़ाया । इस एक्ट के अनुसार मद्रास और बम्बई की सेनाओं के सेनापतियों के पद 
तोड़ दिये गए, भारत को सारी सेना की एक सेनापति के आधीन कर दिया गया 
और सपरिषद्‌ धवनेर-जनरल को उसके नियंत्रण का अधिकार दिया गया ।३ 


१. इसी पुस्तक का आठवाँ अध्याय देखिये । ये चार दोष थे:-दोहराने के समय 
होने वाले झगड़े; अपव्यय; मालगुज्ञारी की उगाही में अत्यन्त कठोरता; 
और विभिन्न प्रान्तों की विषमता में वृद्धि । 

२. २८७०४ 07 वाया (०ग्रशापाकाओं किराया 798. 
0०2० 70. 

३. सेना के एकीकरण के लिए मार्ग तैयार किया जा चका था। सन्‌ १८६४ में 
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सन्‌ १९०८ में भारतीय सेना के दो भाग थे। इनमें से प्रत्येक भाग अथवा 
सेना में पाँच डिवीज़न थे । उत्तरी सेना का केन्द्र मरी में था और लड़ाक्‌ मोर्चा 
पेशाबर में था; दक्षिणी सेना का केन्द्र पूना में था और उसका मोर्चा क्वेटा में था । 
प्रत्येक सेना का एक पृथक सेनाध्यक्ष था जिस पर संचालन, निरीक्षण और शिक्षण 
का दायित्व था किन्तु शासन काय से उसका कोई संबंध नहीं था।* शासन के लिये 
दोनों ही सेनाएं, प्रधान सेन्य-केन्द्र के आधीन थी। सेनिक अफ़सरों और अधि- 
कारियों के शिक्षण के लिये कैम्बरले के नमूने पर क्वेटा में एक कॉलेज खोल दिया 
गया था। 

लॉ किचनर के सुधारों के फलस्वरूप भारतीय सेना की शक्ति * और कुश- 
लता में वृद्धि हुई किन्तु साथ ही सेन्‍्य-व्यय बहुत बढ़ गया । इन सुधारों से सेना में 
भारतीयों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और सामरिक तथा असामरिक 
जातियों के भेद को और अधिक बढा दिया गया। पुराना वर्ग-भेद भी जारी रखा 
गया। यद्यपि ब्रिटिश सैन्य-दछ का उपयोग मुख्यतः: आन्तरिक सुरक्षा के लिए ही 
था और उस पर भारतीय सीमाओ के संरक्षण का विशेष दायित्व नही था, तथापि 
उसकी शक्तित में वृद्धि की गई। 

६ 2.0] 

भारतीय सेना के पुनर्सगठन एवं पुर्नावतरण के प्रश्न के साथ सीमा-नीति और 
नियत्रण के प्रइन का घनिष्ठ संबंध था। सीमा प्रान्तीय जिलों पर पंजाब और 
केन्द्रीय सरकार का दोहरा नियंत्रण था जिसके कारण मंघर्ष होते थे, अस्थिरता 





सेना के तीन लेखा-विभागों को मिलाकर एक कर दिया गया था; सन्‌ 
१८७६ में तीन अश्व-विभागों को मिला दिया गया था; १८८४ में 
आड्डनेंस विभागों को मिला दिया गया था और १८९१ में तीनों प्रान्तों 
के अधिकारी दल को एक भारतीय अधिकारी दल में मिला दिया 
गया था । 

१. वाताक्षा। ैप7ए का।व ॥8 #एठप्पर00, 982०९ 37 

२. इस वृद्धि के बाद सेना में ९ पंदल और ८घुड़सवार दल हो गए ; आन्तरिक सुरक्षा 
के छिये ८२००० सैनिकों के अतिरिक्त सेना में कुल १५२००० सैनिक हो गए । 

३. इस 3नसंगठन के कारण एक प्रबल सेना हेलमन्द्र और एक सेना काबुल भेजना 
संभव हुआ--वग्यला : गावा4 परावेक (पफरणा गाते बीटा, 
2986 407: 

४, विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना, भारत में आधिपत्य सेना के रूप में रही है 
न कि सुरक्षा सेना के रूप में । 


शासन तथा संविधान से सम्बन्धित परिवतंन १४३ 


रहती थी, अत्यधिक केन्द्रीकरण था और कामों में अतिशय बविलम्ब होता था ।" 
लॉ कर्जन ने इस ढ्वंध नियंत्रण को तोड़कर, एक पृथक्‌ उत्तरी सीमा प्रान्त बनाने का 
प्रस्ताव किया। इस नए प्रान्त के लिए, भारत-सरकार के प्रति उत्तरदायी एक चीफ़ 
कमिश्नर की व्यवस्था थी । इस प्रस्ताव को भारत-मंत्री ने स्वीकार किया और 
सम्राट एडवर्ड सप्तम के जन्म-दिन पर १९०१ में ९ नवम्बर को नया प्रान्त बन गया। 

लॉई लेसडाउन ने जाने से पहले, सीमा प्रान्तीय प्रदेश पर पूर्ण नियंत्रण की 
प्रगतिशील नीति आरंभ कर दी थी। कुछ सैनिक विशेषज्ञों ने सिध्‌ नदी पर सीमा 
बनाने को नीति का प्रतिपादन किया था। छॉ्ड कर्जेन ने मध्य स्थिति को अपनाया । 
उसने अग्रिम मोर्चो के १५,००० ब्रिटिश अथवा नियमित संनिकों में से १०,००० को 
वापिस बुला लिया और जन जाति क्षेत्रों (॥779] [८ााव07"9) की रक्षा का 
काम उन्ही में से तैयार किये हुए १०,००० अनियमित सैनिकों को सौप दिया । 
उसने नियत अवधि के बाद इन जातियों को भत्ते में निश्चित रकम देने की व्यवस्था 
को अपनाया। बदले में इन लोगो का यह दायित्व था कि सड़कों और घाटियों के 
मार्ग खुले रहे, उस क्षेत्र मं शान्ति रखी जाय और अपराधियों को दंड दिया जाय । * 
ब्रिटिश क्षेत्र में लट-मार के हमले रोकने के छिए,अनियमित संन्‍्य-दल की सहायतार्थ, 
सैनिक पुलिस की व्यवस्था थी । निकट के सुविधापूर्ण केन्द्रों में नियमित सेन्य-दल 
थे जो आदेश पाने पर अविलम्ब धावा बॉलने को तेयार रहते थे। अन्त में सड़कों 
का सुधार किया गया और सैनिक यातायात की सुविधा के लिये महत्त्वपूर्ण रेलवे 
मार्ग बनाए गये । इस प्रकार भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा-व्यवस्था 
सुदृढ़ की गई । 

६82) 

लॉर्ड कर्ज़न ने शासन के अन्य क्षेत्रों में भी केन्द्रीकरण की नीति को अपनाया । 
उसने शिक्षा, कृषि, संमार्जन, सिचाई, पुरातत्त्व, खानों इत्यादि के विषयों में निर्देशन 
और नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की नियक्तियाँ की । उसने यह अनुभव किया कि 
सुनिश्चित एवं समान नीति के तथा केन्द्रीय नियंत्रण के अभाव में उपर्युक्त विषयों 
का शासन ठीक नही होता था । अतः उनके दोषों को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षा, 
पुरातत्व,वाणिज्य, तथ्य और ग्प्तचर कार्य-इनमें से प्रत्येक विभाग के लिए एक-एक 
डाइरेक्टर-जनरल की ; कृषि और सिचाई के लिए इंस्पेक्टर-जनरल की; संमार्जन 
के लिए निरीक्षक की और खानों के लिये मुख्य निरीक्षक की, नियुक्तियाँ की गईं । 

लॉर्ड कर्जन ने बम्बई और मद्रास की प्रेसीडेन्सी सरकारों की स्वायत्तता को 


१. रिणाव0579ए : ॥॥6 0 47,0व (प्रा्टणा, ४०7 47, 9०2८ 94 
२. ऑफबटटा : गरावाब पावन (प्रा्णा धायते 306०, 9932०८5 59-54. 
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समाप्त करके उन्हें अन्य प्रान्तीय सरकारों के स्तर पर लाने का भी प्रयत्न किया ) 
किन्तु भारत-मंत्री और ब्रिटिश मंत्रि-मंडल ने इसके लिये अनुमति नहीं दी । 
( ६) 

केन्द्रीदरण की नीति के साथ अधिकारीकरण की नीति को भी अपनाया 
गया । स्थानीय निकायों और विश्वविद्यालयों-जेसी सावंजनिक संस्थाओं में भी 
सरकारी अधिकारियों को घ॒सा दिया गया ; परीक्षा में प्रतिद्वन्द्रिता के आधार पर 
नियुक्ति की जगह नाम निर्देशन की नीति अपनाई गई; और उच्चतर पद अंगरेजों 
के लिए सुरक्षित रखे गए, क्योंकि “उनमे अपने पैतुकाधिकार पोपण और शिक्षा के 
कारण, शासन के लिए अनिवार्य, चरित्र बल, शासन के सिद्धान्तों का बोध और 
मनोयोग था ।" लॉ रिपन की तरह लॉड कर्ज़न को भारतवासियों को स्वशासन 
के लिए शिक्षा देने में विश्वास नही था। भविष्य में कुशलता और स्वतन्त्रता के लिए 
वह वर्तमान में कुशलता का बलिदान करने को तेयार नहीं था । अतः स्थानीय 
स्वशासन को रोकने के लिए और विश्वविद्यालयों के अधिकारीकरण के लिए 
उसने दो एक्ट बनाए। 

१८९९ के कलकत्ता कार्परिशन एक्ट ने कार्पोरेशन के सदस्यों की संख्या को 
७५ से घटाकर ५० कर दिया। ये २५ सदस्य करदाताओं के प्रतिनिधियों में से 
कम किये गए । ब्रिटिश सदस्यों का निश्चित बहुमत कर दिया गया और भारतीयों 
को कार्पोरेशन ओर उसकी कमेटियों में अल्पसंख्यक बना दिया गया । जनता ने 
इसका तीद विरोध किया और कार्पोरेशन के २८ भारतीय सदस्यों ने संयुक्त रूप 
से त्याग-पत्र दे दिया । 

इसी नीति के कारण १९०४ का भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट बना । जेंसा 
कि छॉड् रोनेल्डशे ने कहा हें:-उसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों की सीनेट 
और शासन-समिति का यूरोपीयकरण था और इन विश्वविद्यालयों को पूर्ण 
रूप से सरकारी विश्वविद्यालय बनाना था।* हलॉड कज़न ने सन्‌ १९०० में ही 
विश्वविद्यालयों की शिक्षा के संबंध में सरकारी दायित्व और नियंत्रण की नीति 
का प्रतिपादन किया था। १९०४ के एक्ट में उसी नीति को रूप दिया गया था । 
सारे देश के शिक्षित भारतीयों ने इस एक्ट का प्रबल विरोध किया। फ्रेजर ने लिखा 
हैः- उन (भारतोयों) को इस बात का पूरा विश्वास था कि वायसराय विश्व- 
विद्यालय व्यवस्था को क्षति पहुँचाना चाहते हैं ।* 





१. 3८7 : 4,0'4 ॥700 के एक उद्धरण का अनुवाद । 

२. रिकाबरव809५: ग्रह ॥रट ० व.ठाव (एपफ्ट00., ५०. हा 
70926 764. 

३. काबटटा: गाता॥ प्रयर्येछ' (20० बगावत १2 9286 87. 
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सन्‌ १९०४ के एक्ट में तीन मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
गया था-- (१) विश्वविद्यालय का कार्य केवल परीक्षा लेने तक ही सीमित न हो 
वरन वहाँ अध्ययन और अनुसंधान को सक्रिय प्रोत्साहन दिया जाय--यह बात 
कई दशाव्दियों तक केवल एक आशा-मात्र ही रही, (२) विश्वविद्यालय और उसके 
अन्तर्गत कॉलेजों में घनिष्ठतर संबंध हो और कॉलेजों का कठोरतर नियंत्रण हो, 
और (३) सीनेट, सिण्डीकेट और फ़ैकल्टी का आकार कम किया जाय । नई सीनेटों 
के ८० प्रतिशत सदस्यों के सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये गए। 

लॉ कर्ज़न की जीवनी लिखने में जेसा कि लॉर्ड रोनेल्डशें ने कहा हैं इस 
एक्ट ने आशाओं को पूरा नही किया:- “सत्य इस बात को मानने के लिए विवश 
करता है कि वायसराय ने जितना समय और ध्यान दिया था उसकी तुलना में 
“** - जो वास्तविक परिवतंन हुए वे नहीं के बराबर थे ।* 


ज़मीन ओर मालगुज़ारी, मुद्रा एवं व्यवसाय, सिचाई, पुलिस, रेलवे-शासन 
और सरकारी शासन-संबधी सुधारों में छॉ्ड कजंन को अधिक सफलता मिली । 


शासन ढरंवार हो गया था और उसमें गति एवं सुचास्ता का अभाव था। 
विचाराधीन प्रइन पर इतनी रिपोर्ट और सम्मतियाँ लिखी जाती थीं कि उन रिपोर्टों 
के बीच वास्तविक प्रइन खो जाता था।* इसके कारण निर्णय में बहुत देर होती 
थी---एक विषय तो निर्णय के लिए इकसठ वर्षो तक लटका रहा। छॉर्ड कर्ज़न ने 
कितने ही सुधार सुझाये । उसने विभिन्न विभागों को अपने विषयों का व्यक्तिगत 
परामझों द्वारा निपटारा करते की सलाह दी और साथ ही लम्बे विवादों से बचने, 
नोट लिखने का काम घटाने और शीघ्र निर्णय करने के लिए कहा । 


लॉ कज्जन के अन्य सब प्रशासनीय सुधारों का वर्णन करना यहाँ आवश्यक 
नहीं है किन्तु पुलिस और रेलवे-शासन-संबंधी सुधारों का संक्षिप्त विवरण देना 
उचित होगा । 


सन्‌ १८६० के पुलिस-कमीशन की सिफारिशों के आधार पर १८६१ में 
पुलिसब्-यवस्था का पुनर्सगठन किया गया था। हर प्रान्त में पुलिस-विभाग का 
साधारण प्रबन्ध एक इंस्पेक्टर-जनरल के आधीत था। हर ज़िले में एक यूरोपियन 
सुपरिटेण्डेण्ट था और बड़े जिलों में उसके साथ एक यूरोपियन सहायक भी होता 
था। प्रत्येक ज़िला वृत्तों में बाँठा गया था और प्रत्येक वृत्त एक इंस्पेक्टर के आधीन 
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किया गया था। हर वत्त को कितने ही थानों में बाँठा गया था और हर थाने का 
दायित्व एक हेड कान्स्टेबल को दिया गया था। इन थानों के अन्तर्गत साज्जेण्ट 
और अन्य कान्स्टेबल थे। ये सब नौकरियाँ, आधीन नौकरियों के वर्ग में गिनी 
जाती थी। ज़िला-मजिस्ट्रेट को निरीक्षण और प्रबन्ध के सामान्य अधिकार 
प्राप्त थे । 

पुलिस-व्यवस्था के प्रति एक आम शिकायत थी और सन्‌ १९०२ में सर 
एण्ट्रिउ फ्रेज़र की अध्यक्षता में एक पुलिस-कमीशन की नियुक्ति की गई। इस कमीशन 
ने विरतत सिफारिश कीं जो १२७ शीषकों में बाँटी गई थीं । अधिकांश सिफारिशों 
को सरकार ने स्वीकार किया और सन्‌ १९०५ में उन्हें कार्यान्वित कर दिया गया । 
कमीशन की मख्य सिफारिशें ये थी:--( १) एलिस-संगठन में हैड कानन्‍्स्टे बल वर्ग 
से उच्चतर पदों के लिए पदोन्नति द्वारा भर्ती न की जाय वरन्‌ उस उच्च एवं पृथक 
वर्ग के लिए सीधी भर्ती की जाय; (२) वेतन बढ़ाये जायँ१ ; (३) पुलिस-शक्ित में 
वृद्धि की जाय और पुलिस-कार्य के लिए गाँवों के वतेमान अभिकरणों का उपयोग 
किया जाय, (४) अफ़सरों और कान्‍्स्टेत्रलों के लिए शिक्षण-शालाएँ खोली जायें, 
(५) जाँच के ढंग में सुधार हो; (६)स्थानीय निरीक्षण और देख-भाल से काम का 
निर्णय किया जाय: आकडों से नहीं; (७) अपराधियों की खोज के लिए प्रान्तीय 
विभाग स्थापित किये जायें और साथ ही एक डाइरेबटर के आधीन एक केन्द्रीय 
विभाग हो । 

सन्‌ १९०० के पुनर्सड्रगन के फलस्वरूप पुलिस-शासन का व्यय, जो 
सन्‌ १९०१-१९०२ में २६.९१,३४४ पौण्ड था, सन्‌ १९११-१२ में बढ़कर 
4६,०२,९९७ पौण्ड हो गया। किन्तु पुलिस-दछ की कुशलता में वृद्धि इसी 
अनुपात में नही हुई और वह अब भी पहले की तरह अप्रिय बना रहा । 

भारत में रेलवे-शासन भी असन्‍न्तोपप्रद था। लॉड् कर्जन ने अपनी मंत्रणा 
के लिए रेलवे-विशेपज्ञ सर टॉमस राबटंसन को इंगलेंड से बुलाया। उसने रेलवे- 
शासन में आमृल सुधार करने की आवश्यकता बताई । उसी की सिफारिशों के 
आधार पर सन्‌ १९००५ में एक रेलवे बोर्ड बनाया गया । इस बोड्ड में सभापति के 
अतिरिक्त दो सदस्य और थे । सन्‌ १९०८ में इस बोर्ड और उसके सहायकों को 
एक पृथक्‌ रेलवे-विभाग में परिणत कर दिया गया । इस विभाग का अपने अध्यक्ष 
द्वारा वायसराय से सीधा संबंध था, उसके विस्तृत अधिकार थे; और उसका 
अपना महागणक और मख्य इंजीनियर था। यह विभाग वणिज ओर उद्योग के 
सदस्य के आधीन था। 
१. कान्स्टेबल के लिए ८ २० प्रति महीने के न्यूनतम वेतन के लिए सिफारिश्न 

की गई किन्तु सरकार ने केवल ७ 5० महीने वेतन देना निश्चित किया ॥ 
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(८ ) 
इस युग में वंधानिक महत्त्व की कई उल्लेखनीय घटनाएँ हुई । सन्‌ १८९१३ में 
हाउस आँव कॉमन्स ने इंडियन सिविल सर्विस के लिए समकालिक परीक्षा का 
प्रस्ताव स्वीकार किया; महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई; एडवर्ड सप्तम का 
राज्याभिषेक हुआ; दिल्ली-दरबार हुआ और प्रिन्स आँव वेल्स (राजकुमार ) 
भारत में आए; सन्‌ १९०४ में और फिर सन्‌ १९०७ में भारतीय परिषद्‌ एक्ट बना; 
वायस राय की परिषद्‌ के सदस्यों की स्थिति का और साथ ही भारत-मंत्री और 
गवर्न र-जनरल के संबंध का स्पष्टीकरण हुआ । 

समकालिक परीक्षाओं के प्रस्ताव के स्वीकृत होने का श्रेय श्री दादाभाई 
नौरोजी को हूँ जो उस समय हाउस आँव कॉमन्स के सदस्य थे। भारत-मंत्री के 
अनुसार प्रस्ताव केवल एक वोट से स्वीकृत हुअः था। उसे सम्मति के लिए भारत 
भेजा गया था; किन्तु मद्रास सरकार" के अतिरिक्त केन्द्रीय और अन्य प्रान्तीय 
सरकारों ने उसका प्रवऊू विरोध किया था। 

२३ जनवरी १९०१ को महारानी विक्टोरिया की मृत्य हुई | लॉर्ड कर्जन 
ने उसके राज्य-काल की स्मृति में एक ऐसे स्मारक की स्थापना करने का निश्चय 
किया जिसमें विगतकालीन महत्त्वपूर्ण उपाख्यानों का और साथ ही भविष्य * में 
उसी प्रकार की वस्तुओ का संग्रहालय हो । फलत: ५५०००० पौण्ड के व्यय पर 
कलकके का प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना। लार्ड रोनेल्डश के अनुसार 
मग़लों के बाद वह भारत की सर्वोत्तम इमारत हे और ब्रिटिश राज्य का सर्वोपरि 
वेभवपूर्ण स्मारक हे ।रै 

लॉड कज़ेन ने एडवर्ड सप्तम से आगामी शिशिर में भारत आकर राज्या- 
भिषेक दरबार करने का प्रस्ताव किया; किन्तु जब यह स्वीकार नहीं हुआ तो 
उसने एक साम्राज्यीय दरबार के लिए प्रस्ताव किया । यह वेभवपूर्ण दरबार 
१ जनवरी १९०३ को हुआ; इसमें संन्य-व्यय के अतिरिक्त १८०००० 
पौण्ड खर्च किये गए । देशी राज्यों ने जो अपरिमित धनोत्सगं किया वह 
अलग था । 

इसी थुग में तत्कालीन प्रिन्स ऑँव वेल्स और प्रिन्सेज़ भारत आए बंग-भंग 
के कारण देश में रोष छाया हुआ था और उस वातावरण के कारण अव्यवस्था का 
भय था किन्तु उनके पर्यटन में कोई अनुचित बात नहीं हुई । 
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(९) 

१८७४ के एक्ट की धाराओं के अनुसार सार्वजनिक निर्माण सदस्य की 
नियुक्ति (१८७५ में ) की गई और उसी एक्ट के अनुसार (डॉर्ड कर्जन के भारत 
में आने पर) उस पद को तोड़ दिया गया | सन्‌ १९०३ में वायसराय ने फिर (इस 
बार व्यवसाय और उद्योग-विभाग के लिए ) परिषद्‌ का छठा सदस्य नियुक्त करने 
के लिए ज्ोर दिया। १९०४ के भारतीय परिषद्‌ एक्ट से यह अधिकार मिला। 
एक्ट ने सम्राट को गवर्नर-जनरल की कार्यंपालिका-परिषद्‌ में एक छठा साधारण 
सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया। इस प्रकार व्यवसाय और उद्योग के लिए 
सन्‌ १९०५ में छठे सदस्य की नियुक्ति की गई। 

सन्‌ १९०७ में भारत-परिषद्‌-एक्ट द्वारा, भारत-परिषद्‌ के संविधान में 
भी परिवर्तन किया गया । इस एक्ट के अनुसार भारत-मंत्री को सदस्यों की संख्या 
बढ़ाकर १४ करने का अधिकार दिया गया । नौकरी की शर्त में भी परिवर्तन किया 
गया और अवधि को दस वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दिया गया । सदस्यों का 
बेतन १२०० पौण्ड प्रतिवर्ष से घटाकर १००० पौण्ड प्रतिवर्ष कर दिया गया और 
कार्य-काल को भी १० वर्ष के स्थान पर ७ वर्ष कर दिया गया। 

( १० ) 

सन्‌ १८९२ में विधान-परिषदों के आकार और अधिकारों में वृद्धि होने 
पर यह प्रश्न उठा कि क्‍या कार्यपालिका-परिषद्‌ के सदस्य, विधान-मंडल में अपनी 
इच्छानुसार अपना मत प्रकट कर सकते हैं और क्‍या वे अवसर आने पर परस्पर 
विरोध कर सकते हे ? सन्‌ १८९५ में २६ जून को भारत-मंत्री ने एक राज-पत्र 
द्वारा इस बात को अन्तिम रूप से निश्चित कर दिया और स्पष्ट शब्दों में यह 
सिद्धान्त रखा कि कार्यपालिका-परिषद्‌, कार्यपालिका और विधान दोनों ही कामों 
में संयुक्त और सुदृढ़ हैं । “अपनाई हुई नीति, सारी सरकार की नीति है और उन 
लोगों को, जो शासन के सदस्य रहना चाहते हैं, उस नीति को स्वीकार करना 
चाहिए और उसे प्रोत्साहन देना चाहिए ।* 

अगले कुछ ही वर्षो में वायसराय की कार्यपालिका-परिषद्‌ में गंभीर मतभेद 
उठ खड़े ए और अस्त में लॉ कर्ज़न ने त्याग-पत्र दे दिया । विवाद, एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण वंधानिक प्रश्न पर था कि देश की शासन-व्यवस्था में सेनापति की क्‍या 
स्थिति हैं ? लॉ्ड किचनर ने जो स्थिति अपनाई थी वह वेधानिक दृष्टि से गलत 
थी और व्यवहार में जोखिम से भरी हुई थी । जैसा कि लॉड्ड कर्ज़न ने कहा वह 
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(किचनर ) एक साथ, सेनापति और युद्ध-मंत्री दोनों ही होना चाहते थे । तत्कालीन 
राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण ब्रिटिश सरकार ने सेनापति का वायसराय 
से अधिक पक्ष लिया।" भारत-मंत्री ने एक समझौते का प्रस्ताव किया। उसमें 
वायसराय ने कुछ संशोधन किया और दोनों पक्षों ने उसे स्वीकार कर लिया ।* 
किन्तु जब उसे कार्यान्वित करने का समय आया तो वायसराय को यह पता लगा कि 
भारत-मंत्री उसे उचित रूप में कार्यान्वित नहीं करना चाहते थे। वायसराय ने 
जनरल बेरों का नाम सुझाया था किन्तु भारत-मंत्री ने उस सुझाव को अस्वीकार 
किया और एक अन्य व्यक्ति को रसद-विभाग का दायित्व सौंपने का प्रस्ताव किया । 
ऐसी परिस्थिति में लॉर्ड करन ने तार द्वारा अपना त्याग-पत्र दे दिया । १२ अगस्त 
१९०५ के इस त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिया गया और छॉड मिण्टो को लॉर्ड 
कर्जन का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया । 


सन्‌ १९०६ में १९ मार्च को जो व्यवस्था अन्तिम रूप से अपनाई गई, उसके 
अनुसार सेना-विभाग को दो हिस्सों में बाँठट दिया गया । सेना-विभाग सेनापति के 
आधीन किया गया और सेना के रसद-विभाग के दायित्व को नए सदस्य को सौंप 
दिया गया | इस व्यवस्था के अनुसार सेनापति का काम अत्यधिक हो गया । सन 
१९०९ में पर्याप्त काम न होने के कारण रसद-विभाग तोड़ दिया गया । उस समय 
सेनापति का काम और भी अधिक हो गया । जैसा कि मेसोपोटामियन-कमीशन ने 
अपनी रिपोर्ट में कहा:-किसी व्यक्ति के लिए सेनापति और परिषद्‌ के सेना-सदस्य 
का काम एक साथ करना संभव नहीं था और युद्ध-काल में उसकी स्थिति और 
भी विकट थी । पहले महायुद्ध के समय में मेसोपोटामिया के विरुद्ध सैन्य-संचालन 
में यह बात दुःखद रूप से स्पष्ट हो गई। सैन्य-व्यय और सेना के भारतीयकरण की 
दृष्टि से भी स्थिति गंभीर थी । सैनिक नियंत्रण की अपेक्षा सिविल नियंत्रण में 
सैनिक व्यय घटाना और भारतीयकरण की गति बढ़ाना सरलतर था। 

( ११ ) 

लॉर्ड कर्जन के त्याग-पत्र से भारतीय सरकार के दो अध्यक्षों के संबंध का 

प्रश्न फिर सामने आ गया-एक ओर इंगलेंड में वध, अन्तिम सत्ता थी, और दूसरी 


१. सूडान की विजय के बाद किचनर को राष्ट्रीय महारथी समझा जाता था 
और यह भय था कि उसके त्याग-पत्र देने से इंगलेंड का मंत्रि-मंडल अपने पद 
पर टिक नहीं सकेगा । 

२. समझौते में यह तय हुआ कि सेनापति के अतिरिक्त एक रसद-विभाग का 
सदस्य होगा जो सेन्‍्य विषयों पर सरकार के लिए दूसरे परामर्शदाता का 
काम करेगा। 


१५० भारत में ब्रिटिश राज्य 


ओर भारत में सरकार का स्थानीय अध्यक्ष था। वध स्थिति स्पष्ट और निश्चित 
थी । गवरनर-जनरल, भारत-मंत्री के आधीन था और उसे भारत-मंत्री के आदेशों 
और अनुदेशों का पालन करना था ।* तथापि व्यवहार में दोनों के संबंध समय-समय 
पर बदलते रहते थे और वे उनके निजी व्यक्तित्व पर निर्भर थे । यह बात १८९२- 
१९०९ के युग में विशेष रूप से स्पष्ट हुई। इस समय में भारत का वायसराय एक 
अत्यन्त दृढ़ और कठोर व्यक्ति था और कुछ ही समय बाद इंडिया-ऑफ़िस में 
उसका समकालीन (लॉर्ड मॉल ) एक अत्यन्त योग्य व्यक्ति और मंत्रि-मंडल का 
अत्यन्त प्रभावशाली सदस्य था और जो लोकतन्त्र का प्रबल समर्थक होते हुए भी 
व्यवहार में स्वेच्छाचारी था । 

लॉर्ड कज्ञन का वायसराय की स्थिति में दो भारत-मंत्रियो से संबंध रहा । 
ये दोनों उसके निजी मित्र और प्रशंसक थे और उसके साथ अधिक-से-अधिक निबा- 
हने का प्रयत्न करते थे किन्तु अन्त में उन्हें उसकी अवहेलना करनी पड़ी । जैसा कि 
सर ए. गोडले ने कहा-सबको यह विश्वास था “कि आप अपने विरोध को अधिकृत 
सरकारी सीमाओं के परे ले जाते हे और गृह-सरकार पर, अपनी बात मनवाने के 
लिए जोर डालते हें ।”* अन्त में स्थिति ऐसी हो गई कि भारत-मंत्री के हाथो लॉर्ड 
कज्ञन को मुँह की खानी पड़ी । भारत के इतिहास में भारत-मंत्री और गवनेर- 
जनरल के परस्पर सबंध में इस प्रकार के पराभव का कोई दूसरा दृष्टांत नही है ।* 

गृह-सरकार के साथ, लॉर्ड कजेन के स्निग्ध संबंध न होने का कारण था उसका 
व्यक्तिगत स्वभाव । वह दूसरों का दृष्टिकोण नही समझता था। उसका स्वभाव 
स्वेच्छापूर्ण और दृढ़ था । इन अवगुणों के साथ शारीरिक अस्वस्थता, कार्ये-बाहुल्य 
और कष्टकर जलवायु की बातें और मिल गई । उसमें सहानभूति और व्यवहार- 
कौशल की कमी थी फलत: लोगों से अनिवार्य रूप से संघर्ष होता था । यद्यपि वह 
अत्यन्त योग्य, अध्यवसायी और कर्मठ था, उसमें संगठन-शक्ति और शासन-सामथ्य॑ 
थी, वह कतंव्यपरायण और न्यायप्रिय था, और साथ ही वह जन-हित करने और 





१. “आप इस बात का विश्वास नहीं करेंगे कि भारत-मंत्री अपने वैध कामों 
को छोड़कर पालियामेण्ट के लिए जॉर्ज (लॉर्ड कजजन ) का राजदूत हो जाता 
है लेडी कर्जन को मि * * * के एक पत्र से उद्धत अंश का अनुवाद । 

२. उदाहरण के लिए जब ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली-दरबार के लिए टैक्स 
की उगाही में सम्राट का नाम जोड़ने के लिए मना कर दिया तो लॉड कर्जन न 
सम्राट के प्राइवेट सेक्रेटरी के पास सहायता के लिए समुद्री तार भेजा । 

३. लॉर्ड रिपन के अनुसार अवध के सिलसिले में एलनबोरो के केनिंग को राज- 
पत्र के बाद भारत-सरकार में ऐसे पराभव का और कोई उदाहरण नहीं है । 


धामिक राष्ट्रीयता का आरम्भ १५१ 


शासन को कुशल बनाने के लिए उत्सुक था तथापि वह इंगलंड और भारत में 
सावंजनिक विश्वास और समर्थन प्राप्त करने में असफल रहा। 

लॉड्ड कज्जेन के उत्तराधिकारी लॉड मिण्टो का व्यक्तित्व दूसरे ही ढंग का था । 
मिण्टो की जीवनी में कहा गया है : “मिण्टो ने भारत-मंत्री के स्वभाव को चतुराई 
से समझ लिया और उसके संकटों से बचने के लिए अपने-आपको तेयार कर ल्या । 
उसका उद्देश्य यह था कि धैर्यपूर्ण तकों और चतुरतापूर्ण सुआवों से मि. मॉँलें को 
यह विश्वास हो जाय कि भारत-सरकार की नीति का उपक्रमण उनके ही हाथों से 
हो रहा हैं ।* छॉडं मिण्टो के राज्य कार समाप्त होने के समय उनके पारस्परिक 
संबंध कुछ खिच गए थे । इसका कारण था भारत-सरकार पर गह-सरकार का 
कठोर नियंत्रण । डॉ मिण्टो ने लिखा हैँ . जो लोग वस्तुस्थिति से परिचित हे 
वे यह अच्छी तरह जानते हे कि प्रत्येक छोटी-से-छोटी बात में भी हस्तक्षेप किया 
गया है ।”* किन्तु मिण्टो की चतुराई, शिष्टता और व्यवहार-कुशलछता ने स्थिति 
को बचाया और छॉड मिण्टो ने हर बात में अपना काम निकाल ल्िया। 


बारहवाँ अध्याय 


धामिक राष्टीयता का आरम्भ 
( १) 


सन्‌ १८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने पर भारत का राष्ट्रीय 
आंदोलन आरभ हो गया था। उसी आंदोलन के फलस्वरूप पालियामेंट ने १८९२ 
का भारतीय परिषद एक्ट बनाया । इस एक्ट के सुधारों ने कांग्रेस को संतुष्ट नहीं 
किया और उसने १८९३ में बड़े दिन पर अपने अधिवेशन के समय अपने असंतोष 
को व्यक्त किया। निर्वाचन-व्यवस्था को बहुत घमा-फिरा कर रखा गया था, परि- 
षदों के सदस्यों के अधिकार अत्यन्त सीमित थे | वाइसराय की परिषद्‌ में अथवा 
स्थानीय परिषद्‌ में पंजाब को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं दिया गया 
था; निर्वाचन के लिए जो नियम बनाये गए वे अनुचित थे--कुछ वर्गों को प्रतिनिधि 
भेजने के अधिकार से बिलकुल वंचित कर दिया गया था और कुछ हितों को अत्य- 
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१५२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


धिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया था ।१* नियम बनाने में इस बात का पूरा ध्यान 
रखा गया था कि छेंटे हुए लोग, जहाँ तक संभव हो, स्वतंत्र ब्यक्ति न हों, वरन्‌ 
ऐसे हों कि उनको सरलता से प्रभावित किया जा सके ।* गरसरकारी सदस्यों 
की संख्या बहुत कम थी ।? परिषदों के कार्य और अधिकार अत्यन्त सोमित थे । 
ऐसी दशा में राष्ट्रीय उत्थान के उद्देश्य से उपयोगी काम करने के लिए परिषदों 
में क्षेत्र बहुत संकुचित था । वह काम अन्य राजनीतिक, सामाजिक एवं धामिक 
संस्थाओं के मंच से और भारतीय पत्रों के द्वारा ही किया जा सकता था । 

राष्ट्रीय जागृति एवं पुनर्जन्म के लिए काम करने वाली इन अन्य संस्थाओं 
में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रमुख शी । प्रति वर्ष दिसम्बर के अन्त में शिक्षित भार- 
तीय, जिनका राजनीतिक काम में और राष्ट्रीयता बनाने में अनुराग था, क्रम से 
प्रत्येक प्रांत के किसी महत्त्वपूर्ण नगर में एकत्रित होते थे। ये लोग राष्ट्रीय महत्त्व 
के प्रश्नों पर विशेषकर शासन, शिक्षा एवं अर्थ-व्यवस्था-संबंधी विषयों पर विचार- 
विनिमय करते थे और अपने दृष्टिकोण को विनीत, तकंयुक्त एवं राजभक्तिपूर्ण 
भाषा में लिखे हुए प्रस्तावों द्वारा व्यक्त करते थे । भारतीय पत्रों में इन प्रस्तावों 
को और नेताओं के व्याख्यानों को प्रकाशित किया जाता था और उनकी समा- 
लोचना की जाती थी। देश के सहस्नों भारतीथ इन चीज़ों को पढ़ते थे, उन पर विवाद 
करते थे और यह स्वाभाविक ही था कि इन बातों से उन लोगों का हृदय और 
मस्तिष्क प्रभावित होता था । यह एक दुर्भाग्य की बात थी कि कांग्रेस के इन 
प्रस्तावों का सरकार पर कोई प्रभाव नही था और सरकार प्रस्तावित सुधार नहीं 
करती थी । परन्तु कांग्रेस के काम का लोक-शिक्षण के लिए बहुत बड़ा महत्त्व था। 
सार्वजनिक कामों में दिलचस्पी लेने वाले छोगों की संख्या बढ़ रही थी और 
राष्ट्रीय महत्त्व के प्रघनों पर जनमत तेयार हो रहा था । सरकार के कामों पर ध्यान 
रखा जाता था और बीसवीं शताब्दी के पहले पाँच वर्षों में उनके प्रति प्रबल विरोध 
उठ खड़ा हुआ । वस्तुतः लोगों में एक नए जीवन का संचार हो गया था और 
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२. उदाहरण के लिए बम्बई पें ६ स्थानों में से दो स्थान यूरोपीय व्यवसायियों को 
दिये गए थे कितु भारतीय व्यवसायियों को एक भी स्थान नहीं दिया गया 
था। सिंध को दो स्थान दिये गए थे कितु बम्बई-प्रेसीडेंसी के केन्द्रीय डिवीज़न 
को, जिसमें पूना और सतारा थे, कोई स्थान नहीं दिया गया था । 

३. केन्द्रीय विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की कुल संख्या २४ थी । इसमें से १४ 
सरकारी सदस्य थे, ५ नाम निर्देशित ग़र-सरकारी सदस्य और ५ निर्वाचित । 


धामिक राष्ट्रीयता का आरम्भ १५ 


राष्ट्रीय आंदोलन विस्तृत होकर जन-आंदोलन के रूप में परिणत हो रहा था 
इस समय राष्ट्रीयता में दो विचार-धाराएँ आरंभ हुईं । इन दोनों में धामिक भावः 
समाई हुई थी। कितु मार्ग दोनों का अलग था। दोनों ही विचार-धाराओं के नेत 
गण साहसी व्यक्ति थे । उनमें आत्म-बलिदान और स्वतंत्रता की भावना थी 
प्रबल देश-प्रेम था और विदेशी राज्य के प्रति तीब्र घृणा थी । पुराने कांग्रेसियों ३ 
भाँति उन्हें अंगरेज्ों की उदारता और सचाई में विश्वास नहीं था और न उनव 
राजनीतिक भिक्षा-वृत्ति में ही कोई निष्ठा थी। उन्हें तो आत्मनिर्भर एवं स्वत 
कार्य में विद्वास था । इन नेतागणों की प्रेरक भावनाएँ एक ही थीं; वे भारत औ 
उसकी जनता के पर्चिमीकरण के विरूद्ध थे; वे प्रबल ही नहीं वरन उग्र राष्ट्रवाः 
थे; उनका उद्देश्य था स्वतंत्र भारत; जो फिर प्राचीन वैभव, समद्धि एवं पवित्रर 
से परिपूर्ण हो | दोनों में भेद केवल म।र्ग का था। उग्र दल का राजनीतिक आंदोल 
में और श्रिटिश चीज़ों और संस्थाओं के बहिष्कार द्वारा राष्ट्रीय पुननिर्माण : 
विश्वास था। वे सरकारी कार्यालय, न्यायालय, और स्कूल आदि सब संस्थाओं 
बहिष्कार के पक्ष में थे और वे उनके स्थान पर राष्ट्रीय न्याय-मंडल, पंचायत, स्क्‌ः 
आदि स्थापित करना चाहते थे। क्रांतिकारी दल को पश्चिमी क्रांतिकारं 
साधंनों में, विशेषकर बम और पिस्तौल द्वारा आतंकवाद, राजनीतिक ह॒त्याओं जौ 


३०७० 


राजनीतिक डकंतियों में विश्वास था । 
( २) 

बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षो में नई राष्ट्रीयता के उदय के लिए कोई इर 
प्रकार का एक कारण नहीं दिया जा सकता कि उसके द्वारा पूर्व प्रतिष्ठा से च्युः 
ब्राह्मण" वर्ग शक्ति हथियाना चाहता था अथवा इस राष्ट्रीयता के तल में केवल 
बंग-भंग का असंतोष था और लॉर्ड कर्ज़न के अप्रिय राज्य-काल के प्रति रोष थ 
अथवा इसका कारण कांग्रेस के अब तक के साधनों की असफलता का अनुभव था 
उक्त पिछले दो कारणों के अतिरिक्त और कई कारण भी थे जिनके फलस्वरूप 
बीसवीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा ग्रहण 
की और उसमें दो--उम्र तथा क्रांतिकारी--विचार-धाराएँ उत्पन्न हुईं । 

पहली बात तो यह थी कि विदेशों में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिनका भारतीर 
मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। १८९६ में इटली को एबीसीनिया” के 
निवासियों ने परास्त किया और १९०५ में जापान ने रूस को हराया । इन दोने 





१ (रात: खावाीगा एड, 028० 4 गाते ४६7 बात 40 & 4५ 
२. “इटली की हार ने १८९७ में तिरक के आंदोलन में घृताहुति दी' 
(द्यापक : 4य 7व290 (४07776727५, ०928८ 734.. 
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घटनाओं के और विशेषकर पिछली घटना के कारण यूरोपीय श्रेष्ठता और 
अजेयता के प्रति विश्वास समाप्त हो गया और सारे एशिया में एक नये युग का 
जन्म हुआ ।* 
भारतवासियों में एक नई आशा का जन्म हुआ और वे जापान की बढ़ती 
हुई महानता के कारणों से परिचित होने के लिए उसके इतिहास का अध्ययन करने 
लगे । उसकी सफलता अनन्य देश-भक्ति में और बलिदान तथा राष्ट्रीयदा को 
भावना में निहित बताई गई। “इन गणों के आश्चयंपूर्ण प्रभाव पर विचार किया 
गया और छोगों को यह बोध हुआ कि भारत-जैसा गुलाम और निहत्था देश भी 
इन गुणों के द्वारा अपने-आपको ४ंगलेड के घातक बंधनों से मुक्त कर सकता हैँ ।* 
ये विचार मिस्र, रूस, फ़ारस और तुकिस्तान-जैसे प्राच्य एवं अर्ध-प्राच्य देशों के 
राष्ट्रीय उत्थान और स्वतंत्रता के आदोलनो के वर्णन पढने से और.भी पुष्ट हुए । 
इस संबध में यह कहना आवश्यक है कि मैज़िनी, गे रीबाल्डी और केवर के प्रेरक 
नेत॒त्व में इटलीवासियों द्वारा राष्ट्रीय ऐक्स और स्वतंत्रता प्राप्त करने का भी यहाँ 
बहुत बडा प्रभाव पड़ा । मैजिनी के जीवन और उसकी कृतियों पर भारतीय भाषाओं 
में पुस्तकें लिखी गई, अनुवाद किये गए और भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने अपने 
देशवासियों में स्वदेश-प्रेम जाग्रत करने के लिए इटली के उदाहरण से काम लिया । 
देश की घटनाओं का प्रभाव और भो अधिक हुआ। भारत में लॉर्ड कर्जन ने 
कुशलता की खोज में जो कठोर नीति अपनाई थी, उसने भारतीय नवयुवकों की 
आशाओं और आकांक्षाओं को पैरों ते कुचछ दिया था और वे यहाँ की परिस्थि- 
तियों से असन्तुष्ट हो उठे थे। सन्‌ १८९२-१९०९ की अवधि में ब्रिटिश सरकार 
ने कई अप्रिय एक्ट बनाए और कार्यान्वित किये । देश में इनके विरोध का तूफ़ान 
उठ खड़ा हुआ और भारतवासियों के मस्तिष्क में विदेशी राज्य के प्रति घणा का 
संचार हुआ । पिछले अध्याय में कलकत्ता कार्पोरेशन एक्ट (सन्‌ १८९९) और 
भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट (सन्‌ १९०४) के परिणामों का वर्णन किया जा 
चुका है । इस अवधि के अन्य अप्रिय कार्यो को ओर संक्षेप में ध्यान दिलाना उचित 
होगा । 
इन अप्रिय विधियों में सबसे पहला स्थान सन्‌ १८९१ के स्वीकृति वय एक्ट 
(3४८ 0 (075८7 /८) का था। इस एक्ट में स्वीकृत वय को १० से बढ़ा- 
कर १२ वर्ष कर दिया गया था। इस सुधार का मि. मलाबारी ने उपक्रमण किया 
था कितु श्री तिछक और प॑. शशधघर ने इसका तीब़ विरोध किया था। सारे देश के 


१. शिब्तीगा : शितांब8 $फप्टश० 07 5७७7०], [082८ 75. 
२. उपयुंवत पुस्तक पृष्ठ ७५ । 
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कट्टर लोगों में इसके प्रति बड़ा रोष था। सन्‌ १९०४ में एक दूसरा एक्ट बना जिसके 
प्रति भारतीयों में बडी तीखी भावना जाग्रत हुई। यह एक्ट सरकारी गोप्य विषयों 
से संबंधित था| इस एक्ट में १८८९ के इंडियन ऑफ़िशियल सीक्रेट्स एक्ट और 
१८९८ के एक्ट नं. ४ को दो दिशाओं में बढा दिया गया था। सन्‌ १८८९ के एक्ट 
में केवल सैनिक भेद देना ही दडनीय था अब उसमें सिविरू (असैनिक ) विषयों 
का भेद देना भी दंडनीय कर दिया गया । साथ ही १८९८ के एक्ट में समाचार- 
पत्रों की समालोचना के संबंध में जिन बातों को अपराध बताया गया था, उनमें यह 
जोड़ दिया गया कि ऐसी समालोचना एँ, जिनसे विधि-निर्मित सत्ता अथवा सरकार 
के प्रति अनास्था अथवा घृणा जाग्रत हो, दंडनीय हैं । सन्‌ १८९८ के एक्ट के अनु- 
सार साम्राज्य अथवा ब्रिटिश भारत में विधि-निर्मित सरकार के प्रति, अभकित 
की भावनाएँ उत्तेजित करने को अथवा उत्तेजित करने के प्रयत्न को राजद्रोह बताया 
गया था। भारतीय दड संहिता में एक नया विभाग (नं. १५३ ए) जोड़ दिया गया 
था जिसके अनुसार वर्ग-द्वेष को प्रोत्साहन देने वाले अपराधी दंडनीय थे । 

लॉर्ड कर्जन की सीमा प्रांतीय और अफ़गानिस्तान तथा तिब्बत-संबंधी नीति 
से भी भारतवासी अप्रसन्न थे। वे ब्रिटिश साम्रराज्यवाद के विस्तार और सेन्य-व्यय 
में वृद्धि के विरुद्ध थे । इन्हीं कारणों से वे चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए भार- 
तीय सेना भेजने के विरोधी थे । ब्रिटिश साम्राज्यवादी योजनाओं में भारतीय 
सेना के उपयोग के कारण भारतवा्सियों में तीत्र रोष था । 

उपयुक्त बातें अप्रिय तो थीं तथापि सन्‌ १९०५ और बाद के वर्षो के सर- 
कार-विरोधी आंदोलन को जन्म देने के लिए ये बातें स्वयमेव अपर्याप्त थीं । इन 
सब बातों के साथ मौलिक बात यह थी कि बंग-भंग के सबंध में व्यापक विरोध 
के होते हुए भी लॉर्ड कर्ज़न की सरकार की मूढ़तापूर्ण एवं कुटिल दृढ़ता की नीति 
ने लोगों के रोष को चरम सीमा पर ला दिया था और परिणामस्वरूप वह 
आंदोलन फूट पड़ा । 

( ३ ) 

सन्‌ १९०५ में १६ अक्तूबर को, प्रकटतः शासन में सुविधा और कुशलता 
के कारणों से बंग-भंग किया गया । यह सच हैँ कि ८ करोड़ जनसंख्या का बंगाल 
प्रांत एक अध्यक्ष---और वह भी एक उप-गवरनेर--के लिए बहुत बड़ा दायित्व था । 
कितु यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि तत्कालीन बंगाल में बहुत से अ-बंगाली 
लोग थे । बिहार और उड़ीसा, तत्कालीन बंगाल के अन्तर्गत थे और उनकी 
जनसंख्या २ करोड़ १० लाख थी। शासन में कुशलता लाने की दृष्टि से बंगाल को 
ऐसे दो भागों में बाँठा जा सकता था जिनमें से एक बंगला बोलने वाला होता और 
दूसरा अन्य भाषाओं के बोलने वाला | वस्तुतः छे वर्ष बांद यह बात की भी गई । 
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कितु सन्‌ १९०५ के बंग भंग के अनुसार स्वयं बंगाल को दो भागों में विभाजित 
किया गया । नये बंगाल की कुल जन-संख्या ५ करोड़ ४० लाख थी इसमें से बं गला- 
भाषियों की संख्या केवल १ करोड़ ८० लाख थी। पूर्वी बंगाल और आसाम 
के नये प्रांत की कुल जन-संख्या ३ करोड़ १० राख थी और इसमें २३ 

करोड़ बंगलाभाषी थे और १ करोड ८० लख मुसलमान थे । स्पष्ट है 

कि इस विभाजन का उद्देश्य वस्तुतः शासन में सुविधा का. नहीं था वरन 

वह तो बहुत कुटिल और गढ़ था । जैसा कि डॉर्ड रोनल्डशे ने कहा है, 

“प्रांत के जाग्रत वर्ग के अनुसार इस विभाजन द्वारा बंगाली राष्ट्रीयता की बढ़ती 
हुई दढ़ता पर आक्रमण किया गया था ।”* जिस ढंग से विभाजन की योजना 
बनाई गई और उसको कार्यान्वित किया, उससे और साथ हो इस विषय में लॉर्ड 

कजेन के व्याख्यानों से यह स्पष्ट है कि वास्तविक उद्देश्य फूट डालकर राज्य करने 

की नीति के अनुसार लोगों को धर्म के आधार पर विभाजित करना था और 
हिंदुओं और मुसलमानों में द्वेष भाव फैलाना था। श्री मजूमदार ने लिखा हैँ : “नई 
चेतना को कुचलने के लिए, लोगों को परस्पर विभाजित करने के उद्देश्य से लॉडं 
कज़ेन पूर्वी बंगाल गये । वहाँ पर इसी उद्देश्य से एकत्रित की हुई मुसलमानों की 
सभाओं में उन्होंने कहा कि यह विभाजन केवल शासन को सुविधा के ही लिए 
नहीं किया जा रहा था वरन्‌ उसके द्वारा एक मुस्लिम प्रांत भी बनाया जा रहा 
था जिसमें इस्लाम और उसके अनुयायियों की प्रधानता होगी. . . . ।” ? * विभा- 
जन के समर्थकों ने भारतीय विरोध के लिए यह कारण प्रस्तुत किया हैं कि वकील 
राजनीतिज्ञों और संपादकों को विभाजन के फलस्वरूप ? भौतिक और राजनीतिक 
क्षति का डर था। कितु उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि इस 
आंदोलन की प्रे रक शक्ति एक प्रबल भावना थी । *मि. ने विन्सन ने लिखा है: “रोष 
की मूल में भावना है. .. .. . . और क्योंकि यह भावना है इसी कारण किसी भौतिक 
लाभ और शासन की सुविधा से इसकी क्षतिपृरति नहीं हो सकती ।५अत: यह कहना 
असत्य है कि आंदोलन के समर्थक भौतिक हितों से प्रेरित थे । दूसरी ओर अधिकांश 
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लोगों के लिए प्रेरक शक्ति यह इच्छा थी कि सर्वेसाधारण में ऐक्य और राष्ट्रीयता 
की भावना बनी रहे । साथ ही यह भी सच है कि पूर्वी बंगाल के बहुत से मुसलमानों 
को लॉड्ड कर्जन की बातों ने लभा लिया और वे नए, मुस्लिम बहुमत प्रांत में अपने 
पुरस्कारों के स्वप्न देखने लगे । फिर भी केवल बंगाल में ही नहीं वरन्‌ सारे देश में 
अधिकांश लोगों ने विभाजन का तीन विरोध किया । फलत: एक सुसंगठित एवं 
भनुशासनपूर्ण प्रबल आंदोलन हुआ । 
( ४) 

बीसवों शताब्दी के आरम्भिक वर्षो में देश में अकाल, प्लेग आदि राष्ट्रीय 
विपत्तियों का सामना करने के लिए सरकार ने संतोषजनक नीति नहीं अपनाई । 
सरकारी आथ्िक नीति तो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल थी ही । परिणाम यह हुआ 
कि सरकार के प्रति रोष और भी अधिक बढ़ा और साथ ही नई राष्ट्रीयता को 
पुष्टि मिली । 


१८९६-९७ में बड़ा भीषण दुभिक्ष पडा था । ब्रिटिश राज्य काल में उस 
समय तक ऐसा भयंकर अकाल नहीं पड़ा था। सन्‌ १८५९७ के वसंतकाल में सहायता 
पाने वाले अकाल-पीड़ितों की संख्या ४० लाख से ऊपर पहुँच गई थी । मरने वालों 
की संख्या भी बहुत बड़ी थी ।" सहायता के लिए और मालगुज़ारी दोहराने के लिए 
सरकारी मशीन बड़ी धीमी चाल से चल रही थी; कष्ट और कठिनाइयों से हाहा- 
कार मचा हुआ था। बम्बई प्रांत में प्लेण की महामारी आरंभ हो जाने से दशा और 
भी बिगड़ गई। सन्‌ १८९८ के अन्त तक अभिलिखित मृत्यु-संख्या १,७३,००० 
पर पहुँच गई जो संभवत: वास्तविक संख्या से बहुत कम थी। सरकार ने उपायों को 
सोत्साह अंगीकार किया, कितु उन्हें कार्यान्वित करने का ढंग ग़लत था । पूना के 
प्लेग कमिश्नर मि. रैण्ड ने ब्रिटिश सैनिकों से काम लिया । ये सैनिक मकानों में 
घुसकर पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की जाँच करते थे और प्लेग का संदेह होने पर 
उन्हें अलग अस्पतालों में ले जाते थे । इससे लोगों में बड़ा रोष फैला । उपद्रव आरंभ 
हो गए। पत्रों में उप्र लेख लिखे गए। एक भावुक नवयुवक ने अप्रिय प्लेग कमिइनर 
मि. रंण्ड को गोली से मार दिया । उसके साथी ने तत्काल पकड़े जाने के भय से 
लेफ्टिनेंट ऐपस्टं को गोली से मार दिया । ऐपरएटं, रेण्ड के पीछे एक गाड़ी में आ 
रहा था। इस काण्ड के बाद कठोर दमन और आंदोलन हुआ; महाराष्ट्र इसका 
विशेष क्षेत्र था । 

सारे देश में असंतोष का प्रबल ज्वार उमड़ रहा था । दुर्भाग्य से १८९९ में _ 
वर्षा न होने के कारण भारत में फिर १८९९-१९०० में भीषण दुभिक्ष पड़ा । यह 
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दुर्भिक्ष पहले से भी अधिक भयंकर था और इससे पहले से भी अधिक लोग 
पीड़ित हुए । 

इन दारुण देवी आपदाओं और कष्टों के कारण लोगों में बड़ा असंतोष हुआ 
और सरकार को विशेष रूप से दोष दिया गया । जनता के अनुसार उनके दु:खों की 
जड़ सरकार की वह आर्थिक नीति थी जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल थी। इस प्रकार 
सर्वंसाधारण में अपने विदेशी शासकों के प्रति तीखापन बहुत बढ़ गया । 

सरकार की राष्ट्र-विरोधी आथिक नीति ने ब्रिटिश राज्य के प्रति सवेसाधारण 
के मस्तिष्क में जो घ॒णा उत्पन्न और पुष्ट की उसके महत्त्व के बारे में कोई अति- 
शयोक्ति नहीं की जा सकती । विदेशी राज्य से देश अत्यन्त निर्धन हो गया था । 
इस युग में दादाभाई नौरोजी, रमेशचन्द्र दत्त, राणाडे, डी. एन. वाचा और सर 
विलियम डिगली के अनुसंधानों और लेखों ने निर्धनता की उक्त स्थिति को विशेष 
रूप से स्पष्ट कर दिया था | सर थियोडोर मॉरिसन ने इस मत का प्रतिवाद करने 
का प्रयत्न भी किया कितु भारतीय नेताओं और पत्रों ने भारत से इंगलंड के लिए 
होने वाले द्वव्य-निकास से सर्वसाधारण को भली-भाँति परिचित करा दिया था। 
भारत में ब्रिटिश सरकार की इस नीति के कारण जनता का विदेशी शासकों की 
न्यायप्रियता और सचाई में से बिश्वास उठ गया और ब्रिटिश-विरोधी भावनाएँ 
चढ़ गईं । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका हूँ लॉर्ड कर्जन का कुशलता, केन्द्रीकदरण और 
अधिकारीकरण के लिए विशेष मोह था। और स्वशासन और भारतीयकरण 
के लिए विरोध था । १९०४ में कज्न ने भारतीयों के निराकरण को 
बड़े चुभने वाले ढंग से उचित ठहराया। उसमें लोगों के लिए एक खुली 
चुनौती थी । उनसे कहा गया कि सर्वोच्च सिविल पद केवल अगरेज़ों के ही लिए 
थे क्योंकि उनमें अपने पेतुकाधिकार, पोषण और शिक्षा के कारण, शासन के लिए 
अनिवायें, चरित्र-बल, शासन के सिद्धांतों का बोध और मनोयोग था। कुछ शिक्षित 
भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 
का अन्त करने के लिए संगठन करने लगे। 

इसी संदर्भ में ध्यान देने योग्य कुछ आर्थिक प्रश्न हें जिनके संबंध में भारत 
सरकार ने ब्रिटिश व्यावसायिक, औद्योगिक और वित्तीय स्वार्थों के लिए भार- 
तीय हितों को निर्लंज्जता के साथ बलिदान किया | सन्‌ १८९४ में कपास-सीमा 
शुल्क का विवाद फिर उठ खड़ा हुआ और वित्तीय आवश्यकताओं के कारण जो 
५ प्रतिशत का साधारण कर लगाया गया था उससे सूती माल को छूट देने पर बड़ा 
आंदोलन हुआ । भारत-मंत्री ने इस कठिनाई को हल करने के लिए यह प्रस्ताव 
किया कि नई कर-सूची में विदेशों से आने वाले सूती माल को सम्मिलित किया 


धामिक राष्ट्रीयता का आरम्भ १५९ 


जाय और उसका संतुलन करने के छिए २० नं. से उँचे माप के भारत में तैयार 
किये हुए सूत पर उत्पादन-कर लगाया जाय । भारतीयों का विरोध होते हुए भी 
दिसम्बर १८९४ में इस प्रस्ताव को वैध कर दिया गया । कितु लंकाशायर को 
इतने पर भी सनन्‍्तोष नही हुआ । परिणाम यह हुआ कि १८९६ में दो नये प्रस्ताव 
स्वीकार किये गए । एक के अनुसार सूती माल पर आयात-कर घटाकर ३३६ प्रति- 
दात कर दिया गया और दूसरे के द्वारा भारतीय मिलों के सूती माल पर ३३ प्रति- 
शत का प्रत्यक्ष उत्पादन कर लगा विया गया । भारत परिषद्‌ में सर जेम्स पाइरू 
ओर सर एलेक्जेण्डर आवंधूनॉट ने इन अरक्षणीय एक्टों का विरोध करते हुए कहा 
“कि इस उत्पादन-कर से वस्तुतः कोई संतुलन नहीं होता था क्योंकि भारतीय 
मिलों के मोटे सूती माल में और लंकाशायर के बारीक माल में कोई प्रतिद्वन्द्रिता 
महीं थी; भारतीय बाज़ार में दोनों फी मांग थी ।' देश में बड़ा आंदोलन हुआ और 
अंगरेज़ी राज्य के प्रति घृणा और तीखेपन को बड़ा पोषण मिला । 

भारतीय म॒द्रा और विनिमय का प्रबन्ध अगरेज़ी स्वार्थों के अनुसार होता था। 
भारतीय व्यापारी वर्ग इस कारण बड़ी कठिनाई अनुभव करता था। एक भार- 
तीय छेखक ने भारतीय आलोचना को संकलित रूप में इस प्रकार व्यक्त किया है :-- 
“ये आलोचनाएँ मुख्यतः, स्वर्ण रक्षित मान को भारतवर्ष में स्वर्ण पाट के रूप में 
रखने के स्थान पर, अन्य प्रतिभतियों (8८८पा+र८8 ) में लगाने के विरुद्ध 
थी; रेलवे-व्यय के संबंध में सरकार की तत्कालीन कठिनाइयों को दूर करने के 
लिए, उस रक्षित मान को काम में लाने के विरुद्ध थी; कागज़ी द्र॒ष्य के रक्षित मान 
को, भारत से लन्दन के लिए स्थानातरित करने के विरुद्ध थी; स्वर्ण मान की सुरक्षा 
के लिये सोने के स्थान पर चाँदी रखने के विरुद्ध थी; और ऊँचे भाव पर कौंसिल के 
विनिमय पत्रों के असीमित विक्रय के विरुद्ध थी । इस विक्रय के कारण भारत में 
सोने का आना रुक गया था जिसके फलस्वरूप देश की आवश्यकता से अधिक 
मात्रा में, कागजी द्रव्य का परिचलन अनिवार्य हो गया था | इस नीति का प्रभाव यह 
हुआ कि ७ करोड़ पौंड से अधिक परिमाण की भारतीय सम्पत्ति, भारत से लन्दन 
के लिये स्थानांतरित हो गई । इस भारतीय संपत्ति को अत्यल्प ब्याज पर लन्दन 
के शेधियों को उधार दिया गया जबकि भारत में रुपये की कमी थी यहाँ तक कि 
एक समय पर सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर भी ऋण उगाहना संभव नहीं 
था यद्यपि ब्याज की दर अस्वाभाविक रूप से अधिक रखी गई थी ।”* इस नीति के 
विरुद्ध भारतवासियों में प्रबल रोष फलना स्वाभाविक ही था, और भारतीय 
व्यापारी वर्ग का सरकार पर से विश्वास उठ गया । 


१. गशावांथा ४८०७ 800)/, 7937. [2228८ 860 के एक उद्धरण से 
अनूदित । 
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(५) 

भारत में नई राष्ट्रीयता के जन्म और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं की वद्धि का 
पाँचवाँ कारण था, भारतवासियों के प्रति आंग्ल-भारतीयों का अहंकारयक्त 
व्यवहार और आंग्ल-भारतीय पत्रों का भारतीय-विरोधी दृष्टिकोण और प्रचार । 
इन वर्षो में कितनी ही बार ब्रिटिश सनिकों और अन्य व्यक्तियों ने असहाय भार- 
तीयों के साथ घातक मार-पीट की और कई बार आहत व्यक्ति मर भी गए कितु 
गोरे अपराधी दंड से बच गए अथवा उन्हें बहुत साधारण-सा दंड दिया गया । लॉडं 
कर्जन ने थोड़े ही समय में यह अनुभव किया कि इस प्रकार के अभियोगों से भारत 
में ब्रिटिश राज्य के बने रहने के लिए बहुत बड़ा संकट है और फलत: ऐसे अभियोग 
ध्यान में आने पर उसने अपराधियों को दंड दिलाने की व्यवस्था की । एक अभि- 
योग में अपराधियों ने दो भारतीयों की हत्या की थी । उस संबंध में लॉ करन ने 
भारत-मंत्री को अपने अभिलेख में लिखा, “पता नहीं, इन अभियोगों के बारे में 
आपके क्या विचार हैं । कितु इनसे मेरी आत्मा तो कराह उठती हैं ।/* उदाहरण 
के लिए इन दोनों अभागे अभियोगों की चर्चा की जा सकती है । एक मामले में 
ब्रिटिश सनिकों ने “एक देशी स्त्री को बलात्कार से मार डाला । उन सेनिकों को 
कोई दंड नहीं दिया गया । इतना ही नही वरन्‌ स्थानीय सेनिक अधिकारियों ने सारे 
मामले को दबा देने का प्रयत्न किया और स्थानीय सिविल अधिकारियों ने अपनी 
उदासीनता से उनके प्रयत्नों का समर्थन किया । * दूसरे अभियोग में सन्‌ १९०२ 
में सियालकोट में स्थित (9॥7. ,9702/$ ) घुड़सवार दल के दो सैनिकों ने एक 
भारतीय रसोइये को इतना पीटा कि वह मर गया । उस रसोइये का अपराध 
यह था कि उसने उनके लिये एक देशी स्त्री का प्रबन्ध करने के लिये मना कर दिया 
था । पहले अभियोग में कोई कार्यवाही नहीं की गई--लॉर्ड कज़ेन के हस्तक्षेप 
करने पर केवल कुछ अनुशासन संबंधी कार्यवाही की गई । 


इन अपराधों और ह॒त्याओं का होना स्वयं दुर्भाग्यपूर्ण था कितु इससे भी बुरी 
बात यह थी कि आंग्ल-भारतीय समाचार-पत्रों से ऐसे व्यवहार को प्रोत्साहन मिलता 
था । वस्तुतः जातीय कटुता की भावनाओं को फंलाने में आंग्ल-भारतीय पत्रों ने 
जो काम किया वह अत्यन्त नि्य था। लाहौर के सिविल एण्ड मिलिद्री गज़ट-जसे 
महत्त्वपूर्ण पत्र भी शिक्षित भारतीयों को गालियाँ देते थे ।१ वे आंग्ल-भारतीयों को 
अपराध करने के लिए उत्तेजित करते थे ; इन पत्रों को इसके लिए कोई दंड नहीं दिया 





१. ि07208739 : 7॥6 07,0व6 (प्रश००, ४०-. ७9. 246 
२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७१. 
३. शिक्षित भारतीयों को वाचाल बी. ए.', हीन जाति बी. ए.', 'गुलाम' 


धामिक राष्ट्रीयता का आरम्भ १६१ 


जाता था। मि. किग्सफ़ोर्ड नामक एक अप्रिय मजिस्ट्रेट को गोली मारने के प्रयत्न 
में दो अंगरेज़ स्त्रियों की मृत्य हो गई । इस पर कलकत्ते के एशियन' ने लिखा, 
“मिस्टर किग्सफ़ो्ड को अब एक बहुत बड़ा अवसर मिला है । हमारा एंसा ध्यान हूं 
कि वह पिस्तौल से निशाना मारने में होशियार हें । हम मौजर पिस्तौरलू की ओर 
उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं. . .... . . - हम आशा करते हे कि मिस्टर 
किग्सफ़ोडं को एक बड़ा शिकार हाथ लगेगा। हम उनके से अवसर के लिए 
ललचाते है। उनके निवासस्थान की ओर अथवा स्वयं उनकी ओर यदि कोई अपरि- 
चित देशी आदमी आय तो उसको गोली मार देना उनके लिये पूर्ण रूप से 
न्याय्य है ।”* 

आंग्ल-भारतीय पत्रों में ऐसे लेख प्रकाशित होते थे और उन पत्रों को कोई 
बंध दंड नहीं मिलता था। इन लेखों के कारण कटुता की भावना बढ़ती थी और 
कभी-कभी हिसा भी होती थी। भारतीय चरित्र पर उच्च पदों से जो कलंक लगाया 
जाता था उसके कारण भारतीयों को बड़ा क्षोभ होता था। फ़वरी १९०५ में लॉडं 
करन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना दीक्षांत भाषण दिया । उसमें उन्होंने 
पश्चिमी लोगों की सचाई की और प्राच्यवासियों की धूतंता की गाथा गाई | उसी 
व्याख्यान में यहू कहा गया कि भारत राष्ट्र जेसी कोई चीज़ नहीं है । सारे देश में 
क्रोध का उफ़ान आया और विरोध में भारत के विभिन्न भागों में सभाएँ की गई । 
वायसरॉय के शब्दों ने बहुत से बंगाली नवयुवकों को उम्र-दल का समर्थक बना 
दिया । ु 

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो व्यवहार हो रहा था उसके कारण 
भी भारत में ब्रिटिश-विरोधी भावनाएँ पुष्ट हुईं। आरंभ में भारतवासी शर्तेंबन्द 
मज़दूर की तरह दक्षिण अफ्रीका गये थे कितु उनके बाद में कुछ व्यापारी और 
अन्य व्यवसायी भी गये थे । दक्षिण अफ्रीका में , विशेषकर बोर उपनिवेशों में सभी 
भारतीय समाज से बहिष्कृत थे । उन पर व्यक्तिगत कर लगता था । शहरों के 
बाहर कुछ निदिष्ट स्थानों में “घूरों* पर उन्हें रहना पड़ता था।” कुछ उपनिवेश्ञों 
में वे राज मार्ग पर नहीं चल सकते थे और न रेल के पहले और दूसरे दर्जे में यात्रा 
कर सकते थे । वे वहाँ का सोना नहीं रख सकते थे और न रात के ९ बजे के बाद 





“घुड़सवार भिखभंगे' ,, “नीच जाति” आदि गालियाँ दी जाती थीं-- 
+३८ए॥7807 : 6 ऐटएण ७एाव क पाता, 098०8 ॥4-8 
से अनुवादित । 

१. जटरंा।507 : ॥06 लए 5 7 ॥709, 0282० 220. 

२. #ट827: सि०ए 7709 ४४70प.४70 0ि #76९007, 02886 280. 


१६२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


घर के बाहर रह सकते थे।* वस्तुत: वहाँ रहने की शर्तें इतनी अपमानजनक थीं कि 
ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने बोर प्रजातंत्र से अपने झगड़े के कारणों में इन शर्तों की भी 
गणना की । एक अवसर पर उन्होंने कहा कि, हमारी भारतीय प्रजा के इस अपमान 
से हमारा रक्त उबलने लगता है ।” बोर युद्ध में ब्रिटिश विजय हुई कितु स्थिति में 
कोई सुधार नहीं हुआ वरन्‌ दशा और बिगड़ गई। सन्‌ १९०७ में ट्रांसवाल में 
एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट बना । इसके अनुसार भारतीयों को अपराधी जातियों 
की तरह अंगुलियों की छाप देकर अपना निबंधन कराना आवश्यक था । भारत- 
वासियों ने इस अपमानजनक नियम को अस्वीकार किया और महात्मा गांधी * के 
नेतृत्व में सत्याग्रह' किया। उन्होंने अपना निबंधन कराने के लिए मना कर दिया 
और फलत: महात्मा गांधी और अन्य सहस्रों भारतीयों को कारावास दंड दिया 
गया । संघर्ष कई वर्षों तक चला और उसमें भारतीयों का आथिक और नागरिक 
जीवन छिलन्न हो गया ।* 


दक्षिण अफ्रीका की स्थिति की भारतवासियों के मस्तिष्क में प्रतिक्रिया हुई । 
एक ओर तो महात्मा गांधी और उनके साथियों के साहसपूर्ण विरोध के लिए 
प्रशंसाभाव था; सत्याग्रहियों की सहायता के लिए सावंजनिक चन्दे किये गये और 
देश के विभिन्न भागों में सहायता और सहानुभूति के लिए सभाएँ की गईं । दूसरी 
ओर भारतवासियों के साथ जो व्यवहार किया जाता था उसके प्रति रोष था । 
भारतवासियों की दृष्टि में गृह-सरकार और दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों की 
सरकारों में कोई भेद नहीं था । सारा दोष ब्रिटिश सरकार पर मढ़ा गया और 
इस प्रकार देश में ब्रिटिश-विरोधी भावनाओं में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। 


दि 
बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में देश में जो नया जीवन दिखाई दिया 
उसके कुछ कारणों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका हैं । उनके अतिरिक्त और भी 
कारण थे--स्कूलों और कॉलेजों का प्रभाव; कांग्रेस और भारतीय पत्रों के कई 


१. ॥ण०गारए5णा: १6 ॥३८८००57प्टा07 रण प्रात», 932० १6. 
२. मिस्टर गांधी--जो उस समय इसी नाम से परिचित थे--आरम्भ में एक 
मुकदमे में १८९३ में दक्षिण अफ्रीका गये थे। नेटाल में भारतीयों की दशा 
देखकर उन्होंने वहीं बसने का निश्चय किया। डरबन के पास उन्होंने एक 
बस्ती बसाई। वहाँ के निवासियों के लिए सरल और प्राइृतिक जीवन का 
आदर्श था। वहीं गांधीजी ने सत्याग्रह के सिद्धान्त का पहली, वार प्रतिपा इन 
किया । 
३. ५िग्राप: सलाड्ा07ए ता िब्ा0ान्राधाव7 पर6 5०४, 028० 407. 


धा्सिक राष्ट्रीयता का आरम्भ १६३ 


दह्याब्दियों के आन्दोलन का प्रभाव; स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द ओर 
श्रीमती एनी बीसेन्ट के महान्‌ एवं धामिक व्यक्तित्वों का प्रभाव; और आये समाज, 
रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफ़िकल सोसाइटी तथा भारत सेवक समिति ($८"एथागा 
ण 7709 80८6५) आदि संस्थाओं के कार्यों का प्रभाव। वस्तुत: उस समय 
भारत में अनेकांगी पुनर्जागरण दिखाई दे रहा था। कला के नये केन्द्र खोले जा 
रहे थे; बकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय जैसे उपन्यासकारों और रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे 
कवियों और द्रष्टाओं द्वारा भातीय भाषाओं की सम्पन्नता बढ़ रही थी; तिलक 
और भंडारकर जैसे व्यक्तियों के अनुसंधानों के फलस्वरूप ज्ञान की सीमायें बढ़ रही 
थीं; भारतीय संगीत, प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा था ओर 
सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों को अपने पूर्वजों की उपलब्धियों पर गव हो रहा 
था । पश्चिमी वस्तुओं और पश्चिमी पोशाक के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई; पश्चिमी 
शिक्षा और पश्चिमी रहन-सहन से विकर्षण हुआ । भारतीय वस्तुओं और भारतीय 
विचारधारा के प्रति प्रेम जाग्रत हुआ । विदेशों में भी स्वदेश प्रेम और 
राष्ट्रीया की नई भावना दिखाई पड़ी। वस्तुतः १९०५ के राष्ट्रीय 
आन्दोलन को देश के धामिक पुनरुत्थान से प्रेरणा मिली | तिलक, अरविन्द, बारीन्द्र 
घोष, विपिन चन्द्र पाल और लाजपतराय---ये सब महत्वपूर्ण नेता धामिक भावनाओं 
से प्रेरित थे। अरविन्द घोष इस युग की भावनाओं का और इस युग की विचारधारा 
का मूत॑मान स्वरूप थे । वे राजनीतिक जीवन में तीर की तरह आये और उसी वेग 
से लुप्त भी हो गये । उनकी दृष्टि में राष्ट्रीयता, किसी राजनीतिक उद्देश्य अथवा 
भौतिक सुधार के किसी साधन से कहीं बड़ी चीज़ थी। उनकी दृष्टि में उसके चारों 
ओर एक ऐसा तेज पृंज था जो मध्यकालीन सन्‍्तों की दृष्टि में धर्म पर बलि हो 
जाने वालों के चारों ओर होता था ।* 
हि । 

सन्‌ १९०५ में नये राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय का एक कारण यह भी था 
कि कांग्रेस के तदण वर्ग की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में आस्था मिट चुकी थी । 
लॉर्ड करन के आधीन भारत सरकार की नीति ने कांग्रेस के स्वर की अवहेलना 
की और शिक्षित वर्ग को निरन्तर अपमानित किया तथा इस प्रकार तरुण राष्ट्र- 
वादियों को उमग्रवादी बना दिया । इन लोगों को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में कोई 
विश्वास नहीं रहा था। ये लोग इस निरचय पर पहुँचे थे कि प्राथेना-पत्रों द्वारा 
कुछ प्राप्त करना असम्भव हूँ। इन लोगों की दृष्टि में विदेशी राज्य स्वयं 
अपमानजनक था। उनको आत्म-निर्भर स्वतन्त्र कार्य में विश्वास था किन्तु अंग्रेजों 
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१६४ भारत में ब्रिठिश राज्य 


की उदारता और परोपकारिता से उन्हें किसी प्रकार की आशा नहीं थी । उन्होंने 
अपना कार्य-क्रम निश्चित किया--विदेशी वस्तुओं का, विदेशी सस्थाओं का 
बहिष्कार; स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना । 


८ 

१९०५ में बड़े दिनों पर बनारस में कांग्रेस अधिवेशन के समय नई भावना ने 
अपने आपको व्यक्त किया । सन्‌ १९०४ के अधिवेशन का सभापतित्व सर हँनरी 
कॉटन ने किया था । उस अधिवेशन में सर कॉटन के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडरू 
नियुक्त किया गया था और उसे वायसरॉय के समक्ष अधिवेशन के प्रस्तावों को 
प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था। किन्तु लॉर्ड कर्ज़न ने उस शिष्टमडल से 
मिलना अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस की अवहेलना की। फलंत: यह निश्चय 
किया गया कि ब्रिटिश जनता को भारतवासियों के कष्टों से परिचित कराने के 
लिए श्री गोखले और लाला लाजपतराय का एक शिष्टमडल इग्लेण्ड भेजा जाय । 

पुराने कांग्रेसियों का भारत के ब्रिटिश शासकों की न्यायनिष्ठा में से विश्वास 
उठ गया था किन्तु ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और ब्रिटिश जनता की आन्तरिक न्याय- 
प्रियता में उनका विश्वास अब भी बना हुआ था। आरम्भ से ही उन्होंने इगलंड में 
कांग्रेस के काम पर ज़ोर दिया था। सन्‌ १८८९ में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की 
स्थापना हुई थी और उसके निर्वाह के लिए ४५००० रु. स्वीकार किये गए थे । 
१८९३ में ए क|ब्रिटिश पालियामेण्टरी कमेटी का सगठन किया गया था। इस कमेटी 
को हाउस आँव कॉमन्स में भारतीय दृष्टिकोण व्यक्त करने का काम सौंपा गया 
था । पालियामेन्ट के सदस्यों और ब्रिटिश जनता को सही सूचना देने के लिए 
'इंडिया' नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया । ब्रिटिश जनमत को शिक्षित और 
प्रभावित करने के लिए कांग्रेस ने समय-समय पर प्रमुख भारतीयों के शिष्टमडल 
इग्लेड भेजे थे। पहले शिष्टमडल को सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के आधीन १८८९ में 
इग्लेड भेजा गया था। दूसरा शिष्टमडल १८९० में इग्लेड गया। जंसा कि ऊपर 
उल्लेख किया गया है एक शिष्टमडल १९०५ में भेजा गया । किन्तु उसके सदस्यों 
को--और कम से कम एक सदस्य को तो निश्चय ही बड़ी निराशा हुई। ब्रिटिश 
जनता अपने निजी विषयों में अत्यन्त व्यस्त थी; ब्रिटिश समाचार-पत्र भारतीय 
आकॉक्षाओं को व्यक्त करने के लिए तेयार नहीं थे और भारतीय समस्याओं को 
लोगों तक पहुँचाना बहुत कठिन था ।* लाला लाजपतराय ने बनारस अधिवेशन 
में अपने देशवासियों से कहा कि स्वतन्त्रता पाने के लिए उन्हें केवल अपने आप 
पर ही भरोसा करना होगा । 
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धामिक राष्ट्रीयता का आरम्भ १६५ 


इस संदेश का बनारस अधिवेशन के तरुण वर्ग पर विशेष प्रभाव पड़ा। उस समय 
तक बंगाल का विभाजन हो चुका था और विदेशी के बहिष्कार और स्वदेशी के 
प्रचार का आन्दोलन आरम्भ हो चुका था। विषय समिति में महत्वपूर्ण मतभेद थे 
किन्तु पुराने राष्ट्रवादियों के झुक जाने से समझौता होगया । कांग्रेस शिविर में 
तरुण प्रतिनिधियों ने एक खुला सम्मेलन किया और एक नया राष्ट्रीय दल बनाया । 
इस दल ने कांग्रेस के अन्तर्गत रहना निश्चित किया और निष्क्रिय विरोध एवं 
राष्ट्रीय पुन्निर्माण के कार्यक्रम को अपनाया । 


सन्‌ १८९२ के बाद कांग्रेस ने फिर १९०५ में पहली बार राजनीतिक सुधारों 
की माँग की । हाउस आँव कॉमन्स में भारतीय प्रतिनिधित्व देने के लिये माँग की 
गई और साथ ही वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद्‌ और बम्बई तथा मद्रास की 
कार्यकारिणी परिषदों में भी भारतीयों को नियुक्त करने के लिये मांग की गई ।* 

राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में १९०६ की कांग्रेस का विशेष महत्व है । 
इस अधिवेशन पर सभापति दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य के लक्ष्य 
की घोषणा की। नरम दल के कांग्रेसियों ने मुख्यतः: तिलक * को सभापति न बनने 
देने के उद्देश्य से ८२ वर्ष के वृद्ध दादाभाई नौरोजी को इंग्लेंड से विशेष रूप से 
बुलाया था। कांग्रेस में विच्छेद का भय था किन्तु दादाभाई के कौशल ने और 
साथ ही जनमत ने स्थिति को बचा दिया । इस जनमत के कारण नरम दल के 
कांग्रेसी, उग्र दल के बहुत निकट आ गये थे। नरम दल वालों के अनुसार बहिष्कार, 
स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा-संबंधी स्वीकृत प्रस्ताव, आवश्यकता से कहीं अधिक 
कठोर थे। अत: अगले वर्ष सूरत में उन्होंने इन प्रस्तावों में संशोधन करने का प्रयत्न 
किया और बस्तुत: इसी प्रयत्न के कारण कांग्रेस में फूट पड़ी । सन्‌ १९०७ में बड़े 
दिनों पर सूरत कांग्रेस की फूट के लिये कौन उत्तरदायी हैँ, यहाँ पर इस विवाद में 
पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है । दोनों दलों में गंभीर मतभेद था और केवल शब्द 
परिवर्तन से वह मतभेद दूर नहीं हो सकता था। दोनों दल अपनी बात पर दृढ़ थे । 
एक को अपने बहुमत पर विश्वास था और दूसरे दर को अपने भविष्य और सावें- 
जनिक समर्थन पर विश्वास था। ऐसी परिस्थिति में फूट अनिवायं थी। समझौते 
के लिए सारे प्रयत्त असफल रहे” और १९०७ में २७ दिसम्बर को उपद्रव और 
अव्यवस्था के अत्यन्त खेंदपूर्ण वातावरण में अधिवेशन विच्छिन्न हो गया । 
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३. २७ दिसम्बर को सभापति ने निर्वाचन के बाद अपना आसन ग्रहण किया। तब 


१६६ भरत में ब्रिटिश राज्य 


नरम दली नेताओं ने दूसरे दिन २८ दिसम्बर को कांग्रेस पंडाल में पुलिस के 
संरक्षण में एक सम्मेलन किया । कुल १६०० प्रतिनिधियों में से इस सम्मेलन में 
१००० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । इनमें लाला लाजपतराय भी थे । लगभग १०० 
प्रमल कांग्रेसी नेताओं की एक कमेटी बनाई गई जिसे कांग्रेस का विधान तैयार 
करने का काम सौपा गया | यह विधान १९०८ में तैयार हुआ। इसमें कांग्रेस काये 
के लिये पुरानी पद्धति और परम्परा की पुष्टि की गई और वेधानिक साधनों-- 
बतंमान शासन व्यवस्था में क्रमबद्ध सुधारों--द्वारा स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य 
प्रकट किया गया । 

इस पुनरुत्थापित कांग्रेस ने १९०८ के बड़े दिन के अवसर पर डा० रासबिहारी 
घोष की अध्यक्षता में मद्रास में अपना अधिवेशन किया और इसमें ६०६ प्रति- 
निधियों ने भाग लिया । यह कांग्रेस, प्रचलित ढंग पर काम करती रही | प्रतिवर्ष 
बड़े दिन के अवसर पर वह देश के किसी महत्वपूर्ण नगर में अपना सम्मेलन करती 
थी और राजनीतिक सुधार के लिए तथा लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक दशा 
ठीक करने के लिये अपनी माँग प्रस्तुत करती थी । 





लोकमान्य तिलक एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को खडे हुए। उसके लिये नियमा- 
नुसार एक दिन पहले सूचना दी जा चुकी थी परन्तु सभापति ने आज्ञा प्रदान नहीं 
की। तिलक मच से नहीं हटे। नरम दल वालों ने उन्हें वहाँ से नीचे खींचना 
चाहा। उसी समय एक मराठी जूता मंच की ओर फेंका गया जो सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी और फ़ीरोजशाह मेहता के लगा। कुछ ही देर में बहुत से आदमी 
लाठियाँ लिये हुए दौड़ पड़े और वे जिस किसी को नरम दली होने का सन्देह 
करते, उसी को मारते। भारतीय महिलायें पंडाल से बाहर खिसक गईं; 
मंच के नेता भी खिसक गये---तिरूक को उनके अनुयायी ले गये--किन्तु 
पंडाल में बड़ा उपद्रव हुआ--क्रुसियाँ फेंक कर मारी गईं, लाठियाँ चलीं और 
बहुत से सिर फूट गये ।” अन्त में पुलिस ने आकर पंडाल को खाली करा दिया । 
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तेरहवाँ अध्याय 
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनः 
वेधानिक एवं क्रान्तिकारी 


९५ 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो में लोकमान्य बालगंगाधर तिरक से 
प्रेरणा पाकर और उन्हीं के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सावंजनिक आन्दोलन आरम्भ 
हुआ । 

सर वेलेण्टाइन शिरोल ने तिलक को ब्रिटिश राज्यसत्ता के प्रति अभक्ति की 
प्रेरणा देने वालों में अत्यन्त भयंकर बताया है और उसके अनुसार वस्तुत: तिरक ही 
भारतीय अशान्ति के जन्मदाता* थे। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रवादियों की भाषा 
में, तिरक स्वदेशभक्‍तों के आदर्श थे और भारत में साम्राज्यवाद विरोधी 
सावंजनिक आन्दोलन के वास्तविक सस्थापक थे। तिलक में अपने देश 
और उसके निवासियों के लिए अत्यन्त प्रबल प्रेम था। अपने देश में चारों 
ओर दुःख, और दारिद्रथ, पतन और अज्ञता फो देखकर उनका हृदय कराहता 
था। उन्होंने अपने देशवासियों को उक्त व्याधियों से मुक्त करने के 
लिए अपनी प्रतिभा और सामथ्ये का पूरा उपयोग किया। उन्हें लोगों के विदेशी 
एवं पर्चिमी दृष्टिकोण के प्रति घुणा थी और उन्होंने हिन्दू धर्म और भारतीय 
वस्तुओं के प्रति अपने देशबन्धुओं को जगाने के लिए यथासंभव प्रयत्न किया । 
उन्हें प्राचीन भारत के वेभव पर और आर्यों की उपलब्धियों पर गवं था| वे भारत 
को फिर उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते थे। उनके अनुसार विदेशी राज्य एक 
अभिशाप था और भारत की दुर्देशा का वही मुख्य कारण था। राजनीति में 
उनका सिद्धान्त यह था कि लक्ष्य के न्याय्य होने पर उसके लिए सब साधन न्याय्य 
होते है । उनकी दृष्टि में देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपाय उचित 
था। वे कुशल ओर चतुर राजनीतिज्ञ थे । संपादन-कला तो मानो उनकी रंगों में 
समाई हुई थी । उनमें असाधारण साहस था । विरोधी के नाते वे दृढ़ और भयंकर 
थे। उन्हें जिस सामग्री पर काम करना था उसे वे अच्छी तरह जानते थे ओर उन्होंने 
अपने ज्ञान का पूरा लाभ उठाया। लोगों में नई भावना और नया जीवन भरने के 
लिए उन्होंने हिन्दू देवताओं और महापुरुषों को अपना उपकरण बनाया। उन्होंने 
महाराष्ट्र में हिन्दू नवयुवकों का संगठन करने के लिए गोहत्या-विरोधी समितियाँ 


१. (र0: पाता ए॥7९४, 982०8 40-47. 


१६८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


खोलीं, अखाड़ खोले, लाठी चलाने के लिए क्लब स्थापित किये और इस प्रकार 
उनमें पौरुष और साहस की भावना भरकर उन्हें केवल हिन्दू-धर्म के लिए ही नहीं 
वरन मात-भमि की सेवा के लिए वीर स॑ निक बनाया। वे लोगों को बलवान, पौरुष- 
युक्त, साहसी, निर्भय, स्वतन्त्र और आत्म-निर्भर बनाना चाहते थे। उन्होंने मंच 
और समाचार-पत्र दोनों की सहायता से लोगों को स्वावलम्बी होने का तथा आत्म- 
निर्भर स्वतन्त्र कायं करने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने जीवन के आरम्भ में ही अपना 
मार्ग निश्चित कर लिया था और उस मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने कष्ट और 
कठिनाइयों का सामना किया। वे अपने अध्यवसाय, अनुराग, बलिदान, साहस और 
दृढ़ निश्चय की सहायता से उस मार्ग पर पूरी तरह बने रहे । अपने विचारों के कारण 
उन्हें तीन बार जेल जाना पड़ा । अन्तिम बार तो उन्हें छे वर्षों के लिए कारावास 
दण्ड दिया गया था। किन्तु यह सब होते हुए भी उन्हें अपने उद्देश्य में बहुत हृद तक 
सफलता मिली। लोगों ने उनका आदर किया और वे देशभकतों के सिरमौर 
हुए । उनके प्रयत्नों से देश, स्वतन्त्रता की देहली पर आ गया । 

लोगों में पौरुष, अनुशासन, संगठित का एवं देशभक्ति की भावना भरने के 
उद्देश्य से तिलक ने १८९३ में गणपति उत्सव मनाने की परम्परा डाली। स्कूल 
और कॉलेज के विद्यार्थियों को इन उत्सवों में भाग लेने के लिए प्रेरणा दी गई और 
राजनीतिक प्रचार के लिए इन उत्सवों को काम में लाया गया। ये उत्सव महाराष्ट्र 
में लोकप्रिय होगए। और इस प्रकार प्रान्त में राजनीतिक शिक्षा के लिए मल्यवान 
उपकरण होगए। 

गणपति उत्सव की सफलता से सन्तुष्ट होने पर तिलक ने १८९५ में शिवाजी 
उत्सव आरम्भ किया । इस बार उह्ृध्य प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक था। तिलक 
लोगों के सामने एक राष्ट्रीय महापुरुष का उदाहरण रखकर उन्हें स्वदेश सेवा के 
लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे। उन्हें अपने प्रयत्नों में सफलता मिली । इस उत्सव 
ने महाराष्ट्र की जनता और वहाँ के नवयवकों को विशेष प्रोत्साहन दिया और 
उनमें से बहुत से लोगों में यह आकाक्षा हुई कि वे भी देश की उसी प्रकार सेवा करें 
जिस प्रकार शिवाजी ने अपने समय में मात-भमि की सेवा की थी । 

इन अवसरों पर जलस निकाले जाते थे, उनमें नवयवक अपनी लाठी चलाने 
की कला का प्रदर्शन करते थे, सभाएँ होती थीं, धामिक एवं राष्ट्रीय गाने गाये 
जाते थे, कविताएँ पढ़ी जाती थीं और राजनीतिक व्याख्यान होते थे। यद्यपि स्वयं 
तिलक राज्य के प्रति अभक्ति अथवा हिसा का प्रचार नहीं करते थे तथापि उन्होंने 
दूसरों को इस बात के लिए नहीं रोका कि वे विदेशी राज्य के विरुद्ध जनता को न 
भड़काय अथवा उसमें क्रान्ति और हिंसा का प्रचार न करें। दो चपेकर बन्ध क्रान्ति 
कारी थे और उन्होंने इन उत्सवों का जातीय घणा और हिंसां के प्रचार के लिए 
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उपयोग किया । उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली कविताएँ सर्वसाधारण को हिंसा के 
कामों के लिए उत्तेजित करने वाली होती थीं:--“सुनिये। राष्ट्रीय युद्ध के लिए 
हम समर भूमि में प्राणों की बाज़ी लगाएँगे; हम अपने शत्रुओं के रक्त से पृथ्वी को 
रंग देंगे, ये शत्रु हमारे धर्म का नाश करने वाले हैं, हम उन्हें मारकर ही मरेंगे. . 

. ।” “क्या आपको अपनी दासता पर लज्जा नहीं आती. . . .ये दुष्ट गायों 
और बछड़ों की हत्या करते हे. . . .मर जाओ किन्तु अग्रेज़ों को मार दो .. . .यह 
देश हिन्दुस्तान कहलाता हैँ, फिर यहाँ अंग्रेज़ों का राज्य क्यों हैं ।” * 

जिस समय प्रान्त में दुर्भिक्ष और प्लेग के कारण प्रबल असन्तोष और घोर 

दुःख छाया हुआ था, उस समय उपर्युक्त क्रविताओं को पढ़ा गया । आथिक कठि- 
नाइयों को कम करने लिए तिलक ने स्वेच्छापूर्ण सहायता का संगठन किया था । 
तिलक ने इस बात का भी प्रचार किया था कि जो किसान लगान देने में असमर्थ 
हों वे लगान न दें। उन्होंने लोगों से वीर बनने के लिए अपील की उन्होंने कहा कि 
जो लोग लगान नहीं दे सकते वे निभंय होकर उसके लिए मना कर दें। उन्होंने लोगों 
को शानन्‍्त रहने के लिए कहा और अन्न-उपद्रव रोकने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया । 
इसी प्रकार जब पूना में प्लेग का प्रकोप हुआ तो उन्होंने सेवा की भावना से प्रेरित 
होकर बड़े साहस से काम लिया और अपने आपको जोखिम में डालकर एक प्लेग 
के अस्पताल का संगठन किया और लोगों की यथासंभव सहायता करने के लिए 
स्वयं नगर में रहे । किन्तु लोगों के कष्टों की कोई सीमा नहीं थी और असनन्‍्तोष 
बराबर बढ़ रहा था । ऐसी दशा में ब्रिटिश-विरोधी भावनाओं को पनपने के लिए 
उपर्युक्त वातावरण मिला और जनता में सरकार-विरोधी प्रचार को सफलता 
मिली । 


दामोदर और बालकृष्ण नामक दो चपेकर बन्धुओं ने एक सस्था बनाई थी 
जिसका उद्देश्य हिन्दू-धर्म के मार्ग की बाधाओं को दूर करना था। यह संस्था १८९५ 
में पूना में स्थापित की गई थी। आरम्भ में शारीरिक और सेनिक शिक्षण का कार्ये- 
क्रम था किन्तु कुछ ही समय में यह संस्था क्रान्तिकारी हो गई । पूना के अप्रिय 
प्लेग कमिश्नर रण्ड और लेफ्टिनेण्ट एअस्टं को गोली से मारने के अपराध में दामो- 
दर चपेकर पर अभियोग चलाया गया और उसे दोहरी हत्या के लिए अभिशस्त 
किया गया । * चपेकर बन्धुओं की इस संस्था पर अन्य हिसा के कामों का भी दायित्व 
था। दामोदर चपेकर ने अपने भाई के साथ बम्बई में विक्टोरिया की मूत्ति को 
कलधित करने का अपराध स्वीकार किया । इस संस्था के चार सदस्यों को फाँसी 
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दी गई और एक को दस वर्ष का कठोर कारावास दण्ड दिया गया । इनका अपराध 
यह था कि इन्होंने पूना के एक मुख्य कान्स्टेबूल को गोली मारने का प्रयत्न किया 
था और दो भाइयों की इसलिए हत्या की थी कि इन भाइयों ने दामोदर चपेकर"* 
को गिरफ्तार करने के लिए सरकार को सूचना दी थी और उन्हें सरकार ने इनाम 
दिया था । 

मि० रेण्ड और एअरस्टं की हत्या से आंग्ल-भारतीय क्षेत्रों में उद्विग्तता छा गई 
और आंग्ल-भारतीय पत्रों ने भारतीय पत्रों का मुह बन्द करने और तिऊहूुक पर अभि- 
योग चलाने की मांग की । तिलक पर, दोहरी हत्या के लिए वातावरण उत्पन्न करने 
का दोष मढ़ा गया । तिलूक का पत्र केसरी” जनता में संमार्जन के नियमों को बलात 
कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों के उपयोग का प्रबल विरोध कर रहा था 
काल, वेभव, मोदवृत्त और प्रतोद आदि अन्य भारतीय पत्र भी प्रबल विरोध कर रहे 
थे। जो नरम दली नेता पूना छोड़ कर चले गये थे वे भी सरकारी पद्धति के विरोध 
में हल्ला मचा रहे थे । तिलक का कहना यह था कि केवल हल्ला मचाना निरथ्थंक 
था। आंग्ल-भारतीय पत्रों ने इसका यह अर्थ लगाया कि तिलक ने हिसात्मक उपायों 
को काम में लाने का प्रतिपादन किया। इन सब बातों के साथ तिलक के एक व्याख्यान 
को जोड़ दिया गया । इस व्याख्यान में जो सन्‌ १८९७ में १२ जून को शिवाजी 
उत्सव के अवसर पर दिया गया था तिलक ने अफ़ज़ल खां की हत्या को न्याय्य 
ठहराया था। आग्ल- भारतीयों के अनुसार इस व्याख्यान से चपेकर बंधुओं को 
दोहरी हत्या के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिला । 


अपने व्याख्यान में तिछक ने अपना यह मत प्रकट किया था कि “महापुरुष 
सामान्य नेतिक सिद्धान्तों से ऊपर होते हे । . . . .गीता में कृष्ण ने कहा हैँ कि यदि 
हम स्वार्थ की भावनाओं से प्रेरित न हों, तो अपने गुरुओं और सम्बन्धियों की हत्या 
में भी कोई पाप नही होता । शिवाजी ने अपने पेट के लिए कुछ नहीं किया । उन्होंने 
दूसरों की भलाई के प्रशंसनीय उद्देश्य से ही अफ़ज़ल खां की हत्या की थी। 
ईश्वर ने हिन्दुस्तान म्लेच्छों को नहो दिया था। कूपमण्ड्क की भाँति अपने 
दृष्टिकोण को सीमित न करो। दण्ड संहिता से ऊपर उठकर भगवदगीता के 
पवित्र वातावरण में महापुरुषों के कृत्यों पर विचार करो ।”* 

आंग्ल-भारतीय आन्दोलन को सफलता मिली | १८९७ में २७ जुलाई को तिरुक 
को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ ही 'केसरी' के मुद्रकऔर पूना के वेभव', 
'मोदवृत्त' और 'प्रतोद' के सम्पादकों को भी गिरफ्तार किया गया । नदु बन्धुओं पर 
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प्रान्त के राजनीतिक आन्दोलन से सम्बन्धित होने का सन्देह किया गया | ये 
दोनों भाई दक्षिण के प्रमुख और धनी ज्ञमींदार थे । १८२७ के विनियम नं० २५ 
के अन्तर्गत इनको देश से निर्वासित कर दिया गया और उनकी सम्पत्ति पर 
सरकार ने अधिकार कर लिया। सारे देश में खलबली मच गई और चारों ओर 
तीखापन फंल गया । 

तिलक के अभियोग का निर्णय एक अंग्रेज़ जज (मिस्टर जस्टिस स्ट्रैंची) और 
९ सदस्यों की एक विशेष जूरी ने किया। इनमें से छे सदस्य यूरोपियन थे जो मराठी 
भाषा से अपरिचित थे। अभियोग राजद्रोह का था और महाधिवक्‍ता के अनुसार 
उसका हत्या से कोई सम्बन्ध नहीं था। किन्तु जूरी को निर्देश देने में जज ने 
महाधिवक्ता का स्थान ले लिया | कलकत्ते के इंडियन मिरर* ने लिखा हैं: “मि. 
जस्टिस स्ट्रेची ने दुर्भिक्षि और प्लेग की निःसंकोच रूप से चर्चा की. . . .यह 
बताया कि जनता को ब्रिटिश सैनिकों का उपयोग पसन्द नहीं था . . .. . फिर 
पूना की ह॒त्याओं की चर्चा की और अन्त में निस्संकोच होकर यह मत प्रकट 
किया कि उपर्युक्त बातों के कारण अनिवार्य रूप से संघर्ष और रोष का ऐसा 
वातावरण बना और ऐसी भावनाएँ उत्तेजित हुई कि उनकी पृष्ठ-भूमि में मि० 
रँण्ड और लेफ्टिनेण्ट एअस्टं की हत्या होने में कोई आइचर्य की बात नहीं थी। /* 
जूरी के छः सदस्यों ने तिलक को अपराधी ठहराया और उन्हें १८ महीने का कठोर 
कारावास दण्ड दिया गया । 

श्री तिलक की अभिशस्ति से चारों ओर असन्तोष हुआ और जज के व्यव- 

हार पर रोष हुआ। उसकी परिभाषा के अनुसार भक्ति का अभाव” अभक्ति था। 
ओर इससे सर्वंसाधारण में बड़ी उद्विग्नता हुई । अँगरेज़ों के पत्र डेली हेराल्ड' ने 
भी सरकार को चेतावनी दी ।* सारे भारतीय पत्रों की ओर से सर सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी ने कहा कि हमारी हादिक धारणा यही हूँ कि श्री तिछक निर्दोष हें और उनके 
दंड पर सारा राष्ट्र अत्यन्त दुखी है ।? संस्क्रत के यूरोपियन विद्वानों को बड़ा धक्का 


१. +09ए8 : 48 ० 4,.079079ए9७ 47]92, 0226 99. 

२. 4229 पस९०/७!0 की आलोचना का अनुवाद : “असन्तोष, अशिष्टता 
कुटिलता का बाहुलय हो सकता हैँ पर उसका कुछ महत्व नहीं है । वास्तविक 
राजद्रोह सिद्ध कीजिये और उसका अपराध से सम्बन्ध दिखाइये । हम उस 
दंड का समर्थन करेंगे । किन्तु लुटेरों की प्रशंसा में वक्रोक्ति के आधार 
3 सरकार का मार्ग संकटपूर्ण है।” 0009]ए८ : ।'॥८ ॥॥७ ० 
[,007%8799 १790, 9७208 09-700. 

३. उपर्युक्त पुस्तक, : पृष्ठ १००. 


१७२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


पहुँचा और प्रोफ़ेसर मक्समुलर ने अनुकंपा के लिये एक प्रार्थना-पत्र तैयार किया। 
इसमें कितने ही प्रभावशाली व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये। यह प्रार्थना-पत्र महारानी 
की सेवा में भेजा गया। उसके फलस्वरूप ओरायॉन' के विद्वान्‌ लेखक को रात में 
साहित्यिक काम करने के लिए कुछ सुविधायें दी गई और उसे अवधि पूरी होने से 
छः: महीने पहले ही छोड़ दिया गया । 

र्‌ 

भारत के राजनीतिक वातावरण में १८९९ से १९०४ तक निरुद्ध शांति 
रही । यह शांति आने वाले झंझावात की द्योतक थी । सन्‌ १९०५ के अन्तिम महीनों 
में यह झंझावात फूट पड़ा और इसका प्रकोप सर्वत्र विशेषकर बंगाल में चार वर्ष 
तक रहा । 

इस तूफ़ान का आरम्भ सन्‌ १९०५ में बंगाल के विभाजन से हुआ | 
सन्‌ १९०५ में १९ जुलाई को सरकारी प्रस्ताव हारा विभाजन की योजना का 
प्रख्यापन किया गया । समस्त भारतीय जनता के अभूतपूर्व विरोध के होते हुए 
भी उसे इसी वर्ष १६ अक्टूबर को कार्यान्वित किया गया। 

१९ जुलाई के प्रस्ताव के प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद, महाराजा 
जतीन्द्र मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई | इसमें कलकत्ते 
के सभी प्रमुख व्यक्ति उपस्थित हुए और साथ ही सभा में कुछ प्रमुख अंगरेज़ भी 
आये ।" सभा ने वायसरॉय के पास इस आशय का एक तार भेजने का निरचय किया 
कि प्रस्ताव में कुछ विशेष संशोधन कर दिये जायें । इन संशोधनों की रूप-रेखा 
वही थी जिन्हें अन्त में १९११ में स्वीकार किया गया । इस प्रकार शासन की 
आवश्यकताएँ भी पूरी होती थीं और सारी बंगभाषी जनता भी एक प्रान्त में रहती 
थी। किन्तु लॉड कज़ेन दृढ़ थे--उनका कारण शासन के स्थान पर राजनीति से 
मुख्यतः संबंधित था । वे दोनों जातियों के बीच एक खाई तेयार करना चाहते थे 
और साथ ही बंगाल की नई राष्ट्रीयता को कुचलना चाहते थे । जनता भी विरोध 
करने के लिये दृढ़ थी। उसने विभाजन के संशोधन के लिए एक संगठित आन्दोलन 
करने का निश्चय किया । बंगाल में सर्वत्र विरोध सभाएँ की गई और १९०५ में 
७ अगस्त को कलकत्ते के टाउन हॉल में विभाजन के निवारणार्थ एक विराट सभा 
हुई । इसके लिए इतना जन-समूह एकत्रित हुआ कि सभा को तीन स्थानों में विभा- 
जित किया गया--दो सभाएँ टाउन हॉल में, एक नीचे की मंजिल में और दूसरी 
ऊपर की मंजिल में और तीसरी सभा बेंटिक मूर्ति के पास मैदान में । इन 

सभाओं में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बहिष्कार की प्रतिज्ञा" को पढा और लोगों से उस 
१. फिक्राधाटा]९९ : 4 007 9 ४6 ॥७]०४7९. 
२. प्रतिज्ञा इस प्रकार थी “में आज से एक वर्ष तक इंग्लेड की बनी हुई किसी वस्तु 


भारतोय राष्ट्रीय आस्वोलन : वैधानिक एवं क्रान्तिकारो १७३ 


पर हस्ताक्षर करने की अपील की । इसी ढंग की सभाएँ बंगाल में अन्य स्थानों 
पर हुईं । उनमें स्वदेशी के प्रयोग और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के प्रस्ताघ 
स्वीकार किये गए और बहिष्कार संबंधी प्रतिज्ञा की गई।* 


इस आन्दोलन के होते हुए भी १६ अक्तूबर को विभाजन कर दिया गया। 
उस दिन सारे बंगाल में राष्ट्रीय शोक-दिवस मनाया गया । कलकत्ते के कार्यक्रम 
में चार बातें मुख्य थीं:- (१) राखी बंधन-विभाजित प्रान्तों की एकता के प्रतीक 
स्वरूप पुरुषों की कलाइयों में लाल धागे बाँधे गए; (२) हड़ताल और उपवास; 
(३) पेरिस के एक भवन (॥7006] 668 ॥7ए9)7068 ) के नमूने पर एक 'फेड- 
रेशन हॉल' का शिलान्यास । इस भवन में बंगाल के सब जिलों की मूर्तियां रखी 
जानी थीं । पृथक किये हुए जिलों की मृतियों को, फिर एक होने के दिन तक 
ढका रखना था । और (४) बुनकर-उद्योग की सहायता के उद्देश्य से सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी द्वारा एक राष्ट्रीय निधि की स्थापना। इसके लिए सायंकाल को एक सावं- 
जनिक सभा हुई और ७०००० रुपये तो सभास्थल में ही एकत्रित हो गए। 


विभाजन हुआ । पूर्वी बंगाल और आसाम का नया प्रान्त बना । इस प्रान्त 
की राजधानी ढाका में बनाई गई और उसके लिए सर बंमफ़ील्ड फ़ुलर को उप 
गवर्नर नियुक्त कर दिया गया । किन्तु आन्दोलन यथापूर्व गति से चलता रहा । 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और विपिनचन्द्र पाल जैसे नेताओं ने सारे नये प्रान्त का परि- 
भ्रमण किया, विराट सभाओं में भाषण दिया और उपस्थित जनों से स्वदेशी और 
बहिष्कार की शपथ ग्रहण कराई । राष्ट्रीय पत्रों द्वारा प्रबल प्रचार किया गया । 
बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी आन्दोलन फेल गया | सन्‌ १९०५ के कांग्रेस 
अधिवेशन ने राजनीतिक बहिष्कार और आथिक स्वदेशी, दोनों बातों के लिए 
स्वीकृति दी। सन्‌ १९०६ में इस स्वीकृति की और भी प्रबल भाषा में पुष्टि की गई । 
दोनों आन्दोलनों को काफी सफलता मिली । इंग्लेंड से सूती और अन्य माल का 
आयात घट गया और भारत के बुनकर-उद्योग को और अन्य धंधों को बड़ा 
प्रोत्साहन मिला ।? स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों में ये आन्दोलन विशेष रूप 


का क्रय नहीं करूंगा । ईश्वर शक्ति दे |” छिद्यागाछ]०७ : & ५४0०7 
9] 06 ४७]!ता३8, 022०४ 789-097. | 
१. २० जुलाई और २६ अक्टूबर के बीच बंगाल में लगभग २००० सभाएँ हुई। 
२. उशाारा]०७ : उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २१३. 
३. पूर्वी बंगाल की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार १९०५-०६ में बहुत सी फंविट्रयां 


बनीं और विदेशी आयात में १६ प्रतिशत कमी हुईं। १९०७ की मई में 
लन्दन के टाइम्स के अनुसार मेंचेस्टर से सूती कपड़े के आयात में 


१७४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


से प्रिय हो गए । विद्यार्थी गण नई राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत थे । विभाजन- 
विरोधी सभाओं में वे बड़ी संख्या में उपस्थित होते थे । उन्होंने बहिष्कार और 
स्वदेशी की प्रतिज्ञा की । वे वन्दे मातरम का गान गाते थे और बन्दे मातरम्‌ द्वारा 
परस्पर अभिवादन करते थे । राष्ट्रीय सेवा के लिये वे स्वयं सेवक बने और उन्होंने 
विदेशी कपड़ों को दुकानों पर धरना दिया । अपने उत्साह में कुछ लोगों ने मर्यादा 
का उल्लंघन किया किन्तु उनकी उम्रता को पूर्वी बंगाल के शासन की प्रतिक्रियावादी 
दमनकारी और द्ेषपूर्ण नीति से ही प्रेरणा मिली । स्वदेशी सभाओं को बलपूर्वक 
विछिन्न किया गया; स्वदेशी के प्रचार को रोका गया । अश्विनीकुमार दत्त जसे 
स्वदेशी के प्रचारकों को परेशान किया गया और उन पर राजद्रोह का अभियोग 
लगाया गया। धरना देने वालों को गिरफ्तार किया गया और छोटे-छोटे अपराधों 
के लिये अत्यन्त कठोर (दृष्टान्त रूप ) दण्ड दिया गया । “एक मामछे में चार नव- 
युवकों ने विदेशी चोनी को नष्ट कर दिया । इसका मूल्य १ शिलिंग २ पेंस था। इन 
नवयुवकों को तीन और चार महीनों का कारावास दंड दिया गया और उन पर 
काफी जुर्माना किया गया ।* जिला मजिस्ट्रेटों ने शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्षों को 
यह आदेश दिया कि यदि किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने आन्दोलन में भाग लिया तो 
उस स्कूल को सरकारी सहायता नहीं दी जायगी; उसके विद्यार्थियों को छात्र वृति 
के लिये प्रतिद्वन्दिता करने का अधिकार नहीं होगा और विश्वविद्यालय द्वारा 
उनको अंगीकार नहीं किया जायगा ।* कलकत्ते के स्टेट्समेन' ने इन आदेशों की 
निंदा की और कहा कि इससे “देश पर मरने वालों की सेना तैयार होने में सहायता 
मिलेगी | सर सुरेन्द्रनाथ लिखते हैं : “कितु एक के बाद एक करके कई आदेश पत्र 
भेजे गये और प्रत्येक से उत्तेजना में वृद्धि हुई; रोग का शमन होने के स्थान पर 
उसका प्रकोप बढ़ता ही गया । इनमें वन्दे मातरम्‌ संबंधी आदेश पत्र सबसे अधिक 
हास्यास्पद था। सर फ़ुलर की सरकार ने सावंजनिक सड़कों पर वन्दे मातरम्‌ * की 
आवाज़ लगाना अवेध घोषित कर दिया । इस आदेश पत्र को कार्यान्वित करने के 
लिए सरकार ने अत्यन्त कठोर नियम बनाए। अप्रेल १९०६ में बंगाल प्रान्तीय 
सम्मेलन के लिये बारीसाल में प्रतिनिधि एकत्रित हुए । पुलिस ने उन पर हमला 
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किया और सम्मेलन को भंग कर दिया । सारे देश में इस पर विरोध सभाएँ 
हुई । १ कलकत्ते की एक सभा में राय नरेन्द्र नाथ सेन ने कहा कि इस दमन का 
एकमात्र परिणाम यह होगा कि नवयुवक अराजकतावादी हो जाएँगे । मद्रास की 
एक सभा में भारत मंत्री से यह प्रार्थना की गई कि वे हस्तक्षेप करें ओर इस 
घटना से संबंधित अधिकारियों को दंड दें। * 

कितु पूर्वी बंगाल की सरकार ने अपना ढर्रा नहीं बदला । उसने केवल दमन 
की नीति को ही जारी नहीं रखा वरन्‌ जनता में फूट डालने और मुसलमानों का 
पक्ष लेने की नीति को भी आगे बढ़ाया । मुसलमानों का समय॑न प्राप्त करने के लिए 
और विभाजन विरोधी आन्दोलन में हिन्दुओं को पृथक करने के लिये सर बेम्फ़ील्ड 
ने हर प्रकार के उपायों का उपयोग किया । ढाका के नबाब सलीमुल्ला ने आरंभ में 
विभाजन को 'पाशचिक व्यवस्था” बताया । उसका समथंन प्राप्त करने के लिए 
उसे १ लाख पौण्ड का ऋण दिया गया। “बहुत से सरकारी पदों को मुसलमानों के 
लिये सुरक्षित रखा गया और कुछ स्थानों को उपयुक्त मुसलमान न मिलने पर 
रिक्त रखा गया । १ अधिकारियों की छेड़छाड तो केवल हिंदुओं के ही लिए थी । 
उन्हें सरकारी पदों से दूर रखा गया । हिन्दू स्कूलों को सरकारी अनुग्रह और 
सहायता से वंचित किया गया | जब मुसलूमान उपद्रव करते थे तो पुलिस अप- 
राधियों को दंड देने के लिये हिन्दू घरों पर छापा मारती थी । हिन्दू बस्तियों में 
गुरखा सेनिकों को सुरक्षा के लिये नियुक्त किया गया ।  उप-गवनर ने इस बात की 
हंसी करते हुए इस प्रकार व्यक्त किया कि उनको अपनी दो पत्नियों में मुस्लिम 
पत्नी अधिक प्रिय थी। “मुसलमानों को इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि 
ब्रिटिश अधिकारी उनके सब अत््याचारों को“ क्षमा कर देंगे ।” मुसलमान मौलवी 
चारों ओर यह कहते फिरते थे कि हिन्दुओं के प्रति हिसा करने के बदले में अथवा 
हिन्दुओं की दुकानें लूटने और हिन्दू विधवाओं को भगाने के बदले में मुसलमानों को 
कोई दंड नहीं दिया जाएगा। एक लाख पुस्तिका प्रकाशित की गई उसमें इन्हीं बातों 
का प्रतिपादन किया गया था ।”* कामिला, जमालपुर और ढाका आदि कई स्थानों 
में उपद्रव आरभ हो गए । ढाका में तीन दिन और तीन रात तक मुस्लिम उपद्रवियों 
का आधिपत्य रहा और उन्होंने धनी मारवाड़ी र॒त्नकारों को जी भरकर लूटा ।* 
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मिस्टर नेविन्सन ने इन घटनाओं के कुछ ही बाद पूर्वी बंगाल का दौरा किया। वे 
लिखते हें:- कुछ लोग मारे गए, मन्दिर भ्रष्ट किये गए, मूर्तियां तोड़ी गईं, 
दुकानें लटी गई और बहुत सी हिन्दू विधवाओं का अपहरण किया गया। 
कुछ नगर उजड़े हुए थे; हिन्दू जनता ने पक्के मकानों में शरण ले ली थी; 
स्त्रियों ने तालाबों में छिप कर रातें बिताई थीं; सामुदायिक बलात्कार बढ़ 
गया था और मेरे परिभ्रमण के समय भी सारे जिलों में आतंक छाया 
हुआ था। * 

पूर्वी बंगल की सरकार की इस नीति के बड़े दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हुए । 
“बंगाल में धामिक झगड़े आरम्भ हो गए।* सरकार ने इसके लिए बहिष्कार 
आन्दोलन और हिन्दू स्वयंसेवकों को दोष दिया । ये स्वयं सेवक हिन्दू विधवाओं की 
और अन्य व्यक्तियों की मुस्लिम गुण्डों से रक्षा करने का असफल प्रयत्न करते थे । 
उपद्रव के अभियोगों से यह बात स्पष्ट हैँ कि धामिक झगड़ों की जड़ मुसलमानों के 
इस विश्वास में थी कि सरकार मुसलमानों के पक्ष में है. और मुसलमानों को 
न्यायालयों से डरने का कोई कारण नहीं है । वस्तुत: मुसलमानों का पक्ष लेने में 
सरकार बहुत आगे बढ़ गई थी । साम्प्रदायिक विष शासन की हर शाखा में 
प्रविष्ट हो गया था और न्यायारूय भी उसके प्रभाव से बचे नहीं थे । कामिला के 
उपद्रव सम्बन्धी अभियोग में जज ने प्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों का पक्ष लिया। 
सरकार का कहना यह था कि हिन्दू विभाजन विरोधी थे और सरकार के लिए 
विभाजन विरोधी आन्दोलन कुचलना आवश्यक था। परिणाम यह हुआ कि 
बंगाल में उग्र दल की बड़े वेग से वृद्धि हुई। राष्ट्रीयता की दो नई विचार धाराओं 
का जन्म हुआ । एक विचार धारा वेधानिक थी और इसके नेता अरविन्द घोष 
और विपिन चन्द्र पाल थे; दूसरी क्रान्तिकारी थी और इसके नेता बारीन्द्र कुमार 
घोष और भूपेन्द्रनाथ दत्त थे । 





१. एक यूरोपीय मजिस्ट्रेट ने एक उपद्रव अभियोग की रिपोर्ट में लिखा हूं 
“कुछ मुसलमानों ने डंके की चोट यह घोषणा की थी कि सरकार ने उन्हें 
हिन्दुओं को लूटने की स्वतंत्रता दे दी थी। एक अपहरण अभियोग में उसी 
मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि मुसलमानों में इस बात की घोषणा की गई थी कि 
सरकार ने उन्हें हिन्द विधवाओं से निकाह करने की स्वतन्त्रता दे दी थी ।- 
िटएा॥507 : [06 लए $पा  पाता०9, 09०2० 798. 

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १९३. | 

३. उि्कगाटा]९९ : ४ पिदवांगा ॥7 6 ०ाता?2, 70986 28. 
-उच्च न्यायालय ने उक्त जज के व्यवहार पर प्रबल आपत्ति की । 


भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन : बेधानिक एवं क्रान्तिकारी १७७ 


ठ 
पिछले अध्याय में नये राष्ट्रीय दल, उसके सिद्धान्तों और उसके कार्यक्रम 
का उल्लेख किया जा चका है ।? इस समय भारत में विवेकानन्द के महान व्यक्षितत्व 
की प्रेरणा से बहुत बह्य हिन्दू पुनरुत्थान हो रहा था । इन दोनों (नये राष्ट्रीय 
और हिन्दू पुनरुत्थान ) आन्दोलनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया और यह बात 
बंगाल मे विशेप रूप से प्रकट हुई । जैसा कि सर बलेण्टाइन शिरोल ने कहा हैः--- 
इस नयी राष्ट्रीयता के यद्ध घोष 'स्वदेशी ओर स्वराज्य ' ह॑ और उनका अर्थ 
केवल आथिक और राजनीतिक रवतत्रता नहीं हैं । उनका अर्थ विदेशी जाति 
और विदेशी सभ्यता के आदर्शो के स्थान पर, सामाजिक, धामिक, बौद्धिक और 
नेतिक क्षेत्र में पुरानी हिन्दू परम्पराओं का संगठित उत्थान करना है । इस विचार- 
धारा के कुछ प्रतिपादकों की हादिक सचाई के बारे में कोई सन्देह नही किया जा 
सकता । अरविन्द घोष की भांति उनको यह द ढ़ विश्वास है कि “देश की सारी नैतिक 
शक्ति हमारे साथ हं, न्याय हमारे साथ है, प्रकृति हमारें साथ हे और ईश्वरीय 
नियम जो सर्वोपरि है वह भी हमारे काय को न्याय्य ठहराता है ।_* मिस्टर बिपिन 
चन्द पाल लिखते ह :-- भारत म॑ राष्ट्रीय चेतना और आकांक्षाओं की पुनर्जाग्रति 
के कारण ...... .... ... शक्ति उपासना के प्राचीन आदर्श का पुनरुत्थान हुआ हैं । 
दर्गा, काली, जगद्धात्री और भवानी आदि शक्ति की विभिन्न प्रतिमाओं को नया 
अथ्थं दिया गया हैं । ये प्राचीन देवी और देवता आधुनिक मस्तिष्क में प्रन 
प्रतिष्ठित किये गये ह और उनकी एक नयी एतिहासिक एवं राष्ट्रीय व्याख्या 
भारत की आत्मा और मस्तिष्क के समक्ष रखी गई है ।* 
लोगों के मस्तिष्क पर, विशेषकर बंगाल के तरुणवर्ग पर इस नये राष्ट्रीय दल 
के नेताओं का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ । सन्‌ १९०६-१९ ०८ में इस दल की शक्ति 
में बहुत वृद्धि हुई और उसके प्रभाव ने बहिष्कार तथा स्वदेशी के आन्दोलनों को 
बहुत सहायता दी । इस दल के तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षण सस्थायें चलाई गई । 
कलककत्ते में एक कालेज चलाया गया। अरविन्द घोष इसके प्रिन्सीपल थे। मंच और 
पत्र, दोनों के द्वारा दल जोरों से प्रचार कर रहा था। बिपिनचन्द्र पाल और अरविन्द 
घोष ने अपने मुख पत्रों-- न्यू इण्डिया' तथा बन्दे मातरम्‌--द्वारा प्रबल और 
प्रभावशाली भाषा में स्वतन्त्र भारत का आदर प्रस्तुत किया और घामिक राष्ट्रीयता 
के सिद्धान्तों की व्याख्या की । बिपिन चन्द्र पाल के अनुसार डोमीनियन स्टेट्स 
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(औपनिवेशिक स्वराज्य) का आदशं अव्यवहार्य था । उन्होंने कहा :-- या 
इंगलड जेसे छोटे देश के लिये भारत जसे विशाल देश के साथ निष्पक्ष परिस्थितियों 
में प्रतिद्दन्द्ठिता करना संभव हैं ? जब भविष्य में भारत पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होगा 
तो इगलूंड उसको जापान की भाति अपना मित्र बनावेगा किन्तु साझेदारी नहीं 
करेगा क्‍योंकि इस साम्थ्राज्य की कम्पनी में भारत अनिवाये रूप से सबसे अधिक 
प्रभावशाली साझेदार होगा ।" उन्होंने अरविन्द घोष के साथ तरुण वर्ग के समक्ष 
पूर्ण रूप से स्वतन्त्र भारत का आदर प्रस्तुत किया और कहा कि हमें अंग्रेज से कोई 
दान नहीं लेना वरन्‌ इस स्वतन्त्रता को अपने प्रयत्नों से प्राप्त करना है । इसके 
लिप्रे जो साधन बताये गये वे इस प्रकार थे :--स्वदेशी का प्रयोग किया जावे, 
विदेशी वस्तुओं का पूण॑ रूप से बहिष्कार किया जावे, निष्क्रिय विरोध किया जावे 
और सरकारो नौकरियों का बहिष्कार किया जावे । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, अधश्विनी 
कुमार दत्त और भूपेन्द्र नाथ बसु जैसे नरमदली नेताओं के कार्यक्रम में नये दल के 
कार्यक्रम की अन्तिम बात नही थी । नये दल ने सरकारी नौकरियों के बहिष्कार के 
लिये ही प्रचार नहो किया वरन्‌ सरकार से स्वतन्त्र किन्तु समानान्तर जन शासन 
व्यवस्था बनाने के लिये भी कहा । 


इस राष्ट्रीय दल को अपने जीवन के पहले दो वर्षो में काफ़ी सफलता 
मिलो किन्तु बाद में सरकारों दमन नीति के कारण इस दल के लिये काम करना 
अत्यन्त कठिन हो गया । साथ ही क्रान्तिकारी दल के अस्तित्व में आने के कारण भी 
यह राष्ट्रीय दल पष्ठभूमि में पड़ गया । 

है. 

राष्ट्रीय दल के प्रचार के साथ ही साथ, क्रान्तिकारी दल का भी अत्यन्त उम्र 
और उत्तेजक प्रचार हो रहा था | इस दल के नेता थे बारीन्द्र कुमार घोष और 
भूपेन्द्र नाथ दत्त । वारीन्द्र धोष, अरविन्द घोष के छोटे भाई थे और भपेन्द्र दत्त, 
स्वामी विवेकानन्द के छोटे और अकेले भाई थे। इस दल का प्रचार युगान्तर' 
ओर संध्या ढ्वारा होता था । जैसा कि सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और राय नरेन्द्रनाथ 
सेन जेसे नरम दली नेताओं ने कहा इस आतंकवाद और क्रांतिवादी के लिये सरकार 
की दमनकारी एवं प्रतिक्रियावादी नीति उत्तरदायी थी । इस नीति ने विशेषकर 
अप्रैल १९०६ में बारीसाल सम्मेलन को बलात भंग करने की घटना ने दोनों प्रांतों 
के तरुण वर्ग के भाव॒क हृदयों को आतंकवाद और ऋञन्ति के मार्ग पर ढकेल दिया 
था। 


बारीन्द्र घोष ने आरंभ में सन्‌ १९०२ में एक राजनीतिक प्रचारक की तरह 





१. (त0] ; वशावाब्य एगटश , 92868 3-4. 


भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन : वेधानिक एवं क्रान्तिकार। १७९ 


स्वतन्त्रता के आदरश को फंछाने का प्रयत्न किया था। सन्‌ १९०५ में वे बंगाल लौट 
कर आये और उस समय तक उन्हें यह दुड़ विश्वास हो गया था कि देश में विशुद्ध 
राजती तिक प्रचार का कोई प्रभाव नहीं होगा और संकटों का सामना करने के लिए 
लोगों को आध्यात्मिक शिक्षण द्वारा हो समर्थ बनाया जा सकता हैं। उन्होंने 
'युगान्तर' नामक पत्र चलाया और उसके द्वारा सर्वसाधारण में राजनीतिक एवं 
धार्मिक प्रचार किया। उन्होंने इसी उद्दश्य के लिए १४-१५ नवय वक कार्यकर्त्ताओं 
को तैयार किया । “हमारी दृष्टि सुदूर भविष्य में क्रांति पर जमी हुई है और हम 
उसके लिए त॑यार होना चाहते है. . . . . 2॥१ 

बारीन्द्र घोष ने एक निबन्ध लिखा जिसके शीर्षक का भाव था भारत में 
गीता के पग का पुनरागमन' । इस लेख द्वारा उन्होंने अपने क्रातिकारी विचारों 
को समझाया | '्रीकृष्ण ने गीता में कहा था कि जब धर्म का पतन और अधर्म का 
उत्थान होगा, तब धर्म की संस्थापना के लिए और अधर्म के बिनाश के लिए ईश्वरा- 
वतार होगा” । “वरतंमान परिस्थितियों में धर्म का हास और अधर्म का अभ्युदय 
दृष्टिगो चर हो रहा है । मुट्ठी भर विदेशी लुटेरे करोड़ों भारतवासियों को बरबाद 
कर रहे हैं ओर भारत को सपत्ति को लट रहे हैं । इस दासता के चक्र में अनगिनती 
लोगों को पसलियां चूर चूर हो गई हे .. . भारतवासियो, डरो नही ! ईश्वर 
निष्क्रिय नहों रहेगा । ..... वह अपने बचन का पालन करेगा। ईश्वर के शब्दों 
में दुह विश्वास रख कर ईश्वरीय शक्ति का आबाहन करो. . . .हृदय में दिव्य 
ज्योति आने पर मनुष्य असम्भव कार्य भी कर सकते हें ।* 


उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कार्यक्रम में ६ बातें बताई गई । पहली बात तो यह 
थी कि पत्रों की सहायता से प्रबल प्रचार द्वारा शिक्षित लोगों के मष्तिष्क में दासता 
के प्रति वृणा जाग्रत कर दी जावे | दूसरी बात यह थी कि लोगों के मस्तिष्क से 
बेकारी और भूख का डर दूर कर दिया जावे और उनमें मातृभूमि और स्वतन्त्रता 
का प्रेम भर दिया जावे। इसके लिए संगीत और नाट्यकला को साधन बनाया गया। 
राष्ट्रीय वीरों और शहीदों के जीवन चरित्र का अभिनय द्वारा चित्रण करने के 
लिए कहा गया और साथ ही देश-भक्ति से ओत-प्रोत गानों को हृदयस्पर्शी 
संगोत द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया ।* तीसरी बात यह थी कि शत्रु 
को प्रदर्शनों और आन्दोलन--बन्देमातरम्‌ जलस, स्वदेशी सम्मेलन, बहिष्कार 
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१८० भारत में ब्रिटिश राज्य 


सभा आदि--में व्यस्त रखा जावे । चौथी और अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह थी कि 
नवयुवको की भर्ती की जावे, छाट-छोट जत्थों में उनका संगठन किया जावे, 
उन्हें शारीरिक व्यायाम. शस्त्रोपयोग और शक्ति-उपासना की शिक्षा दी जावे, 
उन्हें कतिकारी साहित्य पढ़ाया जाव, ओर उन्हें अनुगासन, आज्ञापात़न और 
दल के भेद को गृत्त रखना सिखाया जावे। पाचवो बात झास्त्र प्राप्त करने के सबंध 
में थी--बम बनाये जावे, बन्दूकों और अन्य झस्त्रों की चोरी का जावे, विदेशों 
से घस्त्रा को क्रम करके भारत में गुप्त रूप से छाया जावे । अन्तिम बात धन के 
सवध में थी--चन्दे तथा दान द्वारा और साथ ही क्रातिकारी डर्कातियों द्वारा 
इसकी व्यवस्या होती थी । अग्रेज़ी की विधि पाशविक बल पर स्थित हैं और 
यदि हम अपने आपका स्वतत्र करने के लिए पाणविक बल का प्रयोग करते हें 
तो बह उचित ही है । * बगाछ के नवयव॒का को इस बात का प्रेत्साहन दिया गया 
कि वे जगे, उठे ओर विदेशा राज्य का अन्त करे--' क्या श क्‍्व का बंगाली उपासक 
रक्‍त बहाने से संकोच करेगा ? इस देंश में अग्रेजो की सख्या डड छाख से अधिक 
नहीं हैं ओर प्रत्येक जिले में अग्रेजो की सख्या कितनी हैं ” दृढ सकलल्‍प होने 
पर ब्रिटिश राज्य का एक दिल में अन्त किया जा सकता हैं । प्राणा की बलि देने 
से पहले झत्र के प्राण ले छो । स्वतंत्रता की वेदी पर शत्रु का रक्त बहाने के बाद 
अपने प्राणों की वलि देन पर ही देवी की उपासना पूर्ण होगी ।' 

बारीद्र घोष, भपेद्रनाथ दत्त और उनके सहयोगियों के काम का परिणाम 
यह हुआ कि कितनी ही गुप्त और क्रातिकारी सस्थाए स्थापित हो गई । बारीन्द्र 
घोप और उनके साथियों ने 'अनुशीलन समिति नाम की एक सस्था बनाई । कुछ 
ही समय में एक सस्था बगाल की राजधानी कलकत्ता में ओर दूसरी सस्था पूर्वी 
बगाल की राजधानी ढाका मे काम करने लगी । एक समय पर तो ढाका सस्था की 
५०० जाखाए थी.... ........ । * 

ये सस्थाएं रूस और इटली की गुप्त संस्थाओं के नमूने पर बनाई गई थी और 
इनके कार्य क्रम मे आतंकवाद के कामो का महन्वपूर्ण स्थान था । सन्‌ १९०७ 
के बाद बंगाल के क्रातिकारियों न बहुत से आतंकपूर्ण अपराध किए। सभवतः इन 
लोगों का सबसे पहला काम ६ दिसम्बर १९०७ को मिदनापुर के पास बम द्वारा 
उप-गवर्न रो की रेलगाड़ी उडाने का प्रयत्न था। २३ दिसम्बर १९०७ को फ़रीदपुर 
ज़िले में एक रेलवे स्टेशन पर ढाका के भूतपूर्व ज़िला मजिस्ट्रेट मि. ऐलेन की पीठ 
में गोली मारी गई कितु वह घातक सिद्ध नही हुई । 
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बंगाल में क्रातिकारी अपराधों का इतिहास, उपर्यक्त दोनों घटनाओं से 
आरम्भ होता है । किन्तु आन्दोलन के आरंभिक दिनों में ही एक और घटना हई 
और उसके फलस्वरूप इगलेड ओर भारत में बड़ा उठेग हुआ। क्रातिकारी दल ने, 
मुजफ्फ़रपुर (बिहार) के जज मि. किग्सफोर्ड की हत्या करने का काम, खदीराम 
बोस और प्रफूल्ल चाको नामक अपने दो सदस्यों को सोपा था। बिहार आने से 
पहले मि. किग्सफ़ोर्ड कलकत्ते के मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने स्वदेशी 
आन्दोलन के कार्यकर्ताओं को कठोर दण्ड दिये थे। उन्होने कई प्रतिष्ठित घरानों 
के नवयुवका को शारीरिक दण्ड दिया था ।" और इसके कारण वे अत्यन्त अप्रिय 
हो गये थ। क्रातिकारी दल ने उनकी हत्या करने का निश्चय किया। पहले तो 
उन्होंने एक बड़ विलक्षण उपाय से काम लिया। उन्होंने मि. किग्सफोई से मागी 
किसी पुस्तक को हथिया लिया। तदुपरान्त उन छोगों ने पुस्तक के पृष्ठों को 
बीच में स काट लिया और रिक्‍त स्थान में एक बम रख दिया और उसमे एक 
स्प्रिंग लगा दी ताकि पुस्तक खोलने पर बम का विस्फोट हो जावे । पुस्तक को 
पार्सल से मि. किग्सफ़ोई के पास भेज दिया गया किन्तु तुरन्त आवश्यकता न 
होने के कारण उन्होंने उस पा्संछ को नहीं खोला। कुछ महीने बाद किसी 
क्रांतिकारी से यह भेद प्रकट हो गया। इस उपाय के असफल हो जाने पर खदी 
राम बोस ओर प्रफूल्ल चाकी को हत्या के लिए निरक्त किया गया और वे 
बम लेकर मज़फ़्फ़रपुर गये। मि. किग्सफोर्ड के बंगल की ओर से एक 
गाड़ी आ रही थी और इन छोगों ने यह समझकर कि उसमें अत्यन्त अप्रिय 
मि. किस्सफ़ोर्ड होंगे, उस बम को गाड़ी पर फेंक दिया । किन्तु उस गाड़ी में मिसेज 
कनेडी और मिस कंनेडी नामक दो अंग्रेज महिलायें थी और उस बम के कारण 
उनकी मृत्यु हो गई। सन्‌ १९०८ की ३० अप्रैल को यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। 
दो दिन बाद अपराधी पकड़े गयें--प्रफुल्ल चाकी ने तुरन्त गोली मार कर 
आत्महत्या कर ली | खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया । उसने हत्या का 
आक्षेप स्वीकार किया और उसको फाँसी दी गई। सर वैलेण्टाइन शिरोल लिखते 
है :---“इस प्रकार वह बंगाल के राष्ट्रवादियों के लिये राष्ट्रीय वीर और शहीद 
हो गया। विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों ने उसके लिये शोक की पोशाक पहनी, 
दो तीन दिन के लिये स्कूल बन्द कर दिये गये और उसकी स्मृति में श्रद्धांजलियां 





१. सुशील सेन नामक १५ वर्षीय विद्यार्थी को बेंत से मारा गया। इस घटना 
से देश में बड़ा रोष उत्पन्न हुआ । उबाल : & ४ंता व 
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अपित की गई । बहुत से लोगों ने उसके चित्र खरीदे और बहुत से लछोगों 
ने ऐसी धोतियां पहनीं जिनके किनारे पर खुदीराम बोस का नाम बुना 
हुआ था । 

मुजफ्फ़रपुर की घटना के दो दिन हो बाद कलकत्ते में एक बहुत बड़े कान्ति- 
कारी पड़्यन्त्र का पता ऊगा। २ मई को कुछ बम, डाइनेमाइट और कारतूस पकड़े 
गये । इनके अतिरिक्‍त कुछ पत्र-व्यवहार भी पुलिस के हाथों में आया । इसके फल- 
स्वरूप ३०९ व्यक्ति पकड़े गये और उन पर अभियोग चलाया गया । इन व्यक्तियों में 
अरबिन्द घोष, बारीन्द्र घोष, हेमचन्द्र दास और नरेन्द्र गोसाई भी थे। नरेन्द्र गोसाई 
मुखबिर बन गया । इस विश्वासघात पर उसको जेल में कनाई छाल दत्त और 
सत्येन्द्रनाथ बोस ने चोरी से प्राप्त किए शास्त्रों द्वारा गोली से मार दिया । इन 
दोनों व्यक्तियों पर पृथक अभियोग चलाया गया और उन्हें दण्ड दिया गया।* 
अन्य ३६ व्यक्तियों पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध आरम्भ करने के लिये षड्यन्त्र का 
आक्षेप लगाया गया। १३ अप्रैल १९००९ को यह मुकदमा समाप्त हुआ और 
उसमें अरविन्द घोष और कुछ अन्य व्यक्तियों को छोड़ दिया गया । अन्य अपरा- 
घियों को कठोर दण्ड दिया गया। इन लोगों ने उच्च न्यायालय में अगील की और 
उस न्यायारूय ने इस अछीपुर पड्यन्त्र केस नामक अभियोग का १२ फरवरी १९१० 
को अन्तिम निर्णय दिया । चार अभियुक्तों को आजीवन देश-निर्वासन का दड 
मिला। अन्य अभियुक्तों को कठोर कारावास दण्ड दिया गया--तीन को १० वर्ष 
के लिये, सात को ७ वर्ष के लिये और तोन को ५ वे के लिये । 

मजफ्फ़र्पुर और अलीपुर की घटनाओं से सम्बन्धित अन्य हत्यायें हुई । जैसा 
कि उल्लेख किया जा चुका है, विश्वासघाती नरेन्द्र गोसाई को सितम्बर १९०८ 
में गोली से मार दिया गया । दो महीने बाद नन्दलाल नामक पुलिस के दारोगा की 
हत्या कर दी गईं । इस दारोगा ने खदीराम बोस को गिरफ़्तार किया था । १० 
फ़वेरी १९०९ को अलीपुर पडयन्त्र अभियोग और गोसाई हत्या अभियोग के 
सरकारी वकील आशुतोष विश्वास को कलकत्ते में एक कचहरी से बाहर आने के 
समय गोली से मार दिया गया । तदुपरान्त २४ जनवरी १९१० को पुलिस के 





१, (रात: फरवान एगाटछ, (9४2० 097. 

२. खुदीराम बोस की तरह कनाई लाल भी अत्यन्त लोकप्रिय हो गया । जिस समय 
कनाई लाल और उसके साथी की अथियां जेल से इमशान को जा रही थीं, उस 
समय कालीघाट की सड़कों पर उनकी चरण रज लेने के लिये ५०००० 
व्यक्ति एकत्रित थे । 7. (.. २०ए :॥46 2०१ 7 ४घा८३$ ए (५. १. 
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डिप्टी सुपरिण्टेण्डेग्ट मि. शमसुल आलम को गोली से मार दिया गया। यह पुलिस 
अधिकारी अलीपुर अभियोग के सम्बन्ध में हाईकोर्ट में उपस्थित हुआ था । 


क्रान्तिकारी दल में अनुशासन बनाये रखने के लिये बड़ी कठोरता से काम 
लिया जाता था । किसी पर विश्वासघात का सन्देह होने पर उसे बड़ी निष्ठरता 
से दण्ड दिया जाता था। नवम्बर १९०८ में तीन विश्वासधातियों को गोली से मार 
दिया गया। क्रांतिकारी दछ, पुलिस अधिकारियों को, अभियोग निर्णय करने वाले 
मजिस्ट्रेटों को, सरकारी वकीलों को और सरकारी गवाहों को आतंकित करने के 
लिये बड़ी दृढता और निर्भयता से काम लेता था। कितनी ही हत्यायें और डक तियाँ 
हुई । दमनकारी कानून, कठोर दण्ड, अथवा १००० और बाद में १९१९ के सुधार 
भी इन लोगों को उनके निश्चित मार्ग से विचलित नहीं कर सके | सन्‌ १९०८ 
और १९०० के विचाराधीन युग में हत्याओं और इकंतियो को संख्या बढती हो 
गई।”? सन्‌ १९०८ में ७ नवम्बर को वंगाछू के उप-गवर्नर सर एण्ड्िऊ फ्रंेज़र 
को हत्या करने का प्रयत्त किया गया किन्तु सफलता नहीं मिली । गोली मारने 
बाला पकड़ा गया, उस पर अभियोग चला और उसे १० वर्ष के लिये कठार कारा- 
वास दंड दिया गया । 

दे 

सन्‌ १००६ से १९१० तक के वर्षो में ऋिक्रारी केवल बगाल में ही सक्रिय 
नही थे वरन्‌ वे भारत के अन्य प्रान्तो में और विदेशों में भी काम कर रहे थे । जेसा 
कि उल्लेख किया जा चुका हैं क्रान्तिकारी आन्दोलन का जन्म महाराष्ट्र में हुआ 
था और उसके फलस्वरूप मि० रैण्ड और छेफ्टिनेण्ट ऐयरट की हत्यायें हुई थी। 
इनके अतिरिक्त दामोदर चयेकर को गिरफ्तारी और दोष-सिद्धि के लिये सूचना 
देने वाले दो भाइयों को भी हत्या की गई थी | सन्‌ १८५०९ के बाद दक्षिण में 
प्रकटतः पूर्ण शान्ति थी किन्तु क्रान्तिकारी काम को फिर आरम्भ करने के लिये 
महाराष्ट्र और लन्दन में गुप्त रूप से तथारियां हो रही थो । इस आन्दोलन के नेता 
थे श्यामजी कृष्ण वर्मा और सावरकर बन्बु--गणंश और विनायक सावरकर । 

ऐसा प्रतीत होता है कि श्यामजी क्ृष्ण वर्मा रेण्ड हत्या रे किसी प्रकार सबंधित 
थे और वे चुउवाप इंगले ड खिसकर आये। सन्‌ १९०५ तक तो वे छिपे हुए से रहे किन्तु 
उस वर्ष की जनवरी में उन्होंने लन्दन में इंडियन होम रूल सोसाइटो चलाई और 
एक पेंस का इंडियन सोशियो लोजिस्ट नामक मासिक पत्र निकाला । मिस्टर एस. 
आर. राना नामक एक सज्जन पेरिस में बस गये थे । उनके सहयोग से श्यामजी 
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वर्मा ने ६ अध्यापक वृत्तियो और ३ छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की । प्रत्येक अध्यापक 
चृत्ति के लिये १००० रुपये और प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिये २००० रुपये दिये जाने 
थे। इनका उद्देश्य यह था कि भारतीय नवयुतक विदेशों में शिक्षित होकर अपने आप 
को राष्ट्रीय कार्य के लिये तैयार करे । इस छात्रवृत्ति के द्वारा फर्ग्सन कॉलेज पूना 
का विनायक दामोदर सावरकर नामक एक विद्यार्थी लन्दन पहुचा । यह विद्यार्थी 
बम्बई विश्वविद्यालय का स्नातक था। विनायक का भणेश नामक एक बड़ा भाई 
था। ये दोनों मित्र मेछा' नामक एक समिति के नेता थे। इस समिति को १८९० में 
गणपति उत्सव के सम्बन्ध में स्थापित किया गया था। जन १९०६ में विनायक 
सावरकर के लन्दन जाने के कुछ ही समय पहले यह समिति ' अभिनव भारत 
समिति नामक एक क्रान्तिकारी संस्था में परिणत हो गई। 

जिस समय विनाय्क सावरकर लन्दन पहुँचा, उस समय श्याम जी कृष्ण 
वर्मा इंडिया हाउस में प्रव॒ल क्रान्तिकारी प्रचार कर रहे थे। इंडिया हाउस, 
इण्डियन होम रूठ सोसाइटी का कार्यालय था। किन्तु इण्डिया हाउस के उनके 
कामों के सम्बन्ध में पालियामेण्ट में प्रश्न किये जाने पर वे १९०७ में पैरिस 
चले गये । वहां जाने के वाद भी उन्होंने समिति के कार्य से अपना सम्पर्क 
सजीव रखा और मि० राना और इग्डियन सोजियॉलजिस्ट द्वारा उसका निर्देशन 
करते रहे । दिसम्बर १९०७ में उन्होंने अपने पत्र में लिखा :--“ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि भारत में किसी आन्दोलन को गप्त रूप से ही चलाया जा सकता है। अगरेज़ 
सरकार को होश में लाने के लिये रूसी उपाय ही एकमात्र उपाय है। जब तक 
अंग्रेज़ों का अत्याचार समाप्त न हो जाबे और वे देश से भाग न जावें तब तक 
उन उपायों को निम्न्तर दृढतापूर्वक काम में लाना चाहिये ।”* 

लन्दन आने के बाद ही विनायक सावरकर ने इंडिया हाउस के कामों में 
सक्रिय भाग लेना आरम्भ कर दिया । उसने सबसे पहले मेज़िनी के स्वलिखित 
जीवन चरित्र का मराठी में अनुवाद किया और उसे अपने भाई गणेश के पास 
भेज दिया। यह अनुवाद पूना में छघवा और जनता को प्रस्तुत किया गया। इस 
अनुवाद के पदचात्‌ विनायक सावरकर ने “फ्रढ फ्रताक्ा शैका ता 
ताव८ए९०वटा८ट८, 857 (सन्‌ १८५७ का भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम) 
नामक पुस्तक लिखी । इंडिया हाउस के लिये यह क्रांतिकारी पाठ्य-पुस्तक 
थी। प्रत्येक रविवार को समिति की सभा में उक्त पुस्तक के उद्धरण पढ़े 
जाते थे और राजनीतिक ह॒त्याओं की नीति का क्रम-बद्ध प्रतिपादन किया 
जाता था । मई ११९०८ में इंडिया हाउस में विद्रोह दिवस मनाया गया। 


१०७७०७७७४७७०७७७७ कक कक पर पल ३ पा ०००८५ 2 मम 
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इस अवसर पर वध्यामजी क्रृष्ण वर्मा ने दो सन्देश पत्र भेजे । एक 
सन्देश के शीप॑क में शहीदों को संबोधित किया गया था और दूसरे सन्देश में 
गम्भीर चेतावनी दी गई थी । इन संदेशों को विद्रोह दिवस की सभा में पढ़ा गया 
और आगजन्नुकों में उनका वितरण किया गया और उनसे इन संदेश पत्रों को पृथक 
रूप से भारत भंजने की प्रार्थना की गई । जन १९०८ में इंडिया हाउस मे एक 
व्याख्यान दिया गया। इस व्यास्यान में बम के प्रयोग को न्‍्याय्य ठहराया गया और 
उन्हें बनाने की प्रक्रिया बताई गई । लगभग इसी समय इंडिया हाउस के सदस्य 
रिवालवर से निशाना लगाने का अभ्यास भी करने लगे । 


धीरे-धीरे इंडिया हाउस के सदस्य विनायक सावरकर के नेतृत्व को मानने 
लगे । सावरकर ने भारत में क्रातिकारी काम की तैयारियों को भी आगे बढ़ाया । 
फ़रवरी १९०० में उसने २० नवीनतम प्रकार की विस्तौलों का पार्सल बम्बई भेजा । 
इस पार्सल के साथ पिस्तौलो के कारतूस भी थे। इन चीज़ो को एक वक्‍स के झूठे 
तले के नीचे छिपा दिया गया था और इस बकक्‍स का इंडिया हाउस के एक चत॒र्भज 
अमीन नामक रमसोइये के सामान के साथ पार्सल किया गया था ।”* ये 
पिस्तौलें अभिवव भारत समिति के सदस्यों के काम में आनी थी | यह समिति 
विनायक के बड़े भाई गणेश के नेतृत्व में काम कर रही थी। किन्तु पार्सल 
के भारत पहुचने से पहले ही गणेश सावरकर को २ माच॑ १००९ को सम्राट 
के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया । पार्सल एक मित्र के 
नाम था जिसे पहले ही फोड़ लिया गया था । 

गणंश सावरकर के विरुद्ध यह आक्षेप था कि उन्होंने लघु अभिनव भारत 
मेला नामक शीपष॑क के अन्तर्गत १९०८ के आरम्भ में भड़काने वाली कविताओं का 
एक संकलन प्रकाशित किया था। अभियोग का अन्तिम निर्णय वम्बई के उच्च 
न्यायालय ने किया। उसके जज के शब्दों में इस संकलन से इस बात का प्रचार होता 
था कि, तलवार हाथ में लो और सरकार को मिटा दो क्योंकि वह विदेशी और 
अप्ाचारणी हैं।/* ९ जून १९०९ को गणेश सावरकर को आजीवन देश-निर्वासन 
का दंड मिला। विनायक को समुद्री तार द्वारा दंड को सूचना दी गई | रविवार, २० 
जून को समिति की बेठक में विनायक विशेष रूप से उग्र था और उसने अंग्रेज़ों से 
बदला लेने की अपनी शपथ को दोहराया ।* 


बंगाल संबंधी समाचारों ने भी इंडिया हाउस के सदस्यों को उत्तेजित किया । 
७७७७ ७७७७७४७४४७आ ४ ७ का अप कप २3223 अर 
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एक सदस्य मदनलाल धीगरा ने भारतीय नवयुवकों को फाँसी देने और निर्वासित 
करने के विरोध में अंग्रेजों का रक्त बहाने का निर्णय किया ।१ उसने १ जुलाई 
१९०९ को भारत मंत्री के कार्यालय के ए. डी. सी. सर फ्रेंसिस कर्जन वाइली को 
लन्दन में इम्पीरियल इस्टीट्यूट* के सम्मेलन के अवसर पर गोली से मार दिया । 
धोगरा पकड़ा गया और उसे प्राण दण्ड दिया गया। इंडिया हाउस का संगठन 
समाप्त हो गया । विनायक सावरकर को गिरफ्तार करके बम्बई३ भेजा गया 
क्योंकि कुछ भीषण आक्षेयों के संबंध में बम्बई सरकार उस पर अभियोग चलाना 
चाहती थी । बाद में अभियोग निर्णय के अनुसार उसे आजीवन कारावास का 
दण्ड दिया गया । 

सर वेडेण्टाइन शिरोल के अनुसार विनायक ने अभिनव भारत समिति के 
सदस्यों को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट मि. जेकसन की हत्या करने के लिये भड़काया । 
जो भो हो उन सदस्यों ने गणश सावरकर पर अभियोग चलाने वाले जकसन से 
बदला लेने का निशग्बब किया और २१ दिसम्बर १०००९ को ओरंगाबाद के एक 
ब्राह्मग नवयवक् ने मि जेकसन को पिस्तौल से मार दिया। यह पिस्तौल लन्दन से 
विनायक द्वारा भेजी हुई पिस्तौलो में से एक थी । मि. जेकसन की हत्या के सिल- 
सिले में सात व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया | ये सब चितपावन ब्राह्मण 
थे। इनमें से तीन को प्राणदड दिया गया । ४ 

जेकसन हत्या सम्बन्धी जांच में, नासिक पड़यंत्र अभियोग नामक मामले 
का पता छगा। इसमें ३८ अभियकक्‍त थे; उनमें से २७ को विभिन्न अवधिओं के लिये 
कारावास दंड दिया गया। इस पडयत्र का दायित्व नासिक की अभिनव भारत 
समिति पर था। इस समिति का संगठन रूसी क्रांतिकारी समितियों 
के नमूने पर किया गया था। सदस्यों को पश्चिमी भारत के विभिन्न 
भागों में छोटे-छोटे समदायों में बांद दिया गया था। प्रत्येक समुदाय के 
सदस्य साथ मिलकर काम करते थे और वे परस्पर गुप्त शपथ से बन्धे 
हुए थे। यद्यपि सभी सम॒दायों का उद्देश्य एक ही था और उन्हें 
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धीगरा की जब से इस आशय का एक वक्‍तब्य पाया गया । 

. इस अवसर पर डा. लल्काका की भी मृत्यु हुई । 

३. मार्ग में वह जहाज़ में से छिप कर निकल गया और फ़ांस में मासेलीज़ 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत उसने सुरक्षा की मांग की किन्तु वह फिर 
कद कर लिया गया । 

४. जेटतांएणा (०ग्राग्रा66 १२९८०००४, 70986 0. 
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दस्त्र भी एक ही स्थान से प्राप्त होते थे तथापि एक समुदाय के सदस्य दूसरे समुदाय 
के सदस्यों से बिल्कुल अपरिचित थे। गणेश सावरकर के हाथों में उनका नेतृत्व था 
और विनायक सावरकर उनका मित्र, प्रेरक और निर्देशक था । वह लन्दन से, 
टाइप की हुई प्रतिया बम बनाने के लिये हिदायतें देता था और उनके लिये क्रांतिकारी 
साहित्य भेजता था। वह विदेशों से शस्त्र भेजता था और उन्हें आतंकपूण कामों 
के लिये प्रेरित करता था । 

निकट के देशी राज्यों में भी अभिनव भारत समिति की उप शाखाएं थी । 
ग्वालियर में एक नव भारत समिति थी। इसके २२ सदस्यों पर सम्राट के विरुद्ध 
द्ध संगठित करने के अपराध में अभियोग चलाया गया । गालियर पषडयंत्र 
केस के इन अभियुकतों को विभिन्न अवधियों के लिये कारावास दड दिया गया । 

अभिनव समिति की एक शाखा १००७ से सतारा में काम कर रही थी । 
सन्‌ १९१० में उसके तीन सदस्यों पर सम्राट के विरुद्ध पडयत्र का परिचित आशक्षेप 
लगाया गया । सतारा पद्यत्र केस के सभी अभियुक्तों का अपराध सिद्ध हुआ 
और उन्हें कारावास दंड दिया गया । 

क्रातिकारी आन्दोलन, पश्चिमी भारत के विभिन्न भागों में फेल गया था । 
क्रांतिकारियों के प्रभाव से गुजरात भी नही बचा था। नवम्बर १९०१ में अहमदाबाद 
में लॉर्ड और लेडी मिटो जिस गाडी में शहर में घ॒म रहे थे, उसे उडाने का प्रयत्न किया 
गया । दो तारियल बम फंके गये पर वे फटे नहीं। बाद में उनमे से एक बम को 
कोतूहलवण एक पशथ्चिक ने उठाया और विस्फोट के कारण उसका एक हाथ उड़ 
गया । 


सन्‌ १००६ से १०९१० तक के वर्षोमे दक्षिण के क्रातिकारियों का काम 
उपर्युक्त ढ8ग से चल रहा था। मद्रास प्रान्त भी सक्रिय था| अप्रैल १९०७ में बिपिन 
चन्द्र पाल ने व्याख्यान देने के उद्देश्य रे मद्रास का परिभ्रमण किया था और स्वराज्य 
के आदर को प्रस्तुत करके नवयुवकों के मस्तिष्क को उद्ेलित कर दिया था। 
अरविन्द घोष के विरुद्ध राजद्रोह अभियोग में गवाही न देने के अपराध में बिपिन 
चन्द्र को अक्तूबर १९०७ में छः महीने का कारावास दंड दिया गया । मि. पाल के 
दो मद्रासी प्रशंसकों ने १९०८ की ९ मार्च को उनके छूटने की प्रसन्नता में एक सभा 
की । उस साव॑जनिक सभा में स्वराज्य का झंडा फहराया गया और प्रत्येक विदेशी 
वस्तु के बहिष्कार करने की प्रतिज्ञा की गयी। इन दोनों प्रशंसकों----सुब्रह्मण्य म्‌ शिव 
और चिदम्बरम पिलाई--को १२ मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया । दूसरे 
दिन टिनेवली में भीषण उपद्रव हुआ। सरकारी सत्ता की अवहेलना की गई 
और सरकारी सम्पत्ति को जानबूझ कर नष्ट किया गया। उस नगर में सब-रजिस्ट्रार 
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के कार्यालय के अतिरिक्त सब पुलिस चौकियों और थानो पर आक्रमण किया गया । 
इन इमारतों के सारे सामान को--मेज़ों, कुसियों और अभिलेखों को--जला 
दिया गया। नगरपालिका कार्यालय को नष्ट कर दिया गया। इस उपद्रव में भाग 
लेनेके सम्बन्ध में २७ व्यक्तियों के अपराध सिद्ध हुए ओर उन्हे दड दिया गया । " 

पत्र सम्पादकों और लोकप्रिय वक्‍ताओ पर अभियोग चलाये गये । सत्ता का 
केन्द्र पांडेचरी में बनाया गग्मा और एक नवयुवक सम्‌दाय ने क्रातिकारी काम के 
लिये संगठन करना आरम्भ किया । इस काम के जिये प्रोत्साहन और निदर्शन 
एम. पी. लिरूमछ आचार्य और वी. वी. एस. एयर से मिला। तिरूमल आचाये 
भारतीय क्रांतिकारियों के पेरिस समदाय और लन्दन के इंडिया हाउस, दोनों से 
सम्बन्धित था और ऐयर लन्दन में विनायक सावरकर के साथ ओर वाद में पेरिस 
समुदाय के साथ रह चुका था। मि. ऐयर ने पांडेचरी पहुँच कर एकत्रित नवयुवकों 
को कांतिकारी काम के लिये तेयार करना आरम्भ किया ओर उन्हे पिस्तौल से 
निशाना लगाने की शिक्षा दी। इन अभ्यास करने वालों में वाची ऐयर नामक एक 
नवयुवक था जिसने बाद में १७ जून १९११ को टिनेबली के जिला मजिस्ट्रेट मि.ऐश. 
को गोली से मारा । उस पर अभियोग चला और उसे प्राण दंड दिया गया | उसके 
साथियों को भी पकड़ा गया और एक षह्यंत्र का रहस्पोद्घाटन हुआ। टिनेबली 
पदड्यंत्र अभियोग में ९ व्यक्तियों का अपराध सिद्ध हुआ और उन्हे विभिन्न अवधिओं 
के लिये कारावास दंड दिया गया। 

इसी अध्याय में लन्दन और पेरिस मे भारतीय क्रातिकारियों के काम की 


चर्चा की जा चुकी है । इस विचाराधीन युग में यूरोप महाद्वीप में 
भारतीय क्रातिकारियो का एक पूरा समुदाय काम कर रहा था । इसके 
नेता थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, एस. आर. राना और कामा दम्पति। ये 
लोग भारत के विद्याथियों और अन्य शिक्षित वर्गो में प्रचार के लिये 
भारत के विभिन्न भागों में गुप्त रूप से क्रांतिकारी साहित्य भेजते थे । श्याम जी 
वर्मा के इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की चर्चा की जा चुकी है। उसके अतिरिक्त 
श्रीमती कामा बन्दे मातरम्‌ नामक एक पत्र का सम्पादन करती थी। यह पत्र 
जिनेवा से प्रकाशित होता था और इसका काफ़ी चलन था। कांतिकारी प्रचार 
का विदेश्ञों में एक केन्द्र अमेरिका में प्रशान्‍्त महासागर के तट पर था। दो पृथक 
संस्थाएं थी--एक का नाम इंडो-अमेरिकन एसोसियेशन था और दूसरी का नाम 
यंग इंडिया एसोसियेशन था। इनका मुख्य केन्द्र केलिफ़ोनिया में था और इनकी 
शाखाएँ शिकागो, न्‍्यूयाक और अमेरिका के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में थीं। “इन 
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सस्थाओ में विद्यार्थी, विशेषकर बंगाली विद्यार्थी मुख्य कार्यकर्ता थे। इनको आयरिश 
अमेरिकन फंनियन्स का सहयोग प्राप्त था। इन की विचारधारा से अमेरिका में 
आकर बसने वाले अधिकाश भारतवासी प्रभावित हुए। ये वह लोग थे जिल्‍्होने 
प्रशान्त तट पर एशिया विरोधी आन्दोलन में कप्ट सहे थे । इन में स कुछ लोग सिख 
और पुराने सियाही थे । यह बात' कम महत्व की नहीं थी क्योकि इन सेनिकों द्वारा 
उन सैन्य दलो से जिन में पहले य॑ सैनिक काम करते थे, अब सीधा सम्पर्क स्थापित 
किया जा सकता था और कम से कम जिन वर्गो से भारतीय सेना को भर्ती होती थी, 
उनको तो प्रभावित किया ही जा सकता था। तीन वर्ष पूर्व सिपाहियो में जो पच 
बांट गये थे व अमरीका में ही छपे थ | * 

इंडो अमरिकन एसोसियेशन मुख्यतः एक प्रचार सर्मिति थी। इसके मुखपत्र 
का नाम फ्री हिंदुस्तान था और यह नियत समय पर प्रकाशित होता था । कितु 
यग इंडिया एसोसियेशन का आयलेंड की क्रातिकारी सस्थाओं के ढंग पर संगठन 
किया गया था ओर उसका म॒ख्य काम विस्फोटकों का अध्ययन करना और भारत 
को गुप्त रूप से घस्त्र भेजना था। सर वेलेण्टाइन शिरोल के अनुसार इन दोनों 
संस्थाओं का भारत के विभिन्न स्थानों--दर्क्षणबगाल और पजाब--की सस्थाओं 
से सम्बन्ध था आर उनका राजद्रोहपूर्ण समाचार-पत्र और साहित्य, मुद्रित और 
प्रकाशित करने वालों से पत्र-व्यवहार होता रहता था । 

| 

सन्‌ १००७-८ में पंजाब का आन्दोलन वस्तुत. क्रातिकारी नही था। जेसा कि 
पजाब के उप गवनंर सर डनिज्ञठ ने उस समय कहा, यह सब सच है कि 
१९०७ की गरमियों में वहा को स्थिति गम्भीर थी। सार प्रान्त में प्रबल असंतोष 
था और उसके कारण लाहौर और रावर्लुपडी में उपद्रव भी हुए । कितु बंगाल, 
महाराष्ट्र और मद्रास की तरह पजाब म॑ आतकवादी गुप्त समितिया नही थी । 

राष्ट्रीय आन्दोलन ने पंजाब के शिक्षित बर्ग को झकझोर दिया था । स्वामी 
दयानन्द को शिक्षा के फलस्वरूप हिंदू नवयुवकों में स्वतन्त्रता और स्वदेशी की 
भावना को पनपने में सहायता मिली । भारतीय पत्र प्रबल प्रचार कर रहे थे और 
कुछ पत्र तो वेधानिक सीमाओं को भी पार कर गये थे । उनके सम्पादकों और 
मुद्रकों पर अभियोग चलाया गया और उनको दंड दिया गया । आंग्ल-भारतीय पत्र 
जातीय घृणा और हष का प्रचार कर रहे थे कितु उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही 
नहीं की गयी । लाहौर का सिविल और मिलिटरी गज़ट इन पत्रों का अग्रणी था । 
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वह शिक्षित वर्ग के विरुद्ध क्रमपूर्ण लेख लिखता था और उन्हें तरह-तरह की गालियां 
देता था। उसने विद्रोह के सकट का हल्ला मचाया। उसमें यहां तक कहा गया कि 
विद्रोह को पचासवीं वर्ष गांठ पर (१० मई १९०७ को ) अंग्रेज़ों के विरुद्ध नया 
व्यत्थान होगा। इस झूठे प्रचार पर विश्वास किया गया और पजाब के कई शहरों 
में अंग्रेज़ों को रक्षा के लिये प्रबन्ध किया गया और अंग्रेज़ निवासियों को किलों में रहने 
के लिये जगह दी गई। नेविन्सन ने लिखा है:--- कितु इस भविष्यवाणी के होते 
हुए भो कोई ब्युत्थान नहीं हुआ |” 

कितु सन्‌ १९०७-८ में पंजाब की स्थिति बड़ी गम्भीर हुई और इसके कई कारण 
थे । एक ओर तो आंग्ल-भारतीय पत्र भारत-विरोधो प्रचार बड़े जोरों से कर रहे 
थे दूसरो ओर बंगाल का राष्ट्रीय आन्दोलन उमड़ रहा था। इसी समय प्लेग और 
अकाल का देवों कोप हुआ और सरकार ने विवेक-शुन्य भूमि विषयक नीति अपना 
कर स्थिति को और भो बिगाड़ दिया। अप्रैल १९०७ में इंडिया' और पंजाबी” 
नामक दो भारतीय पत्रों पर अभियोग चलाया गया । 'इडिया' के मालिक और 
सम्पादक को पांच वर्ष का कारावास दंड दिया गया और मुद्रक को एक राजद्रोह- 
पूर्ण पत्र छापने के अपराध में दो वर्ष का कारावास दिया गया। यह पत्र अमरीका से 
आया था और इसमें भारतीय सेना को भड़काया गया था ।* पंजाबी" ने एक बेगार 
के मामले में सम्पादकीय आलोचना की थी । एक सरकारी अधिकारी ने दो गांव 
वालों से बलात्‌ काम कराया था और बेगार के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। 
अपील पर निर्णय के अनुसार पजाबी' के मालिक को ६ महीने का कारावास दंड 
दिया गया और उसपर १००० रुपया जुर्माना किया गया और सम्पादक को छ: 
महोने का कारावास दड दिया गया और उसपर २०० रुपया जुर्माना किया गया । 
इस अभियोग का अन्तिम निर्णय लाहौर हाई कोट ने १६ अप्रैल १९०७ को 
सुनाया। पता लगने पर बड़ी भीड़ एकत्रित हुई ओर वह जेल जाते हुए बन्दियों से 
मिलो । उत्साह और उद्गेग के कारण अन्त में एक उपद्रव हो गया । 


आरम्भ में पंजाब के झगड़े भूमि विषयक थे ।* लॉर्ड मिण्टो के जीवन लेखक 
में इस बात को स्वीकार किया हैँ कि नहर उपनिवेशोंमें स्थानीय सरकार ने 
विवेक शून्य नीति अपनाई और इसी के कारण झगड़े हुए | ४ मालगज़ारी को 


१. चिटशाइठा : 76 ४८एछ 8छातर! व] ॥709, 90926 20. 
२ 'रिट्जाइ07 : 4॥6 ८७ छ8डम़ावा गा ॥709, 9426 78. 
३. उपद्व के कारणों के लिये देखिये--,2ं0०६ रिया : 5007ए 07 जाए 
छ96ए००्लभांगा, ४ए?गणावाडहऋ 5. 
४. ऊैपलाषा ;: 7.00 0 : 9926 250. 


भारतोय राष्ट्रीय आन्दोलन : वैधानिक एवं क्रान्तिकारी १९१ 


काफ़ी बढ़ा दिया गया; सभी उपनिवेशों में, विशेषकर बारी दोआब क्षेत्र में 
सिंचाई की दर को बढा दिया गया, और सब से बड़ी बात यह थी कि चेनाब 
उपनिवेश में फिर से प्राप्त की हुई भूमि के अधिकार के सम्बन्ध में सरकार ने 
अपने वचनों का पालन नहीं किया। पजाब विधान परिषद्‌ में एक उपनिवेश 
विधेयक शीघ्वता से स्वीकार किया गया और उसके द्वारा १८९३ के एक्ट की शर्तों 
को बदल दिया गया। इन कार्यवाहियों का प्रबल विरोध हुआ। इस आन्दोलन 
के नेता मि. अजीतासह और संयद हैदर रिज़ा थे। उन्होंने आन्दोलन चलाने 
के लिये एक सस्था बनाई जिसका नाम इंडियन पेट्रियद्स एसोसियेशन 
था। सारे प्रान्त में, विशेष कर प्रभावित क्षेत्र में समाए की गयी। २२ मार्च 
१९०७ को लायलपुर में एक सभा हुई। इसमें छाला लाजपतराय को बोलने के 
लिये आमन्त्रित किया गया था। उन्होंने सरकारी कार्यवाहियों की आलोचना की 
और उन्हें बढ़ते हुए असंतोष के लिये उत्तरदायी ठहराया । इस सभा में मि. अजीत 
सिंह ने भी व्याख्यान दिया । एक ही सभा में दोनों नेताओं ने भाषण दिया। संभवत: 
इसी संयोग के कारण लाला लाजपतराय और मि. अजीत सिह-- दोनों ही 
सज्जनों को सन्‌ १८१८ के पुराने और कुटिल विनियम के अन्तर्गत भारत से 
एक साथ निर्वासित कर दिया गया । 

रावलरपिडी ज़िले में मालगुज़ारी में विशेष रूप से वृद्धि की गई। अप्रेल १९०७ में 
इस अत्यधिक मालगुज़ारी के विरोध में दो सभाएं की गयों । दूसरी सभा २१ अप्रैल 
को हुई और इसमें मि. अजीतसिह प्रमुख वक्‍ता थ । जब मि. अजीतसिह की भाषा 
वस्तुत: उग्र हो गयी तो सभाध्यक्ष लाला हंसराज ने उन्हें रोक दिया; परन्तु कुछ 
ही दिनों बाद सभाध्यक्ष को और साथ ही २१ अप्रैल की सभा से सम्बन्धित लाला 
अमोलक राम और लाला ग्रदास राम नामक दो प्रतिष्ठित वकीलों को यह 
सरकारी सूचना दी गई कि भारतीय दंड संहिता की नं. १२४ ए. और नं. ५०५ 
धाराओं के अन्तगंत उन पर अभियोग चलाया जावेगा और इन लोगों को २ मई को 
११ बजे न्यायालय में उपस्थित होने के लिये कहा गया । लाला लाजपतराय अपने 
वकील मित्रों की यथासंभव सहायता करने के लिये रावरूपिंडी पहुँचे । इन सब के 
मतानुसार सूचनापत्र अवध था और उन्होंने न्यायालय में उपस्थित न होने का निश्चय 
किया । परन्तु उन्होंने मि. अज़ीज़ अहमद और मि. बोधराज नामक दो नये बैरिस्टरों 
को अपनी ओर से कारयवाहियों में भाग लेने के लिये अधिकार दिया । २ मई को 
ज़िलाध्यक्ष के न्यायालूय के सामने बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई और हड़ताल करने 
वाले मजदूरों के कारण यह भीड़ और भी बढ़ गई । उस दिन सरकारी तोपखाने 
में, रेलवे वकंशाप में और रायबहादुर सरदार बूटासिह के निजी कारखाने में मज़दूर 
लोग काम पर नहीं गये । जब ग्यारह बजने पर भी ज़िलाध्यक्ष नहीं आया तो 
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भीड़ में बड़ी अभान्ति हुई। आखिर साढ़ बारह बजे जिलाध्यक्ष आया और उसने 
सावंजनिक जांच को भविष्य के लिये --संभवतः पंजाब सरकार के आदेशानुसार 
स्थगित कर दिया । जब भीड़ को जांच स्थगित होने का पता लगा तो उसका रोष 
सीमा से बाहर हो गया और बह तितर बितर नही हुई वरन्‌ उसने एक प्रमुख मार्ग 
पर अपना जलस निकाला; एक चर्च और मिशन भवन को नष्ट किया और उसके 
सामान में आग लगा दी; यूरोपियनों के कुछ मकानो और बाग्यों को नष्ट किया 
और एक हिंदू कारखाने को, जिस के मजदूर हडताल पर थे, क्षति पहुँचाई । पुलिस 
दिखाई नही दी परन्तु बाद में सेनिकों का पहरा बैठा दिया गया ।* 

इस उपद्रव के बदले में उक्त तीन वकीलो के साथ तीन अन्य प्रमुख वकीलों 
को और ६० अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । अभियोग का निर्णय होने 
तक इन वकीलों को गर्मी के महीनों में बड़ी कष्टपूर्ण दशा में जेल में रखा गया । 
१ अक्तूबर को निर्णय सुनाया गया और सब वकीलो को छोड दिया गया । मजिस्ट्रेट 
के अनुसार गवाही झठी और बनाई हुई थी। अन्य अभियुक्तों में से पाच को दंड 
दिया गया। इनमें से तीन को उपद्रव करने और आग लगाने के अपराध में ७ वर्ष 
का कारावास दंड दिया गया । 

बाद में पंजाब की स्थिति में सुधार हुआ | इसका मुख्य कारण यह था कि 

लॉर्ड मिग्टो ने उपनिवेश विधेयक को निपिद्ध कर दिया । वाइसराँय के मतानूसार 
उक्त विधेयक न्याय्य नही था। इस सम्बन्ध में उन्होंने लॉर्ड मॉल को लिखा:--''जो 
बात ग़लत है उसको अस्वीकार करने का अर्थ आन्दोलन के सामने सिर झकाना नही 
है और न उस से कोई दुबंलता ही प्रदर्शित होती है । इस इर से कि कही दूसरे लोग 
दुबंछता न समझें, किसी ग़लत नीति से चिपके रहना, स्वयं दुर्बलता है ।”* “अतः 
लॉर्ड मिटो ने विधेयक को निपिद्ध कर दिया और इसके परिणाम अत्यन्त 'हतकर 
है 


१. पिटाइ0 : वाट चिलछ 8छता था ए्रका9, 0922० 70, 
२. स्‍१८ए॥507 : ॥76 7४८७ छज़या ए पाता, 0०४८ 70. 
३. ऊकैपटाबाय : 7.04 70, 93982 57. 
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भारत की १९०५-६ की घटनाओं के कारण भारतीय शासन के दोनों 
नये अध्यक्ष चिन्तित हुए । नवम्बर १९०५ में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉईड मिण्टो 
वाइसरॉय हो गये थे और दिसम्बर १९०० में प्रगतिवादी जॉन मॉल भारत मन्‍्त्री 
हो गये थे। ६ जन १९०६ को मि. जॉन माँल (बाद में छॉर्ड मॉल ) ने छाई मिटो को 
एक पत्र छिखा और उसमें उन्होंने छारेंस, शिरोल, सिडनी लो जैसे प्रमुख लेखकों 
के दृष्टिकोणो की ओर ध्यान आकपित किया। ये लोग हाछ ही में भारत में प्रवास 
करके आये थे और इन्होंने “वहा एक नई भावना को बढ़ते हुए और फैलते हुए देखा 
था । इन लोगों का यह मत था कि भविष्य में यथा पूर्व ढंग से भारत का शासन करना 
असंभव हैं और सरकार को काग्रेस सस्था और काग्रेस सिद्धांतों के साथ व्यवहार 

रखना होगा । * इन्हीं विचारों को भारतीय नरम दल के द्रदर्शी नेता, सन्‌ १९०५ 

के कांग्रेस अधिवेशन के सभापति ओर 'भारत सेवक समिति के संस्थापक श्री गोपाल 

कृष्ण गोखले ने बडी कुशलता के साथ अत्यन्त प्रभावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया था। 
मार्च १९०६ में सम्लाज्ञोय विधान परिषद में बजट सम्बन्धी अपने व्याख्यान में 
श्री गोखले ने लॉई मिण्टो से एक सावेजनिक अपील की । ' शिक्षित वर्गो को ज्ञान्त 
करने को समस्या को सुलझान मैं......... . ...... ब्रिटिश राजनीतिज्ञता की परीक्षा 
होगी । उन्हें शान्त करने का केवल यही उपाय है कि उनको अपने देश के गासन में 
अधिकाधिक साथ लिया जावे ।* परिषद के अधिवेशन के बाद श्रो गोखले इगलेड 
गये और भारत मन्त्री से कई बार मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि मि. मॉल को श्री 
गोंखले को सदभावनाएं प्राप्त हुई और कुछ सामान्य सुधारों के लिये उन्हें गोखले 
का समर्थन भी मिला ।? भारत मंत्री और वाइसरॉय में परामर्श होने के बाद यह 

१. ॥०7९9४ : रिट८ट06८ट॥6075. ४०). ॥, 0०8८४ 72- 74. 

२. उपदाधा : 4,00 ४70, 098० 2३37. 

३. मि. मॉल ने १ अगस्त १९०६ की भेंट में गोखले से कहा : “अब आपकी दिशा में 
यकक्‍त सुधारों के लिये अभूतपूर्व अवसर हैं................ इसके लिये केवल 
एक बात का ही इर हूँ और वह है आपके मित्रोंका बिरोध............ में आतको 
किसी दायित्व में नहो बांधता.............. पर आप प्रयत्न करें। यदि मंच और 
पत्रों द्वारा आपके साथियों ने उपेक्षा की तो सब मिट्टी में मिल जायगा।" 
मि. गोखले ने हादिक सहयोग दिया और उन्होंने भारत में अपने मित्रों 
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निश्चय हुआ कि भारत सरकार उक्त सुधारों का उपक्रमण करे । इस सम्बन्ध में 
मि. मॉल के १५ जून १९०६ के पत्रोत्तर में लॉड मिटो ने लिखा, भारत सरकार 
द्वारा उपक्रमण करने की बात को में विशेष महत्व देता हूं ।/* 

इसके लिये लॉड मिटो ने सब से पहली बात तो यह की कि उन्होंने अपनी 
कार्यकारिणी परिषद की अगस्त १९०६ में एक कमेटी नियुक्त की और एक लेख 
द्वारा कमेटी को उस का उद्देश्य और उसका कार्य क्षेत्र बताया । कमेटी को 
इन विपयों पर विचार करना था : (१) देशी नरेशों की परिषद और यदि यह 
संभव न हो तो क्या वाइसरॉय की विधान परिषद में उनका प्रतिनिधित्व किया 
जा सकता हूँ; (२) वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य 
की नियुक्ति; (३) केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व में वृद्धि; 
(४ ) बजट पर विचार प्रकट करने के लिये समय में वृद्धि और साथ ही संशोधन 
प्रस्तुत करने के अधिकार में वृद्धि ।* इस कमेटी के अध्यक्ष सर ए. टी. ऐरन्डाल थे । 


कमेटी ने अक्तूबर १९०६ में अपनी रिपोर्ट दी परन्तु वाइसरॉय की कार्य- 
कारिणी में उस पर विचार करने में बहुत समय रहूंगा जिस के फलस्वरूप सुधार 
सम्बन्धो भारत सरकार का राजपत्र, भारत मन्त्री के पास सन्‌ १९०७ की मार्च 
के अन्त में भेजा गया । मि. मॉल ते अपनी परिषद से तुरन्त ही परामर्श किया और 
भारत सरकार को स्थानीय सरकारों की सम्मति जानने के लिये कहा । स्थानीय 
सरकारों और जनता का मत जानने में एक वर्ष से अधिक समय ऊुगा और इस प्रकार 
सुधारों के सम्बन्ध में ? अक्तूबर १९०८ से पहले कोई भी कार्यवाही नहों की 
जा सकी। 


रे 


है. 


इन्ही दिनों में देश के विभिन्न भागों में स्थिति बड़ी गम्भीर होती जा रही 
थी। पूर्वी बंगाल और आसाम प्रान्त के उप-गवर्नर ने बड़े अविवेक और अकौशल से 
काम लिया। लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य से उसने प्रान्त के बहुत से महत्वपूर्ण 
स्थानों में ग्रखा सेनिकों के जत्थों को स्थापित कर दिया । लॉर्ड मिटो को “इस 
बात का पूरा विश्वास था कि सर बंम्फ़ोल्ड के कौशलशुन्य शासन से बड़ा भारी 





के लिये अत्यन्त आशापूर्ण पत्र लिखा।” ०7]९ए 7२८००॥८८४०7३. 
७४०१. 77. [99808 78-82 
१. ऊैिपलागा : 7॥.००व खाय0, छड86 234--लालशा त०८त 
7-7-000. 
२. ऊैपटाबा 4.04 थागा0, 03282 240. 
-३. उपर्थुक्त पुस्तक पृष्ठ, २३७. 
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खतरा था पर वह इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने से इस लिये झिझकते थे कि 
सरकार के आलोचक उसका गरूत अर्थ अवश्य लगावेंगे। जुलाई १९०६ में एक 
घटना हुई जो वाइसरॉय अथवा भारत मन्त्री को विशेष रूप से अप्रिय नही थी । 
दो स्कूलों के विद्यार्थियों ने सिराजगंज में बड़ा उमग्रतापूर्ण और उच्छ खलतापूर्ण 
व्यवहार किया था । इस पर उप-गवरनेर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से उक्त दोनों 
स्कूलों को बहिष्कृत करने के लिये कहा । भारत सरकार के अनुसार तत्कालीन 
परिस्थितियों में यह काम अविवेकपूर्ण था और उसने सर बंम्फ़ोल्ड से अपना 
निवेदन वापिस लेने के लिये कहा । इस पर सर बम्फ़ील्ड ने वाइसरॉय को यह लिखा 
कि या तो स्कूलों को बहिष्कृत किया जावे अथवा उसका त्याग-पत्र स्वीकार 
किया जावे । लाड मॉल ने लिखा हें:---- लाई मिटो आन्दोलन के समय में उप- 
गवर्नर बदलने के विरोधी तर्को के प्रति सजग थे कितु यह बात प्रतिदिन 
अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही थी कि नये प्रान्त का शासन अविश्वस- 
नीय हैं और उससे अन्य नई समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हें:--अत: 
त्याग-पत्र स्वीकार किया गया, मने भी अपनी स्वीकृति तार द्वारा तुरन्त 
भेज दी।* 

पंजाब की सरकार ने अपने यहां की स्थिति को बिगाड़ लिया था। 
जैसा कि पहले * कहा जा चुका हूँ पंजाब झगड़े आरम्भ में भूमि विषयक थे। 
'पंजाब सरकार ने कष्टों को कम करने और झगड़े के कारणों को दूर करने के 
स्थान पर कठोर व्य८हार से काम लेने का निश्चय किया और १८१८ के 
पुराने विनियम' नं. ३ के अन्तगंत लाला लाजपतराय और सरदार अजीतर्सिह 
को देश से निर्वासित करने के लिये भारत सरकार पर जोर डाला । लाला 
लाजपतराय का कई क्षेत्रों में प्रमुख स्थान था । वे एक धामिक सुधारक थे, आये 
समाज के नेता था और शिक्षा प्रसारक थे। वे परोपकारी थे और साथ ही 
सामाजिक कायंकर्ता थे। सर्व साधारण और दुखी लोगों से उन्हें सच्चा प्रेम था। 
वे एक प्रमुख कांग्रेसी भी थे और नये उम्र दल के तीन महत्वपूर्ण नेताओं में से 
एक थे । वे अंप्रेज़ो में और विशेष कर उर्दू में ओजस्वी और प्रभावशाली वक्‍ता 
थे। सरकार उनकी स्वतन्त्रता और उनके बढ़ते हुए प्रभाव से शंकित हो गई 
थी । दूसरी ओर सभी--सहमत और भिन्नमत--देशवासी उन्हें सत्यशील और 
निस्वार्थ-प्रेरित देशभक्त मानते थे । उनके अनूसार वे सरकार के विरुद्ध 


आर + 


षडयंत्र रचने में अथवा संनिकों में राजद्रोह का प्रचार करने में अथवा अन्य कोई 


१. 06९9 : ०८००॥८८४०४४, 0926 84. 
२. इस पुस्तक का १३ वां अध्याय देखिये । 
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ग्प्त काम करने में असमर्थ थे ।* सरकारी नीति के सम्बन्ध में उनकी आलोचना 
स्पष्ट और निष्कपट थी। भूमि विषयक आन्दोलन से उनका सम्बन्ध न के 
बराबर था । इस सम्बन्ध में केवल एक बार उन्होंने सरदार अजीतसिह के साथ 
एक सभा में भाषण दिया था। सरदार अजीतसिह लायलपुर जिले के एक खेतिहर थे 
और पहले उन्हे बहुत कम लोग जानते थे। सन्‌ १९०६-७ के भूमि विषयक 
आन्दोलन के एक प्रमुख संगठनकर्त्ता के नाते वे प्रसिद्ध हो गये । वे एक प्रभाव शाली 
और साथ ही उम्र वक्‍ता थे और अत्यन्त लोक प्रिय थे। खेतिहर आन्दोलन के शीघ्रता 
से बढने के कारण सरकार को घबराहट हुई और उसे रोकने के लिये सरकार ने 
सरदार अजीत सिह और लाला लाजपतराय को निर्वासित करना ही उचित समझा । 
स-परिषद गवरनर- जनरल ने इन दोनों सज्जनों को गिरफ्तार करके निर्वासित 
करने के लिये अनुज्ञा-पत्र दिया और ९ मई १००७ को इन दोनों व्यक्तियों को 
निर्वासित करके माइले (बर्मा) भंज दिया गया । ११ मई १९०७ को वाइसरॉय 
ने एक अध्यादेश (()0(गरद्वाव८८) प्रकाशित किया । इसके अनुसार 
सावंजनिक सभा आयोजित करने के अधिकार को कठोंरता से सीमित कर 
दिया गया । सभा का आयोजन करने वालो को सभा की तिथि से सात दिन पहले 
सरकार को लिख कर सूचित करने के लिये कहा गया। मजिस्ट्रेटो को 
सभाओं को रोकने का अधिकार दिया गया। सरकार द्वारा स्वीकृत 
सभाओं में पुलिस के लिये उपस्थित रहने का नियम था । यह अध्यादेश स-परिषद्‌ 
गवनेर-जनरल द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में लागू किया जाना था । इस अध्यादेश को 
पजाब और पूर्वी वगाल मे तुरन्त ही लागू कर दिया गया । 

लाला लाजपतराय के निर्वासन से देश के विभिन्न भागो मे बड़ा उद्धंग 
हुआ और उसके फलस्वरूप तरुण वर्ग, विशेष कर बंगाल के तरुण वर्ग 
उत्तेजित हुएं और उन्होंने उग्रवाद, हिसा और आतकवाद को अपनाया । 





१. लाला लाजपतगाय के निर्वासन के सम्बन्ध में श्री गोंखले ने सम्राज्ञीय 
विधान परिषद मे कहा.-- किवलछ पजाब में ही नहीं वरन्‌ अन्य प्रास्तों में भी 
सहस्रो व्यक्ति लाला लाजपतराय का आदर करते है । उनका चरित्र उच्च 
कोटि का हैं और उनके विचार पवित्र हैं । एस एक प्रमुख धामिक एवं सामा- 
जिक सुधा रक और राजनीतिक कायंकर्त्ता को जिसके सभी काम स्पष्ट 
ओर प्रकट रूप से हुए, बिना किसी अभियोग के देश से निर्वासित कर देने के 
कारण सारे देश के लोग आश्चयं और दुःख से जड़वत हो गये।” 298८ 45 
रि०टट्टवांप३४ ० पीर कावाका ॥,6ट्राईंबाएट ७ ०पाल), ५७०. 
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दसन और सुधार १९७ 


दोनों बंगालों की दशा पहले ही बिगड़ी हुई थी। सरकार विभाजन विरोधी 
आन्दोलन का निष्ठरता से दमन कर रही थी और मुसलमानों का 
पक्ष ले रही थी । सरकार की इस नीति के कारण लोग वचन और कम दोनों 
में उप्र होते जा रहे थे । “कुछ बगाली पत्रों ने सब प्रतिबन्धों को दूर हटा 
दिया और वे झिझ्क छोड़ कर तीब्र आलोचना करने लगे । ? बंगाल सरकार ने 
इन पत्रों पर अभियोग चलाने का निश्चय किया। क्रमपूर्वक आक्रमण किया गया 
और सब से पहली चोट बन्दे मातरम्‌' पर हुई । यह अग्रेज्ञी का राप्ट्रवादी दंनिक 
पत्र था और इसके सम्पादक मडल में बाब अरविन्द घोष भी थें। सरकार ने 
अगस्त १९०७ में अरविन्द घोष और मुद्रक पर राजद्रोह का आक्षेप लगाया। सब 
लोग यह बात भली भाति जानते थे कि अरन्विद घोष उक्त पत्र से तन, मन, 
धन, सभी से सम्बन्धित थे कितु सम्पादक के नाम को प्रमाणित करने के लिये कोई 
साक्षी नही मिला।* जब मि. बिपिन चन्द्र पाल को प्रमाण देने के लिये बुलाया 
गया तो उन्होंने का्यंवाहियों में भाग लेना अस्वीकार कर दिया क्योंकि 
उनके मतानसार अभियोग देश के हितो के विरुद्ध था । इस अपराध के लिये स्वय 
मि. पाल पर अभियोग चलाया गया और उन्हे छः महीने का कारावास दंड दिया 
गया। अरविन्द घोष के विरुद्ध अभियोग नही चल सका और उन्हे छोड़ दिया गया । 
मुद्रक का दोष सिद्ध हुआ और उसे तीन महीने का कारावास दड दिया गया। 
लगभग इसी समय संध्या' और यूगान्तर' नामक बंगला के प्रभावशाली 
पत्रों के सम्पादको-श्री ब्रह्म वान्धव उपाध्याय और भूप्रेद्रनाथ दत्त-पर अभियोग 
चलाया गया । मि. उपाध्याय ने एक लिखित वक्तव्य दिया और उसमें उन्होंने यह 
कहा:-- में इस अभियोग निर्णय में भाग नही लेना चाहता । स्वराज्य का उद्देश्य 
ईश्वर-प्रेरित हैं और इस सम्बन्ध में अपने काम के लिये म॑ देश के विदेशी शासकों के 
प्रति उत्तरदायी नहों हैँ । इन विदेशियों के स्वार्थ हमारे राष्ट्रीय विकास के मार्ग में 
विध्नरूप हें और ऐसा होना अनिवायं ही हैं ।१ ब्रिटिश न्यायालयों से असहयोग 
का यह सबसे पहला उदाहरण हे । आगे चल कर युद्धोत्तर असहयोग आन्दोलन 
में इस प्रकार का असहयोग एक सामान्य बात थी। उक्त अभियोग अभी समाप्त 
भी नहीं हुआ कि कलकत्ते के कंम्बंल अस्पताल में अभियुक्त की मृत्यु हो 
गयी । दूसरे अभियोग में मि. दत्त अपने को दोष-म॒क्त सिद्ध नहीं कर सके और 
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२. उस समय कोई ऐसा कानून नही था जिस के अनुसार आजकल की तरह 
पत्रों को अपने सम्पादक का नाम प्रकट करना अनिवायं हो। 

३. ०9 उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५७. 


१९८ भारत में ज्िटिश राज्य 


उन्हें एक वर्ष का कठोर कारावास दंड दिया गया । अगले कुछ ही महीनों में 
युगान्तर' पर चार मुकदमे चलाये गये और हर बार सम्पादक और मुद्रक को 
कारावास दण्ड दिया गया कितु पत्र बराबर प्रकाशित हुआ ओर बराबर प्रचार 
करता रहा। 
एक ओर तो बंगाल और पंजाब में ये अभियोग चल रहे थे और दूसरी ओर 
भारत सरकार एक विशेष प्रेस (समाचार-पत्र सम्बन्धी ) कानून बनाने के लिये 
भारत मनन्‍्त्री पर ज़ोर दे रही थी। जुलाई १९०७ में इस विषय पर भारत से 
एक राजपत्र भेजा गया। लॉड माल ने स्वीकार किया हैँ कि इस राजपत्र ने उन्हें 
“कॉपा दिया” ।" पर भारत सरकार कठोर और दमनकारी नीति को व्यवहार में 
लाने के लिये तुली हुई थी। भारत मंत्री ने आरम्भ में विरोध किया । कई बार 
उन्होने सरकारी सदस्यों * के व्यवहार की तीन्र आलोचना की ओर उनके लिये 
गहित रूप्ती नाम चीनॉवज्तिक्स (3'टगाग्ञठ0शांट28) का उपयोग किया । 
इसके बाद जब भारत सरकार ने राजद्रोहपूर्ण सभाओं को रोकने के उद्देश्य 
से एक विधेयक बनाने के लिये लॉड मार्ल की अनुमति मांगी तो वे क्रोध से उबर 
पड़े ।१ उन्होंने वाइसरॉय को लिखा कि “जिन लोगो ने आपका एरनन्‍्डाल के 
सुधारों में विरोध किया था” और “जिन लोगो ने लाहौर और रावलपिडी के 
झगड़ों का बहाना लेकर उन सुधारों को रद्द करने के लिये कहा था, आप उन 
लोगों की बातों पर रत्ती भर भी ध्यान न दीजिये ।४ उन्होंने प्रेषित प्रस्तावों को 
असाधारण, प्रतिक्रियावादी और अनावश्यक बताया और उन्हें निपिद्ध कर दिया। 
लेकिन अन्त में भारत सरकार की प्रबल एवं आग्रहपूर्ण मांगों के आगे भारत मंत्री 
को झुकना पड़ा। भारत सरकार ने कई दमनकारी एक्ट बनाये और उन्हें देश में 
बड़ी कठोरता के साथ लागू किया । 
रे 
राजद्रोह पूर्ण सभाओं को रोकने वाला एक्ट १ नवम्बर १९०७ को बना। 
स्वयं गृह सदस्य के अनुसार इस एक्ट में दमन के लिये प्रचुर सामथ्यं निहित थी।* 


१. #७07]6ए : +२८८०॥८८३णा5$, ४०! ॥, 798८ 226. 

* उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २१४. 

उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३१-२३३--लॉडं मॉलें का उत्तर पढ़ने योग्य है । 

उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २३१. 

* भारत मन्त्री ने बड़े संकोच के साथ अपनी इच्छा और आत्मा के विरुद्ध 
स्वीकृति दी । 
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दमन ओर सुधार १९९ 


सभाओं का विनियमन करने के लिये ११ मई को जो अध्यादेश लागू किया गया 
था उसकी अवधि १० नवम्बर को समाप्त होने वाली थी क्योकि विधि के अनुसार 
अध्यादेश केवल ६ महीने के लिये ही सीमित होता हैं । यद्यपि उस अध्यादेश के 
प्रतिबन्धों को जारी रखने के लिये कोई कारण नही था," तथापि भारत सरकार 
ने १९०७ के एक्ट द्वारा उन्हे नया जीवन प्रदान करने का निश्चय किया । परिषद 
ने कुछ सुधार किये लेकिन इतने पर भी एक्ट उम्र रूप से दमनकारी था। एक्ट ने 
भारत सरकार को उसे किसी भी प्रान्त में लागू करने का अधिकार दिया। किसी 
भी उदृेश्य के लिये २० से अधिक व्यक्तियों की सभा करने के लिये स्थानीय 
अधिकारियों को सभा की तिथि से तीन दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक था । 
सावंजनिक सभा की परिभाषा इतनी विस्तृत की गयी कि उ के अनुसार 
व्यक्तिगत घरों मं सामाजिक मिलन को भी सार्वजनिक सभा माना जा सकता 
था। इस बात से ही लॉ मॉल कांप गये थे। उन्होंने लिखा कि सेन्‍्य अधिकारियों 
के उपक्रमण पर प्रेस कानून बनाना स्वयं एक नई और बुरी बात थी; पर 
व्यक्तिगत मिलन को सावंजनिक सभा बना देने की बात तो उसरो भी बढ़ कर है । 

“उप-गवन र अथवा अन्य अधिकारी; किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी भी 
व्यक्ति को जिसके विचारों से वह असहमत हूं, व्याख्यान देने से रोक सकता हैं।. . . 
इसके स्थान पर ईमानदारी से गला घोट देना अच्छा होगा ।/* अधिकारियों को 
किसी भी सभा को रोकने और सभा में किसी भी वोलने वाले का मुंह बन्द करने 
का अधिकार दिया गया था। ये अधिकारी सावंजनिक शान्ति के नाम पर कोई 
भी प्रतिबन्ध रूगा सकते थे । स्वीकृत सभाओं में पुलिस के आदमी भेजे जाते थे। 
जंसा कि सर राश बिहारी घोष ने कहा, इन उपायों द्वारा देश के राजनीतिक 
जीवन को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था ।* प्रवर-समिति में दो महत्वपूर्ण 
सुधार हुए---एक तो यह कि एक्ट केवल तीन साल के ही लिए लागू रहना चाहिए 
और दूसरा यह कि एक्ट की धाराओं के अनुसार किसी स्थानीय सरकार द्वारा 





१. इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हुए श्री गोखले ने निम्नलिखित 
तथ्य बताये: (पिछले ६ महीनों में पंजाब और दिल्‍ली में केवल एक सभा 
हुई थी ओर उस के फलस्वरूप शान्ति और व्यवस्था में कोई विध्न नही पड़ा । 
पूर्वी बंगाल में केवल एक सभा हुई थी और फरीदपुर में विचाराधीन विषयों 
पर कठोर नियंत्रण के कारण प्रस्तावित सभा का विचार छोड़ दिया गया था । 
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२०० भारत में जिटिश राज्य 


निदिष्ट क्षेत्र में, यह एक्ट केवल छः महीने के लिए लागू होना चाहिए। किन्तु इन 
सुधारों से इस अत्यन्त दमनकारी एक्ट की कठोरता में नतो कोई कमी हुई और न 
हो ही सकती थी । डा० राश बिहारी घोष के अनुसार इस एक्ट का किसी 
सभ्य सरकार की विधि की अपेक्षा रूमी यकेस ( (7]:85८ ) से अधिक 
सारूप्य था ।”* 
है 

नरमदली नेताओं के पूर्व कथन के अनुसार * सरकार की दमनकारी नीति ने 
असन्तोष को गुप्त धाराओं में ढकेल दिया । बहुत सी गृप्त समितियां बनी और 
बंगाली नवयुवकों में कान्तिकारियों की संब्या बहुत बड़ गई । आतकवादी अपराध 
प्रकट हुए। सरकारी तंत्र घबराया और अपनी भूलों के परिणामों से उद्विग्न हुआ। 
उसने व्यवस्था और शान्ति स्थापित करने के लिए एक के बाद एक करके विभिन्न 
दमनकारी उपायों से काम लिया; सावंजनिक जीवन ठंडा पड़ गया और उसका _ 
विकास रुक गया ।१ सन्‌ १०९०८ की ८ जून को एक ही दिन में भारत सरकार ने 
दी अत्यन्त दमनकारी एक्ट बनाये--एक तो विस्फीटक पदार्थ एक्ट था और दूसरा 
समाच्रार-पत्र (अपराध-उत्तेजक) एक्ट था । इनको बनाने के लिए परिषद की 
कार्य पद्धति के सामान्य नियमों को ठुकरा दिया गया । इसके अतिरिक्त उस दिन 
परियद में कोई स्वतन्त्र भारतीय सदस्य भी उपस्थित नही था। 

सन्‌ १८८४ का विस्फोटक एक्ट अभी लागू था। उसकी सहायता के लिए 
2८७८ का भारतीय शस्त्र एक्ट था। इन दोनों के अतिरिक्त भारतीय दंड सहिता 
की कुछ धाराओं के अन्तर्गत विस्फोटक पदार्थों से क्षति पहुँचाने वालों को आजीवन 
निर्वांसन तक का दण्ड दिया जा सकता था। परन्तु भारत सरकार की दृष्टि में ये 
कात्‌ ने अपर्याप्त थं और उसने इस कमी को पुरा करने के लिए और बम के उपयोग 
के कारण उत्पन्न हुई नई स्थिति का सामना करने के लिए सन्‌ १९०८ का एक्ट 
बनाया । 

नये एकट के क्षेत्र के अन्तर्गत विस्फोटकों के अतिरिक्त विस्फोटक बनाने वाले 

पदार्थों और उपकरणों की भी गणना थी । सन्देहात्मक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति 
के पास उक्त कोई वस्तु प्राप्त होने पर १४ वर्ष के निर्वासन अथवा पांच वर्ष के 





2. 2#0८९९८वांआए$ 0 पाठ 4,९859800ए2 (०0पातली, ४०. &,४], 
स्‍248९ 49: 

- उपयुक्त पुस्तक, 902८८ 0 १)7., (०090, 992० 53-- यह नीति 
एकउद्देश्य के लिए अवश्य समर्थ हे : उससे गृप्त राजद्रोह के कीटाणुओं का 
प्रचार होगा। 

३. डिब्याप्रटा]66 : ४ 'पिद्व007 थ (6९ (वदंाएए, 092०6 240. 


श्‌ँ 


दसन और सुधार २०१ 


कारावास का दण्ड था।" जिन विस्फोटों के कारण मृत्यु हो जाती थी उनसे एक्ट का 
कोई सम्बन्ध नहीं था--ऐसे मामलों में हत्या के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकता था; 
अन्य विस्फोटों के लिए कठोर दण्ड था ।* यदि वस्तुत. कोई विस्फोट न हुआ हो 
किन्तु उसके लिए उद्देश्य या प्रयत्न का प्रमाण हो तो २० वर्ष के लिए निर्वसन और 
सात वर्ष के लिए कारावास का दण्ड था।* अन्त में विस्फोटकों की तंयारी के लिए 
स्थान, धन, सामग्री अथवा अन्य किसी प्रकार से सहायता देने वाले व्यक्ति, अपराधी 
की ही भांति दण्डनीय थे ।४ 

८ जून १९०८ का दूसरा एक्ट, समाचार-पत्र (अपराध उत्तेजक) एक्ट था । 
गृह सदस्य के अनुसार यह एक्ट तनिक भी दमनकारी नहीं था; भारतीय मत इसके 
बिल्कुल विपरीत था । गृह सदस्य के घब्दों मं इस एक्ट का उद्देश्य, हत्या, अथवा 
सन्‌ १९०८ के विस्फोटक पदार्थ एक्ट के अन्तगंत क्रिसो हिसा ण॑ अपराध" के लिए 
उत्तेजना देने वाले पत्रों का अस्तित्व मिटा देना था।.. . . . अपराधी छापेखानों को 
ज़ब्त करने का,और पत्र के उच्छेद करने का नियम था ।* यदि जिला मजिस्ट्रेट की 
सम्मति में किसी पत्र से हिसात्मक कामो को उत्तजना मिलती है तो उसके प्रेस को 
एक्ट के अधिकार के बल पर वह ज़ब्न कर सकता है । यदि किसी प्रेस से उकततत आशय 
का कोई पत्र निकलने वाला हो तो जिलाधीश को यह प्रतिबन्ध आज्ञा देने का 
अधिकार था कि सम्बन्धित व्यक्ति उसके समक्ष उपस्थित होकर, कारण व्यक्त 
करे कि वह आज्ञा स्थायी क्‍यों न कर दी जावे ।”* यदि प्रस्तुत प्रमाण स जिला मजि- 
स्ट्रेंट सन्‍तुष्ट हो कि समाचा र-पत्र ने अपराध किया हैँ तो उक्त सप्रतिबन्ध आज्ञा 
स्थायी की जा सकती थी" और वह (ज़िला मजिस्ट्रेट) किसी भी पुलिस अधिकारी 
को प्रेस तथा उससे सम्बन्धित अन्य सपत्ति को कुक करने का अधिकार दे सकता 
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था।" विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट अपनी आज्ञा को स्थायी करने से पहले 
भी कुर्को का वारंट दे सकता था।* भारत मंत्री के हस्तक्षेप करने पर इस जब्ती 
के विषय में * न्‍्याययुक्‍त कार्यवाही का दिखावा सा हो सकता था। आज्ञा के 
स्थायो बनाने के पन्द्रह दिन के अन्दर हाईकोर्ट में अपील की जा सकती थी । * अन्त 
में एक्ट ने प्रान्तीय सरकार को, समाचार-पत्र के मुदक अथवा प्रकाशक की १८६९ 
के प्रेस तथा पुस्तक निबन्धन एक्ट के अनुसार ४” की हुई घोषणा को रद्द करने 
का अधिकार दिया था, जिसके फलस्वरूप समाचार-पत्र का वंध अस्तित्व समाप्त 
हो जाता था। * 


फू 

इस समय एक ओर तो परिषद में गीघ्रता से ये एक्ट बनाये जा रहे थे और 
दूसरी ओर सरकार, विभाग नं० १२८४ ए और १५३ ए के अन्तगंत, भारत के लगभग 
सभी भागों म॑ राजद्रोह के अभियोग चला रही थी । निर्णय करने वाले मजिस्ट्रेटों ने 
इतने कठोर दण्ड दिये कि स्वथ भारत मन्त्री ने उन्हें 'वीभत्स, अत्यन्त उग्र और 
अतू चित” बताया ।* ऐसा प्रतोत होता हँ कि आतंकवादी अपराधों से कमंचारी 
तन्‍्त्र और आग्ल-भारतोय वर्ग घबरा गये थे और इसी कारण उन्होने प्रतिकार और 
अपरिमित दमन की नीति का प्रतिपादन किया । लॉर्ड मॉल ने इस नीति से भय- 
भीत होकर विरोध किया, चेतावनी भेजी--लेकिन सब व्यथं।१ १९०८ में १४ 
जूलाई को उन्होंने ला्ड मिटो को लिखा, 'राजद्रोंह और अन्य अपराधों के सम्बन्ध 
में जो दिल दहला देने वाले दण्ड दिये जा रहे है उनके कारण मे अत्यन्त चिन्तित और 
चकित हूं । आज ही मंने यह पढ़ा हूँ कि बम्बई में पत्थर फेकन वालो को बारह 
महीने का कारावास दण्ड दिया गया हे । वस्तुतः यह अतिक्रमण हूं । तिने वेली-तूती- 
कोरन वाले मामले में दो आदमियों को जो दण्ड दिया गया हूँ वह अरक्षणीय हँ-- 
एक को आजीवन निर्वासन दिया हूँ ओर दूसरे को दस वर्ष का कारावास | ये बातें 
चल नहीं सकतीं । एसी वीभत्स बातों का रक्षण करने के लिए में किसी भी शर्तं पर 
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सहमत नहों हूं। इसी कारण में इन ग़छतियों और भूलों की ओर आपका ध्यान 
विशेष हूप से आकर्षित करना चाहता हूं । हम व्यवस्था चाहते हे । लेकिन व्यवस्था 
लाने के लिए आत्यन्तिक कठोरता के उपयोग से सफलता नहीं मिलेगी; उसका 
परिणाम उलटा होगा और लोग बम का सहारा लेंगे। १ 


इस प्रकार केवल भारतीय नेताओं के ही अनुसार नहीं वरन्‌ सर्वोच्च अधिका- 
रयों के अनूसार भी बम का मार्ग, दमन की नीति का परिणाम था। छॉर्ड मॉल तो 
वस्वृत: और भी आगे बढ़े । उन्होंने अशान्ति का सारा दायित्व कमंचारी तन्‍त्र के 
कट्टर रूड़ि वादियों पर डाला । उन्होंने लॉड मिटो को लिखा : “इस अशान्ति का 
दायित्व आप पर या मुझपर नही हैँ; यह तो उन अतिविद्वासी और अत्यन्त- 
व्यस्त चोनोविनक्स (3'८॥॥700ए7॥25 ) पर है जो पिछले पचास वर्षो से भारत 
का संचालन करते रहे हैँ ।* 

और अब भी इन्हों लोगों की जीत हुई । सन्‌ १९०८ के राजद्रोह सम्बन्धी 
अभियोगों का वर्णन करना न तो यहाँ संभव है और न आवश्यक ही हूँ । केवल कुछ 
अभियाोंगों का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा । मद्रास में तीन महत्वयूर्ण अभियोग 
हुए । तिनेत्रेद्ली अभियोग, चिदम्बरम पिलाई ओर सुब्रहमण्य शिव के विरुद्ध था । 
इसम मद्रास के उच्च न्यायालय ने दण्ड घटाकर , दोनों को छ: व के लिए निर्वासित 
किया । इडिया' के सम्पादक श्री निवास आयगर को पांच वर्ष के लिए निर्वासित 
किया गया । स्वराज्य' के सम्पादक और मालिक ने सरकार से लिखित क्षमा माँगी 
लेकिन फिर भी उनपर अभियोग चलाया गया ।* बगाल में समाचार-पत्र (अपराध- 
उत्तेजक) एक्ट के अन्तगंत बन्दे मातरम्‌' यूगान्तर' आदि के विरुद्ध कायंवाही की 
जा रहो थो; राजद्रोह के अभियोग जिन पत्रों का गला न घोट सके, उनके अस्तित्व 
को नये उक्‍ट के अहार ने समाप्त कर दिया। मध्य प्रान्त में एक पृष्ठ के एक देसी पत्र 
के सम्पादक हरी किशोर को पाँच वर्ष का कठोर कारावास दण्ड दिया गया । और 
जहां वह पृष्ठ मुद्रित होता था,उस छापेखाने को जब्त कर लिया गया। सयुकत प्रान्त 
में 'उदृ-ऐं-मोअल्ला' के सम्पादक को दो वर्ष का कठोर कारावास दण्ड दिया गया 
और उस पर ५०० रुपये जूर्माना किया गया--उस सम्पादक का अपराध यह था 
कि उसने मित्र में ब्रिटिश सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति की आलोचना की थी। 
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अलीगढ के होतीलाल वर्मा नामक एक सज्जन को सात वर्ष के लिए निर्वारसित किया 
गया--अपराध यह था कि उन्होने बन्दे मातरम को एक ऐसा तार भेजा था जिसकी 
भाषा राजद्रोहात्मक थी; इसके अतिरिवत उन्होंने एक राजद्रोह फंलाने वाले पर्चे 
को प्रचार के लिए लोगों में घमाया था। बम्बई मे 'हिन्द स्वराज्य' 'बिहारी' और 
'अरुणोदय' के सम्पादकों को जेल भेज दिया गया । इनके अतिरिक्त एक अभियोग 
'केसरी' के सम्पादक और राष्ट्रीय दल के लोकप्रिय नेता श्री तिछक पर चलाया 
गया । इस अभियोग की ओर केवल बम्बई का ही नही वरन्‌ सारे भारत का ध्यान 
आकर्षित हुआ और साथ ही देशभर में क्रोध का तूफान उमड़ पड़ा। २९ जून १९०८ 
को यह अभियोग बम्बई के उच्च (दण्ड) न्यायालय के सुपुर्द किया गया । मि० 
जस्टिस दवर ने एक विशेष जुरी की सहायता से अभियोग का निर्णय किया । तिलक 
ने स्वयं अपनी प्रतिरक्षा की और वे कुछ २१ घटे और १० मिनट तक बोले। उन्होंने 
अपने (मराठी) लेखों के सरकारी (अंग्रेज़ी) अनुवाद पर आपत्ति प्रकट की । इसके 
अतिरिक्त उनका तक यह था कि आंग्ल-भारतीय पत्रों की आलोचनाओं का उत्तर 
देने के लिए उन्होंने केवल अपने सम्पादकीय कत्तंव्य का पालन किया था और दमन 
की नीति के संकटों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। वे सरकार को सचेत करना 
चाहते थं और उसका ध्यान सुधार तथा सहयोग की सही नीति की ओर आकर्षित 
करना चाहते थे । श्री तिरुक के स्पष्टीकरण को स्वीकार नही किया गया और जूरी 
के ९ में से सात सदस्यों ने उन्हें दोषी ठहराया । जज ने इस निर्णय का अनुमोदन किया 
और उन्हें ६ वर्ष का निर्वासन दण्ड दिया और उन पर १००० रू० जुर्माना किया । 
निर्णय सुनाने से पहले तिलककों एक बार बोलने का अवसर दिया गया और उन्होंने 
यह महत्वपूर्ण गब्द कहे:--में केवल यह कहना चाहता हूँ कि जूरी का निर्णय चाहे 
जो हा, म॑ अपने आपको निश्चित रूप से निर्दोष मानता हु। विभिन्न 
वस्तुओं के भाग्य का संचालन करने के लिए उच्चतर शक्तियाँ हें और 
एसा प्रतीत होता हैँ कि जिस आदर्श का म॑ प्रतिनिधित्व करता हूँ वह 
ईदइवरेच्छा के अनुसार मेरे स्वतन्त्र रहने की अपेक्षा मेरे कप्टों से अधिक 
फलीभूत होग। * 


निगंय का पता लगते ही बम्बई के बाज़ार बन्द होने लगे और विद्यार्थीगण 
स्कूलों और कॉलेजों से चले आये ; मजदूरों ने काम छोड दिया और पूरे छः दिन तक 
हड़ताल रही । सारे देश में शोक सभायें हुई और सहानुभूति के प्रस्ताव स्वीकार 
किये गये । ' 
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दमन और सुधार २०५ 


६ 

इतने पर भी दमन का प्याला पूरा नहीं भरा था। दिसम्बर १९०८ में भारत 
सरकार ने परिषद को एक ही बंठक में एक अत्यन्त दमनकारी एक्ट तंयार किया । 
इसका उदृश्य आतकवादी अपराधों और अराजकताबादी पड्यन्त्रों से सम्बन्धित 
व्यक्वियों के अभियोगों का जीघ्र निर्णय करना था और साथ ही कुछ स्वयंसेवक 
सस्थाओं को अवैध घोषित करना था। १९०८ के दण्ड विधि (सद्योधन ) एक्ट के 
दो भाग थे--पहले भाग म॑ अराजकता सम्बन्धी अपराधों के लिए एक विदवप ढंग 
से अभियोग-निणंय की व्यवस्था की गई थी; दूसरा भाग सस्थाओं से सम्बन्धित 
था । पहले भाग के अनुसार मजिस्ट्रेट अभियोग-निर्णय के लिए अभियुकक्‍त को 
अप्रतिवादित रूप से विद्येप न्यायालय के सुपुर्द कर सकता था। यह विशेष न्यायालय 
हाईकोर्ट के तोन जजो से निर्मित होता था किन्तु वह जूरी से भिन्न था। परीक्षण से 
पहले साक्षियों की मृत्य हो जाने की दशा में भी, उनका वक्तव्य मान्य था और 
तीनों जजों का निर्णय अन्तिम था । उस भाग की धाराओं के विपय में सर हावे 
एडमसन ने परिषद मे कहा:--''वस्तुतः तीन के स्थान पर एक अभियोग निर्णय 
होगा और वह एक एऐसे न्यायालय में होगा, जिसे, अपने अवमान को दण्ड देने का 
पूरा अधिकार होगा और जो विचाराधीन अभियोगो पर अनुचिद आलोचना सहन 
नही करेगा। * दूसरे भाग के अनूसा र, किसी भी सस्था को जो उसके मत से न्याय, 
व्यवस्था और शान्ति में हस्तक्षप करती हो, सरकार अवध घोषित कर सकती थी । 
अवध सस्थाओं को ंठक में भाग लेने वालों को, अथवा उसके लिए चन्दा देने या 
लेने वालों को अथवा अन्य किसी प्रकार से उसे सहायता देने वालों को एक्ट के 
अनुसार छ: महीने तक का कारावास दण्ड दिया जा सकता था। अवेध सस्थाओ की 
सभा आयोजित करने वालो को, अथवा आयोजन में सहायता देने वालों को अथवा 
आयोजन के लिए प्रोत्साहन देने वालो को एक्ट के अनूसार तीन वर्ष तक का कारा- 
वास दण्ड दिया जा सकता था | 

इस एक्ट के अन्तगं त, उन सब स्वयसेवक सस्थाओं को जो बंगाल में सन्‌ १९०२ 
से जनता की विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवायें कर रही थी, अवैध घोषित कर 
दिया गया क्योंकि सरकार को इस बात का सन्‍्देह था कि वे सस्थायें गुप्त रूप से 
 कऋरान्तिकारी आन्दोलन में भाग ले रही है। फलत: कुछ ही समय में इन सस्थाओं का 
अस्तित्व मिट गया | ह 


इस वर्ष का अन्तिम दमनकारी कृत्य अत्यन्त कठोर भी था। बंगाल के ९ प्रमुख 
सावंजनिक कार्यकर्ताओं को १८१८ के विनियम नं० ३ के अन्तर्गत एक साथ देश 
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२०६ पारत में ब्रिटिश राज्य 


से निर्वासित कर दिया । ये लोग नरम दली नीति के लिए सुपरिचित थे। सर 
मुरेन्द्रनाथ बनर्जो लिखते हे:--- 

“दिसम्बर १९०८ में एक दिन प्रात:काल लोगों को यह जानकर आशचयं 
हुआ कि अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र, सतीशचन्द्र चटर्जी, शचीन्द्र 
प्रसाद बोस और सुबोध मलिक को १८१८ के विनियम नं० ३ के अन्तगगंत देश से 
ब्रजमोहन कालेज से निर्वासित कर दिया गया हैं । १ अश्विनी कुमार बारीसाल के 
नेता और संस्थापक थे; क्ृष्णकुमार मित्र, ब्रह्मसमाज के एक प्रमूख नेता थे और भी 
परिचित व्यक्ति उनका आदर करते थे; सतीश चटर्जी और शचोीनन्‍्द्र बोस प्रसिद्ध 
स्वदेशी कार्यकर्ता थे और सुबोध मलिक एक सम्पन्न और धनी घराने के सदस्य 
और सत्य गोल देशभक्त थे । इस निर्वासन से देश में बड़ा उद्देंग हुआ; और 
नरमदल तथा उग्र दल दोनों के ही लोगों ने, समान रूप से इस कृत्य की 


निन्दा की । 
हि 

भारत सरकार एक ओर तो निष्ठुर दमन की नीति का अनुसरण कर रही भी 
और साथ ही वैधानिक एवं क्रान्तिकारी, दोनों ही विचारधाराओ के उम्रवादियों को 
दबाने का पूर्ण प्रयत्न कर रही थी और दूसरी ओर वह नरम दल वालो, मुसलमानों, 
ज़मोंदारों और देशी नरेशों को अपने पक्ष में लेने के लिए प्रस्ताव तंयार कर रहा थी। 
१ अक्टूबर १९०८ के राजपत्र में इन प्रस्तावों को रूप दिया गया और उन्हें अगली 
डाक से भारत मन्त्री के पास भेज दिया गया। भारत परिषद को एक छोटी सी समिति 
ने भारत सरकार के इस राजपत्र का सावधानी से परीक्षण किया । उसके बाद पूरी 
चरिषद ने उस पर विचार किया। अन्त में लॉड मॉल ने इस सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों 
को रूप देना आरम्भ किया। ५ नवम्बर १९०८ को उन्होंने लॉड मिटो को लिखा:--- 
“यह विषय गम्भीर है; आपका सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण हें । हमको ऐसे प्रस्ताव 
प्रस्तुत करने है कि उनसे न तो कर्मचारी तन्‍त्र कुपित हो, न आंग्ल-भारतीय कुपित 
हों और साथ ही म्सलमान और दक्षिणपक्षी कांग्रेसी भी कुपित न हों । यह काम 
साधारण नहो हूँ। '* लेकिन लाड्ड मॉल ने अपना काम पूरा किया और अपने राजपत्र 
को परिषद के समक्ष रखा और उसका अनुमोदन प्राप्त किया ।” (मंत्रिमंडल) के 
दो सदस्यों ने मतभेद प्रकट किया और यह मतभेद केवल सरकारी बहुमत के प्रदन 
पर था ।/ १ “आदवासन मिलने पर मंत्रिमंडल ने भी अपनी स्वीकृति दी. . ...उस 
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मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरम्भ २०७ 


समय वह घरेल महत्व के अविलम्ब्य कामों) में फंसा हुआ था ।” २७ नवम्बर 
१९०८ को यह राजपत्र भारत भे ज दिया गया । 

इसो बीच दो नवम्बर को , महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्ध उद्घोषणा की 
पचासवो वर्षगांठ पर, सम्राट एडवर्ड ने भारतोय जनता और देशी राज्यों के शासकों 
के लिए एक राजकीय सन्देश भेजा और उसमें आगत राजनीतिक सुधारों का 
पूर्वाभास दिया। वाइसराय ने जोवपुर में एक विराट दरबार मे उक्त सन्देश 
को पढ़कर सुनाया । वतंमान उद्घोषणा ने सन्‌ १८५८ के सिद्धान्तों की पुष्टि की 
और उन्हें कार्यान्वित करने के प्रयत्नों का वर्णन किया और कहा :-- आरम्भ से 
ही प्रतिनिधि संस्थाओं के सिद्धान्त को व्यवहार में लाया गया था और अब वह 
समय आ गया हैं कि. . . .उस सिद्धान्त को सविवेक विस्तृत किया जा सकता हूँ. . . 
इन उद्देश्यों के लिए बड़ परिश्रम के साथ जो साधन बनाये जा रहे हूँ में उनकी चर्चा 
नही करूँगा। निकट भविष्य में आप लोग उनसे परिचित हो जावेंगे।* १७ 
दिसम्बर १९०८ को लांड मॉल ने हाउस आँब लाइस में एक विस्तृत व्याख्यान में 
सरकारो सुधार प्रस्तावों पर प्रकाश डाला और दोनों--१ अक्टूबर १९०८ के 
ओर २७ नवम्बर १९०८ के--राजपत्रों को पालियामेण्ट के समक्ष प्रस्तुत किया । 
दिसम्बर के अन्त में--वाम-पक्ष से विहीन--कांग्रेस ने मद्रास में अपना 
अधिवेशत किया और मॉड-मिटो योजनाओं का हादिक स्वागत किया। एक 
संक्षिप्त विवेयक्र में इन प्रस्तावों को रूप दिया गया और भारत मंत्रो ने २३ 
फ़रवरो १९०९ को उपे लॉर्ड भवन में प्रस्तुत किया। यहो विधेयक २५ मई 
१९०९ को भारतीय परिषद एक्ट बन गया। 


पन्द्रहवां अध्याय 


मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरम्भ 


श 
एक ओर तो मि. मॉल और छॉडं मिटो में राजनीतिक सुधारों के विषय में 
कांग्रेस को अपने साथ लेने की आवश्यकता पर पत्र-व्यवहार हो रहा था और भारत 
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२०८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


मंत्री, श्री गोखले से, उनका और उनके साथियों का समथन प्राप्त करने के लिये 
बातचीत कर रहे थे; दूसरी ओर भारत में ब्रिटिश कर्मचारी तंत्र भारतीय राजनीति 
में साम्प्रदायिकता घुसाकर, और प्रस्तावित राजनीतिक सुधारों में पृथक साम्प्र- 
दायिक निर्वाचन को प्रविष्ट करा कर, राजनीतिक प्रगति का हनन करने के लिये 
प्रयत्तशील था । यह एक आश्चयंपृूर्ण, लेकिन साथ हो महत्वपूर्ण तथ्य है कि लॉर्ड 
मॉल से न केवल परामश ही नही किया गया वरन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें 
इस कुटिल उहृश्य से अपरिचित भी रखा गया । उन्हें जिस समय इस बात का पता 
लगा, उससे पहले ही लॉ मिटो, मुसलमानों को गरुत्व और पृथक राजनीतिक 
प्रतिनिधित्व देन के सम्बन्ध में सरकार को वचनबद्ध कर चुके थे। वस्तुतः लॉर्ड 
मिटो ने, फूट डाल कर राज्य करने की उसो नोति का अनुसरण किया था, जिसे 
१८५७ के व्पृत्थान के बाद आरम्भ किया गया था और जिसे बंग भंग द्वारा लॉ 
कर्ज न ने एक मंजिल और आगे बढा दिया था। अस्तु, सन्‌ १९०६ को इस कुटिल 
चाल का पूर्ण महत्व समझने के लिये भारत मे ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत मुसलमानों 
के इतिहास का संक्षिप्त सहावकोकन करना आवश्यक होगा । 
२ 

भारतीय मुसलमान जाति भाषा की दृष्टि से अन्य छोंगो से भिन्न नहीं 
हैं। जिनके पूर्वज बाहर से आये थे, ऐसे मुसलमानों की सख्या बहुत थोड़ी है । इनके 
अतिरिक्त अन्य सभी मुसलमान, इस्लाम स्वीकार करने वाले भारतीयों की सन्‍्तान 
हैं। जिस प्रदेश में यह लोग रहते हे, वही की भाषा बोलते है; कुछ लोग धामिक 
एवं साम्प्रदायिक उद्ृंब्य से अरबी और उर्द भी सीख लेते हे । ये लोग, देश मे हिन्दुओ, 
सिक्‍खों, ईसाइयों, पारसियों और अन्य लोगों के साथ-साथ--साधारणतया प्रेमपूर्वक 
“रहते है । यह सच हूँ कि धामिक और सामाजिक विषयों में उतका अलग समुदाय 
हैं और कितनी ही बार अन्य धर्मावलम्बियों से उनके सम्बन्ध तीखे हो गये है और 
इसके फलस्वरूप कभी-कभी रक्‍्तमय उपद्रव भी हो गये हैं । 

ब्रिटिश प्रभुता स्थापित होने से पहले देश के शासन और सार्वजनिक जीवन 
में मुसलमानों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। यद्यपि मराठों और सिक्‍खों की उदय- 
मान शक्ति के समक्ष उनकी सत्ता का हक्वास हो रहा था, तथापि देश के अधिकांश 
भागों में उनका शासन बना हुआ था। पश्चिम में सतलज से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र 
नदी तक सारे उत्तर भारत में , सैनिक एवं अर्सनिक विभागों में सारे महत्वपूर्ण 
और साथ ही अधिकाञ पद मुसलमानों के हाथों में थे । 

भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित होने पर सारा दृश्य बदल गया । लगभग एक 
दाताब्दी तक (अर्थात्‌ १९वीं शताब्दी की आठवीं दशाब्दी तक) अंगरेज़ों की 
दृष्टि में मुसलमान उनके शत्रु थें---उनके राज्य के विरोधी थे--और वे मुसलमानों 
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को कुचलने के लिये प्रयत्नशील थे । श्री मुहम्मद नुमान लिखते हें:--- अंगरेज़ों को 
यह निरचय हो गया था कि नई सत्ता के विस्तार तथा अस्तित्व के लिये मुसलमानों 
को कुचलना अनिवायं हूँ; अतः उन्होंने जान बूभ्न कर ऐसी नीति अपनाई जिससे 
मसलमानों की आथिक बरबादी हो, प्रतिभा कुंठित हो और उनका सामान्य 
पतन हो ।" 


यद्यवि ईस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का 
अधिकार म्‌गल सम्राट से मिला था, तथापि उसकी नीति आरम्भ से ही मुस्लिम- 
विरोधी थी । स्थायी बन्दोबस्त के विषय के एक अधिकारी विद्वान मि. जेम्स ओ 
किनेले लिखते हैं, कि इस बन्दोबस्त ने 'हिन्दु उगाही करने वालों को ( जो अब तक 
केवल महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे ) ऊपर उठा कर ज़मीदार बना दिया । मुसलमानों 
के राज्य में जो सम्पत्ति मुसलमानों को मिलती, अब हिन्दुओं को उसी सम्पत्ति 
को एकत्रित करने का अधिकार दिया गया ।” साथ ही बंगाल में (और बाद में सारे 
देश में ) सेना में मुसलमानों को भर्ती के लिये द्वार बन्द कर दिया गया,--से निक कार्य 
मुसलमानों का मनोवान्छित व्यवसाय * था ।” कलककत्ते के तत्कालीन फ़ारसी पत्र 
दूरबीन' के एक लेख के अनुसार, 'बड़ी और छोटी सभी प्रकार की नौकरियां 
धीरे-धो रे मुसलमानों से छीन कर, अन्य जाति के लोगों को, विशेषकर हिन्दुओं को, 
दी जा रही हें........ । हाल ही में सुन्दरबन के कमिश्नर के कार्यालय में कई स्थान 
रिक्त हुए । उनके लिये विज्ञापन में कमिश्नर ने कहा कि नियुक्तियां केवल हिन्दुओं 
में से ही की जावगी ।१ अन्य व्यवसायों में भी मुसलमानों की स्थिति बहुत गिर गई । 
“सन्‌ १८५२ से १८६८ तक २४० भारतीयों को उच्च न्यायालय में वकालत करने 
की अनुमति दी गई; इन में मुसलमान केवल एक ही था।” भारतीय उद्योग 
और हस्तशिल्प कुचलने के लिये जो नीति जान बुझ कर अपनाई गई थी, उससे भी 
मुस्लिम समूह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कयोंकि अधिकांश शिल्पी तथा बुनकर लोग 
मुसलमान थे। अशोक महता और अच्युत पटवर्धन लिखते है:--- लेकिन मुसलमानों 
पर सब से बड़ा अन्याय शिक्षा के क्षेत्र में किया गया । स्कूलों में फ़ारसी और अरबी 
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के लिये कोई स्थान नहीं था ।”* विगतकाल में धनी मुसलमानों द्वारा दान की 
हुई शिक्षण निधियों को, अब उच्चतर शिक्षा के लिये निर्दिष्ट कर दिया गया । 
यह शिक्षा मुसलमानों की आवश्यकताओं के लिये अनुपयुक्त थी और इस से अन्य 
लोगों को ही लाभ हुआ । विगत शताब्दी की सातवों दशाब्दी में हुगली कॉलेज में 
लगभग ३०० विद्यार्थी थे; इन में से केवल तीन मुसलमान थे ।”* मि. नुमात 
लिखते हें:-- सारांश यह है , कि शिक्षण नीति के कारण मुसलमानों में बेकारी 
बढ़ी और मुसलमानों के लिये अन्य मार्ग बन्द हो गये । आथिक नीति ने भारतीय 
मुसलमानों को निर्धन बना दिया | सेना में उनकी संख्या बहुत थोड़ी कर दी गई; 
और हस्तशिल्प को कुचलकर उन्हें असहाय बना दिया गया। १८५७ का विद्रोह इन्हीं 
नीतियों का परिणाम था और उसे कोई माननीय शक्ति टाल नही सकती थी। ? 


इस प्रकार यह स्पष्ट हू कि अठारहवीं शताब्दी के पिछले चतुर्थांश और 
उन्नीसवों शताब्दी के पूर्वाद्ध में (वस्तुत: आठवीं दशाब्दी के आरम्भ तक) सरकारी 
नीति निश्चित रूप से मुसलमानों के विरोध और हिन्दुओं के पक्ष में थी और उस 
नीति ने मुसलमानों को राजनीतिक एवं आधिक क्षेत्र में नीचे गिरा कर उन्हें 
नराश्य की ओर ढकेल दिया । 


वहाबी नेताओं ने इस असन्तोष के वातावरण में मूसलमानों का संगठन किया 
ओर उनके रोष को सरकार तथा उच्च वर्गो के विरुद्ध विद्रोह में परिणत कर दिया । 
वहाबी आन्दोलन आरम्भ में विशुद्ध रूप से धामिक था और इसकी प्रेरणा अरब 
देश से मिली थी। सयद अहमद ब्रेल्वी हज करने के लिये मवका गये थे और वे अरब 
में फेले हुए वहाबी आन्दोलन से प्रभावित हुए थे। सन्‌ १८२० में भारत लौटने पर 
इस्लाम में सुधार और शुद्धि के उद्देश्य से उन्होंने वहावी आन्दोलन आरम्भ किया । 
“उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से मुस्लिम जनता को झकझोर दिया और सारे 
देश में जोश की लहरें दौड़ा दीं। इस आन्दोलन मे इतना वेग था कि डा. हण्टर ने 
उसे भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धामिक पुनरुत्थान' बताया हैँ ।” ९ 


यह वहाबी आन्दोलन मूलतः: घामिक होते हुए भी क्रान्तिकारी था और साथ 
ही सर्वताधारण से संबंधित था । सर विलियम हण्टर के अनुसार बहाबी लोग 
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“प्रगतिवादी थे और श्रद्धा की बातों पर हाथ रखते थे; राजनीति में यह लोग 
साम्यवादी और लाल प्रजातंत्रवादी थे ।/* इन लोगों ने बंगाल के निर्धन किसानों 
का संगठन किया; फरोदपुर, नादिया और चौबीस परगना में खेतिहर विद्रोह का 
नेतृत्वकिया। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों की संख्या अस्सी हजार थी। 
ये छोग निम्प्रतम वर्गो के सदस्य थे और इन में परस्पर पूर्ण समता का व्यवहार था। 

सरकार ने वहाबी आन्दोलन का निष्ठ्रता से दमन किया । लेकिन अन्तिम 
रूप से समाप्त होने से पहले इस आन्दोलन ने १८५७ के व्यूत्थान को जन्म देने 
में सहायता दी । सर जॉन केपी के अनुसार, विद्रोह के म्‌ख्य चालक....मुसलूूमान 
थे।” इसी संबध में मि. एच. सी. ब्राउन कहते हूं: ये मुसलमान निश्चित रूप से 
बहाबी थे।* सन्‌ १८५७ के विद्रोह के बाद भी वहाबी लोग सीमा प्रदेश में युद्ध 
करते रहे और उन्हें सारे देश से जन और धन की सहायता मिलती रही........... हे 

सत्य तो यह है कि १८५७ के व्यूत्थान का आधार अत्यन्त विस्तृत था किन्तु 
अंगरेज़ों की दुष्टि में न तो वह हिन्दु विद्रोह था और न वह राष्ट्रीय विद्रोह था 
वरन्‌ वह म्‌ रिलम विद्रोह था और इसी कारण दमन करने में विशेष कोप मूसलमानों 
पर हुआ .... और कम से कम एक दशाब्दो तक सरकारी नीति म्‌ सलमानों के विरोध 
और हिन्दुओं के पक्ष में रही । 

धोरे-बीरे ब्रिटिश कम चारियों को भारतीय परिस्थिति के पूर्ण रूप से बदल 
जाने का भान हुआ और उन्होंने सरकारी नीति को उल्टने की आवश्यकता 
अनुभव की। भविष्य में मुसलमानों की ओर से किसी संकट का भय 
नहीं था क्‍योंकि विद्रोह (उनकी ओर से ) प्रभृता पाने का अन्तिम प्रयत्न था और 
उसे पूरी तरह कुचल दिया गया था। भविष्य मे केवल अपनी शक्ति के बल पर 
विद्रोह करने के लिये वे असमर्थ थे किन्तु प्रभावशाली वे अब भी थे। ऐसी दक्षा में 
उनके साथ शज्नुतापूर्ण व्यवहार छोड़ कर अब उन्हें अपने पक्ष में लेता अधिक उपयोगी 
था । इसके अतिरिक्त पश्चिमी शिक्षा प्राप्त, पूंजीवादी मध्यम वर्गो *---मुख्यतः 
हिन्दुओं की ओर से अब राष्ट्रीयता का संकट दिखाई दे रहा था। बहुत से महत्व- 
पूर्ण ब्रिटिश अधिकारियों ने , अंगरेज़ों और भारतीय मुसलमानों में मेल और 
मित्रता की आवश्यकता की ओर, सरकार और उच्चतर मुस्लिम वर्गों का ध्यान 


१. निषालआ : वध शावांका प्रडडथात975, (032९ 206-५9. 

२. शटाव & रिब्राएथपे0था7 : उपयंकक्‍्त पुस्तक, पृष्ठ ९६. 

३. (८7० गाव ए/एनातवाता : १7९ (एराणप्राओं पाए 
7 ॥709, 0486 96. 

४. ४. ७. शऊगांप्रा : 0०१67 वंश  पाताी9, 998९ 706. 
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आकर्षित किया ।) संभवतः इन अधिकारियों में सबसे अधिक प्रभावशाली थे 
सर विलियम हण्टर जिनकी पुस्तक दि इंडियन मु सलमान्स सन्‌ १८७१ में प्रकाशित 
हुई थी । अस्तु, कारण चाहे जो कुछ हो परन्तु १८७० के बाद ब्रिटिश नीति में 
परिवतंन हुआ और धीरे-धीरे म्सलमानों के साथ मित्रता की नींव रखी गई । 
भारत में आंग्ल-म्‌ स्लिम मित्रता के लिये प्रयत्न करने वालों मे सर सेयद अहमद 
और अलीगढ़ के एम. ए. ओ. कॉलेज के प्रिन्सीपल बेक का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हूं । 

सर सेयद अहमद के पूव॑ंज ईरानी सामनन्‍्त थे जिनका मृगल दरबार में काफ़ी 
मान और प्रभाव था। संयद अहमद को अपने जीवन के आरम्भ में ही यह निश्चय 
हो गया था कि भारत का भविष्य जीर्ण म्‌गल साम्राज्य के हाथों म॑ नही वरन्‌ 
अंगरेज़ों के हाथ में हैं।* मृगल सम्राट के यहां नौकरी करने के स्थान पर उन्होने 
सन्‌ १८३७ में कम्पनी की नौकरी शू रू की । विद्रोह के समय वे बिजनौर में सदर 
अमीन थे । इस समय तक वे एक योग्य जज और प्राच्य सम्बन्धी एक महाविद्वान 
के नाते काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे । दिल्‍ली के मकबरों, खंडहरों और उन की कारीगरी 
के सम्बन्ध में सेयद अहमद ने “आसारे सनदियाल” नामक एक पुस्तक लिखी थी 
जिसका एक फ्रांसीसी विद्वान ने अनुवाद किया था और इसकी ओर काफ़ी ध्यान 
आकर्षित हुआ था । विद्रोह के समय उन्होंने अंगरेज़ों का पूर्ण साथ दिया और 
कितने ही अंगरेज़ों के प्राण बचाये । 

विद्रोह के बाद सर सेयद ने अवनत म्‌स्लिम समाज के पुनरुत्थान और आंग्ल 
म्‌ स्लिम मित्रता के लिये काम करने का निश्चय किया और उन्होंने अपने शेष जीवन 
में इन दोहरे उद्देश्यों के लिये असाधारण दृढ़ता और निष्ठा से काम किया । अपनी 
जाति के उत्थान के लिये उन्होंने सामाजिक सुधार और पश्चिमी शिक्षा का प्रति- 
पादन किया---और इन दिद्याओं में उनका काम इतना प्रख्यात हूँ कि यहां उसका 
विस्तृत वर्णन करना आवश्यक नहीं है । केवल यह कहना ही पर्याप्त होगा कि अपने 
मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिये उन्होंने जो काम किया, अलीगढ़ का मुस्लिम 
विश्वविद्यालय उसका स्थाई स्मारक हूं । 


१. “वे मुसलमान जिनके राजनीतिक उद्देश्य हमारे उद्देश्यों से तद्रप थे”-- 
5 [का 892०८ : ॥999, ॥08 6 0ग्रांगरंआ।4707 &70 
7?7087८४४, 042८ 308, 

२. 470 वादा िएडइबोफ47 : वातठ॑द्वा चैपशाए5$ बाते 
पिडशाय ?0ल्‍त0-4%॥ 470८6 77 प्रा तातवाईए09 १ ८ए०९ए७, 


वथ्यपथ्माए 7909, 0०६० 57: 
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विद्रोह के कुछ समय बाद सर सैयद ने अपने सह-धर्मावलम्बियों के माथे से 
राजद्रोह का कलंक मिटाने के उद्देश्य से लॉयल मुहम्मडन्स ऑँव इंडिया (भारत के 
राजभक्‍त मुसलमान) नामक पत्र निकाला। बाद में यह बन्द हो गया किन्तु सर सैयद 
अपने उद्देश्य के लिये काम करते रहे। उन्हें यह बात भली भांति ज्ञात थी कि जब तक 
मुसलमानों और ईसाइयों में धामिक वर है तब तक भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश 
राज्य के प्रति भक्ति नहीं होगी और उस समय तक ईसाई शासक भी उन्हें राज- 
भक्त नहीं समझेंगे ।१ अतः उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों में धामिक मेल करने 
का प्रयत्न किया । इस उद्देश्य के लिये उन्होंने एक पुस्तिका लिखी और उसमें यह 
बताया कि इस्लाम के एक अध्यादेश के अनुसार इस्लाम मतावलम्बी यहूदियों और 
ईसाइयों के साथ भोजन कर सकते हें | ईसाइयों के धर्म ग्रन्थ बाइबल पर उन्होंने 
एक टीका लिखी जिसका उहेश्य मुसलमानों और ईसाइयों के पारस्परिक भ्रमों 
को दूर करना था । और जब सर विलियम हण्टर की पुस्तक प्रकाशित हुई तो सर 
सेयद ने 'पायोनियर' में प्रबल एवं प्रत्युक्ति पूर्ण लेख लिखे । जस्टिस शाह दीन का 
कहना हैँ कि इन लेखों से “बहुत से अविश्वासी अधिकारियों को भी विश्वास हुआ 
और मुसलमानों की राजभक्ति पर जो सन्देह के बादल थे, वे कुछ ही समय में 
दूर हो गये ।* उसके बाद जब अलीगढ़ का एम. ए. ओ. कलिज स्थापित किया 
गया तो सर सैयद ने उस समय (सन्‌ १८८७ में) लॉड लिटन के समक्ष एक सम्बोधन 
पत्र प्रस्तुत किया और अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया--प्राच्य शिक्षा 
और पाइचात्य साहित्य तथा विज्ञान में मेल हो; भारतीय मुसलमान, ब्रिटिश सम्राट 
के अनुरूप तथा उपयोगी प्रजाजन हों; और उन्हें--विदेशी राज्य की दीनपूर्ण 
दासता के कारण नहीं वरन्‌ सुशासन से प्राप्त होने वाले आशीर्वादों के बोध से--- 
राजभक्ति की प्रेरणा मिले।? इस प्रकार सर सेयद ने भारतीय मुसलमानों में 
राजभक्ति की भावना भरने के लिये और साथ ही उनके लिये अंगरेज़ शासकों की 
कृपा प्राप्त करने के लिये, यथासंभव प्रयत्न किया । 

रे 

१८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और उस समय सभी 
विचारशील व्यक्तियों के समक्ष यह प्रइन था:---सर सेयद अहमद क्‍या करेंगे ? 
क्या वह कांग्रेस में सम्मिलित होंगे अथवा वह अपने अनुयायियों के साथ अलग रह 
कर राष्ट्रीय मोत्र में फूट डालेंगे ? कुछ कांग्रेसी जन आशायुक्‍्त थे । सन्‌ १८६० में 





१. छाधो ॥ज: जा. 9726 4शागर्त 38 2 ?0706०४ ,९०७१९५, 
7%86 423. स्रधातेप्रशंका। रिट्यटश, ॥2९0९ग्र०6० 0905. 

२. उपयुक्त प्रति--पृष्ठ ४१४. 

३. साणतेप्रशंआय रिट्एंट्ण, ह_ुथाग, 7909, 9०४० 55. 
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अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉजेज आँव दी इंडियन रिवोल्ट” में सर सेयद 
ने विधान परिषदों में भारतीयों को साथ लेने की नीति का प्रतिपादन किया था। 
तदुपरान्त सन्‌ १८६६ में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन ऐसोसियेशन स्थापित करने का 
प्रतिपादन किया था । इस संस्था को कांग्रेस का पूर्वाीभास बताया गया है और इस 
अवसर पर उनका व्याख्यान वस्तुतः अपूर्व था। उन्होंने लोगों से कहा कि आप भय 
छोड़िये, पौरृषय॒क्त बनिये और अंगरेज़ों को झिझक छोड़ कर सचाई के साथ 
बताइये कि आपके कष्ट क्‍या हैं। घर में बैठ कर सरकारी नीति पर क्षुब्ध होने तथा 
उसकी बुराई करने और अंगरेज़ों के सामने उसे न्यायपूर्ण ठहराने की आदत की 
उन्होंने निन्‍दा की । उन्होंने कहा, “आप मेरी इस बात का विश्वास कीजिये कि यह 
नेतिक कायरता अयुक्त है......... भारत के हित में यह बात कहीं अच्छी होगी 
कि लोग सरकार के कामों पर स्पष्टता और सत्यता के साथ अपनी सम्मिति प्रकट 
करें ।”* सन्‌ १८७७ में जब सर सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने इन्डियन सिविल स्विस 
आन्दोलन के सम्बन्ध में देश का परिभ्रमण किया तो समकालिक परीक्षाओं की 
व्यवस्था करने के पक्ष में अलीगढ़ की सभा में सर सेयद ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया। * 
उन्होंने हल्बर्टं बिल और भारतवासियों तथा अंगरेज़ों के साथ समान न्याय के सिद्धान्त 
का हृदय से समर्थन किया । और सब से बड़ी बात यह थी कि १८८४ में पंजाब के 
अपने परिभ्रमण में सर सेंयद ने सभी भारतवासियों के समान हितों पर ज्ञोर 
दिया, देश के प्रति अपना प्रबल प्रेम प्रकट किया और सहयोग तथा संयुक्त कार्य 
के लिये हृदयस्पर्शी अपील की। अपने एक व्याख्यान में उन्होंने कहा : “हम (हिन्दुओं 
ओर म्‌सलमानों ) को अपने हृदय और अपनी आत्मा मिला कर एक साथ काम 
करना चाहिये । संयुक्त होने पर हम एक-दूसरे को सहारा दे सकते हैँ । अन्यथा 
पारस्परिक विरोध से दोनों ही का नाश और पतन होगा....।. ? इंडियन एसोसियेशन 
के मान-पत्र का उत्तर देते हुए उन्होंने बंगालियों को प्रशंसा को और कहाः 
“मेरी दृष्टि में इस बात का विशेष महत्व नही हे कि कौन किस धर्म का अनुयायी 





१. राएतप्रशादा रिट्एटए, 42९८८टशाएट' 7902, [2828९ 505. 

२. दस वर्ष बाद सार्वजनिक सेवा आयोग के सदस्य के नाते सर सैयद ने समकालिक 
परीक्षाओं के सम्बन्ध में सर रमेश मित्र और राव बहादुर नूलकर के मत का 
समर्थन नहीं किया वरन्‌ समकालिक परीक्षाओं के विरोध में बहुमत की 
रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये । 

३. २७ जनवरी १८८४ को गुरदासपुर के व्याख्यान से उद्ृत--४प्राग८7 
(४ पर5४० 475, ऊपर एए 06. ै४८४णा थात॑ (00. 
+०90728., 022० 92. 
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हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई बात स्पष्ट नहीं होती । किन्तु यह बात निश्चित रूप 
से स्पष्ट है कि हम लोग एक ही देश के निवासी हैं, हम सब के शासक एक ही हैं 
और दुभिक्ष के कारण हम लोग समान रूप से कष्ट उठाते है ।/* 

उक्त बातों के कारण यह आशा की जाती थी कि उन भारतीय नेताओं को 
जो भारतीय राष्ट्र बनाने के लिये और साथ ही जनता की आवश्यकताओं, 
इच्छाओं और शिकायतों को व्यक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मंच बनाने के 
लिये प्रयत्नशील थे, सर सैयद अपना सहयोग प्रदान करेंगे। किन्तु अपनी अंगीकृत' 
मातृ भूमि की अपेक्षा अपनी जाति के लिये उनका प्रेम प्रबल सिद्ध हुआ और वे 
केवल एक साल पहले की अपनी इस दृढ़ धारणा को भूल गये कि “पारस्परिक 
विरोध से दोनों ही का नाश और पतन होगा ।” उन्होंने कांग्रेस से केवल असहयोग 
ही नहीं किया वरन्‌ बनारस के राजा शिवप्रसाद के साथ मिल कर एक संक्रिय रूप 
से विरोधी संस्था की स्थापना भी की । 

इस विच्छेद पूर्ण कृत्य के कारणों पर विस्तृत रूप से विवाद किया गया हे । 
सर संयद के समर्थकों ने इसका दायित्व कांग्रेस के प्रचार की उमग्रता पर डाला है । 
मुसलमान पिछड़े हुए थे और स्वभाव से जल्दी ही उत्तेजित हो जाते थे और ऐसी 
दशा में कांग्रेस के विनाश का और एक दूसरे खुले विद्रोह का डर था। उससे मुस्लिम' 
समाज को और सारे राष्ट्र को क्षति पहुंचती । इन बातों के अतिरिक्त उक्त समर्थकों 
के अनुसार कांग्रेस कार्यक्रम में धामिक' अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों के 
संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी ।* दूसरी ओर सर सेयद के विरोधियों ने उनके' 
पृथक रहने का दायित्व अधिक स्वार्थंपूर्ण कारणों पर डाला है । इन लोगों के अनुसार 
सर सेयद अपनी जाति के लोगों को सरकार का क्ृपापात्र बनाना चाहते थे; 
अपनी जाति को अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक राजभक्‍त जताना चाहते थे; 
और राष्ट्र के स्थाई हितों को क्षति पहुंचाने की जोखिम उठा कर भी अपनी जाति के 
तत्कालीन स्वार्थों को प्रोत्साहित करना चाहते थे । 


सर सयद के साथ अलीगढ़ के कालेज में मौलाना शिबली ने पन्द्रह वर्ष तक काम 





१. जिशाला। ७४४०)॥)८॥5 (४०४(७८5०7 ) , पृष्ठ ३३. 


२. यह सच है कि सर सेयद के अनुसार विशुद्ध एवं साधारण निर्वाचन व्यवस्था 
भारतीय परिस्थितियों के लिये अनुपयुक्त थी। जनवरी १८८३ में सी. पी. 
स्थानीय स्वशासन विधेयक पर विधान परिषद में उन्होंने अपने विचार 
विस्तारपूर्वक प्रकट किये और यह बताया कि इस प्रकार के निर्वाचन में बहुत 
से महत्वपूर्ण दोष होंगे। उनका अभिप्राय यह था कि अल्पसंख्यकों के' प्रति- 
निधियों का नाम निर्देशन किया जावे । यह कहना ग्ररूत है कि उस समय उन 
की दृष्टि साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों पर थी । 


२१६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


किया और उन्हीं के सामने सर सैयद प्रगतिशील राष्ट्रवादी से बदल कर प्रतिक्रिया- 
शील सम्प्रदायवादी बने। मौलाना शिबली स्वयं राष्ट्रवादी थे और यह एक दुःख 
की बात है कि उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तन के कारणों को प्रकट करना “हमारे 
उद्देश्य के लिये क्षतिपूर्ण * समझा । अस्तु, मौलाना साहिब के उस समय चुप 
रहने का चाहे जो कारण हो, अब समय ने हमें उसका उत्तर दे दिया हैं । सर सैयद 
की राजनीति में परिवर्तन का दायित्व अलीगढ़ कॉलेज के तत्कालीन यूरोपियन 
प्रिसीपल की कूट नीति पर था । १ इसी बात को सितम्बर १८९९ में प्रिन्सीपल बेक 
के मरने पर सर जॉन स्ट्रेची ने लन्दन टाइम्स के अपने लेख में मूक भाव से स्वीकार 
किया :-- यह एक ऐसे अंगरेज़ का देहावासन है जो एक दूर देश में साम्राज्य 
निर्माण के कार्यो में संलग्न था। उसकी मृत्य्‌ अपने कत्तंव्य पद पर खड़े हुए एक सेनिक 
की भांति हुई हैं। मुसलमानों को आरम्भ में मि. बेक पर सन्देह था और उन लोगों 
ने मि. बेक को ब्रिटिश भेदिया समझ कर उसका विरोध किया किन्तु थोडे ही समय 
में उसने अपनी सचाई और निःस्वार्थता से उनके विश्वास को प्राप्त कर लिया । * 
प्रिस्सीपल बेक को अपने साम्राज्यवादी काम में सफलता मिली | उन्होंने सर 
सेयद को बहका कर उनके हृदय में यह विश्वास जमा दिया कि आंग्ल-मुस्लिम गठ- 
बंधन से मुसलमानों की स्थिति सुधरेगी और राष्ट्र वादियों के साथ मिलने से उनके 
दुःख और कष्ट फिर बढ़ जायेंगे । इसके अतिरिक्त सर सयद को इस बात का भी 
दुढ विश्वास दिलाया गया कि सरकार का समर्थन कर ने से उनकी जाति को अपनी 
उन्नति के लिये विशेष सुविधा मिलेगी । इस प्र कार उनके असाधारण प्रभाव द्वारा 
मुसलमानों को--विशेष कर उत्तर भारत के मुसलमानों को---कांग्रेस से दूर रखा 
गया ।४ एक भारतीय मृसलमान ने लिखा हे :-- आरंभ में सहारे की आवश्यकता 





१. मोलाना शिबली ने सर सैयद के बारे में लिखा है कि प्रकृति ने उन्हें सारे भारत 
का नेता बनने की प्रतिभा दी थी। किन्तु उनके चारों ओर के वातावरण ने 
उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन से भुसलमानों को दूर 
खोंच लिया । “ऐसा क्‍यों हुआ ? .......इसका उत्तर अनावश्यक है । 
गे केवल यही नहीं वरन इसका उत्तर हमारे उद्देश्य के लिये क्षतिपूर्ण हो 
सकता है ।” 4४॥07 १६४६७ था १८ंपां ?8/ए४थ0॥97: 7८ 


(:णधाधपानं वापदाए्टीट था पता, 0286४ 25 'शाते 24 से 
अनुवादित । 
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ल्‍प्० 


मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरम्भ २१७ 


हो सकती थी किन्तु अपने पैरों पर खड़े होने की सामथ्यं आ जाने पर भी मुसलमान 
इस बात का साहस न कर सके कि वे राजनीतिक क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से चलें । 
सरकार की मनोवृत्ति से पूरी तरह परिचित होने पर वे इस परिणाम पर पहुंचे थे 
कि कांग्रेस में सम्मिलित होने से उनकी मुक्ति संभव नहीं थी | वर्ग 
स्वार्थ, अविश्वास, जातीय घृणा, सरकार के क्ृपापात्र बनने की अभिलाषा और 
अपना पृथक अस्तित्व बनाये रखने की भावना के कारण मुसलमानों और कांग्रेस 
वालों के बीच एक चौड़ी खाई बनी रही “४० |) 

सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे वर्ष सर सेंयद ने मुस्लिम शिक्षण 
कांग्रेस (बाद में सम्मेलन) की स्थापना की । शिक्षित मुसलमानों का ध्यान और 
अनुराग केन्द्रित करने के लिये और साथ ही उन्हें कांग्रेस और राजनीतिक 
आलोचना से दूर रखने के लिये इस संस्था के अधिवेशन, काग्रेस अधिवेशन के ही 
दिनों में किये जाते थे । सर सेयद और उनकी जाति की राजनीति थी ब्रिटिश 
सरकार का समर्थन, उसके साथ सक्रिय सहयोग, ब्रिटिश सत्ता के प्रति राजभक्ति 
का प्रदर्शन और सरकारी कामों पर आलोचना की निनन्‍्दा । 

४ 

सन १८५९ की पंजाब सेनन्‍्य पुनर्सगठन कमेटी की भाषा के अनुसार देशी 
आदमियों का परस्पर संतुलन करने की नीति को ब्रिटिश सरकार ने १८६१ में 
भारतीय सेना में सबसे पहली बार लागू किया। केवल सर संयद का ही नहीं वरन्‌ 
सेन्य अधिकारियों का भी यह विश्वास था कि १८५७ के विद्रोह का बल विभिन्न 
प्रान्तों, सम्प्रदायों, सम्‌दायों और जातियों के लोगों की एक्य भावना में निहित 
था---सब लोग सेना में घुल मिल कर रहते थे। भविष्य में ऐसे विद्रोहों की संभावना 
मिटा देने के उद्देश्य से भारतीय सेना को वर्ग आधार पर फिर से संगठित किया 
गया । किन्तु अपनी साख जमाने के उद्देश्य से सिविल शासन में उचित नीति को 
व्यवहार में लाना आवश्यक समझा गया । सरकारी पदों के लिये नियुक्ति करने 
में और राजभक्ति के आधार पर पुरस्कार और उपाधि बितरण करने में, विद्रोह 
के बाद दशाब्दियों तक, साधारणतया कोई जातीय भेद-भाव नहीं किया गया । सर 
एल्फ्रेड लायल ने लिखा है :-- हमको अनिवार्य न्याय और उपयोगिता के आधार 
पर उचित नीति को व्यवहार में लाना चाहिये। भारत में सामयिक एवं अल्प- 
कालीन पक्षपात के कारण हम उक्त आधार को बराबर तोड़-मरोड़ नहीं सकते । 





१. 0 वावाधा पडउदोयदा : पावांबत) िपडक्‍तापावथाड$ 270 
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२१८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


हम मसलमानों की किसी ऐसी बात का जो अन्य भारतीय प्रजा के प्रति अन्याय- 
पूर्ण हो, संरक्षण नहीं दे सकते । हमको सरकारी नौकरियों के लिये सर्वोत्तम आदमियों 
को छांटना चाहिये फिर चाहे वे किसी भी समुदाय के लोग क्‍यों न हों ।* किन्तु 
कुछ समय बीतने पर मुसलमानों ने सरकार पर विशेष व्यवहार के लिये ज्ञोर दिया । 
मुस्लिम संस्थाये वाइसरॉयों और गवर्नंरों को मानपत्र भेंट करने में इस बात की 
ओर स्व ध्यान दिलाती थी कि मुसलमान लोग पिछड़े हुए हूँ और वे संस्थायें 
सरकार से इस बात की प्रार्थना करती थी कि संतुलन लाने के लिये मुसलमानों 
की अधिक पदों पर नियुक्ति की जावे ।* और जंसा कि सर जॉन वुडबन ने कहा हैं, 
ब्रिटिश शासकों का उत्तर सर्देव यह होता था कि “इसका उपाय आपके और आप 
के नेताओं के हाथों में हैं । शिक्षा के सब विभागों में योग्यता प्राप्त करने के अवसर 
आपको सुलभ हे--विशेषकर कुछ ऐसे सक्रिय व्यवसायों के लिये जिनमें मुसलमान 
अन्य लोगों से श्रेप्ठतर है ।? छॉर्ड कर्जन ने और भी जोरदार शब्दों म॑ कहा: 
“कुछ ऐसी बातें हैं जो में नही कर सकता; म॑ आपके पक्ष में विशेष सुविधा या 
छुट का प्रबंध नहीं कर सकता ।” “उन लोगो को ऊपर उठाने के लिये" लॉर्ड 
कर्जन को कृत्रिम उपकरणों में विश्वास नहों था ।* 

किन्तु कुछ ही समय में सरकारी नीति बदल गई । यह परिवतंन भारत में 
ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा और उसके स्थायित्व के लिये किया गया । धीरे-धीरे 
सुधारों के लिये आन्दोलन करने वाला और शासन में भारतीयकरण की मांग 
पर ज़ोर देने वाला वर्ग बढ रहा था। तरुण राष्ट्रवादी स्वतन्त्र एव आत्म-निर्भर 
कार्य की बाते करने लगे थे । हिन्दू नवयुवकों में एक नई भावना उत्पन्न हो रही 
थी । ब्रिटिश कमंचारी तनन्‍्त्र यह अनुभव करने लगा था कि असंधेय ध्यक्तियों को 
अलग कर अन्य लोगों को अपने पक्ष में सम्मिलित करने का समय आ गया हैं । 
राजभक्तों--मुसलमानों, नरम दल वालो, देशी नरेशों और ज़मीदारों, ताल्लके- 
दारों--- को अपने पक्ष में संगठित करने की नीति को भारत मंत्री के लिये प्रेषित 
भारत सरकार के सुधार संबंधी पहले राजपत्र में रूप दिया गया । छोॉर्ड कर्जन के 
राज्य काल में बंगाल का जो विभाजन हुआ--उसकी चर्चा एक पिछले अध्याय 
में की जा चकी है । उसी स्थल पर मुसलमानों का पक्ष लेने की नीति का भी वर्णन 





१. (2प्रणट्त व #िबए४4 #वागटाआा,. ठ6ैप्रएप४ 7002, 
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२. उपर्युक्त पत्र, (ष्ठ १२१ 

३. उपर्युक्त पत्र, पृष्ठ १२३ 

४. उपर्युक्त पत्र, पृष्ठ १२२ 


मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरभ्भ २१९ 


किया जा चुका है। यहां उस संबंध में कुछ और लिखना आवश्यक प्रतीत नहीं होता । 
अब केवल इस बात का विवरण करना शेष है कि १९०९ के सुधारों में 
मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने की नीति किस प्रकार विकसित हुई । 
हे 
जेसा कि पहले कहा जा चुका है १८८५-८६ में सर सयद ने अधिकांश 
म्‌सलमानों को राजनीति से दूर रहने और शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिये 
प्रोत्साहित किया था। किन्तु अपने जीवन के अन्तिम दिनों में “सर सैयद ने कांग्रेस 
की माँगों के औचित्य को अनु भव किया । उन्होंने सरकारी परिपदों में अपने देश- 
वासियों की निम्त स्थिति को तीखेपन के साथ अनुभव किया यहां तक कि 
सुदूर भविष्य में भी शासकों और शासितों के बीच समान व्यवहार की बात उन्हें 
दुराशामात्र प्रतीत हुई । १ इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि उनके पुत्र सेयद 
महमूद से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे १८९२ में विवश करके त्याग 
पत्र दिलाया गया था । अस्तु, कारण चाहे जो कुछ हो, सन्‌ १८९३ में सर सैयद ने 
मुस्लिम हितों के संरक्षण के लिये एक राजनीतिक संस्था स्थापित करना स्वीकार 
किया। इस संस्था का नाम था मुहम्मडन डिफेंस एसोसियेशन ऑँव अपर इंडिया। 
इसमें विभिन्न प्रान्तों के छटे हुए प्रतिनिधि लिये गये और सैयद महम्‌द तथा प्रिन्सीपल 
बेक इसके मन्‍्त्री बनाये गये । इस संस्था का उद्देश्य सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व 
द्वारा मूस्लिम हितों की रक्षा करना और उनको प्रोत्साहित करना था। 
उसकी नीति भारत में ब्रिटिश राज्य को सुदुढ करने वाले उपायों का समर्थन करने 
की और म्‌ सलमानो में राजभक्ति की भावना फंलाने की थी--यह नीति आन्दोलन 
और राजनीतिक प्रचार के विरुद्ध थी । इस संस्था का मुख्य काम था मुसल- 
मानों को कांग्रेस से दूर रखना, हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच खाई बनाये रखना 
ओर आंगल-मु स्लिम सहयोग को प्रोत्साहित करना । मि. बेक के शब्दों में, “कांग्रेस 
का उद्देश्य देश की राजनीतिसत्ता को अंग्रेज़ों से हिन्दुओं को हस्तान्तरित करना 
हे । उसकी मांगें हं--शस्त्र एक्ट को रह करना, सैन्य व्यय को घटाना और इस 
प्रकार सीमा प्रदेशीय मोर्चो को दुर्बल बनाना । इन माँगों के साथ मुसलमानों की 
कोई सहानुभूति नहीं हो सकती । ............... इन आन्दोलन करने वालों से लड़ने 
के लिये और लोकतन्‍्त्रीय शासन की स्थापना रोकने के लिये अंग्रेज़ों और मुसलमानों 
का एक होना आवश्यक है । लोकतन्‍्त्रीय शासन देश की आवश्यकताओं और 
प्रवत्तियों के लिये अनु पयुक्त है । अत: हम सरकार के प्रति राजभक्ति और आंग्ल- 
म्‌स्लिम सहयोग का प्रतिपादन करते हें ।”* 
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देश के विभिन्न स्थानों में अन्य मुस्लिम संस्थायें--जैसे अंजुमने इस्लामिया 
और यंग मेन्स मुहम्मडन एसोसियेशन--- अस्तित्व में आ गई थीं। यद्यपि ये संस्थायें 
राजनीतिक मामलों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेती थीं किन्तु वे मुख्यतः अ-राज- 
नीतिक थीं । अलीगढ़ और अन्य भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
पाये हुए मुस्लिम कांग्रेस के ही ढंग की एक नियमित राजनीतिक संस्था की आवश्यकता 
अनुभव करने लगे थे। सितम्बर १९०१ में सर मुहम्मद शफ़ी ने लाहौर के ऑबज़वर' 
में कई लेख लिखे और एक भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने के विचार का 
प्रतिपादन किया । उसी वर्ष (१९०१ में) मुसलमानों के अधिकारों के रक्षण के 
लिये प्रान्तीय और अखिल भारतीय कार्पोरेशन बनाने के लिये यू. पी. में सिफ़ारिश 
की गई । किन्तु ये विचार कार्यान्वित नहीं हुए । अन्त में १ अक्टूबर १९०६ में 
प्रसिद्ध म्‌्स्लिम शिष्ट मण्डल के सदस्यों ने शिमला में विचार विनिमय किया 
और इसके फलस्वरूप दिसम्बर १९०६ में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनाई गई। 


मौलाना म्‌ हम्मद अली ने सन्‌ १९२३ में बताया--और यह भेद पहले भी' 
प्रकट था--कि उक्त शिष्ट मण्डल का अभिनय अंग्रेज सूत्रधारों के निर्देशानुसार 
किया गया था ।* अलीगढ कॉलेज के प्रिन्सीपल ऑर्कबोल्ड ? के द्वारा व्यवस्था की 
गई थी और उन्होंने शिमला में वाइसराय के निजी सहायक कनेल डनलप स्मिथ 
के साथ शिष्ट मंडल के संगठन और वाइसरॉय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने 
वाले निवेदन पत्र के संबंध में सारी बातें निश्चित कर ली थीं । अलीगढ़ में सर 
सेयद के उत्तराधिकारी नवाब मोहसिन-उस-मुलक और राजभकत मुसलमानों के 
नेताओं को १० अगस्त १९०६ के पत्र में उक्त बातों की सूचना दी गई। पत्र इस 
प्रकार था :-- 

“महामहिम वाइसरॉय के निजी सहायक कनेल डनलप स्मिथ ने मुझे बताया 
हैं कि महामहिम म्‌स्लिम शिष्ट मंडल से भेंट करने के लिये सहमत हे । उन्होंने 
यह सलाह दी हूँ कि महामहिम से भेंट करने की अनुमति मांगने के लिये व्यवहारा- 
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२. अपने मरने से पहले प्रिन्सीपल बेक ने अपने उत्तराधिकारी के लिये प्रबंध कर 
दिया था और इस प्रकार बेक का पद सर थियोडोर मॉरिसन को 
मिला जो बाद में भारत परिषद के सदस्य हुए। उस समय मॉरिसन का 
स्थान आकंबोल्ड ने लिया। यह अंग्रेज भी मि. बेक की भांति मुस्लिम हितों 
का उत्साही समर्थक था । 
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नुसार एक पत्र उनके पास भेज दिया जावे । इस संबंध में मुझे कुछ 
बातें उपयुक्त मालूम होती हें । उस नियमानुसार पत्र में कुछ प्रतिनिधि 
मुसलमानों के हस्ताक्षर होने चाहियें । स्वयं शिष्ट मंडल में सब प्रान्तों 
के प्रतिनिधि होने चाहियें। तीसरी बात निवेदन पत्र से संबंधित है | मेरा सुझाव 
यह है कि हम उस पत्र का आरंभ राजभक्ति की गंभीर अभिव्यक्ति द्वारा करें। 
बाद म॑ हम स्वशासन की दिशा में सरकारी प्रयत्न की सराहना करें किन्तु उसी 
संबंध में हम अपना यह भय भी प्रकट कर दें कि निर्वाचन सिद्धान्त मुस्लिम अल्प 
संख्यकों के हितों के प्रतिकूल होगा | तदुपरान्त विनयपूर्वक यह संकेत किया जाना 
चाहिये कि मुसलमानों की मांग को पूरा करने के लिये धर्मानुसार प्रतिनिधित्व 
देने अथवा नाम निर्देशन करने की व्यवस्था की जावे । इसके अतिरिक्त हमें यह 
भी कहना चाहिये कि भारत जेसे देश में जमींदारों को उपयुक्त महत्व देना 
आवश्यक हैं । 


व्यक्तिगत रूप से मेरा यह विचार है कि नामनिर्देशन की व्यवस्था का समर्थन 
करना मसलमानों के लिये हितकर होगा--निर्वाचन पद्धति के प्रयोग करने का समय 
अभी नहीं आया है। निर्वाचन द्वारा मुसलमानों के लिये उचित अनुपात में स्थान 
प्राप्त करना अत्यन्त कठित होगा । दृष्टिकोण के संबंध में मुझे पृष्ठ भूमि में रखा 
जावे | यह दृष्टिकोण आपकी ओर से व्यक्त होना चासिये । आप लोगों के लिए 
प्रस्तावित निवेदन पत्र तैयार कर सकता हूं, अथवा दोहरा सकता हूं । यदि इस पत्र 
को बम्बई में भाषाबद्ध किया जावे तब भी में उसे देख सकता हूं क्योंकि जैसा कि 
आप परिचित हे, ऐसी बातों को में उपयुक्त भाषा में लिखना अच्छी तरह जानता 
हूं । कृपया इस बात का ध्यान अवश्य रखिये कि' समय अधिक नहीं है और प्रबल 
संगठन करने के लिये हमें शीघ्यता करनी चाहिये ।* 


इस पत्र के आदेशों का अक्षरश: पालन किया गया और हिज़ हाईनेस आगा 
खां के नेतृत्व में विभिन्न प्रान्तों के ३५ प्रभावशाली मुसलमानों के एक शिष्ट मंडल 
का संगठन किया गया और इस शिष्ट मंडल ने १ अक्टूबर १९०६ को शिमला में 
वाइसरॉय से भेंट की । निवेदन पत्र मि. आके बोल्ड के अनुसार ही तैयार किया 
गया था और उसे मुख्यतः: मि. सैयद हसन बिलग्रामी और सर अली इमाम ने 
लिखा था और संभवत: वह प्रिन्सीपल आकंबोल्ड द्वारा दोहराया गया था । 

१ अक्टूबर १९०६ को शिमला में लॉड मिण्टो के समक्ष जो पत्र प्रस्तुत 

किया गया था, वह एक लम्बा और महत्वपूर्ण लेख्य था। उस में मुस्लिम वर्ग की 
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ओर से दो महत्वपूर्ण मांगें की गई थीं। एक तो यह कि किसी भी प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष निर्वाचन व्यवस्था में अथवा अन्य किसी व्यवस्था में जिस से उनके पद 
और बल पर प्रभाव पड़ता हो, मुसलमानों की स्थिति केवल इनकी संख्या के ही 
अनुरूप नहीं वरन्‌ उनके व्यावहारिक महत्त्व और उनकी साम्राज्य सेव। के अनुरूप 
भी होनी चाहिए और साथ ही इस सम्बन्ध में इस बात पर समुचित ध्यान दिया 
जाना चाहिए कि लगभग एक शताब्दी पहले भारत में उन की क्‍या स्थिति थी ।* 
दूसरी बात यह कि प्रचलित निर्वाचन और नाम निर्देशन व्यवस्थाओं से मुसलमानों 
को पर्याप्त संख्या में अथवा उचित प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं मिला था । अत: 
प्रस्तावित सुधारों में उन्हें पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा अपने प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार दिया जावे। निवेदन पत्र में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए एक 
विस्तृत योजना की रूप-रेखा दी गई। इस योजना में स्थानीय स्वशसन संस्थाओं 
से लेकर विधान परिषद्‌ और विश्वविद्यालयों तक सभी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व 
के प्रघन को लिया गया था।* सम्राज्ञीय विधान परिषद के सम्बन्ध में शिष्ट मंडल 
ने कहा “(अ) परिषद में मुसलमान प्रतिनिधियों का अनुपात उनकी जातीय 
संख्या शक्ति के आधार १२ निश्चित नहीं किया जावे और किसी भी दशा में 
मुस्लिम प्रतिनिधिगण निष्क्रिय अल्प संख्यक नहीं हों; (ब) निर्वाचन की 
नियुक्तियों को नाम निर्देशन की अपेक्षा यथासंभव अधिक मान्यता दी जावे; (स) 
मुसलमान सदस्यों को छांटने के लिये, सरकार द्वारा निर्दिष्ट हेसियत के मुसलमान 
ज़मींदारों, वकीलों, व्यापारियों, प्रान्तीय परिषदों के सदस्यों और विश्वविद्यालय 
के सभयों का निर्वाचन क्षेत्र बनाया जावे और चुनने की पद्धति सरकार द्वारा 
निश्चित की जावे ।”*१ 

इन दो महत्त्वपूर्ण मांगों के अतिरिक्त शिष्ट मंडल ने नौकरियों में अधिक 
प्रतिनिधित्व के लिये, कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य नियुक्त होने की दशा में 
उनके हितों के संरक्षण के लिए और एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना में 
सहायता के लिए भी मांग की । उस निवेदन पत्र के अन्त में यह कहा गया कि 
सरकार मुस्लिम हितों को प्रोत्साहित करके उन की राजभक्ति की भावना को 
सुदृढ़ करेगी और इस प्रकार राजनीतिक प्रगति और राष्ट्रीय समृद्धि की नींव 
रखेंगी ।? 

लॉर्ड मिटो ने अपने उत्तर में शिष्ट मंडल के दृष्टिकोण को मान्यता दी और 
इस बात का आइवासन दिया कि ऐसी किसी भी शासन व्यवस्था में जिसका मुझ 
१. सशवेप्रशथा रिट्यंट्ण, #टआप्रथ'ए 7909, 0982८ 45. 
२. उपर्युक्त पत्र, पृष्ठ १४९-१५०. 
३. उपयुक्त पत्र, पृष्ठ १५०. 
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से सम्बन्ध होगा, मुस्लिम हितों और राजनीतिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त 
होगा | वह वाक्यावली इतनी महत्त्वपूर्ण है कि उसे विस्तार पूर्वक उद्धृत करना 
उपयुक्त होगा । वाइसरॉय ने कहा:-- 

“में आपके सम्बोधन का सार यह समझ पाया हूँ कि किसी भी प्रतिनिधित्व 
व्यवस्था में जिस में निर्वाचन प्रणाली को अपनाया अथवा बढ़ाया जावे, मुसलमानों 
का प्रतिनिधित्व एक समाज के रूप में होना चाहिए। आपने इस बात का संकेत 
किया हैं कि बहुत से वतंमान निर्वाचन क्षेत्रों से मुसलमानों के चुने जाने की 
आशा नही की जा सकती । यदि संयोगवश वह चुन भी लिया जाता है तो वह 
एक विरोधी बहुसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व नही कर सकता । आप लोग्रों की 
यह मांग उचित हूँ कि मुसलमानों की स्थिति उन की संख्या शक्ति से न आंकी जावे 
वरन्‌ उसका माप उन की राजनीतिक महत्ता और साम्राज्य सेवा के आधार पर 
की जावे । में आप से पूर्णतः: सहमत हूँ। कृपया मुझे गलत न समझियेगा; में किसी 
साधन या व्यवस्था का निर्देश नहीं कर रहा। कितु आप की भांति मुझे इस बात का 
पूर्ण विश्वास है कि इस महादेश की विभिन्न जातियों की धारणाओं और परम्पराओं 
से असंबद्ध निर्वाचन व्यवस्था का भविष्य कुटिलता और असफलता से भरा 
हुआ है।/ ९ 

इस प्रकार भारत में सम्राट के प्रतिनिधि ने साम्प्रदायिक निर्वाचन के 
सिद्धांत को स्वीकार किया । लॉर्ड मिटो की जीवनी में मौलिक उद्देश्य को एक 
महत्त्वपूर्ण वाक्य में इस प्रकार प्रकट किया गया है:---इस व्याख्यान ने नि:संदेह 
रूप से मुसलमानों को राजद्रोही दल में भर्ती होने से रोक दिया; उपद्रव के बादल 
मंडरा रहे थे और उन दिनों इस रोक का असाधारण मूल्य था ।३ 

भारत सरकार को अपनी प्रतिनिधित्व योजना बनाने में पूरे दो वर्ष लगे 
और इस योजना में मुसलमानों के लिये साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को 


१. 4 गावागा ऐै0॥ग्ा॥<तव7 : छ॥ ॥7093, 9426 486. 

२. 3पटादया : 7.0व ।य0, 9280 244. 

रे. उिपदाक्षा। : [,.04 2.70, 7926 244. यहां लॉ मिंटो के व्याख्यान 
के सम्बन्ध में लॉडे माल के मत का अभिलेख करना उचित होगा। उन्होंने 
कहा, मुस्लिम विवाद में अब में आपका अनुसरण नहीं करूँगा । में आप 
को यह याद दिलाना चाहता हूं कि उनके असाधारण अधिकारों के बारे 
में आपके व्याख्यान ने ही यह मुस्लिम हौआ खड़ा कर दिया है। मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि मेरा निर्णय सर्वोत्तम था।” (॥१८८०॥८८४०४$, ५०!, 
7, 9०2० 325) दसी अध्याय में आगे चल कर छॉड मार्ले के प्रस्ताव 
की चर्चा की गई है । 
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रूप दिया गया। भारतीय विधान परिषद में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध 
में भारत सरकार ने १ अक्तूबर १९०८ को भारत मन्त्री के पास अपना राजपत्र 
भेज! और उसमें लिखा:-- हमने मुसलमानों की मांगों और हिंदुओं के दुष्टिकोण 
पर भली भांति-ध्यान दिया है । हमारे विचार से मुसलमानों की मांगों को पूरा करने 
के लिए उन्हें चार निर्वाचन स्थान प्रदान किये जावें और जब तक निर्वाचन के लिए 
उपयुक्त प्रबन्ध न हो, तब तक पांचवें स्थान के लिये नाम निर्देशन किया जावे। 
अधिकतम मुस्लिम जनसंख्या वाले चार प्रान्तों को--अर्थात्‌ बंगाल, पूर्वी बंगाल 
तथा आसाम, पंजाब और यू. पी. को--उक्त चार निर्वाचन-स्थान स्थायी रूप से 
प्रदान कर दिये जावें और पांचवें स्थान की पूति यथाक्रम बम्बई और मद्रास से 
की जावे क्योंकि इन प्रान्तों में मुस्लिम जनसंख्या कम हैँ ।”" भारत 
सरकार के भतानुसार निर्वाचन क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में सभी प्रान्तों के लिए 
एक ही व्यवस्था अपनाना संभव नहीं था । राजपत्र में कहा गया, हमारा यह 
मत है कि जिन प्रान्तों में नियमित मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुनाव संभव है, 
वहां उस व्यवस्था की अपना लिया जावे; जहां निर्वाचन क्षेत्र नहीं बन सकते वहां 
मुस्लिम संस्थाओं से लाभ उठाया जावे; और जहा उपर्युक्त दोनों बातें संभव न 
हों वहां सरकार नाम निर्देशन करे।* प्रान्तीय परिषदों के लिए मुसलमानों को 
कुछ स्थान प्रदान किए गए थे। इन के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुनाव 
की व्यवस्था की गयी और निश्चित मालगुज़ारी अथवा आय-कर देने वालों को 
अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों के पांच वर्ष से अधिक अवधि के निबन्धित 
स्नातकों को मताधिकार दिया गया । 

मुसलमानों और ज़मींदारों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में 
लॉड्ड मॉर्ल ने भारत सरकार की योजना का अनुमोदन नहीं किया । भारतीय 
विधान मंडल के सम्बन्ध में अन्य जातियों के लिए प्रान्तीय परिषदों के ग़ेर-सरकारी 
सदस्यों द्वारा परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी। इसी प्रकार प्रान्तीय परिषदों 
के लिए चुंगी और जिला मंडलों के सदस्यों द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था 
थी । लॉड्ड मॉल ने २७ नवम्बर १९०८ के अपने राजपत्र में इन प्रस्तावों 
का कई कारणों से विरोध किया । एक कारण तो यह था--और यह आपत्ति 
भारतीय राष्ट्रवादियों को भी थी--कि पृथक्‌ निर्वाचन क्षेत्रों से हिंदुओं और मुसल- 
मानों के बीच की खाई अधिकाधिक चौड़ी होती जायगी । इसके अतिरिक्त भारत 
मन्‍्त्री को दो मुख्य आपत्तियां और थीं। एक तो यह कि भारत सरकार के प्रस्तावों 


१. पटप्रष्नु०९ : फावादा (7090870ए7/क7०] ॥06प्रागटा&8, ४०, 
4, 0988 203- 
२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २९४. 
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ने हिन्दुओं और मुसलमानों में द्वेषपूर्ण भेदभाव किया था, और दूसरा यह 
कि बहुत सी स्थितियों में मुसलमानों को दृहरा मताधिकार दिया गया 
था । इन दोषों को दूर करने के उद्देश्य से छॉर्ड मॉर्ले ने विभिन्न 
जातियों और वर्गों के अभ्यर्थियों के चुनाव के लिए एक संयुक्त 
निर्वाचन मंडल की योजना का प्रस्ताव रखा। इस योजना में विभिन्न 
जातियों और वर्गों के अनुपातानुसार उन्हीं विभिन्न जातियों और वर्गो के चुने 
हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन मंडल बनाने का प्रस्ताव किया गया । उदाहरण के 
लिए मान लीजिये कि किसी निदिष्ट स्थान से तीन हिंदू और एक मुस्लिम प्रतिनिधि 
चुन कर भेजे जाने थे। ऐसी दशा में उपर्युक्त योजना के अनुमार तीन और एक के 
अनुपात में ७५ हिंदुओं और २५ मुसलमानों का निर्वाचन मंडल बताया जा सकता 
था। इपत मंडल को बनाने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों जेसे (१) निश्चित 
रकम से अधिक मालगुज़ारी देने वाले ज़मोदारों; (२) ग्राम्य अथवा तहसील 
मंडलों के सदस्यों; (३) जिला मंडलों के सदस्थों; (४) और नगरपालिका 
संस्थाओं के सदस्यों द्वारा, इन क्षेत्रों के लिए निदिष्ट संख्या के अनुसार प्रतिनिधि 
चुनवाने की व्यवस्था थी। इन निर्वाचन क्षेत्रों से बहुमत पाने वाले ७५ हिंदू और 
२५ मुसलमान चुने जाने थे। निर्वाचित मुसलमानों की संख्या २५ से कम होने की 
दशा में नाम निर्देशन द्वारा कमी को पूरा करने की व्यवस्था थी ।* निर्वाचन 
मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार था । इस प्रकार उपर्थुक्त 
योजना के फलस्वरूप एक मुस्लिम और तीन हिंदू सदस्य चुने जा सकते थे । 
लॉर्ड मॉल ने अपनी इस योजना को भारत सरकार के समक्ष रखा और इस 
सम्बन्ध में उन्होंने ये ध्यान देने के योग्य शब्द लिखे:--- “यह सच हैं कि इस 
योजना में प्रारम्भिक निर्वाचक और अन्तिम रूप से निर्वाचित व्यक्ति के बीच 
बहुत बड़ी दूरी हें; साथ ही यह पद्धति सरल प्रतीत नहीं होती । परन्तु में इतना 
अवद्य कह सकता हैं कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए इससे सरलतर 
कोई व्यवस्था नहीं हो सकती । एक वोट की प्रणाली इस योजना का 
अनिवायं अंग है; उसे संतोषप्रद रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है और 
निर्वावक उसे समझ सकते हे । साथ ही इस योजना में कई महत्त्वपूर्ण लाभ हे । 
इस योजना में सभी सम्बन्धित वर्ग सार्वजनिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तगंत रहेंगे 
और हिंदुओं की आलोचना का आधार मिट जावेगा--; दूसरी बात यह है कि 
इस योजना में एक ऐसे सिद्धांत को मान्यता दी गई है कि उसके द्वारा विशेष वर्गों 
और संस्थाओं की प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मांग का सामना किया जा सकता है; 
१. ४ पा।6]९6 : सातवां (+0ाडइप्र074] क्‍000प7९०705, ४०), 
|, 0928८ 32. 
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तीसरी बात यह है कि इस योजना के अनुसार निर्वाचित व्यक्ति उसी स्थान का 
रहने वाला होगा जिसका कि निर्वाचन मंडल प्रतिनिधित्व करता; है; चौथी 
बात यह है कि इस योजना के कारण स्थानीय स्वशासन को हितकर 
प्रोत्माहन मिलेगा और जनता का ध्यान स्थानीय संस्थाओं की ओर आकर्षित 
होगा............ और प्रान्तीय विधान परिषद्‌ के साथ इन स्थानीय संस्थाओं का 
सम्बन्ध घनिष्टतर हो जावेगा ।* 

भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के लिए लॉर्ड भालें की प्रस्तावित 
योजना सर्वोत्तम थी। इस योजना में देश के राप्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाए बिना 
डी सब जातियों और वर्गो के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी 
और उसमें एक जाति और दूसरी जाति के बीच कोई द्वेषपूर्ण भेद-भाव नहीं किया 
गया था । कितु होना कुछ और था; मुसलमानों ने और उनके भित्र ब्रिटिश कमें- 
चारियों* ने इस बात पर जोर दिया कि पृथक्‌ साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा 
ही मुस्लिम हितों की उचित रूप से रक्षा की जा सकेगी और संयुक्त निर्वाचन 
मंडल की व्यवस्था से उन्हे ठीक ढंग का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा और अन्त में 
भारत मन्त्री को इन लोगों के आगे झुकना पड़ा । 

द्‌ 

यह बात बड़ी आइ्चयंपूर्ण प्रतीत होती है कि केवल दो वर्ष की एक शैशव- 
पूर्ण संस्था, लॉर्ड मॉर्ल जैसे आधुनिक, अत्यन्त दृढ़ और अनुभवी भारत मन्त्री 
को अपने रोब में ले आई; कितु हुआ यही | दिसम्बर १९०६ में विभिन्न प्रान्तों के 
मुसलमान ढाका में मुस्लिम शिक्षण सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए थे और उन्हीं 
लोगों ने वहीं पर अखिल भारतीय म॒स्लिम' लीग की स्थापना कीं थी । दिसम्बर 
१९०७ में करांची में उसका संविधान बनाया गया था कितु उसका अनुसमर्थन 
मार्च १९०८ में लखनऊ में हुआ। इस प्रकार मुस्लिम लीग का पहला नियमानुसार 
अधिवेशन दिसम्बर १९०८ में अमृतसर में हुआ। सर सैयद अली इमाम इस 
अधिवेशन के सभापति थे । संविधान के अनुसार छीग में एक' स्थायी अध्यक्ष 
का पद था। सन्‌ १९१३ तक हिज़ हाइनेस आग्ा खां अध्यक्ष पद॑ प्र रहे कितु 


१2, शजपांदरीला-]९९: सावीका (णाइईापाणाओं 00८एण7०७8, ५४०. 
(, 0428० 3३70 
मि. रेमज़ मंकडोनेल्ड के अनुसार भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता की 
मांग और उसके प्रवेश का दायित्व अंग्रेज़ अधिकारियों पर .था। इस सम्बन्ध 
में देखिये-- रिव्यागा54ए +(३8८९१०7४ा१ : फल 5ए०टट्यांपरएु ० 
गाता, 0986 776 
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उस वर्ष लोग की नीति में मौलिक परिवर्तन हो जाने के कारण त्यागपत्र देकर 
अलग हो गये । 

कांग्रेस की भांति अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की भी विभिन्न प्रान्तों में 
और साथ ही लन्दन म॑ शाखाए बनाई गई । लन्दन शाखा के अध्यक्ष थे सर सैयद 
अमीर अली । संविधान में लीग के उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया गया:--- 

“(१) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति की भावनाओं 

को बढ़ाना और सरकार के उद्देश्य तथा उस की नीति के सम्बन्ध में यदि कोई भ्रम- 

पूर्ण धारणा हो तो उसे दूर करना; (२) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक 
एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं 
को सरकार के समक्ष मृदु भाषा में प्रस्तुत करना; (३) पहले दोनों उद्देश्यों को 
बिना किसी प्रकार की क्षति पहुंचाये मुमठमानों और भारत की अन्य जातियों में 
मित्रता की भावनाओं का प्रसार करना ।" 

इस प्रकार लीग एक राजभकत संस्था थी जिसका संगठन सरकार के समक्ष 
मुसलमानों की विशेष मांगें प्रस्तुत करने के लिए किया गया था । पहले दो वर्षों 

(१९०६ और १९०७) में लीग की केन्द्रीय समिति और प्रान्तीय शाखाओं ने 

अपने प्रस्तावों में केवल एक राग अछापा था और वह यह था कि मुसलमानों के 

हित में सरकारी उपहारों--नौकरियों और पदों--के प्रचुर वितरण का अनुग्रह 
किया जावे ।* परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया, लीग का दृष्टिकोण अधिकाधिक 
स्वतन्त्र होता गया और वह मांगें प्री न की जाने की दशा में अभक्ति के लिए धमकी 
भी देने लगी | सन्‌ १९०८ में सर सेयद अली इमाम ने सभापति के पद से अपने 
भाषण में शिक्षित मुसलमानों की ओर से कहा, “मात॒भूमि के लिये हमारा प्रेम 
और आदर किसी से कम नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि व्यावहारिक राजनीति 
के महच्त्वपर्ण प्रश्नों पर कांग्रेस और लीग में कोई भेद नही है ।* अन्तर मुख्यतः: उद्देश्य 

१. ववेप्रशाला रिटएा९७, 0])7] 70009, ))922८8 346-347- 

२. स्राावप्रशाशा ॥२८ए०८७, 3]070] 7909. 092० 350. 

३. उन्होंने १४ बातों की सूची दी:---( १) न्यायपालिका और कार्यकारिणी का 
प्‌ृथक्‍्करण; (२) अपमानजनक औउनिवेशिक अध्यादेशो का खंडन; (३) 
प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार; (४) सावंजनिक नौकरियों के उच्च पदों 
पर अधिकाधिक भारतीयों की नियुक्ति; (५) संमाज॑न की व्यवस्था * * ; 
(६) स्थानीय स्वशासन में सरकारी हस्तक्षेप की नीति का परित्याग; 
(७) सेन्य व्यय में उचित कमी; (८) भारत की सामरिक जातियों के लिए 
स्वयं सेवकों की भांति लड़ने के अधिकार की मान्यता; (९) भारतीयों की 
सेनिक अफसरों के पदों पर नियुक्ति; (१०) होम चार्जेज का समुचित 
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और पद्धति में था। कांग्रेस औपनिवेशिक ढंग पर स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी 
लीग प्रशासनीय सुधारों की मांग से संतुष्ट थी और वह चाहती थी कि एक उदार 
व्यवस्था में शिक्षित भारतीयों की स्वाभाविक आकांक्षाएं में पूर्ण हों ।* इस सम्बन्ध 
में सर अली इमाम ने कहा:--- क्या इस स्वशासन के आदहों ने लोगों को उत्तेजित 
नही कर दिया हैं ? उसके कारण लोगों में अधेयं आ गया है। संतुलन के अभाव में 
उग्रता आ गई है और इस उम्रता ने अराजकता, बम, गुप्त समितियों और हत्याओं 
को जन्म दिया हैं ।* अत: लीग ने अपने लिए एक नम्प्र आदर्श निश्चित किया 
और श्ान्तिपूर्ण उपायों को अपनाया। * 


कितु साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उसने बड़ी कठोर नीति 
अपनाई और मांगें पूरी न की जाने की दशा में राजभक्ति और समर्थन की नीति 
छोड़ देने की धमकी दी । लीग ने संयुक्त निर्वाचन मंडल की योजना का विरोध 
किया और विशद्ध रूप से साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व के लिए” ज्ञोर 
दिया । “साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए इंग्लेड और भारत में मंच 
और पत्रों को सहायता से एक बड़े आन्दोलन का . .... . संगठन किया गया। 
इंग्लेड में मि. अमीर अली और मेजर संयद हसन बिलग्रामो ने लॉडं मॉल को अपने 
पक्ष म॑ लाने के उदेश्य से लन्दन टाम्इस में पत्र लिखे। लेकिन जब इन पत्रों का 
कोई प्रभाव नही हुआ तो एक शिष्टमंडल का संगठन किया गया और उसने भारत 
मन्त्री से भेंट की। लॉर्ड मॉल का उत्तर कूट नीति पूर्ण था और उस से कोई बात 
निश्चित नहीं होती थी। लॉड मॉल के अस्पष्ट आश्वासन से सतुष्ट न होने के कारण 
अखिल भारतोय म्‌स्लिम लीग फिर लॉर्ड मिटो के पास पहुची । १ और उसके 
समक्ष वही निवेदन किया जो हरन्दन में लॉर्ड मॉल के सामने किया जा चुका था। 
इस भेंट में लीग को सफलता प्राप्त हुई। भारत सरकार ने मुस्लिम मांगों का 
समर्थन किया; भारत मन्त्री झुक गए और उन्होंने मुसलमानों के लिए प्‌ थक्‌ 
निर्वाचन क्षेत्रों की योजना को स्वीकार कर लिया । 





विभाजन; (११) मालगृज़्ारी की सीमा ; (१२) ग्राम समितियों की 
स्थापना; (१३) भारतीय शिल्प और घंधों का संरक्षण और उनका 
प्रोत्साहन; (१४) शासकों और शासितों के बीच समान व्यवहार । 
विधावप्रशाआ रिट्शटए हएपोी! 7909 728०४ 350-357 से 
अनवादित । 

१. उपर्युक्त पत्र, पृष्ठ ३५१. 

२. उपर्यकत पत्र, पृष्ठ ३५४. 

३. उपर्युक्त पत्र, पृष्ठ ३५६. 
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हि 


एक ओर तो मुसलमानों की नई साम्प्रदायिक संस्था पृथक निर्वाचन क्षोत्रों 
की मांग पर ज़ोर दे रही थी और दूसरी ओर देश के राष्ट्रवादी--हिन्दू अर 
मुसलमान--नतेता तथा समाचार-पत्र उसका प्रबल विरोध कर रहे थे। लाला 
लाजपतराय और श्री सी. वाई. चिन्तामणि" दोनों ने बड़ी योग्यता के साथ राष्ट्र- 
वादी पक्ष को प्रस्तुत किया और मुस्लिम मांगों के अनौचित्य और उनकी कुटिलता 
पर प्रकाश डाला। उन्होंने पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धान्त को 
स्वीकार करने और साथ ही अल्परमंख्यकों को उनकी संख्या-शक्ति से अधिक प्रति- 
निधित्व देने के दुष्परिणामों को बताया। कुछ देशभकत्र मुसलमानों ने भी इन लोगों 
का समर्थन किया । सन्‌ १९०८ में नवाब सादिक अली खां, बेरिस्टर ने लऊवनऊ 
में कहा : इस योजना में वर्ग और धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व का धिद्वान्त 
अत्यन्त कुटिलतापूर्ण है। मुसलमानों को यह सिखाना ठीक नहीं हैँ कि उतके और 
हिन्दुओं के राजनीतिक हित भिन्न हे ।..... ..मेरी अपनी सम्मति यह है कि स्वयं 
मुसलमानों के दृष्टिकोण से भी यह सिद्धान्त कुटिलतापूर्ण हे ।/* उसी अवसर पर 
एक दूसरे मुसलमान ने स्पष्ट शब्दों में कहा: “भारत में एक राष्ट्र बनाने के 
प्रयत्न को निष्फल करने के उद्देष्य से यह कहा जाता है कि मुसलमानों के ठिए पृथक 
निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिएं। इस व्यवस्था से पारस्परिक विच्छेद को प्रोत्साहन 
मिलेगा दूसरी ओर सप्रकत क्षेत्र से निर्वाचित होने की दशा में 
पारस्परिक सम्पर्क घनिष्टतर होगा ।१ सन्‌ १०११ में मि. रैमज्े 
मेकडोतलड ने अपनी पुस्तक में लिखा :-- मुस्लिम समाज के कुछ 
दूरदर्शी सदस्य अब इस बात को अनृभव करने लछगे हें कि उनसे 
ग़लती हो गई है । उनमें से कुछ लोगों ने बड़े तीवेपन के साथ मुझे यह बताया कि 
किस प्रकार उनके कुछ नेताओं ने आगल-भारतीय अधिकारियों द्वारा रचे हुए 
अभिनय में सहयोग प्रदान करने की स्वीकृति दे दी थी ; अन्य कुछ लोग इस 
मत के है कि जो कुछ हुआ वह ठीक है लेकिन धीरे-धीरे उन्हें भी यह बोच हो रहा 
हैं कि आगे खतरा है और वे यह अनुभव कर रहे हें कि उन्होंने इतनी लम्बी 
चौड़ी मांगें न की होतीं तो ज़्यादा अच्छा होता ।४ 

मुसलमानों में चाहे जो मतभेद हो कि लोग की तीति बुद्धिम तायू गे थी अथवा 





१. वागवेपदाशा रिट्श९ए, 3] 7909, 222० 5३०० ४०0 3306. 
२. उपर्थुक्त मासिक पत्र, पृष्ठ ३२३. 

३. उपयुक्त मासिक पत्र, पृष्ठ ३२४. 

४. ००१०7०]0: 6 डिजबधटांएरए 0 ॥तव9, 088० 720- 
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नही किन्तु इस बात से सभी भारतीय सहमत थे कि लोगों को एक होने से" रोकने 
के लिये ब्रिटिश कमंचारीतन्त्र ने बड़ी चालाकी की चाल चली थी और इस 
प्रकार सुधारों को उनकी बहुत बड़ी उपयोगिता से वंचित कर दिया था । अप्रैल 
१९०९ के हिन्दूस्तान रिव्यू में एक भारतीय मसलमान ने लिखा हैं :--“ मेरे 
जाति-भाइयों का भारत में एक असंधेय अल्स्टर बनाने का प्रयत्न इलध्य नही है ।' 
उसी लेखक ने इस संबंध में यह सच्ची भविष्यवाणी की :-- इस प्रयत्न से यूनान 
की पौराणिक गाथाओं के पेडोरा का दूर्भाग्य पिटारा खुल जावेगा और भारत 
को एक अत्यन्त जटिल और गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा ।) 





१. मि. मंकडोनल्ड लिखते हे :--- यह कहना कठिन है कि अंग्रेज अधिकारियों ने 
इस नीति को जान बूझ कर, फूट डाल कर राज्य करने के कुटिल उद्देश्य से 
अपनाया अथवा भारत को ठीक न समझने के कारण और अपने कामों के फल 
का अनुमान न कर सकने की दशा में यह उनकी एक भयंकर भूल थी । 
लॉर्ड मिटो के व्याख्यानों, उत्तर में लॉर्ड मॉल के व्याख्यानों और परस्पर- 
विरोधी राजपत्रों के तथ्यों पर अभी प्रकाश पड़ना बाकी हैं ।-%८ 
2ए७०रटागाए ०0 गप्रता9, 022० 706. 

२. सरगवेपडओआ रि०ए८ए, 4[07 7009, [2०8९८ 357- 


सोलह॒वां अध्याय 


मालें-मिण्टो, सुधार 


४ 

भारत के नरम दली नंताओ ने मॉल मिण्टों सुधारों का सोत्साह स्वागत किया 
लेकिन १९०९ के भारतीय परिषद्‌ एक्ट के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा निर्मित 
विनियमों की दिसम्बर, १००० के कांग्रेस अधिवेशन में तीव्र आलोचना की गईं। 
इन विनियमों को १५ नवम्बर १००० के सुधार सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव में रूप 
दिया गया था। उन पर अपना मत प्रकट करते हुए सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा, 
“इन नियमों और विनियमों ने सुधारों की योजना को वस्तुतः निरर्थंक कर दिया 
है ।* अस्तु, सुधारों--एक्ट और विनियमों--के गुणों और दोषों का विवेचन 
करने से पहले, स्वयं सुधारों की रूपरेखा का परीक्षण करना उपयुक्त होगा । 

श्र 

लॉर्ड मॉल और मिण्टों के नामों से सम्बन्धित पहला महत्त्वपूर्ण सुधार यह था 
कि भारत मंत्री और वाइसराय, दोनों की परिषदों में भारतवासियों को नियुक्त 
करने की व्यवस्था की गई थी । 

वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद म॑ किसी भारतीय को नियक्‍त करने के 
प्रशन पर मार्ते १९०६ में छॉई मिण्टो ने अपनी परिषद्‌ के कुछ सदस्यों के साथ 
सबसे पहली बार विचार किया था । वाइसराय ने सुधारों से सम्बन्धित. . . .कमेटी 
से भी इस प्रइन पर विचार करने के लिए कहा । कमेटी के आधे सदस्य पक्ष में और 
आधे सदस्य विपक्ष में थे। लेकिन परिषर म॑ इस प्रस्ताव का प्रबल विरोध हुआ *- 
केवल एक सदस्य ने उसके पक्ष में अपना मत दिया । किन्तु इतने पर भी वाइसराय 
अपने मत पर दृढ् रहे क्योकि उनकी सम्मति में विपक्षियों के विरोध का आधार 
अत्यन्त संकीर्ण था । इन लोगो के अनुसार असाधारण उत्त रदायित्व के पद पर 
किसी देशी आदमी का विश्वास करना अत्यन्त जोखिमपूर्ण था.।* इसके अति- 
रिक्त लॉड मिटो ने सरकारी विरोध को विज्वेष महत्त्व नहीं दिया लेकिन दूसरी 


ऋ 


ओर परिषद्‌ में भारतीय सदस्य को निथक्ति न होने की दशा में उन्हें “ देशी 





१. 5, उिल्‍8छ७॥ग : विठण वतांत रैंफठपशा। 0 मिटलतता, 
7386 495. 

२. लॉ किचनर और सर डेंजिल इबटसन ने प्रबल विरोध किया था । 

३. ऊिपटा०) : 4.,0व 0, 72%2886 253. 
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आन्दोलन” का डर था। इस सम्बन्ध में भारत मंत्री और इंग्लेण्ड के अन्य राजमंत्री 
भारत परिषद्‌ तथा वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्यों और डॉडं 
रिपन तथा डॉड एल्गिन ज॑ से व्यक्तियों की सम्मतियो की उपेक्षा करने को तैयार 
नही थे।” लॉड मॉल ने लॉड मिन्‍्टो को लिखा : “भारतीय सदस्य के सम्बन्ध 
में मुख्य विचारणीय बात हूँ आपकी और मेरी परिषद्‌ के सदस्यों का दृष्टि- 
कोण; * और दूसरी बात हैं आंग्ल भारतीय कोप और भय के उफान की 
जोखिम ।* लेकिन जुलाई १९०७ में ठॉर्ड मॉल ने इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण 
पग बढ़ाने का निश्वय किया और अपनी परिषद्‌ में एक या दो भारतीयों को 
नियुक्त करने का अपना उद्देश्य प्रकट किया। इसी विचार से अगस्त १९०७ में 
एक एक्ट द्वारा भारत परिषद्‌ के संविधान में संशोधन किया गया और उसी मास 
में भारत परिषर्‌ के लिए दो भारतीय सदस्य निय्रक्त कर दिये गए। ये सदस्य थे 
मि० एम० के० गुप्त और सेयद हुसेन बिलग्रामी। मि० गुप्त सिविल सर्विस के 
सदस्य थे और मि० बिलग्रामी एक योग्य, चाठाक और राजभकक्‍त व्यक्ति थे । 
१ अक्टूबर १९०६ को वाइसरॉय के समक्ष मस्लिम दिष्ट मंडल ने जो 
निवेदनपत्र प्रस्तुत किया था, मि० बिलग्रामी उसके लेखक थे और नियुक्ति के 
समथ वे हृदराबाद के निज्ञाम के प्रमुब परामशंदाता थे । 

लॉ मॉल ने अपनी परिषद में दो भारतीयों की नियुक्ति को विशेष महत्त्व 
दिया । वाइसरॉय की कार्यकारिणी के छिए भारतीय सदस्य नियुक्त करना इसी 
दिशा में अगला कदम था और अब केबल समय का प्रश्न था ।४ अस्तु, २४ माचे 





१. लॉड रिपन और लछॉर्ड एल्गिन का विरोध इस आधार पर था कि भारतं.य 
सदस्य से सेनिक और विदेशों भेद गप्त न रह सकेंगे । 

२. भारत परिपद ने एक्रमत से इस प्रस्ताव का विरोध किया था। 

३. (७॥१९ए४ : रि९०८८॥९८टाठ75$, ४० 4, 9920 272. 

८. लॉर्ड मॉल ने अपनी परिषद में दो भारतीयों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में 
१८ जुछाई १९०७ को लॉट मिटो को एक पत्र में बताया कि वाइसरॉय की 
परिषद में भारतीय सदस्य नियुक्त करने की दिशा में यह पहला कदम था। 
देखिये ,(०070ए : २२८८०।॥८८४०॥४5$, ४०. 4, 288०0 220. 

भारतीय दृष्टिकोण को हिन्दुस्तान रिव्यू (सितम्बर १९०७) में इस 
प्रकार व्यक्त किया गया:--भारतीय जनमत और भावनाअ को संतुष्ट 
करने के लिए एक देखावा किया गया हैं । दाहिने हाथ से जो दिया गया हूँ 
उसे बायें हाथ से ले लिया गया हूँ । वेस्टमिस्टर के आंग्ल-भारतीय मंदिर में 
उन लोगों का प्रवेश नहीं है जो भारत सरकार की हां में हां नहीं मिला 


मॉल-मिण्टो सुधार २३३ 


१९०९ को बंगाल के तत्कालीन महाधिवकक्‍ता मि० एस० पी० सिन्हा की भारत 
सरकार का विधि सदस्य नियुक्त किया गया | मि० सिन्हा बाद में सर सत्येन्द्र और 
अन्त में लॉर्ड सिन्हा के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
यह समझना ग़लत होगा कि इस निय्रकति का विरोध नहीं हुआ। जब 
१७ दि० १९०८ को लॉ मॉर्ल ने लॉ्ड भवन में, वाइसरॉय की कार्यकारिणी के 
लिए स्थान रिक्त होने पर, किसो भारतीय को नियुक्तित करने के लिए अपना 
उदेश्य पहली बार प्रकट किया तो उसका प्रबल विरोध किया ग्या । इस पर 
ल्ॉर्ड मॉल ने वाइसरॉय को लिखा “--'यह सौभाग्य की बात हैं कि आपकी 
कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य नियुक्त करने के लिए मुझे पालियामेण्ट की 
स्वीकृति प्राप्त करत की वेधानिक आवश्यकता नहीं हैं; में इस बात को अच्छी 
तरह जानता ह कि लॉड भवन से स्वीकृति नही सिल सकती ।” 
वाइसराँय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का विरोध 
केवल आंग्ल-भारतीयों, अधिकारियों और भारत मन्त्री तथा वाइसरॉय की 
परिपदों के सदस्यों ने ही नही किया वरन्‌ भारतीय मुसलमानों ने भी किया। उन्हें 
इस बात का डर था कि यदि केवल एक भारतीय की नियुक्ति की गई तो वह 
व्यक्ति अवद्य ही हिंदू होगा | एक मुस्लिम शिप्टमंडल ने भारत मन्‍्त्री से भेंट की 
और दा भारतीयों की नियुक्ति के लिए माँग की ताकि उनमें से एक मुसलमान 
अवश्य हा । लॉ मॉर्ले के मतानुसार यह प्रस्ताव अव्यवहार्य था--क्योकि उस 
दशा मे अंग्रेजों का अनुपात आपत्तिजनक रूप से घट जाने का भय था-- और 
यह एक अत्यन्त गम्भीर परिवर्तेन था । १ 


सन्‌ १९०९ के भारतीय परिषद्‌ एक्ट का दूसरा महत्त्वपूर्ण सुधार, भारत की 


विभिन्न विधान परिपषदों से सम्बन्धित था । 
इस सम्बन्ध में एक्ट ने पहली ढात तो यह की कि उसने प्रत्येक विधान परिषद्‌ 





सकते | इस समिति के लिए दत्त और गोखले की तो बात ही क्या, मेहता 
यहां तक कि अमीर अली भी. उपयुक्त सदस्य नहीं हो सकत। जिन दो 
व्यक्तियों का नियूक्त किया गया उनसे किसी प्रकार की क्षति की आशका 
नहीं हे! 'तथापि एक विशेष विधेयक स्वीकार किया गया हें** * फरिपद्‌ 
की सम्या बढ़ाई गई हें ताकि किसी अंग्रेज को भारतीय के लिए 
अयना स्थान न छोड़ना पड़े । 

१, ०]९८४ : 7२९८९०॥८८ा०४$, ४०. 4, [9०2८ 203 


२. रतन 59९९९४८४ 0 ]णा7 +ै07९9, [09826 265. 
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की संख्या-शक्ति को बढ़ा दिया । एक्ट के विनियमों ने उनकी संख्या इस प्रकार 
निश्चित की:--सम्राज्ञीय विधान परिषद्‌, ६९; बंगाल विधान परिषद्‌, ५२; 
मद्रास, बम्बई ओर यू. पी.--प्रत्येक की विधान परिषद्‌, ४७; पूर्वी बंगाल तथा 
आसाम्र की विधान परिषद, ४१; पंजाब विधान परिषद्‌, २५; बर्मा विधान 
परिषद्‌ १६।) सन्‌ १०९११ में जब बंग भंग रह किया गया तो बंगाल के 
अतिरिक्त दो अन्य प्रान्त बनाए गए । इस परिवर्तन के बाद इन प्रान्तों की विधान 
परिषदों की संख्या इस प्रकार थीः--बंगाल, ५२; बिहार तथा उडीसा, ४४; और 
आसाम, २५। इसके अतिरिक्त सरकार के अध्यक्ष को प्रान्तीय विधान परिषद्‌ के 
लिए विज्विष्ट विधान कार्य में परामर्श देने के उदेष्य से एक या दो विशेषज्ञों 
का नाम निर्देशन करने क। अधिकार दिया गया । 

प्रत्येक विधान परिषद में तीन प्रकार के-- ( १) सरकारी; (२) निर्वाचित ; 
और (३) नाम निर्देशित गेरसरकारी--सदस्य थे । उनकी तुलनात्मक संख्या 
निम्न तालिका में व्यक्त की गई है। संख्याएँ सन्‌ १९१२ के आधार पर है और 
उनमें सरकार के अध्यक्ष अथवा विश्वपज्ञों की गणना नहीं की गई है। 


नाम निरदंशित की | कुल 
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१. सन्‌ १९०५ में जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसे सन्‌ १९११ में 
रह कर दिया गया और प्रान्तीय सीमाओं को फिर से निश्चित किया गया 
ओर तीन प्रान्त बनाए गए--(१) बंगाल; (२) आसाम; और 
(३) बिहार तथा उड़ीसा । 

२. सन्‌ १९००९ से पहले परिषदों की संख्या इस प्रकार थी:--सम्राज्ञीय 
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सम्राज्ञीय विधान परिषद्‌ के सम्बन्ध में भारत सरकार का मौलिक प्रस्ताव 
यह था कि उसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बराबर रखी जाय; 
ऐसी दशा में वाइसरॉय अपनी वोट से पछड़ा झुका सकता था। कितु भारत मन्त्री 
ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने केन्द्र में सरकारी बहुमत 
बनाए रखना आवश्यक समझा । हाँ, प्रान्तीय विधान परिषदों के सम्बन्ध में 
लॉड मॉल ने भारत सरकार को सरकारी बहुमत का विचार छोड़ देने की सलाह 
अवश्य दी। लेकिन इसके दो कारण थे । पहली बात तो यह थी कि इन परिषदों के 
अधिकार बहुत सीमित थे और दूसरी बात यह थी कि प्रान्तों के सरकारी अध्यक्षों 
को इन परिषदों द्वारा स्वीकार किए हुए विधेयकों को निषिद्ध कर देने का अधिकार 
मिला हुआ था। तथापि निर्वाचित सदस्यों को केवल बंगाल में ही बहुमत 
प्राप्त हुआ। 


विनियमों में, नामनिर्देशित (ग़ेर सरकारी) सदस्यों के सम्बन्ध में कोई 
विशेष अहेता निश्चित नही की गई । कुछ ऐसे हित थे जिन्हें निर्वाचन द्वारा 
प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो सकता था अथवा जिन्हें अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त 
होता था। नाम निर्देशन का उद्देश्य ऐसे हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था । 
इसी दृष्टि से सम्राज्ञीय विधान परिषद्‌ के लिए यह निश्चित किया गया कि नाम- 
निर्देशित सदस्यों में एक व्यक्ति भारतीय व्यावसायिक समदाय का थअ्रतिनिधि 
होना चाहिए, एक पंजाब का मुसलमान होना चाहिए और एक पजाब का 
ज़मीदार होना चाहिए । सरकारी व्यक्तियों में कुछ लोग परददेन सदस्य होने थे और 
अन्य सदस्य सरकार के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने थे । पदेन सदस्यों 
में सरकार के अध्यक्ष और कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्यों की गणना थी। 
किन्तु निर्वाचित सदस्यों के संबंध में बहुत से नियमों को बड़े परिश्रम के साथ 
बनाया गया--उन पर पृथक रूप से विचार करना उपयुक्त होगा । 
रद 
विनियमों ने प्रत्येक विधान परिषद्‌ के सदस्यो की सख्या को निश्चित कर 
दिया था और यह संख्या बर्मा में १ से लेकर बंगाल में २६ तक थी--जो बाद में 
बढ़ाकर २८ कर दी गई ।* इन सदस्यों का प्रादेशिक क्षेत्रों से तो बहुत सीमित रूप 
में निर्वाचन होता था। भारत सरकार के अनुसार भारत की परिस्थितियाँ पश्चिमी 
देशों की परिस्थितियों से भिन्न थी और इस कारण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 





विधान परिषद्‌, २५; मद्रास, २४; बम्बई, २४; बंगाल, २१; यू० पी०, 
१६; पूर्वी बंगाल तथा आसाम, १६; पंजाब, १०; और बर्मा, १०। 


१, अन्य आंकड़ों के लिए इसी अध्याय का तीसरा खंड देखिए । 
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विभिन्न जातियों, समुदायों और वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता था। 
सरकार ने अपनी धारणाओं को सिद्ध करने के लिए पिछले चुनावों के आंकड़े 
उद्धृत किए; सन्‌ १८९३ से सम्राज्ञोय परिषद्‌ के गे रसरकारी निर्वाचित सदस्यों में 
से ४५ प्रतिशत, वृत्तिमत्‌ मध्यमवर्ग के लोग थे, जमोंदारों को २७ प्रतिशत स्थान 
मिले थे, और मुसलमानों को केवल १२ प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए थे--और काफी 
बड़े भारतीय व्यापारी समुदाय को जिसका महरुव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, 
किसी प्रकार का भो प्रतिनिधित्व प्राप्त नहों हुआ था।”* इसी प्रकार सन्‌ १८९३ 
से प्रान्तीय परिषदों में कुल ३३८ गरसरकारी सदस्य निर्वाचित हुए थे और “इनमें 
से १२३ (अर्थात्‌ ३६ प्रतिशत) सदस्य वकोल थे और केवल ७७ (अर्थात्‌ २२ 
प्रतिशत) जमोदार थे ।* ससार के विभिन्न भागों के प्रतिनिधि भवनों की रचना 
से परिचित लोगों को इन आकडो में कोई अस्ताधारण बात प्रतीत नही होगी । 
कलकतते के स्टेटसमेन ने इत प्रतिनिधि भवनो के सबध मे उस समय यह लिखा:--- 
“इग्लेंड के हाउस आँव कॉमन्स, फ्रांस के चेम्बर आँव डेपुटीज़ और अमेरिका के 
हाउस आँव रिप्रेजेंटटिव्स में वकीलों का बहुमत हूँ । और ऐसा होना स्वाभाविक 
भी हैँ “क्योकि विधान कार्य में विज्ञ आलोचना की आवश्यकता होती हैँ और 
इस काम को अपने शिक्षण के कारण वकील लोग साधारण आदमियो की अपेक्षा 
अधिक कुशलता के साथ कर सकते हूं । महाराजा और बड़े जमोंदार समझदारी से 
ब्रात कर सकते ह लेकिन उनमे यह मेथा शक्ति नहो होती जिसके द्वारा वकोल 
अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त कर लेते है । अत: परिषदों में ज़मीदारियों की संख्या 
बढ़ाने के प्रयत्त से सरकार एसे लोगों की प्रतिनिधि शक्ति बढाना चाहती है 
जो विधान कार्य के लिए अतुययुक्त है । इस प्रकार सरकार उस वर्ग का परित्याग 
भी कर रहो है जिसने सभी जगह अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया हैँ । जो लोग 
विज्ञ आलोचना के लिए नियुण है उन का स्थान हे से लोगों को दिया जा रहा हैं जो 
आलोचना कर हो नही सकते । ३ साथ ही इस बात को ध्यान में रखना चाहिए 
कि “वकील और अध्यापक वस्तुतः अपनी व्‌ त्ति के हितों के प्रतिनिधि की हेसियत से 
परिषदों में नहों बैठते वरन्‌ वे अपनी शिक्षा, तीक्षण बुद्धि और ब,क्‌ शक्ति के कारण 
क्रपकवर्ग का प्रतितिवित्व प्राप्त कर लेते है । इस प्रकार उच्त दृष्टिकोण के अनुसार 
उफक़ाताामा फक पतला]: ९: शितीवा. (ताष़ांगपांगरवोी 90०८प्रगाएाएड. 
४० 4. [022० 285, 
०. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २६१. 
२. विधतपडांबय रिट्सल्ए, $5९एालाफएंट' 7906, 9088८ 270-- 
दूसरा उद्धरण लन्दन के 'नेशन' से लिया गया हैं। और उक्त मासिक 
पत्र के पृष्ठ १७६ पर उद्धुत किया गया है । 
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भारत और पश्चिमी देशों म॑ं कोई अन्तर नहीं था। इसके अतिरिक्त किसी और 
दृष्टि से भो भारत और पश्चिमो देशों में और कोई ऐसा मौलिक अन्तर भी नही 
था जिसका तत्कालीन राजनीतिक प्रतिनिधित्व को समस्या पर प्रभाव हो । स्वय 
पश्चिमो देशों में भूमि और अन्य कुछ हितों को बहुबा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त 
होता हैं; ओर धार्मिक अल्पसंख्यकों--जंसे यह दियों और प्रोटे स्टेण्ट देशों में रोमन 
कंथोलिक मवावलरूम्बियों--को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता हूं। और उन्हे 
कभो-कभी तो किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त नही होता । और इन में से 
किसो भो देश ने कभो भी वर्ग और सम्प्रदाय के आधार पर पृथक्‌ निर्वाचन 
क्षेत्रों को पद्धति को नहो अपनाया। कितु भारत सरकार के निर्णयानुसार भारत की 
विशेष परित्वितियों के लिए वर्ग और सम्प्रदाय के आधार पर विशेष निर्वाचन 
क्षेत्रों को आवश्यकता थो। 


सन १९०९ के एक्ट सम्जंधी विनियमों में तीन प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र बनाए 
थे :--- ( १) साधारण निर्वाचन क्षेत्र--इन में प्रान्तीय विधान परिषदों के अथवा 
नगरपालिका ओर ज़िला म इलों के ग॑ रसरकारी सदस्यों की गणना थी; (२) वर्गं 
निर्वाचन क्षेत्र --इन में (अ) ज़मोंदारों के निवाचन क्षेत्रों का तथा (ब) मुस्लिम 
निर्वाचन तेत्रों को गणना थो, और (३) विशेष निर्वाचन क्षेत्र-- इन में नगर- 
पालिका कार्योरेशनों, विश्वविद्यालयों, वाणिज्य मंडलों तथा बन्दरगाह मंडलों 
की और रोपक तथा व्यापारिक हितों की गणना थी । 

सम्राज्ञीय विधात परिप्रद के २७ निर्वाचित सदस्प्रों का चुनाव इस प्रकार 
होता था:-- (१) साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से १३ सदस्य (बंगाल, बम्बई मद्रास 
और य्‌. पी.--इन में से प्रत्येक प्रान्त से दो सदस्य, और पंजाब, बिहार तथा 
उड़ीसा, आसाम, बर्मा और मध्य प्रान्त--इन में से प्रत्येक प्रान्त से एक सदस्य, 
ये प्रतिनिधि प्रततोय विधान परिष रों के गरसरकारी सदस्यों द्वारा चुने जाने थे )* ; 
(२) जमोंदारों के निर्वाचन क्षेत्रों से ६ सदस्य (बंगाल, बम्बई, मद्रास, यू. पी., 
बिहार तथा उड़ोसा, और मध्य प्रान्त--इन में से प्रत्येक प्रान्त से एक 
सदस्य) *; (३) पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से ६ सदस्य (बंगाल से दो३* और 





१. मध्य प्रान्त की विधान परिषद्‌ १९१४ में बनी; उस से पहले नगरपालिका 
और ज़िला बोर्डो के ५० प्रतिनिधियों के निर्वाचन मंडल द्वारा सदस्य का 
चुनाव किया जाता था । 

२. पंजाब के जमोंदारों में से एक व्यक्ति को नाम निर्देशन द्वारा वाइसराय 
नियुक्त करता था । 


३. इनमे से एक सदस्य को विशेष मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से चना जाता था; 
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मद्रास, अम्बई बिहार तथा उड़ीसा, और यू. पी., इन में से प्रत्येक प्रान्त में से 
एक सदस्य )१ (४) विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से दो सदस्य (एक बंगाल के वाणिज्य 
मडल का प्रतिनिधि और एक बम्बई के वाणिज्य मंडल का प्रतिनिधि ) ।* 
इसी प्रकार प्रान्तीय विधान परिषदों के सदस्य तीन प्रकार के (साधारण, 
वर्ग और विशेष) निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाते थे। उदाहरण के लिए बम्बई 
की विधान परिषद को लीजिये । उस में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या २१ थी 
और उनका च नाव इस प्रकार होता था:-- ( १) साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से आठ 
सदस्य--प्रान्‍्त के चार विभागों में से प्रत्येक से एक नगरपालिका मंडलों का 
प्रतिनिधि और एक जिला बोर्डों का प्रतिनिधि3; (२) जमोदारों के निर्वाचन 
क्षेत्रों सं तीन सदस्य--दक्षिण के सरदारों का एक प्रतिनिधि, गूजरात के 
सरदारों का एक प्रतिनिधि और सिध जागी रदारो का तथा ज़मीदारों का एक 
प्रतिनिधि , (३) मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से चार सदस्य--बम्बई नगर से एक, 
प्रान्त के दक्षिणी विभाग से एक, उत्तरी विभाग से एक और केन्द्रीय विभाग से 
एक; और (४) विदेष निर्वाचन क्षेत्रों से छ सदस्य--बम्बई कार्पोरेशन का 
एक प्रतिनिधि, बम्बई विश्व विद्यालय का एक प्रतिनिधि, बम्बई तथा 
अहमदाबाद के मिल मालिको के दो प्रतिनिधि और बम्बई तथा करांची के चंम्बर्स 
आँव कॉमर्स (वाणिज्य मंडल, तथा भारतीय व्यापारी वर्ग के दो प्रतिनिधि । 
विनियमों में (अ) निर्वाचन के अभ्यथियों और (ब) मतदाताओं के लिए 
अहंतायें भी निश्चित की गई थी । “एसे किसी व्यक्ति को निर्वाचन के लिए 
दूसरे सदस्य को यथाक्रम बंगाल के मुस्लिम ज़मींदारों और बंगाल के 
मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से चूना जाता था । 

१. पंजाब के लिए वाइसरॉय एक मृसलमान को नाम निर्देशित करता था । 

२. ये वाणिज्य मडल यूरोपीय थे, भारतीय वाणिज्य समुदाय के सदस्य का 
वाइसरॉय द्वारा नाम निर्देशन होता था । 

३. प्रत्येक नगरपालिका और ज़िटा बोर्ड के ग़ेरसरकारी सदस्य अपने क्षेत्र 
की जनसख्या के अनुसार प्रत्येक विभाग अथवा कमिश्नरी के दो निर्वाचन 
मंडलों के लिए अपने प्रतिनिधि भेजते थे । प्रत्येक निर्वाचन मंडल, प्रान्तीय 
परिषद्‌ के लिए एक सदस्य चुनता था। अन्य कुछ प्रान्तों में ज॑से बंगाल में 
प्रतिनिधियों का चुनाव नगर पालिका बोर्ड अथवा ज़िला बोर्ड की आमदनी 
के अनुसार होता था । बम्बई में हर नगरपालिका बोर्ड को प्रति १०,००० 
आदमियों के लिए एक प्रतिनिधि और हर ज़िला बोडं को प्रति १ राख 
आदमियों के लिए एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। विभागीय 
निर्वाचन मंडल इन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा निभित होता था । 
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छ् 


अभ्यर्थी होने का अधिकार प्राप्त नही होगा........जो (१) ब्रिटिश प्रजाजन नही 
है, अथवा (२) सरकारी अधिकारी हूँ, अथवा (३) स्त्री हे, अथवा (४) विकृत 
मस्तिष्क है, अथवा (५) २१ वर्ष से कम आयू का है, अथवा (६) दिवालिया 
हैं, अथवा (७) सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया है, अथवा (८) किसी 
दड न्यायालय द्वारा, छे महीने से अधिक कारावास अथवा देशनिर्वासन के उपयुक्‍त 
अपराध के फलस्वरूप, दंडित है, अथवा अपने सदव्यवहार के लिए जमानत से 
बंधा हुआ हैँ, अथवा (९) वकालत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया 
है, अथवा (१०) कुरूयाति और पूर्व चरित के कारण गवनंर-जनरल द्वारा 
सार्कजनिक हित की दृष्टि से निर्वाचन के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया 
हैं । १ इन में से पछली चार * अनहंताओं की परिषद्‌ गवरनर-जनरल के आदेश 
द्वारा दर किया जा सकता था। भारतवासियों ने इस विनियम की तीत्र 
आलोचना की क्योंकि उसके अनुसार पिछले (१९०५-१९०९) के आन्दोलन में 
भाग लेने वाले लोग परिपदों के चुनाव के लिए खड़े होने से वचित कर दिए गए 
थे। इन सामान्‍य अहंताओं के अतिरिक्त, वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के 
लिए विशेष अहंताए निश्चित की गई थी । 

इसी प्रकार मतदाताओं की अहंतायं निश्चित की गई थी । उनके अनुसार 
स्त्रियों, अल्पवयस्को और विक्कृत मस्तिष्क के व्यक्तियों को किसी भी निर्वाचन में 
वोट देने का अधिकार नही था । (अ) ज़मीदारो के निर्वाचन क्षेत्रो और (ब) 
मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पुथक्‌ रूप से अहंताये निश्चित की गई थीं। 

(अ) ज़मीदारों के निर्वाचन क्षेत्रों की अहंतायें सम्राज्ञीय तथा प्रान्तिय 
परिषदों के लिए, हिन्दुओं तथा मुसलमानों के लिए? ओर विभिन्न प्रान्तों के 
१. विनियम नं. ४--देखिये 'प्/॥॥८-]९८€ : वशातीद्या (+0$0प्रांणान 

4200प्रा॥८7/5, ४0]. 4, [79925 350- . 

२. सन्‌ १९१४ के बाद अनहंँता नं. (१) को भी स-परिषद गवनर-जनरल के 

आदेश से रह किया जा सकता है । 

३. उदाहरण के लिए पूर्वी बंगाल की अहंताओं को उद्धुत किया जाता हूँ। “मताधि- 
कार के लिए हिंदू ज़मींदार को ५००० ) रु. मालगुज़ारी देने का नियम है 
लेकिन मुस्लिम ज़मींदारों को केवल ७५० ) रु. मालगज़ारी देने पर मताधिकार 
प्राप्त हो जाता है । हिंदू ज़मीदार को १२५० रु. उपकर देने पर मताधिकार 
मिलता हूँ कितु म्‌ स्लिम ज़मींदार को केवल १८८ रु.उपकार देने की आव- 
इयकता हैं । अवेतनिक मजिस्ट्रेट अथवा आयकर देने वाले अथवा पेंशन पाने 
वाले मुसलमान को मताधिकार दिया गया हूँ कितु हिंढुओं के लिए ये अहंताएं 
अपर्याप्त हेँ। मूसलमानों के साथ यह पक्षपात एक ऐसे प्रान्त में है जहां वे 
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लिए विभिन्न थीं । सम्राज्ञीय परिषद्‌ के लिए वही बड़े ज़मींदार वोट दे सकते 
थे जिन की आय" एक निश्चित रकम से अधिक थी अथवा जो एक निद्चित रकम 
से अधिक मालगज़ारी देते थे* अथवा जिन्हें उच्च उपाधियां मिली हुई थीं? 
अथवा जिन्हें अवेतनिक यशस्कर पदर४ प्राप्त थे । इसी प्रकार प्रान्तीय परिषदों के 
लिए सम्राज्ञोय परिषदों की अपेक्षा कुछ नोची अहंताएं निश्चित की गई थीं। 
(ब) मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों की अहंतायें भी सम्राज्ञीय तथा प्रान्तीय परिषदों 
के लिए और विभिन्न प्रान्तो के लिए विभिन्न थी। उनमें से प्रत्येक का विवरण 
देना संभव नहीं किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता हूं कि प्रान्तीय परिषदों की 
अपेक्षा सम्राज्ञीय परिषद के लिए मतदाताओं की संख्या कम थी और उन मतद.ताओं 
की सूची म॑ उन लोगों को गणना थी जो निश्चित रकम से अधिक मालगज़ारो 
देते थे अयवा प्रान्तोय परिषदों के सदस्य थे अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों के 
सभ्य थे अथवा निश्चित अवधि से पहले के स्नातक थे अथवा सरकारी पेंशन 
पाते थे । 
वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए, अन्य अभ्यर्थियों की भांति, उपर्युक्त 
सामान्य अहंताओं के अतिरिक्त, उनके वर्ग विशेष की अहंतायें भी आवश्यक थी। 
इस विवरण को समाप्त करने से पहले कुछ अन्य बातों की ओर ध्यान दिलाना 
भी उपप्रुक्त होगा। स्वीकृत व्यवस्था में पहली बात तो यह थी कि परिषदों 
के सभी सदस्यों को अपना स्थान अंगोकार करने से पहले सम्राट के प्रति 
निष्ठा की शयथ ग्रहन करनो पड़ती थी; दूसरी बात यह थी कि सदस्यों का कार्यकाल 
साधारणतया तोन वर्ष के लिए निश्चित था; तीसरी बात यह थी कि १९०९ के 
विनियमों में, भारत सरकार ने अपनी २४ अगस्त १९०७ को जाति और धमं के 
आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की प्रस्तावित योजना को रूप नहीं दिया था; और 
अन्तिम बात यह थी कि १९०९ के एक्ट को व्यवहार में लाने के लिए जो विनियम 
बनाए गए थे वे लॉर्ड मिटो के शब्दों में, "अत्यन्त जटिल और भ्रमयूर्ण थे ।/४ 
बहुसंख्यक है ।--॥७८९०४० १ : [फट 32७०४टयांएए ० ]70]9, 
9092८ 70. 

१. मद्रास में यह रकम १५००० रुपए थी। 

२. साधारणतया यह रकम १०००० रुपए थी । 

३. बंगाल में जिन लोगों को राजा और नवाब की उपाधियाँ प्राप्त थीं उन्हें मताधि- 

धिकार दिया गया था । 

४. मध्यप्रान्त में अवतनिक मजिस्ट्रेट भी वोट दे सकते थे । 

५. (»पठांट्त जा रि. 8. वज्लाएथा5ड चातांगा (०ग्रड्मापांणा, 
9०98८ 55. 
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कारण यह था कि लॉ मिटो के शब्दानूसार सरकार सुधारों से लोक प्रतिनिधित्व 
को दूर रखने के लिए बहुत चिन्तित थी । मेने इस बात का भरसक प्रयत्न किया 
कि सुधारों से उसकी झलक भी न मिले। हम किसी भी प्रकार की संसद के पक्ष में 
नहीं हें; हम परिषद्‌ बनाना चाहते हें लेकिन उनके लिए हम संसद के ढंग पर 
चुनाव के पक्ष में नहों हू...... ।* 


इस प्रकार नई परिषदों को जानबूझ कर दोषपूर्ण बनाया गया था ताकि सदस्यता 
की दृष्टि से भी उनमें और ब्रिटिश संसद (पालियामेट) में कोई सादृश्य न हो । 
किन्तु इस से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण कारण एक और था। उसकी ओर पहले भी 
संकेत किया जा चुका है और उसकी झलक २४ अगस्त १९०७ के सरकारी लेख में भी 
मिलती हूँ ।* वह कारण यह था कि देशी आदमियों में परस्पर संतूलन बनाए 
रखने को नीति के” अतू सार, अंगरेज़ शासक, एकता की ओर प्रवृत्त भारतीय 
जनता को परस्पर असम्बद्ध विभागों में बांटना चाहते थे । 

को 

सन्‌ १९०९ के भारतीय परिषद्‌ एक्ट ने परिषदों के आकार और गरसरकारी 
सदस्यों को संख्या में ही विस्तार नहीं किया वरन्‌ उसने भारत की विभिन्न सरकारों 
को परिषदों के कार्य-विस्तार के लिए नियम बनाने का अधिकार भी दिया। इन 
नियमों ने परिषदों को राजस्व संबंधी वक्‍तव्यों पर विचार करने का, उन पर 
प्रस्ताव प्रस्तुत करने का और सावंजनिक महसच्व के विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत 
करने, विचार करने और उन पर वोट लेने का अधिकार प्रदान किया। 


सन्‌ १९०९ के सुधारों से सार्वजनिक महत्त्व के, विशेषकर राजस्व संबंधी, 
विषयों पर विचार करने के अधिकारों की दिशा में विशेष प्रगति हुई। उदाहरण 
के लिए सम्राज्ञीय विधान परिषद में अर्थ सदस्य द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर 
दिए जाने के बाद कोई भी सदस्य उस वक्तव्य पर अपने प्रस्ताव के लिए सूचना दे 
सकता था । यह प्रस्ताव उस वक्तव्य के किसी भी निम्नलिखित विषय के संबंध 
में प्रस्तुत किया जा सकता था--कर व्यवस्था में कोई परिवर्तंत, कोई नया ऋण, 
अथवा स्थानीय सरकार के लिए कोई अतिरिक्त अनुदान । नियत तिथी को 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था, उस पर विचार होता था और परिषद्‌ उस पर अपना 
मत प्रकट करती थी । इस प्रकार के सब प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रत्येक 
शीर्षक अथवा समूह पर पृथक्‌ रूप से विचार करने की व्यवस्था थो । कोई भी सदस्य 
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इन शीर्षकों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता था और परिषद्‌ उन पर विचार करती 
थी और अपना मत प्रकट करती थी। इन शीषंकों की चर्चा समाप्त करने के बाद, 
अर्थ मंत्री २४ मार्च अथवा उससे पहले किसी तिथी को बजट प्रस्तुत करता था । 
वित्तीय विवरण के आंकड़ों में यदि किसी प्रकार का परिवर्तेन किया जाता था तो 
अर्थ सदस्य उस पर प्रकाश डालता था और साथ ही यह भी बताता था कि 
परिषद द्वारा स्वीकार किए हुए किसी प्रस्ताव को मान्यता क्‍यों नहीं दी गई ।* 
तदुपरान्त कुल बजट पर सामान्य रूप से विचार करने के लिए एक दिन निश्चित 
किया जाता था लेकिन किसी सदस्य को उस पर किसी प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत 
करने का अधिकार नही था; उस समय बजट के सम्बन्ध में परिषद्‌ का मत भी नही 
लिया जाता था ।॥* वित्तीय विषयों पर विचार करने के संबंध में सदस्यों के 
अधिकारों पर उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त दो प्रतिबंध और थे। पहला प्रतिबंध 
तो यह था कि सरकारी आय? ओर व्यय ४, दोनों ही के कुछ शीर्षको के संबंध में 
परिषद्‌ को किसी प्रकार की चर्चा करने का अधिकार ही नही था; और दूसरा 
प्रतिबंध यह था कि परिषद्‌ का अध्यक्ष किसी प्रस्ताव अथवा उसके किसी अश को 
प्रस्तुत किए जाने से रोक सकता था। और उसे इस निषेध के लिये कारण बताने की 
आवश्यकता नहीं थी ।५ 

नियमों के अनुसार सम्राज्ञीय विधान परिषद्‌ को सावंजनिक हित के सामान्य 
विषयों से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार करने का अधिकार था । इस अधिकार 
पर भी कुछ प्रतिबन्ध थे और अध्यक्ष किसी ऐसे प्रस्ताव को जो उसके मत से 
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मॉल-मिण्टो सुधार २४२ 


सार्वजनिक हित के प्रतिकूल हो, निषिद्ध कर सकता था। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के 
लिए साधारणतया १५ दिन पहले सूचना देना आवश्यक था। सूचना एक नियत 
प्रपत्न पर लिख कर देनी होती थी । सशोधनों को विवाद के समय में प्रस्वृत किया 
जा सकता था। परिषद को प्रस्ताव और संशोधनों पर मत प्रकट करने का 
अधिकार था । परिपद्‌ द्वारा स्वीकार किए हुए प्रस्ताव सरकार के लिए सिफा- 
रिदश के ढंग पर होते थे और सरकार उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के 
लिए स्वतन्त्र थी । 

नये विनियमों ने प्रश्न करने के अधिकार को भी विस्तृत किया--प्रश्न करने 
वाले सदस्य को उत्तर के स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार 
दिया गया । लेकिन अन्य सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न करने का अधिकार नही दिया 
गया । 

इसी प्रकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने, अनुपूरक प्रश्न करने और आर्थिक वक्‍तब्य 
पर विचार करने के अधिकार प्रत्येक प्रान्तीय परिषद्‌ के सदस्यों को भी प्रदान किए 
गये थे और इस संबंध में पृथक रूप से विशेष नियम बनाए गए थे । 

६ 

सन्‌ १९०९ के भारतीय परिषद्‌ एक्ट ने कार्यकारिणी परिषदों की रचना के 
संबंध में भी निर्देश किया । भारत सरकार ने १९०८ के अपने राजपत्र के अन्तिम 
भाग में यह विचार ख्रकट किया था:--- अनुभव से हम संभवत: इस परिणाम पर 
पहुंचेंगे कि बड़े प्रात्मों में उपगवर्रों की शासन शक्ति बढ़ाने के लिए कार्यकारिणी 
परिषदों की स्थापना करना बाँछनीय है * * * “और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों 
की सहायता के लिए उन प्रेसिडेन्सियों की वतंमान कार्यकारिणी परिषदों का 
विस्तार करना आव्रव्यक हूँ ।* लॉर्ड मॉल ने इस प्रश्न को अधिक सुनिश्चित रूप 
दिया और इस सम्बन्ध में पालियामेण्ट से सुनिश्चित अधिकार प्राप्त करने के 
लिए उस अवसर क्रो उपयुक्त अनुभव किया। भारत मन्त्री की इच्छा यह थी कि 
बम्बई और मद्रास्न क्री कार्यकारिणी परिषदों मे सदस्यों की संख्या को बढ़ा कर 
चार कर दिया जांवै' * "और उन में कम से कम एक भारतीय सदस्य की नियक्ति 
की जावे ।'* इस सुँवंध में वे पालियामेंट से अधिकार प्राप्त करना चाहते थे । 
भारतीय सदस्य की नियक्ति के लिए व्यवहार द्वारा परंपरा डालने का विचार 
था; उसके लिएु कोई वेधानिक व्यवस्था करने का उद्देश्य नहीं था। एक्ट (सन्‌ 
१९०९) के विर्भांग २ (१) ने स-परिषद्‌ भारत मंत्री को प्रेसिडेन्सियों के 
ापकपपरलयापारताथमकपारक्राथार परधंग/य सा इसे 2 सर कपदनातद कार पारपकरपपपाप्रासतप भला सातचदय9> 
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गवर्नरों की परिषदों के लिए चार सदस्य नियुक्त करने का अधिकार प्रदान 
किया। छॉड मॉल के मतानूसार अन्य बड़े प्रान्तों के लिए भी कार्यकारिणी 
परियदों की स्थापना करने की आवश्यकता थी। अतः उन्होंने पालियामेंट से 
सभी उप-गवनंरों के प्रान्तों के लिए, कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना के 
निमित्त, एक सामान्य अधिकार की माँग की और इसी आज्षय की एक धारा 
को भारतीय परिषद्‌ विधेयक में जोड़ दिया । इस विधेयक को लॉडे मॉल ने लॉड 
भवन में प्रस्तुत किया किन्तु प्रशन्‍छ विरोध के कारण विधेयक को बीच ही में छोड़ 
देना पड़ा। कुछ समय बाद उसी विधेयक को संशोधित रूप से हाउस आँव 
कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया और इस बार उसे दोनों भवनों की स्वीकृति 
प्राप्त हो गई। इस प्रकार पालियामेंट ने स-परिषद गवनं र-जनरल को भारत मंत्री 
की सहमति से बंगाल के लिए का्यंकारिणी परिषद्‌ की स्थापना करने का 
अधिकार प्रदान किया। इन सदस्यों की संख्या चार से अधिक नहीं हो सकती 
थी। अन्य प्रान्तों के लिए कार्यकारिणी परिषरों की स्थापना करने के संबंध में 
स-परिषद गवनंर-जन रल को और कोई प्रत्यक्ष अधिकार प्रदान नहीं किया 
गया । केवल इतना ही नहीं वरत्‌ पालियामेंट ने अन्य किसी कार्यकारिणी 
परिषद्‌ की स्थापना को रोकने के संबंध मे अपने अधिकार को सुरक्षित रखा । 
भारत सरकार को, भारत मंत्री का अनुमोदन मिलने पर भी अन्य किसी प्रान्त 
के लिए कार्यपालिका परिषद्‌ की स्थापना करने का अधिकार नहीं था। इस 
संबंध में एक्ट ने निम्नलिखित निर्देश दिया :---स-परिषर गवनर-जनरल को 
(बंगाल के विषय की भाँति), भारत मंत्री की सहमति से, उप-गवन रों के प्रांतों 
में उन (उप-गवरन रों) की सहायता के लिए-“*“उद्धधोषणा द्वारा कार्यकारिणी 
परिषद्‌ स्थापित करने का वंध अधिकार होगा । किन्तु यहू आवश्यक हूँ कि 
उद्धोषणा करने से पहले, उसका मसविदा अधिवेशन के समय पालियार्मेट के 
प्रत्येक भवन के समक्ष, कम से कम साठ दिन तक रखा जावेगा । यदि इस अवधि 
के समाप्त होने से पहले, दोनों में से कोई भवन, उस मसविदे अथवा उसके 
किसी भाग के विरुद्ध, सम्राट के समन्ञ सम्बोवन प्रस्तुत करता हैँ, तो उस 
(मसविदे) पर किसी प्रकार की कायंवाही नहीं की जावेगी किन्तु लया मस- 
विदा बनाने का अधिकार पहले की ही तरह बना रहेया ।”* दूसरे शब्दों 
में इसका अथं यह था कि एक्ट ने सरकार को अन्य कार्यकारिणी. परिषदों की 
स्थापना करने का अधिकार तो दिया किन्तु साथ ही पालियार्मेट, के प्रत्येक भवन 
को उसे निषिछझ करने का अधिक्रार भो दिया। उप-गवर्बसें की परिषदों के 
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सदस्यों की नियुक्ति, सम्राट्‌ की स्वीकृति से गवरनंर-जनरल द्वारा की 
जानी थी । 
हु । 

सन्‌ १९०९ के भारतीय परिषद्‌ एक्ट में किसी मंत्रणा परिषद्‌ की स्थापना 
के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। भारत सरकार ने अपने मौलिक 
प्रस्तावों में केन्द्र और प्रान्तों के लिए मंत्रणा परिषदों की स्थापना के विचार 
को विशेष महक्तव दिया था । विधान परिषदों के अधिवेशन इतने कम होते थे कि 
“उन में विश्वस्त और आत्मीय रूप से परामर्श करना संभव नही था। साथ ही 
पद्धति की जटिलता के कारण अधिवेशन के लिए शीघ्रता से आयोजन करना भी 
संभव नहीं था 4९ फलत: सम्राज्ञीय तथा प्रान्तीय मंत्रणा परिषदों की स्थापना 
के लिए प्रस्ताव किया गया । इस प्रस्ताव के अनुसार सम्राज्ञीय परिषद्‌ में साठ 
सदस्य--विभिन्न प्रान्तों के चालीस बड़े ज़मीदार और बीस देशी नरेश--- 
होने थे; सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होना था; और प्रस्तुत विषय पर 
परामर्श देते के अतिरिक्त परिषद्‌ को कोई अधिकार नही दिया जाना था। 
प्रस्ताव में कहा गया कि “साधारणतया परिषद्‌ की कार्यवाही गृप्तहोगी और 
उस को प्रकाशित नहों किया जावेगा..... किन्तु सरकार उचित समझने पर 
उसका उपयोग्र करने के लिए स्वतंत्र होगी ।”* इसी प्रकार प्रान्तीय मंत्रणा 
परिषदें होंगी $ हर प्रान्त की परिषद्‌ में, सम्राज्ञीय मंत्रणा परिषद्‌ के लिए उस 
प्रान्त के सदस्यों के अतिरिक्त 'छोटे ज़मींदारों, उद्योग धंधों, वाणिज्य समुदाय, 
पूंजीपतियों और वृत्ति मृत्‌ वर्गों ? के प्रतिनिधिगण होगे । 

मंत्रणा परिषदों की स्थापना से संबंधित उपयुक्त प्रस्ताव का भारतीय जनमत 
के नेताओं ने प्रबल विरोध किया । इन नेताओं ने प्रस्तावित मंत्रना परिषदों को 
केवल निरर्थंक और छलपूर्ण ४ ही नहीं वरन कुटिलता युक्त भी बताया । उनको 
इस बात की आश्वंका थी कि ब्रिटिश जनमत को धोखा देने के लिए इन परिषदों का 
उपयोग किया जावेगा । लाला लाजपत राय के देश निर्वासन जैसे सरकारी 
कृत्यों की समस्त शिक्षित वर्ग निन्‍दा कर रहे हैँ । इन कृत्यो के संबंध में प्रस्तावित 
मंत्रणा परिषदधों के समक्ष सरकारी प्रस्ताव रखे जावेंगे और सदस्यों को फूसला कर 
उन प्रस्तावों पर परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावेगा। “तब सरकार उन 
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२. उपयुवत्र पुस्तक, पृष्ठ २५८. 
३. उपयुंक्‍्त पुस्कक़, पृष्ठ २५९. 
४. उपयुतत्ध पुरतक, पृष्ठ २७३. 


२४६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


प्रस्तावों को प्रकाशित करेगी और इस प्रकार अनभिन्ञ किन्तु सहज-विश्वासी 
ब्रिटिश जनता को धोखे में डालने का तथा संसार की आंखों में धूल झोंकने का 
प्रयत्न करेगी * किन्तु “यदि मंत्रणा परिषद्‌ साहस से काम लेती है और निन्‍दा 
का प्रस्ताव पास करती है, तो अंग्रेज शासक बड़ी सरलता से अपने मन को समझा 
लेंगे और उस प्रस्ताव को प्रकाशित नही करेंगे। १ 

देशी नरेशों तथा कुछ प्रान्तीय सरकारों ने भो मंत्रगा परिपदों की स्थापना के 
प्रस्ताव का विरोध किया । तत्कालीन मद्रास सरकार भी इस प्रस्ताव के प्रवल 
विरोध में थी। देशी गासकों के विरोध का मुख्य कारण यह था कि प्रध्तावित 
परिषदयों मे उनको ओर बड़े जमीं दरों को एक ही श्रेणी मे रखा जा रहा था । कुछ 
प्रान्तीय सरकारे भी देशी नरेशों के दृष्टिकोण से सहमत थी | इंस विरोध के कारण 
भारत सरकार ने अपनी मौलिक योजना को छोड़ दिया और अक्टबर ११९०८ के 
राजपत्र मे अपने संशोधित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया । इनमें तौन वार्ते उल्लेखनीय 
थोः--( १) भारत सरकार ने एक छोटी (केन्द्रीय) परिषर बनाने का विचार 
प्रकट किया; केवल देशी जासकगण ही इस परिषद्‌ के सदस्य हो सकते थे ; उनकी 
छांट वाइसरॉय द्वारा होनी थी; उनका कार्यकाल वाइस रॉय की सदिच्छा पर निर्भर 
था, ओर वाइसराँय उनसे अपनी इच्छानसार व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से 
परामर्श कर सकता था; (२) नई योजना में भारत सरकार ने ब्रिटिश भारत के 
प्रतिष्ठित ज्यक्तियों की एक पृथक्‌ परिषद्‌ बनाने के प्रस्ताव को कीई स्थान नहीं 
दिया और उसके विचार को उस समय के लिए स्थगित कर दिया; और 
(३) भारत सरकार ने उन प्रान्तों के लिये, जिनके अध्यक्ष इस पक्ष में हों, मंत्रणा 
परिषदों की स्थापना करन के लिए सिफारिश की । इनका आकार भारत सरकार 
द्वारा निश्चित होना था किन्तु इनके सदस्यों को छांट 'मेघा शक्ति, व्यक्तिगत 
प्रभाव अथवा प्रतिनिधिपूर्ण स्थिति” के आधार पर संबंधित प्रान्तीय सरकार 
द्वारा होनी थी ।४ ! 

भारत मत्री ने इन प्रस्तावों को न तो पसन्द ही किया और न उनका समर्थन 
ही किया । उनके मत से, देशी शासकों की सम्नाज्ञीय मंत्रणा परिषद्‌ बनाने के 
संबंध में , उन नरेशों के सम्मिलन की दृष्टि से , व्यय, पूवे-परंपरा, प्रवास व्यवस्था 
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४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २८१। 


सॉल-मिण्टो सुधार २४७ 


आदि की अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां थीं* जिनको सरलता से दूर नही किया जा 
सकता था। यदि परिषद्‌ के सम्मेछन करने का उद्देश्य नही हैँ तो वह (परिषद्‌ ) 
बिलकुल निरथंक होगी । प्रान्तीय मत्रणा परियदों के सबंध में लॉर्ड मॉर्ले 
का यह विचार था कि नई परिपदें--चाहे वे छोटी हों या बड़ी---निश्चित रूप 
से पुरानी विधान परिषदों के साथ प्रतिद्नन्द्ता करेंगी । “इसके अतिरिक्त 
यह सं देह भी किया जावेगा कि नई परिषद, पुरानी परिषदों पर रोक लगाने 
के लिए बनाई गई हं ।”* लॉ मॉल के मतानुसार, भारत सरकार, महत्वपूर्ण 
नरेशों तथा विभिन्न स्थानों के, प्रमुख एवं प्रतिष्ठित पुरुषो के साथ, नियमबंधनों 
सेमक्‍्त रह कर निजी रूप से परामशश करने को वर्तमान परम्परा को विकसित करके, 
अपन सभी प्रस्तावित उद्देश्यों को पूर्ण कर सकती थी । 

भारत मंत्री के विरोध के कारण भारत सरकार के प्रस्ताव का अन्त हो गया 
और इसका फल यह हुआ कि १५९०० के सुधारों में केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकारों 
के लिए मत्रणा परिषदों की योजना को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ । 


१. पंदधाला]€र + सातवागा (०रशापाकगादबी ॥00फरालाड, 
७४०]. 4, [7220 37. 
२. उर्युपक्त पुस्तक, पृष्ठ ३१२. 


युग ३ 


(सन्‌ १९०९ से १९१९ तक) 


सत्रहवाँ अध्याय 


शासन तथा संविधान से संबंधित परिवतेन 


है 

ब्रिटिश राज्याधीन भारत के इतिहास में सन्‌ १९०९ से १०१० तक का यूग 
सब से छोटा है ; किन्तु उसका महत्त्व उसके वर्षों की सख्या के आधार पर नहीं 
आका जा सकता । वस्तुतः यह यूग अत्यन्त महच्च की घटनाओं से परिपूर्ण हे । इस 
युग में ब्रिटिश सम्राट ने--सम्राज्ञी और एक प्रमुख राज्यमन्त्री के साथ---भारत 
भूमि पर पहली बार पदार्पण किया; सम्राज्ञीय परिपदो तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं 
में भारत को पहली बार बराबरी का स्थान दिया गया, उप-भारत-मन्त्री के पद 
पर पहली बार एक भारतवासी की नियक्ति की गई; तथा पहली बार ब्रिटिश 
सरकार ने भारत में अपना लक्ष्य उत्तरदायी राजनीतिक सस्थाओं की स्थापना 
करना बताया, और स्वायत्त स्वग्ञासक प्रातों के सघीय भारत का चित्र क्षितिज पर 
उठता हुआ दिखाई दियां। इसी समय में, जनता की इच्छाओं के अनुसार बगाल के 
विभाजन मे सशोधन हुआ ; भारत की राजधानी कलकत्ते से दिल्‍ली के लिए स्थाना- 
न्तरित की गई और वहाँ एक नया सम्राज्ञीय नगर बसाने का निर्णय किया गया; 
और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं मं--राष्ट्रवादियो के नरम और उम्र पक्ष और 
साथ ही मुस्लिम लीग में--ऐक्य हुआ और राष्ट्र के नेताओं ने परस्पर मिलकर 
राजनीतिक प्रगति के लिए एक सर्वमान्य योजना बनाई । इसी दशाब्दी में, ब्रिटिश 
राज्य को बल द्वारा उखाड़ फेंकने के लिए सन सत्तावन के बाद सब से बड़ा ष इयन्त्र 
रचा गया; होम रूल (स्वशासन) प्राप्त करने के लिए और अयुक्त विधियों 
को कार्यान्बित होने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ा सगठित आंदोलन किया गया ; 
सिक्‍यो के तीर्थस्थान में एक ब्रिटिश जनरल की आज्ञानुसार जलियांवाला बाग़ का 
भीषण हत्याकांड हुआ; पंजाब में मार्शल-लॉ (फ़ौजी कानून) की घोषणा की गई 
और शासन का काम फ़ौजी अधिकारियों को सौप दिया गया और दमन की अत्यन्त 
कठोर तथा अत्यन्त व्यापक नीति अपनाई गई । सन्‌ १९१४-१८ के यूरोपीय महा- 
युद्ध का भारत पर भी प्रभाव पड़ा और देश को धन और जन की बहुत बड़ी बलि 
देनी पड़ी; इसी समय इन्फ्लुऐंज़ा का भीषण प्रकोप हुआ और लोगों के कष्ट कई 
गुने बढ़ गए। इस महामारी के कारण कुछ ही सप्ताहों में दसियों लाख आदमी मर 
गये । इन मरने वालों की संख्या विभिन्न आंकड़ों के अनुसार साठ छाख से एक 
करोड़ तक थी। इन बातों के अतिरिक्त प्रशासनीय एवं संविधानीय महत्त्व के कितने 


२५२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


ही परिवतंन हुए--निष्केन्द्रीकरण की नीति का विकास हुआ; सन्‌ १९११ में 
भारतीय उच्च-न्यायालय एक्ट बना; सन्‌ १९१२ में भारतीय शासन एक्ट बना; 
लोक-सेवा आयोग की नियुक्ति हुई और उसकी रिपोर्ट सामने आई; मि. मांटेग्यु 
और ब्रिटिश शिष्टमंडल के अन्य सदस्य भारत आये; सन्‌ १९१८ में भारत के 
वेधानिक सुधारों पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई और सन्‌ १९१५, १९१६ तथा १९१९ 
में भारतीय गासन एक्ट बनाए गए । 
कु 

भारतीय निष्केन्द्रीकरण कमीशन ने अपनी विस्तुत रिपोर्ट फ़रवरी १९०५० 
में प्रस्तुत की । इस कमीशन के अध्यक्ष मि. हॉब हाउस थे जो बाद में सर चाल्सें 
के नाम से प्रसिद्ध हुये । इस रिपोट ने एक ओर तो भारत सरकार तथा प्रांतीय 
सरकारों के पारस्परिक संबंध की ओर दूसरी ओर प्रांतीय सरकारों तथा स्थानीय 
अधिकारियों के पारस्परिक संबंध की समस्या पर विचार प्रकट किए और शासन 
में सरलता लाने के उद्देश्य से* उच्चतर अधिकारियों के नियन्त्रण को कम करने 
के लिये कितनी ही सिफ़ारिशें की । कमीशन की मुख्य सिफारिशों को तीन शीर्पकों 
में बांठा जा सकता है:--- ( १) वे सिफारिशें जिनका प्रान्तीय सरकारों के संविधानों 
से सम्बन्ध था और जिनमें कमिशइनरी तथा जिलों के अफ़सरों को अधिकार सौपने 
के लिए कहा गया था; (२) वे सिफ़ारिशें जिनका वित्तीय विक्षेपण से संबंध था; 
और (३) वे सिफ़ारिशें जिनमें स्थानीय स्वशासन का क्षेत्र विस्तृत करने के लिए 
कहा गया था । ५ 

प्रांतीय सरकारों के संविधान के संबंध में कमीशन का यह मत था कि सब बड़े 
प्रांतों में मद्रास और बम्बई को ही भाँति परिषद्‌ व्यवस्था की जावे और गवरनंरों 
की निय्ुक्ति---अनिवार्य रूप से नहीं किन्तु साधारणतया--गृह-सरकार द्वारा 
की जावे। हमारे विचार से परिषद्-सरकारों में गवनंर के अतिरिक्त कम से कम 
चार सदस्य और होने चाहिएं।* * * इस विस्तार के कारण विशिष्ट योग्यता के 
भारतवासियों की नियुक्ति करना भी सभव होगा ।”* किन्तु लॉड मॉल ( और 
दस वर्ष बाद मि. मांटेग्यु भी ) आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे कि गवर्नरों के पदों 
पर सिविल सर्विस के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए 
सिफ़ारिश की जावे । ऐसा करने पर सिविल सर्विस के सदस्यों में रोष फैलने का 
डर था, ये लोग इन उच पदों पर पहुँचने के लिए आँखें लगाए रहते थे । कमीशन 





१. २८०७० ०णा शावाशा (णादष्ापिा।तादंं रि८०िता)3 798, 
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२. पॉीटा]९९: शावीशा ७ठश्ापराणानोीं 00टफ्रालाड, 
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न वित्तीय कमिहनरों के पदों को और राजस्व मंडलों को तोड़ने की तथा कलक्टरों 
और कमिश्नरों के अधिकारों को बढ़ाने की सिफ़ारिश की। कमीशन ने प्रशा 
की जिला कमेटियों के ढंग पर जिला मंत्रणा परिषदो की स्थापना के प्रस्ताव को 
स्वीकार नहीं किया । इस प्रस्ताव को श्री रमेशचन्द्र दत्त और श्री गोखले ने 
प्रस्तुत किया था । 

कमीशन ने साधारणतया प्रान्तों की १९०४ की अरधे-स्थायी वित्तीय बन्दो- 
बस्त की व्यवस्था' का अनुमोदन किवा। उसके संबंब में कमीशन ने कुछ संशोधनों 
और परिवतंतों के लिए अपने सुझाव भी दिए । इनमें से अधिकांश सुझावं को सर- 
कार ने स्वीकार किया और १८ मई १९१२ के प्रान्तीय वित्त संबंधी अपने प्रस्ताव 
में उनको रूप दिया । 

भारत सरकार प्रान्तीय सरकारों के साथ अपने वित्तीय संत्वों में, यया पं भव 
स्थिरता लाने के लिए उत्मुक' थी किन्तु प्रान्तीय बन्दोबस्त को स्थायी घोषित करने 
से पहले उसने कुछ कथित विपरमताओं का और निष्केन्द्रीकरण कमीशन के सुझावों 
का परीक्षण करना आवश्यक' समझा । भारत सरकार, विभिन्न प्रान्तों के साथ 
विषम व्यवहार संबंबी आक्षेप की मानने के लिए तेयार नहीं थी। उसका कहना 
यह था कि 'प्रथम तो इस्त आक्षेप के अस्तित्व के विषय में ही सन्देह हैँ----और यदि 
उसका कोई अस्तित्व हैं भी, तो वह केवल ऐतिहासिक हैँ । 'पच्चीस वर्षों के 
सौदे के फलस्वरूप एक ऐ पी समता स्थापित हो गई हैं कि उसे कागजी लिखा पढ़ी 
से दूर नहीं किया जा सकता।” इस बात का डा० ज्ञानचन्द ने सफलतापूर्वक प्रत्युत्तर 
दिया हैं । उनके अतू सार सन्‌ १९११ के बन्दोबस्त में कित्षी प्रकार का भी साम्य 
नहीं था।” अस्तु, भारत सरकार की धारणा के अनुसार विभिन्न प्रान्तों में साम्य 
था और उसने कुछ अन्य त्रूटियों को दूर करने के बाद प्रान्तों के बन्दोबस्त को 
स्थायी कर दिया | पहली बात तो यह थी कि कुछ प्रान्तों में निश्चित अनुदान की 
रकभ बहुत बढ़ गई थी। भारत सरकार ने निष्केन्द्रीकरण कमीशन की सिफ़ारिशों 
के अनुसार प्रान्तों के बन्दोबस्त को दोहराया और राजस्व की कुछ मदों को पूर्णतः 
अथवा अंशतः प्रान्तीय शीर्षक में सम्मिलित कर दिया--इस्त प्रकार जंगलों की 
पूरी आमदनी प्रान्तों को दे दी गई; बम्बई को प्रान्तीय आबकारी की पूरी आमदनी 
पर अधिकार दिया गया और मध्य प्रान्त तथा यू .पी. को आबकारी की तीन चौथाई 
आमदनी पर अधिकार दिया गया; पंजाब को आधो मालगुज़ारी पर अधिकार 
दिया गया और बर्मा को ५/८ भाग पर; और सिचाई की प्रमुख योजनाओं में 
पंजाब क। साझा बढ़ाकर पवास प्रतिशत कर दिया गया। निश्चित अनुदानों को 
इसी अनुपात में घटा दिया गया । 

दूसरी बात यह थी कि निष्केन्द्रीकरण कमीशन की सिफ़ारिशों के अनसार 
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सम्राज्ञीय निधि से प्रान्तों को बड़ अनुदान देने की नीति को भी दोहराया गया । 
पुरानी नीति मे केन्द्रीय हस्तक्षेप अधिक था, अनुचित वितरण होता था और कम 
आवश्यक कामों में धन का उपयोग होता था। इस पृष्ठ भूमि में कमीशन ने अनुदान 
देने के संबंध में तीन सिद्धान्तों को व्यवहार में लाने की सिफ़ारिश की । (१) 
प्रान्तीय सरकारों की इच्छाओ का ध्यान रखा जावे; (२) ये अनुदान विविध 
प्रान्तों में विभिन्न कार्यो के लिए हो सकते है; (३) उनके कारण केन्द्रीय हस्तक्षेप 
अधिक नहीं होना चाहिए । भारत सरकार ने इन सिद्धान्तों को स्वीकार किया 
और अनुदान सबंधी नए नियमों में उनको रूप दिया। 

तीसरी बात यह थी कि भारत सरकार ने प्रान्तों के बजट के नियत्रण के 
सबध में निष्केन्द्रीकरण कमीशन की सिफ़ारिशों के अनुसार नए नियम बनाए । 
भविष्य में, विभाजित शीर्षकों पर और राजस्व तथा व्यय की समची रकमों पर ही 
नियंत्रण किया जा सकता था। प्रान्तीय सरकारों को (केन्द्रीय सरकार के आधीन ) 
अपने आकलन अवज्ञंष में से नियत परिमाण से अधिक धन लेने का अधिकार दिया 
गया । कुछ विशेष परिस्थितियों मे प्रान्तीय सरकारें घाटे का बजट भी बना सकती 
थीं। किन्तु भारत सरकार की दृष्टि में स्वतन्त्र रूप से कर लगाने का अधिकार 
अथवा द्रव्य बाजार से प्रान्तीय ऋण उगाहने का अधिकार अव्यवहार्थ था। 

वित्तीय बन्दोबस्त स्थायी करने से पहले, भारत सरकार ने १९१२ के प्रस्ताव 
द्वारा उपर्युवत परिवर्तन किए । किन्तु इनका कोई बहुत बड़ा महत्त्व नहीं था। 
अधिकांश दोष अब भी यथावत थे। विभाजित श्षीर्षकों की और केन्द्रीय वितरण 
की पुरानी व्यवस्था बनी रही; प्रान्तीय व्यय का असाम्य दूर नही हुआ; कर लगाने 
और क्रण उगाहने के रवतंत्र अधिकार प्रान्तों को अब भी नहीं मिले। तथापि 
१९१२ के प्रस्ताव ने प्रान्तों के साथ वित्तीय बन्दोबस्त को स्थायी कर दिया। 


रे 

भारतीय निष्केन्द्रीकरण कमीशन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों, 
भारत में स्थानीय स्वशासन के विस्तार से संबंधित थी। सन्‌ १८८२ के प्रस्ताव के 
अनुसार स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का पुनसंगठन और विस्तार करने के लिए 
प्रान्तों मे नगरपालिका तथा स्थानीय स्वशासन एक्ट बनाए गए थे। किन्तु उनके 
फलस्वरूप अगले २५ वर्षों में नगरपालिका तथा ग्राम्य मंडलों में जो प्रगति हुई थी 
वह निराशाजनक थी। इस अत्यल्प प्रगति के तीन मुख्य कारण थे। पहली बात तो 
यह थी कि स्थानीय आय बहुत थोड़ी थी और उस आय की मर्दे लचीली नहीं थीं।'* 


१. सन्‌ १९११-१२ में भारतीय नगरपाडिकाओं की आय और उनकी मुख्य 
म्दे इस प्रकार थीं:--जमीन और मकानों पर टैक्स १०,५६,०३० पौंड; 
चुगी ९,१५,१०१ पौंड; पानी ५,२६,१२७ पौंड; अन्य टंक्स ८,५९,१९२ 
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दूसरी बात यह थी कि स्थानीय मामलों में न तो लोगों के अनुराग में ही कोई विशेष 
वृद्धि हुई थी और न उन स्थानीय विषयों की व्यवस्था करने के लिए लोगों की 
सामथ्य में ही वृद्धि हुई थी।) तीसरी बात यह थी कि इन स्थानीय संस्थाओं 
पर सरकार का अत्यधिक नियत्रण था। 


भारतीय निष्केन्द्रीकरण कमीशन ने इन दोपों को--यदि पूरी तरह नहीं तो 
कम से कम बहुत हद तक--दूर करने के लिए कितने ही सुझाव दिए। किन्तु 
दुर्भाग्य से भारत सरकार ने उन पर विचार और निर्णय करने में बहुत समय 
लगाया । फल यह हुआ कि सन्‌ १९१५ में सरकारी नीति निश्चित होने के समय 
तक प्रस्ताव पुराने और असंगत हो गए । कुछ ही समय बाद राजनीतिक सुधारों का 
प्रश्न उठाया गया और यह निश्चय किया गया कि' स्थानीय स्वशासन के 
क्षेत्र में सबसे पहला और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा 
बड़ा कदम आगे बढ़ाया जावे। अतः भारत सरकार ने सन्‌ १९१५ के अपने 





पौंड; सरकारी अनुदान ५,१९९ ,८५२ पौद उसी वर्ष व्यय की मुख्य मर्दे इस 
प्रकार थी:--सड़कें ४८९१०३ पौंड; अस्पताल आदि २६९३०१ पौंड; 
शिक्षा २३८४८७ पौंद; सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर रोशनी 
२३५४७७ पौड । 


ग्राम्य मडलों की आय की म्दे और भी सकुचित थी। उनकी आय 
की सबसे बड़ी मद भूमि संबंधी उपकर हें... यह उपकर ज़मीन के 
वाषिक मूल्य के सोलहवें भाग से अधिक नहीं होता । सरकार पूरक अनुदान 
द्वारा सहायता करती हे । यह अनुदान उपर्युक्त आय का २५ प्रतिशत होता 
हैं । विशेष कामों के लिए सरकार विशेष अनुदान भी देती है । सन्‌ १९११- 
१२ में २० करोड़ से अधिक लोगों पर ग्राम्य मडलों का कुल व्यय 
३३०२६७० पौंड था ।-देखिये--8६८४४ थ्याव ै0०थो 
7?709272८85 ॥२८००७४ 7977-72 99268 ॥77 40 70. 


१. ९८७0७ णा वातवागा (णाईग्रापांगानीं रिट॒णापा$ 7098, 
7022८ 0. 

२. अधिकांश नगरपालिकाओं के अध्यक्ष अब भी सरकारी अधिकारी थे । सन्‌ 
१९१५ में ६९५ अध्यक्षों में से केवल २२८ निर्वाचित ग़ेर सरकारीं व्यक्ति 
थे, ५१ नाम निर्देशित गरंर सरकारी व्यक्ति थे, अन्य ४२२ सरकारी 
अधिकारी थे। लगभग सभी प्रान्तों में ज़िला मंडलों के अध्यक्ष जिलों के 
कलक्टर थे । 
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प्रस्ताव को दोहराया और संशोधित योजना को १४ मई १९१८ के नए प्रस्ताव में 
रूप दिया । 

सरकार ने अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया “कि स्थानीय संस्थाएं 
ज़्यादा से ज्यादा प्रतिनिधिपूर्ण होनी चाहिए'“उनको वास्तविक अधिकार प्राप्त 
होने चाहियें---उन पर अनावश्यक नियंत्रण नहीं होता चाहिये और उनको अनुभव 
द्वारा कार्य-संचालन सीखने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये ““।) इस उद्देश्य के 
निर्मित्त १९१८ के प्रस्ताव में निम्नलिखित सुझाव दिए गए:- 


पहला सुझाव तो यह था कि नगरपालिका मंडलों में तथा ग्राम्य मंडलों में 
निर्वाचित सदस्यों का काफ़ी बड़ा बहुमत होना चाहिए। साधारणतया तीन 
चौथाई सदस्य चुने हुए होने चाहियें; अल्पप्तंख्यकों को विशेष प्रतिनिधित्व देने 
के लिए--” साम्प्रदायिक अयवा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
अपनाने के स्थान पर नाम निर्देशन का उपयोग किया जाना चाहिए; * और 
वोट देने की अहँताओं को काफ़ी घटा देना चाहिए । केवल विशिष्ट मंत्रणा 
देने के उदेश्य से कुछ सरकारी अधिकारियों का नाम निर्देशन किया जाना 
चाहिए किन्तु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। 

दूसरा सुझाव यह था कि नगरपालिका मंडलों के अध्यक्ष साधारणतया मैर- 
सरकारी, निर्वाचित व्यक्ति होने चाहिए | यदि कोई मंडल, सरकारी अधिकारी 





सरकारो नियंत्रण के लिए यत्तपूर्वक व्यबस्था की गई थी--विशेष- 
कर वित्त और नियुक्तियों के सम्बन्ध में । चुगी के बजट के लिए और टैक्स 
व्यवस्था में परिवर्तन के लिए कमिइनर अथवा प्रान्तीय सरकार की 
अनुमति की आवश्यकता होती थी। प्रान्तीय सरकारों को अध्यक्ष को 
पद-च्युत करने अथवा मंडल को निलंबित करने का अधिकार था । 
कमिदतर अथवा कलक्टर ऐसे किसी भी प्रस्ताव को जिससे शान्ति भंग 
होने का डर हो, निषिद्ध कर सकते थे । कलक्टर को निरीक्षण के विस्तृत 
अधिकार दिए गए थे । 

ग्राम्य मंडलों के नियंत्रण के लिए और भी कठोर व्यवस्था थी किन्तु 
वह थी चूंगियों के ही ढंग पर । 

निष्केन्द्रीकरण कमीशन के मतानसार स्थानीय संस्थाओं पर भीतर 
और बाहर से सरकारो नियंत्रण अत्यधिक था । 
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को चुनना चाहता हो तो गैरसरकारी व्यक्तियों का स्पष्ट बहुमत उसके पक्ष में 
होना चाहिए ।। बड़े दहरों में, अध्यक्ष के अतिरिक्त, सरकार के अनुमोदन से मंडल 
द्वारा नियुक्त एक एग्जीक्यूटिव अफ़सर भी होना चाहिए। ज़िला मंडलों के संबंध 
में प्रस्ताव ने प्रान्तीय सरकारों पर इस बात के लिए जोर दिया कि उनके अध्यक्ष, 
यथासंभव निर्वाचित व्यक्ति हों। यदि यह संभव न हो तो गैरसरकारी अध्यक्षों 
की नियक्ति छो प्रोत्साहन दिया जाए और ऐसी' दशा में विशेष एग्जीक्यूटिव 
अफ़सरों की नियुक्ति भी की जाए। यदि कोई ज़िला मंडल इस निथुक्ति के व्यय 
को बचाना चाहता हो तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह गैरसरकारी बहुमत 
से सरकारी अफ़मर को अध्यक्ष-पद के लिए निर्वाचित करे । 

प्रस्ताव ने तीसरी बात यह की कि उसने मंडलों के कर लगाने के अधिकार 
को थोड़ा-सा बढ़ा दिया--अब ये मंडल, कानून द्वारा निश्चित सीमाओं के 
अंदर विभिन्न टैक्‍्सों और उपकरों को घटा-बढ़ा सकते थे । किन्तु ऋणग्रस्त 
नगरपालिकाओं के लिए, स्थानीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना 
आवश्यक था । 


विचाराधीन प्रस्ताव की चौथी बात यह थी कि उसने निष्केन्द्रीकरण कमी- 
दान के इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि किसी नगरपालिका अथवा ग्राम्य 
मंडल को किसी सेवा के लिए व्यय करना पड़ता हो तो उस सेवा पर उसका 
नियंत्रण होना चाहिए। यदि किसी सेवा पर सरकारी नियंत्रण रखना आवश्यक 
हो तो वह सेवा प्रान्तीय सरकार के आधीन होनी चाहिए ।" 


कमीशन की सिफ़ारिशों के अनुसार, प्रस्ताव ने पाँचवी बात यह की कि 
उसने मंडलों को बजट बनाने की स्वतन्त्रता दे दी। “उन पर केवल यही' 
नियंत्रण होना चाहिए'““कि वे प्रान्तीय सरकार द्वारा निश्चित, आकलन 
अवशेष के न्यूनतम परिमाण को बनाए रखें। इसके अतिरिक्त स्थानीय 
सरकारों को दोषी नगरपालिकाओं को कतेंव्य-पालन के लिए विवश करने 
का और ऋण के संबंध में नियंत्रण करने का अधिकार होना चाहिए ।”* 
प्रस्ताव के अनुसार कुछ और बातों में भी नियंत्रण की कमी हुई--जैसे विशेष 
कामों के लिए स्थानीय राजस्व के उपयोग के संबंध में, विशेष अनुदानों के 
संबंध में, सावंजनिक निर्माण संबंधी व्यय के विषय में और स्थानीय प्रबन्ध के 
विषय में। किन्तु उनके निरीक्षण और नियंत्रण के संबंध में कमिश्नरों और 
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कलक्टरों के सामान्य अधिकारों को ययावत्‌ बनाए रखा गया । प्रस्ताव ने 
प्रान्तों में स्थानीय स्वशासन विभाग बनाने के लिए भी सिफ़ारिश की । 

अन्त में, निष्केनद्रीकरण कमीशन के सुझावों के अनुसार, प्रस्ताव ने ग्राम्य 
पंचायतों की स्थापना के विचार का भी समर्थन किया * * * * उसका उद्देश्य गाँवों 
में सामूहिक जीवन को विकसित करना था। इन पंचायतों का संगठन, जिला 
अधिकारियों की देखरेख मे होना था और उनको प्रशासनीय एछ्लं न्‍्याथिक--- 
दोनों ही तरह के---काम सोपे जाने थे। इन पचायतों को बनाने के लिए, नियम 
बंधनों से स्वतंत्र रूप में, चुनाव होना था। प्रस्ताव के अनुसार पचायत के सदस्य 
अपना अध्यक्ष चन सकते थे और यह आवश्यक नही था कि वह अध्यक्ष गाँव 
का मुखिया ही हो । उन पंचायतों को अपना व्यय चलाने के लिए भूमि-उपकर का 
कुछ भाग मिलना था और इसके अतिरिक्त उन्हे विशेष कामों के लिये विशेष 
टैक्स लगाने का, अधिकार भी मिल सकता था। इन पंचायतों को गाँवों की सफ़ाई 
और शिक्षा का प्रबन्ध करना था और (निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत) छोटे-छोटे 
दीवानी और फ़ौजदारी अभियोगों का निर्णय करना था । 

सन्‌ १९१९ के सुधारों के बाद विभिन्न प्रान्तों में उपयंक्‍्त सुझावों की दिशा 
में विधान बनाए गए; नई प्रान्तीय विधायिक/-प्रभाओं ने अपने अस्तित्व में आने 
के तीन वर्ष के भीतर ही स्थानीय स्वशासन ऐक्टों को बनाकर अपनी 
स्वीकृति दे दी । 

हे 

सन्‌ १९०९ और १९१९ के बीच, बहुत से प्रशासनीय परिवर्तन भी हुए; 
इनमें से सबसे ज़्यादा महत्तव के परिवर्तनों को स्वयं सम्राट ने १२ दिसम्बर १९११ 
को दिल्‍ली दरबार में घोषित किया । 

सन्‌ १९०१ में लॉ कर्जन ने सबसे पहली बार यह विचार प्रकट किया था 
कि सम्राट्‌ भारत आकर राज्याभिषेक संबंधी दरबार करें । किन्तु १९१० में* 
लॉ भवन में लॉड्ड मॉल के एक व्याख्यान से यह विदित होता हे (कि दरबार करने 
का विचार स्वयं सम्राट्‌ का था। कुछ लोगों ने,जो इस योग्य थे, दरवार न करने के 
पक्ष में परामर्श दिया; लेकिन सम्राट ने अपने विचार में परिवर्तन नहीं किया ।” ९ 

सम्राट के भारत आने का और १९१ १ में दिल्ली-दरबार करने का मुख्य उद्देश्य 





१. मई १९१० में एडवर्ड सप्तम का देहान्त हो गया था। नवम्बर १९१० में 
लॉ हाडिज, लॉर्ड मिण्टो के स्थान पर भारत के वाइसराय हो गए थे । 
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साम्राउ्यीय संबंध को दृढ़ करना था। ब्रिटिश राजनीतिज्न इम बात को अतुभव कर 
रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं के कारण बहुत-से भारतवासियों को 
सदभावनाएँ लप्त हो गई थीं और राजभक्ति की भावनाएँ अत्यन्त कम हो गईं थीं 
और ब्रिटिश सदृद्देश्यों के प्रति विश्वास जमाने के लिए और राजमक्ति की भावनाओं 
को फिर से जगाने के लिए ब्रिटिश सदभावनाओं के महत्त्वपूर्ण प्रद्गत की आव- 
इयकता थी । इस पष्यभमि में, उक्त उद्देश्य के लिए, इससे बढ कर कोई बात नहीं 
हो सकती थी कि ब्रिटेन के नये राजा और रानी का मुगल साम्राज्य और हिन्दू 
नरेशों की राजधानी दिल्ली में, भारत के सम्राट और सम्राज्ञी के नाते से राज्या- 
भिषेक किया जाय, और सम्राट (भारत के विगतकालीन सम्राटों की तरह) लोगों 
की शिकायतों को दूर करें और उन पर अनुप्रह करें; और भारतीय जनता तथा 
देशी शासकों की भेंट को स्वयं स्वीकार करें। अतः: १२ दिमम्बर १९११ को दिल्‍ली 
में--सन्‌ १९०३ के दरबार की अपेक्षा कहीं अधिक वे भवपुर्ण--दरबार करने का 
निश्चय किया गया । इसके अतिरिक्त उस अवसर पर भारतवासिप्रों की सदभावना 
और राजभक्त को फिर से प्राप्त करने के लिए कुछ घोषणाएँ करने का भी निश्चय 
किया गया । 

दिल्ली-दरबार में सम्राट की तीवरी तथा अन्तिम घोषणा सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण थी। इस घोषण। के स्मरणीथ शब्द इस प्रकार हैं--- भारत सरकार की' 
राजधानी कलक ता से, भारत की प्रावीन राजवानी दिल्ली को स्थानान्तरित की 
जायगी और उसके साथ ही उस परिवतंन के फलस्वरूप ययासंभव शी त्रता से 
बंगाल को गवनंर की प्रेसीडेन्सी बनाया जायगा; बिहार, छोटा नागपुर तथा 
उड़ीसा को स-परिषद उप-गवनेर का प्रान्त बनाया जायगा और आसाम को चीफ़ 
कमिश्नर का प्रान्त बनाया जायगा; और इस संबंध में आवश्यक प्रशासनीय 
परिवर्तन किए जायेंगे । तथा प्रान्तीय सीमाओं को फिर से निश्चित किया 
जायगा ।* 

बहुत-से लोग इन परिवतेनों के विपक्ष में थे और यदि उनका पहले से पता 
होता तो उन पर तीक्षण और उम्र विवाद हुआ होता। स्वयं सम्राट ढ्वारा घोषणा 
करने के कारण इन परिवततंनों के साथ कुछ श्रद्धा की भावना जूड़ गई थी, तथापि 
इंगलेड और भारत, दोनों ही स्थानों में, उनकी तीत्र आलोचना की गई । 

भारत सरकार ने २५ अगस्त १९११ के अपने राजपत्र में इन परिवर्तनों का 
उपक्रमण किया था। उस राजपत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रस्तावों को 
प्रान्तीय स्वाधीनता के हित में प्रस्तुत किया गया था। “वतंमान' जटिल स्थिति 
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को सुलझाने का संभवतः यही उपाय है कि प्रान्तों को धीरे-धीरे अधिकाधिक स्व- 
शासन का अधिकार दिया जाय । इस प्रकार अन्त में भारत में बहुत-सी सरकारें 
बन जायेँगी जो सारे प्रान्तीय विषयों में स्वाधीन होंगी. । इन सबके ऊपर भारत- 
सरकार होगी जिसे कुशासन की दशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा, और 
जिसका कार्यक्षेत्र साधारणतया साम्राज्यीय विषयों तक ही सीमित होगा । इस 
उहेश्य के लिए यह आवश्यक हे कि सर्वोच्च सरकार किप्री प्रांत-विशेष की सरकार 
से जुडी हुई नही होनी चाहिए ।”* किन्तु भारत मंत्री तथा भारत सरकार के वित्त- 
सदस्य ने राजपत्र के उक्त वाक्यों के संबंध में भारतव,सियों की स्पष्ट व्याख्या को 
स्वीकार नहीं किया । लॉडं क्रिउवे के अनुसार, भारत को औपनिवेशिक ढंग पर 
स्वशासन कभी भी प्राप्त नही हो सकता था। “इस दिशा में भारत का कोई भविष्य 
दिखाई नही देता ।”* छॉडड हाडिज के वित्त मंत्री सर विलियम मेअर से जब श्री 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने १९११ के राजपत्र की नीति के अनुसार प्रान्तों को वित्तीय 
स्वाधीनता प्रदान करने के लिए आग्रह किया तो उन्होंने श्री बनर्जी को 'अधीर 
आदशंवादी बताया । 

* इन बातों से, और साथ ही निष्केन्द्रीकरण कमीशन के साधारण प्रस्तावों 
को स्वीकार करने में भी भारत सरकार के संकोच से, यह परिणाम निकलता है 
कि “प्रान्तीय स्वाधीनता” के उदृश्य का--कम से कम भारत मंत्री और 
वाइसरॉय को कार्यकारिणो परिषद्‌ के सदस्यों को विचारधारा में--कोई विशेष 
महत्त्व नही था ।* 

इस सम्बन्ध में एक कारण और बताया गया हूँ जो ज्यादा सही मालम देता 
है-इंग्लेण्ड की लिबरल पार्टी आरम्भ से ही बंगाल विभाजन के विरोध में थी और 
लॉ मॉल के वास्तविक विचार वही थे जो उन्होंने पद ग्रहण करने से कुछ समय 
पहले प्रकट किए थे। उन्होंने भारत मंत्री बनने के बाद, २६ फरवरी १९०६ के 
अपने व्याख्यान में, अपने विचारों को फिर प्रकट किया। मि० मॉल ने (जो उस 
समय तक लॉर्ड नही बने थे) कहा कि “अब बंगाल का विभाजन एक निश्चित एवं 
वास्तविक तथ्य हूँ किन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं हँ कि यह काम अधिकांश 
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शासन तथा संविधान से संबंधित परिवतेन २६१ 


संबंधित लोगों की इच्छाओं के पूर्ण विरोध में हुआ हूँ ।”* छॉर्ड मॉल ने फ़वंरी 
१९१२ में लॉड भवन में इस बात को फिर स्वीकार किया कि उस समय “विभा- 
जन को तुरन्त रह करने के लिए कोई कदम न उठानेके कारण, मेरे कितने ही मित्र 
कई महीनों तक मुझ से नाराज रहे थे ।”* किन्तु मि० मॉल की दृष्टि में विभाजन 
को तुरन्त रह करना अनीतियूक्त था। वे सिविल सर्विस के सदस्यों के साथ 
उलझना नहीं चाहते थे; उन्हें सुधारों के सम्बन्ध में इन लोगों से काम लेना था । 
इसके अतिरिक्त उस समय विभाजन रह करने का लोगों पर यह प्रभाव होता कि 
लिबरल सरकार, पिछली ब्रिटिश सरकार की भारत सम्बन्धी सारी नीति, बदलना 
चाहती हूं । लॉर्ड मॉर्ले ने कहा, “उस समय चुप रहने का एक कारण और था: * 
उस नीति के परिणामों पर अपना मत निश्चित करने के लिए हमें पर्याप्त समय नहीं 
मिलता था।१ अन्तिम बात यह थी कि दिसम्बर १९०६ में विभाजन रह करने 
का यह अर्थ लगाया जाता कि सरकार कोलाहल के आगे झुक गई । ४ 

इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि लिबरल सरकार सन्‌ १९०६ में पद ग्रहण करने के 
समय से ही विभाजन रह करने के लिए चिन्तित थी और वह उसके लिए केवल 
उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थी। सन्‌ १९११ में उसे यह अवसर प्राप्त हुआ--- 
हाल ही में एक नए वाइसरॉय ने पद ग्रहण किया था, सन्‌ १९०९ के सुधार कार्या- 
न्वित हो चुके थे, विभाजन-विरोधी आन्दोलन लगभग समाप्त हो चुका था, और 
सम्राट तथा सम्राज्ञी राजभक्ति की भावनाओं को फिर से जगाने के लिए भारत 
जाने वाले थे। ऐसे समय पर विभाजन रद्द करने का कृत्य सम्राट्‌ का अनुग्रह माना 
जाएगा और उसे सरकार की दुर्बंछता नहीं समझा जाएगा। मुसलमानों को यह 
नीति कम आपत्तिजनक हो, इस उद्देश्य से सरकार ने राजधानी को, मुगलों के 
केन्द्र दिल्‍ली के लिए स्थानान्तरित करने का निर्णय किया। अन्य कारणों से भी“ 
राजधानी को कलकत्ते से हटाना वांछनीय था और उस परिवर्तन के लिए इस 
अवसर का लाभ उठाया गया । 


१. लार्ड हाडिज ने मि० बनर्जी से पारस्परिक वार्तालाप में कहा था, “दस वर्ष में 
आप लोगों को प्रान्तीय स्वाधीनता प्राप्त हो जाएगी ।--8॥72८7]८6 : 
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५. “'राजनेतिक दृष्टि से कलकत्ते की स्थिति केन्द्रीय नहीं थी; वहाँ से भारतीय 
रियासतों की, सामरिक जातियों की और महत्त्वपूर्ण उत्तरी पश्चिमी सीमा 


२६२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्‍ली दरबार करने की और साथ ही भारतवा- 
सियों की, विशेषकर बंगालियों की, सदभावना प्राप्त करने को नीति, लॉर्ड हाडिज 
के भारत आने से पहले ही इंग्लेण्ड में निश्चित कर लो गई थो और उस नीति के 
सम्बन्ध में लॉ्ड हाडिज का समयेन प्राप्त कर लिया गया था । उनके कलकत्ता 
आने पर बंगाल के तेताओं ने विभाजन-विरोधी सभा करने का और उनके इस 
सम्बन्ध में लोगों की भावनाएँ जताने का निश्चय किया । लॉड हाडिज ने श्री सु रेन्द्र- 
नाथ बनर्जी को तुरन्त बुलाया और उन्हें सभा करने अथवा सावंजनिक आन्दोलन 
करने के विचारों को छोड़ देने के लिए समझाया और उनके स्थान पर एक स्मारक 
प्रस्तुत करने को सलाह दी। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि वे उस स्मारक 
पर भली-भाँति विचार करेंगे। सार्वजनिक सभा करने का विचार छोड़ दिया गया 
और स्मारक तेयार किया गया । इस स्मारक में बंगाल के २५ जिलों में से १८ जिलों 
के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए और उसे सन्‌ १९११ में जून के अन्त में वाइस- 
रॉय के पास भेज दिया श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी लिखते हे, “विभाजन का सशोधन 
करने के सम्बन्ध में सरकार ने अपनी सिफ़ारिशों को २५ अगस्त १९११ के राज- 
पत्र में रूप दिया ; स्मारक में जो तर्क दिए गए थे, उनमें से कुछ को सरकार ने 
स्वीकार किया और अपने राजपत्र में उनका प्रबल समर्थन किया । * 
राजधानी बदलने का और साथ ही विभाजन रद्द करने का इंग्लेण्ड और 

भारत दोनों ही स्थानों में विरोध किया गया; मुख्य आपत्ति, परिवर्तन करने की 
प्रक्रिया के सम्बन्ध में थो। लॉई करन ने परिवतंन के उपर्युक्त ढंग को अवेधानिक, 
तथा एक दृढ़ लिबरल सरकार के लिए अशोभनीय, बताया । लॉड्ड मिटो के मता- 
नुसार, भारत के प्रान्तीय अध्यक्षों तथा इंग्लेण्ड के आंग्ल-भारतीय अधिकारियों 
के परामश के बिना, इतने महत्वपूर्ण निर्णय करना गलत था। अन्य आरक्षेपों के 
अनुसार, सरकार ने स्वार्थी, वृत्तिमत्‌ लोगों के कृत्रिम तथा अस्वाभाविक आन्दोलन 
के सामने हार स्वीकार की थी और इस प्रकार पूर्वी बंगाल के राजभकत मुसल- 
मानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था । 

प्रदेश की दूरी बहुत ज़्यादा थी ।” “इसके अतिरिक्त १९०७ के बंगाली 

क्रान्तिका रों आन्दोलन ने स्थिति को अत्यन्त जटिल बना दिया था; अन्य 

प्रान्तों के विधायक सदस्य कलकत्ता आकर बंगाली विचारों से प्रभावित होते 

थे।” तीसरी बात यह थी कि कलकत्ता में भारत सरकार की उपस्थिति के 

कारण प्रान्तीय सरक।र बिलकुल नगण्य ओर अशक्त हो गई थी।'-- 

जिताबा वाप्औंडटा एए छा जम्क्रात्ठप्रा फ्रेपोक, 998० 

70-77 से अनूदित । 
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शासन तथा संविधान से संबंधित परिवर्तन २६३ 


कलकत्ता से राजवानी हटाना, भारत में बसे हुए यूरोपियनों के हितों के 
विरुद्ध था। इस सम्बन्ध में विरोध का दूसरा कारण यह था कि ब्रिटिश सत्ता समुद्री- 
शक्ति पर निर्भर थी; इस दृष्टि से कठक ता को छोड़ना अयुक्त था। तीसरे आक्षेप 
का आधार, नई राजवबाती दिल्‍्डी का इतिहास था; वहाँ कित्रते ही साम्राज्यों 
का कब्रिस्तान था ।* लॉड कर्जन ने कहा, “वस्तुतः दिल्‍ली के इतिहास की जितनी 
कम चर्चा की जाए, उतना ही अच्छा है ।/* 


इस प्रकार उक्त कारणों से सन्‌ १९११ के राजपत्र की नीति का विरोध 
किया गया। छॉर् भवन में लॉई मॉल और लॉ क्रिउवे ने उनका प्रबल प्रत्युत्तर 
दिया और विरोध धीरे-धीरे ठंडा पड गया । नई राजवानी बसाने के सम्बन्ध में 
लॉड हाडिज की सरकार ने लगभग ४० लाख पोड के व्यय का अनुमान किया था ; 
दूसरी ओर लॉडे कज़न ने १ करोड २० छाख पीड़ के व्यय का अनुमान किया था। * 
आगे चल कर लॉर्ड कर्जन की बात ज़्यादा सही निकली । वस्तुत. राजधानी को 
केन्द्रीय तथा निष्पक्ष स्थिति में लाने के निमित्त, भारत जेसे निर्धन देश के लिए 
यह एक अत्यन्त बड़ा परिमाण था जिस को भयंकर कहते में भी कोई अन्यक्ति 
नहीं होगी । 
५. 
सन्‌ १९११ के दिल्‍ली दरबार के प्रशासनीय परिवतंनों को कार्यक्रारिणी- 
आदेशों और उद्वोषणाओं द्वारा कार्यान्वित किया गया। इस सम्बन्ध में सरकार 
को पिछले विधानों के अन्तर्गत अधिकांश अधिकार प्राप्त थे; कुछ विषयों के लिए 
अनुपूरक विधान बनाने की भी आवश्यकता हुई । 


सब से पहले तो भारतमन्त्री ते सन्‌ १८५३ के एक्ट के विभाग नं. १६ के 
अन्तर्गत यह घोषणा की कि भविष्य में गवरनेर-जनरल, बंगाल की फ़ोटं विलियम 





१. 707 3 ४#प्त9 0 ए3$ ख्गावा।ए #टबत *79577, 9 7॥0एट८ 
० सिद्वाग एछो47. 

२. 7.0व पछ्वाएए०5४ 5इ09९९८४९४, ए0. | 057970०705 [048८ 
405. 

३. लॉड्ड हाडिज ने आस्ट्रेलिया की राजधानी कंनबेरा बसाने के व्यय से नई राज- 
धानी बसाने के व्यय की तुलना की । कीनबेरा बसाने का व्यय १ करोड़ ३० 
लाख पौंड था। इसी सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि. वाइसरॉय भवन और 
सेक्रेटेरियेट भवन का कुल व्यय लन्‍्दन में बेंक ऑब इंगलेंड की नई इमारत के 
अनुमानित व्यय के आधे से कुछ ही अधिक होगा । 


२६४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


प्रेसीडेंसी का गवर्नर नहीं होगा और उस प्रेसीडेंसी के लिए एक पृथक गवनेर 
की नियुक्ति होगी ।* २२ मार्च १९१२ की उद्घोषणा द्वारा नई प्रेसीडेंसी का 
क्षेत्र फिर से निश्चित किया गया । सन्‌ १९०५ में बंगला बोलनेवाली जनता की 
जिन पाँच कमिश्नरियों को पृथक्‌ किया गया था, उन्हें अब फिर पुराने प्रान्त के 
साथ मिला दिया गया और इस प्रकार बंगाल की एक नई प्रेसीडेंसी बनाई गई । 

२२ मार्च १९१२ की दूसरी उद्घोषणा द्वारा बिहार तथा उड़ीसा का 
नया प्रान्त बनाया गया। इस प्रान्त के लिए एक उपगवरनर, कार्यकारिणी परिषद्‌ 
तथा विधान परिषद्‌ की व्यवस्था की गई । 

उपर्युक्त दिनांक की तीसरी उद्धोषणा द्वारा आसाम को एक चीफ़ 
कमिश्नर का प्रान्त बनाया गया । 

आवश्यक अनुपूरक व्यवस्था करने के लिए ब्रिटिश पालियामेंट ने 
सन्‌ १९१२ का गवनेमेंट आँव इंडिया एक्ट बनाया । 

इस ऐक्ट ने पहली बात तो यह की कि उसने बंगाल के गवर्नर और उसकी 
परिषदों को वही अधिकार प्रदान किए जो मद्रास और बम्बई के गवनेरों को 
और उनकी का कारिणी तथा विधान पश्षिदों को प्राप्त थे । 

एक्ट ने दूसरी बात यह की कि उसने बिहार तथा उडीसा के लिए एक 
कार्यकारिणी परिषद्‌ की स्थापना की ताकि १९०९ के भारतीय परिषद्‌ ऐक्ट 
की धाराओं के कारण उसके बनाने में विलम्ब न हो | 

अन्त में ऐक्ट ने चीफ कमिहनरों के प्रान्तों के लिये भी विधान परिषदों 
की स्थापना करने का प्राधिकार दिया । सन्‌ १९१२ के ऐक्ट के विभाग नं. ३ 
के अन्तगगंत दो विधान परिवदें बनाई गई--एक आसाम के लिए (नवम्बर 
१९१२ में) और एक मध्य प्रान्त के लिए (नवम्बर १९१३ में) । 

सन्‌ १९१२ की एक उदघोषणा द्वारा दिल्‍ली का'एक छोटा-सा प्रान्त 
बनाया गया---इसमें नई राजधानी के चारों ओर का थोड़ा-सा प्रदेश सम्मिलित 
किया गया । इस प्रान्त के लिए एक चीफ़ कमिश्नर की व्यवस्था की गई। यह 
चीफ़ कमिश्नर स-परिषद्‌ गवनर-जनरल के आधीन होना था । 

सन्‌ १९१२ के प्रशासनीय परिवतंनों के फलस्वरूप सरकार ने भारतीय 
संविधान से सम्बन्धित विधियों को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता को अनुभव 
किया | ऐसे बहुत-से ऐक्ट थे जो अयुक्त हो गए थे और व्यवहार में भी नहीं आते 
थे, कितु वे रह नहीं किए गए थे; और भारत सरकार के अधिकार विभिन्न विधानों 





१. २१ मार्च १९१२ को लॉड कारमाइकेल को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त 
किथा गया। 
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में बिखरे हुए थे और समय तथा शक्ति का अपव्यय किए विना उन अधिकारों को 
जानना अत्यन्त कठिन था। अतः जुलाई १९१५ में पालियामेंट ने एक कॉन्सॉलिडे- 
टिंग ऐक्ट' बनाया । 
सन्‌ १९१५ के इस ऐक्ट का उद्देश्य उपयोग में आने वाली सब विधियों को 
एकत्र करके एक संहिता के रूप में प्रस्तुत करना था। इसी कारण उसर एक्ट में 
पिछले बिधानों में किसी प्रकार का संशोधन करनेवाले कोई खंड नहीं थे। उसने 
सन १७७० के बाद के ४७ ऐंक्टों की व्यवहार में न आनेवाली धाराओं को रह 
किया और व्यवहार में आनेवाली अन्य सब धाराओं को एकत्र किया और 
उनको १३५ विभागों और ५ अनुसूचियों के एक ऐक्ट के रूप में प्रस्तुत क्रिया ' 
उस विधेयक पर जो बाद में सन्‌ १९१५ का ऐक्ट बना, पालियामेंट ने, 
दोनों भवनों की एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की थी । उसके समक्ष कुछ 
एसे प्रस्ताव आए जो उसके मतान्‌सार ऐंक्ट के क्षेत्र से बाहर थे और इसी कारण 
प्रवर समिति ने उनको स्वीकार नही किया। इन प्रस्तावों को एक नए संशोधन- 
कारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया । यह विधेयक सन्‌ १९१६ में ऐक्ट 
बन गया । 
सन्‌ १९१६ के भारतीय शासन (संशोधन ऐक्ट) ने कुछ साधारण परिवर्तेन 
किए। उसकी धाराओं के अनूसार देशी राज्यों के कुछ छंटे हुए लोग भारतीय 
सिविल स्विस परीक्षाओं की प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे; देशी राज्यों 
और नेपाल प्रदेश के शासकों और निवासियों की सैनिक एवं अतैनिक पदों पर 
नियुक्ति की जा सकती थी, देशी राज्यों के शासकों और निवासियों को विधान 
परिषदों के लिए नामनिदेंशित किया जा सकता था । 
६. 
विचाराधीन समय में ब्रिटिश पालियामेंट ने एक ऐक्ट और बनाया, जिसका 
भारत सरकार के संविधान से सम्बन्ध था। यह था सन्‌ १९११ का भारतीय 
उच्च न्यायालय ऐक्ट । 
सन्‌ १८६१ और १८६५ के विधानों ने उच्च न्यायालयों के संविधान, 
उनके क्षेत्राधिकार और उनकी संख्या" आदि को विनियमित किया था । 
_ सन्‌ १९११ के ऐक्ट ने मुख्य न्यायाधीश-सहित, सब न्यायाधीशों की 
१. सन्‌ १९११ में भारत में चार उच्च न्यायालय थे---एक कलकत्त। में, एक बम्बई 
में, एक मद्रास में और एक इलाहाबाद में । सत्‌ १८६५ के ऐक्ट में जो 
अधिकार दिया गया था वह इलाहाबाद हाईकोर्ट बनाने से समाप्त हो गया 
था। अतः: एक नया ऐक्ट बनाया गया और उसमें भविष्य के लिए उक्त 
धारा जोड़ दी गई। 
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अधिकतम संख्या को सोलह से बढा कर बीम कर दिया । 

एक्ट ने दूसरी बात यह की कि उसने सम्पराट को आवश्यकता भों के अनुसार 
समय-समय पर नए उच्च न्यायालयों को स्थापित करने का और उनकोी' स्थापना 
के फलस्वरूप उनके क्षेत्राधिकार में आवश्यक परिवर्तन करने का प्राधिकार दिया। 

अन्त में ऐक्ट ने स-परिषर गवर्नर-जनरल को किपी उच्च न्यायालय के लिए 
अस्थायी अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार दिया। इन न्याया- 
धीशों का कार्य-काल दो वर्ष से अधिक नहीं हो सकता था । 

इन अधिकारों का दो नए उच्च न्यायालय बनाने के लिए उपयोग किया 
गया---एक उच्च न्यायालय सन्‌ १९१५ में पटना में स्थापित किया गया और 
दूसरा सन्‌ १९१९ में लाहौर में स्थावित किया गया । 

9. 

सन्‌ १९०९ के युधा रों के बाद भी सिविल सविस के उच्चतर पदों के सम्बन्ध 
में भारतवासियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ | शिक्षित वर्गों में 
बहुत बडा असंतोष था और उसको १७ मार्च १९११ को मानतीय मि. सूबाराब 
ने साम्राज्यीय विधान परिषद्‌ में व्यक्त किया। उन्होंते इस अवसर पर देश के 
सिविल शासन के क्षेत्र में, भारतीयों की अधिकाबिक एत्रं उच्चतर पदों पर 
नियुक्ति के सम्बन्ध में, भारतवासियों के अविकारों पर विचार करने के लिए, 
एक राजकोौय कमीशन निप्रक्त करते की सिफारिश की ।॥”* 

सरकार ने उस प्रस्ताव को स्त्रीकार किया और उसके फलस्वरूप २१ अगस्त 

१९१२ को एक राजकीय कमीशन की नियुक्ति की गई। लॉ इस्लिग्टन इस कमी- 

बन के अध्यक्ष थे; उनके अतिरिक्त कमीशन के ११ सदस्य और थे, जिन में 

तीन भारतीय थे---श्री गोखले, मि. अब्दुरहीम और मि. चौबाल ।* कमीशन 

१. जातवाबा 6शञॉ50ए2 (0०पाली एछ7००९८वा३४$. ४५०. 
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२. कमीशन के सदस्यों की छाँट के सम्बन्ध में भारत में तीत्र आलोचना हुई। 
आंग्ल-भारतीयों को तो यह आपत्ति थी कि सिविल स्विसवालों को कम 
प्रतिनिधित्व दिया गया था; इसके अतिरिक्त कमीशन में मि. रेमजे 
मेकडोनेल्ड को नियुक्त किया गया था और वे कमंचारीतनत्र के तोब् 
आलोचक थे। भारतवासियों को यह आपत्ति थी कि उनको अत्यल्प 
प्रतिनिधित्व दिया गया था और कमीशन में सर वलेण्टाइन शिरोल को 
नियुक्त किया था। केवल मुस्लिम वर्ग प्रसन्न थे क्योंकि सर अब्दुरंहीम के 
अतिरिक्त कमीशन में सर वंलेण्टाइन शिरोल, सर थियोडोर मॉरिसन और 
लॉर्ड रोनेल्ड शे थे; ये सब सदस्य मुस्लिम-पक्ष के प्रबल समर्थक थे। 
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को सा म्राज्यीय तथा प्रान्तीय दोनों ही सेवाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित विययों 
का परीक्षण करके उनपर अपनी रिपोर्ट देनी थी:--- ( १) भर्ती करने की प्रक्रिया 
और शिक्षण तथा परीक्षण की व्यवस्था; (२) सेवा, वेतन, छड़ी और निवृत्ति- 
वेतन की शर्तें; (३) गैर-यूरोपियनों की नियुक्ति पर प्रचलित. प्रतिवन्‍्ध और 
साम्राज्यीय तथा प्रान्तीय सेवाओं के विभाजन की वर्तमान व्यवस्था ।* इसके अति- 
रिक्त कमीणन को सामान्य रूप से इन सार्वजनिक नौकरियों की आवश्य- 
कताओं पर विचार करना था और उनमे उपयुक्त परिवर्तन के लिए सिफास्शि 
करनी थी । 

अगस्त १९१५ में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । मि. अब्दुरंहीम 
की रिपोर्ट अलग थी और इसे श्री गोखले का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त था; वस्तुतः 
इसे उन्हीं के परामर्श से तैयार किया गया था।”* कितु १९ फरवरी 
१९१५ को श्री गोखले का देहान्त हो गया और इस पृथक रिपोर्ट पर उनके 
हस्ताक्षर न हो सके । 

रिपोर्ट को उस समय प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि सरकार, महायुद्ध 
के दिनों में, किसी विवाद में पड़ने से बचना चाहती थी । लेकिन जब महायुद्ध 
के शीघ्र समाप्त होने की आशा नही दिखाई दी, तो अन्त में उस रिपोर्ट को जनवरी 
१९१७ में प्रकाशित कर दिया गया। मॉण्ट फोर्ड रिपोर्ट का कहना है कि, “उस 
समय तक महायुद्ध ने भारतवासियों की आशाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था.... 
(फलत:) ....... ...... रिपोर्ट की.........निन्दा की गई.............. उसे बिल्कुल 
अपर्याप्त बताया गया; रिपोर्ट ने भारतीय जनमत को संतुप्ट करने के स्थान पर 
उसे और ज़्यादा चिढ़ा दिया ।'$ 

कमीशन के सामने सब से ज़्यादा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह था कि सार्वजनिक 
नौकरियों के उल्चतर पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के सम्बन्ध में वास्तविक 
कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जाए। साम्राज्यीय सिविल सविस की अधि- 
कांश शाखाओं के लिए साधारणतया यूरोप के लोगों में से भर्ती की जाती थी । 
जिन विभागों के लिए भारत में भर्ती को जाती थी, उनमें भी उच्चतर पदों के 
लिए यूरोपियनों, आंग्ल-भारतीयों और ईसाइयों को अधिमान दिया जाता था । 
५०० रुपये प्रतिमास अथवा उससे अधिक वेतन के पदों पर भारतीयों 
का अनपात केवल १९ प्रतिशत था । ८०० रुपये अथवा उससे अधिक वेतन के 
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२६८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


पदों पर उनका अनुपात केवल १० प्रतिशत था ।* वेतन में क्रमशः वृद्धि के साथ 
भारतीयों का अन॒पात उसी क्रम से घटता जाता था, यहाँ तक कि ऐसे पद थे 
जिन पर भारतीयों की कभी नियुक्ति ही नहीं हुई थी । 

भारतवासियों ने यह उपाय सुझाया था कि इंगलेड तथा भारत, दोनों ही 
स्थानों में प्रतियोगितापूर्ण समकालिक परीक्षाओं को व्यवस्था की जाए। 
कमीशन ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया क्‍योंकि उसके मतानुसार ऐसी 
व्यवस्था को अपनाने के लिए अभी उपयुक्त समय नही आया था। कमीशन का 
तक यह था कि भारत के विभिन्न प्रान्तों और समुदायों में शिक्षण-सुविधाओं का 
पर्याप्त और समान रूप में प्रसार नहीं हुआ था| इसके अतिरिक्त दूसरा यह था 
कि “भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में, इंगलेड के स्कलों और कॉलिजों की 
भाँति, चरित्र के विकास और उसके निर्माण के लिए कोई निद्चत सुरक्षा नहीं 
थी।”* कमीशन की दृष्टि में सरकारी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था से भी समस्या 
का हल नहीं हो सकता था । उसने उच्चतर पदों में भारतवासियों के लिए एक 
निश्चित अनुपात सुरक्षित रखने के सिद्धांत का भी अनुमोदन नहीं किया। यह 
सच हूँ कि इस प्रइन पर विचार करने का उचित दृष्टिकोण यह नही था कि' 
प्रत्येक विभाग में कितने भारतीय नियुक्त किए जाने चाहिएँ तथापि मि. 
अब्दुरहीम का यह कहना बिल्कुल ठीक था, “कि यूरोप से अधिकारियों का 
आयात, विशुद्ध आवश्यकता से सीमित होना चाहिए ।/१ कितु कमीशन के सदस्यों 
का दृष्टिकोण दूसरा ही था और उन्होंने भारतीयों के लिए अनुपात निश्चित करने 
के सुझाव को कोई मा न्‍्यता नहीं दी । इस सम्बन्ध में उनका एक तक तो यह था 
“कि जातीय आधार पर अनुपात निश्चित करने का सिद्धान्त अवांछनीय हैं 
और दूसरा तक॑ यह था कि “कि हम इस बात को जानते हे कि न्यूनतम सीमा 
की प्रवृत्ति अधिकतम सीमा की ओर बढ़ने की हुआ करती हूँ ।* लेकिन इन तकों 
के होते हुए भी कमीशन के निजी प्रस्ताव मुख्यतः जातीय भावनाओं पर अब- 
लम्बित थे । 

कमीशन का सब से पहला प्रस्ताव तो यह था कि जिन नौकरियों के लिए 
साधारणतया भारत में भर्ती की जाती है, उनमें कुछ और नौकरियों को भी सम्मि- 
लित कर दिया जाए । अपने दूसरे प्रस्ताव के अनुसार कमीशन ने अन्य नौकरियों 
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२. उपयुक्त रिपोर्ट पृष्ठ ३० । 
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शामन तथा संविधान से संबंधित परिवर्तन २६९ 


को तीन वर्गों में विभाजित किया:--(१) आई. सी. एस. (भारतीय सिविल 
सर्विस), आई. पो. एस. (भारतीय पुलिस सविस) आदि नौकरियाँ--जिनमें 
“अधिकांश अफ़सरों की भर्ती यूरोप में की जानी चाहिए।”* आई. सी. एस. 
के ७५ प्रतिशत पदों के लिए इंगलंड में प्रतियोगिता-पूर्ण परोक्षाओं के द्वारा भर्ती 
की जानी थी। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयू २४ वर्ष से घटा कर १९ वर्ष कर 
दी गई थी जिसके फलस्वरूप भारतवासियों के लिए इस द्वार से प्रवेश पाना 
असंभव हो गया था । अन्य २५ प्रतिशत पदों के लिए, भारत में निश्चित योग्यता 
के अभ्यर्थियों में से नामनिर्देशन होना था । पुलिस सबिस के लिए भारत में 
केवल १० प्रतिशत अभ्यर्थियों की भर्ती होती थी; धीरे-धोरे यह अनुपात २० 
प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था। (२) दूसरे वर्ग में शिक्षा, डाक्टरी, सार्वजनिक 
निर्माण आदि से सम्बन्धित नौकरियों की गणना थी............ इसमें यूरोप- 
वासियों और भारतवासियों, दोनों की ही भर्ती करना वांछनीय समझा गया । 
(३) तीसरे वर्ग में वेज्ञानिक और टंक्निकल नौकरियों की गणना थी। भारत 
में टेक्निकल शिक्षा की संस्थाएँ ख्‌ल जाने पर कालान्तर में उक्त नौकरियों की 
भर्ती भारत में होती थी कितु उस समय उनके लिए विदेशों में ही भर्ती की 
जानी थी । 

ये प्रस्ताव केवल अपर्याप्त ही नहीं थे वरन्‌ ये ब्रिटिश जातीय श्रेष्ठता की 
धारणा पर और साथ ही कुछ नौकरियों में अंग्रेजों का बहुत बड़ा अनुपात बनाए 
रखने की नीति पर अवलम्बित थे। ऐसी दशा में यह कोई आश्चयं की बात नहीं है कि 
उनके प्रकाशित होने पर भारत में सवंत्र उनकी निन्‍दा की गई । 

कमीशन ने विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के सदस्यों के वेतन में वृद्धि करने 
के लिए भी सिफारिश की, जिसका कुल जोड़ मि. चौबाल के अनुसार, ८८ लाख 
रुपये से भी अधिक था। कमीशन के दो भारतीय सदस्यों ने इस बात को निविवाद 
रूप से सिद्ध भी किया कि भारत में इन सिविल अधिकारियों के वेतन, भत्ते आदि 
में किसी प्रकार की वृद्धि करने के लिए कोई कारण नहीं था क्योंकि उनको पहले 
से ही जो वेतन, भत्ता, आदि दिया जा रहा था, वह इंग्लेंड, सीलोन अथवा हांगकांग 
की सिविल सबविस की अपेक्षा कहीं अधिक था । 

कमीशन की अन्य सिफारिशों टैक्‍्निकल ढंग की थीं और उन पर यहाँ विचार 
करना आवश्यक नहीं हे । जैसा कि पहले ही कहा जा चुका हैँ, कमीशन की रिपोर्ट 
की भारत में सभी जगह निन्‍दा की गई और उसे असंतोषप्रद तथा अपर्याप्त 
बताया गया। यहाँ तक कि भारतीय वेधानिक सुधारों की रिपोर्ट ने भी यह लिखना 
आवश्यक समझा कि, “भविष्य की नीति, (इस्लिग्टन कमीशन की ) रिपोर्ट पर 
१. उपर्युक्त रिपोर्ट पृष्ठ ६१. 


२७० भारत में ब्रिटिश राज्य 


अवलरूम्बित होनी चाहिए, कितु परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण 
हमारा यह मत हैँ कि कुछ महत्त्वपूर्ण दिशाओं में उसके निष्कर्षों को आगे बढ़ाना 
आवश्यक होगा ।”* 
८, 

सन्‌ १९०९ से १९१९ तक के विचाराधीन युग में वैधानिक दृष्टि से विशेष 
महत्त्व की, एक घटना हुई,--भारत को, साम्राज्यीय सम्मेलन में, साम्राज्यीय युद्ध, 
परिषद्‌ में तथा शान्ति सम्मेलन के लिए ब्रिटिश साम्राउ्यीय शिष्ट मंडल में,साम्राज्य 
के अन्य स्वशासक सदस्यों के साथ, (प्रकटतः) बराबरी का स्थान दिया गया । 

सन्‌ १८८७ में, महारानी विक्टोरिया की जयन्ती मनाने के सम्बन्ध में 
ओऔपनिवेशिक सम्मेलन के नाम से साम्र|ज्यीय सम्मेलन ने अपनी सब से पहली 
सभा की थी। उसी औपनिवेशिक सम्मेलन को सन्‌ १९०७ में साम्राज्यीय सम्मेलन 
का नाम दे दिया गया और उसके नए सविधान के अनुसार इसका मतलब था-- 
सम्राट सरकार तथा औपनिवेशिक सरकारों की, परस्पर सम्बन्धित विषयों पर 
विचार करने वाली सभा ।* 

पहला साम्राज्यीय सम्मेलन १९११ में हुआ और उससे अगला सम्मेलन 
१९१५ में होने वाला था, कितु महायुद्ध आरम्भ हो जाने के कारण उसको 
अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया । लेकिन दिसम्बर १९१६ में 
इंग्लेड में इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि सन्‌ १९१७ के आरम्भिक 
महीनों में ही साम्राज्यीय सम्मेलन की मीटिंग की जाए और युद्ध परिषद्‌ के 
लिए साम्राज्य के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए । 

सितम्बर १९१५ में भारतीय विधान परिषद्‌ में एक प्रस्ताव द्वारा यह 
सिफारिश की गई कि सम्राट्‌ सरकार से, साम्राज्योय परिषद्‌ में भारत को नियमा- 
नुसार प्रतिनिधित्व देते के लिए निवेदन किया जाए ।”१ यद्यपि भारत एक स्व- 
शासक देश नहीं था तथापि वाइसरॉय के मतानुसार “भारत के विस्तार, उसकी 
जनसंख्या, सम्पत्ति, सेन्‍्य सामथ्यं और राजभक्ति के कारण उसकी प्रतिनिधित्व की 
माँग उचित थी ।” १ फलतः: १९१७में साम्राज्यीय युद्ध परिषद्‌ और साम्र,ज्यीय युद्ध 
सम्मेलन, दोनों की सभाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत मन्त्री को 
आमंत्रित किया गया। भारत भन्त्री की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने 
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शासन तया संविधान से संबंधित परिवर्तन २७१ 


तीन व्यक्तियों को नियुक्त किया--हिज़ हाइनेस बीकानेर नरेश, माननीय सर 
जेम्स मेस्टन और सर सत्येंद्र तिनहा । 

साम्राज्यीय यूद्ध सम्मेलन की सभाएँ अप्रेल १९१५ में हुई और उनमें अन्य 
प्रस्तावों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए--( १) सा म्राज्यीय 
सम्मेलन के संविधान में उपयुक्त परिवर्तन किया जावे ताकि भविष्य के सब 
सम्मेलनों में भारत भी भाग ले सके; और (२) युद्ध समाप्त होने के बाद, वंधा- 
निक सम्बन्धों को फिर से निश्चित करने के लिए एक विशेष सम्मेलन किया जाए 
ताकि (अ) इस बात को मान्यता दी जा सके कि विदेश-तीति और विदेश सम्बन्ध 
निश्चित करने के विषय में ब्रिटिश डोमीनियनों को और साथ ही भारत को समुचित 
अधिकार होना चाहिए; और (ब) समय-समय पर परामर्श करने के लिए ......और 
आवश्यकता होने पर मिल कर योजनानुसार कायंबाही करने के लिए कारगर 
व्यवस्था की जा सके ।* एक अन्य प्रस्ताव में समान पारस्परिक व्यवहार के सिद्धात 
को स्वीकार किया गया और स्वशासक ब्रिटिश डोमीनियनों में भारतीयों की 
स्थिति के बारे में भारत-सरकार द्वारा प्रस्तुत किए हुए ज्ञापन पर विचार करने 
के लिए सम्बन्धित सरकारों से सिफारिश की गई । 

साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन की सभाओं के अतिरिक्‍त, साम्राज्यीय प्‌ द्ध परिषद्‌ 
की बंठके भी हुई । सन्‌ १९१७ की १८ मई को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने हाउस ऑँव 
कॉमन्स में यह बताया कि साम्राज्योय युद्ध परिषर की मीटिग प्रतिवर्ष करने का 
निर्णय किया गया था लेकिन अविलंब्य साम्राज्यीय प्रश्न उपस्थित होने पर यह 
मीटिंग जल्दी भी की जा सकतो थी । उसी अवसर पर उन्होंने निम्नलिखित 
व्यक्तियों को परिषद्‌ का सदस्य बताया--संयुकत राज्य का प्रधान मन्‍्त्री और 
साम्राज्यीय विषयों का संचालन करनेवाले उसके सहयोगी, प्रत्येक ब्रिटिश 
डोमीनियम का प्रधान मन्त्री अथवा उसका विशेष रूप से अधिकृत प्रतिनिधि और 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ, भारतीय जनता का प्रतिनिधि । १ 

सन्‌ १९१८ में भारत सरकार ने (तत्कालीन उप-भारत मन्त्री ) सर सत्येंद्र 
सिनहा को साम्राज्यीय युद्ध परिषद्‌ में भारत का प्रतिनिषित्व करने के लिए 
नियुक्त किया। साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
सर सत्येंद्र के अतिरिक्त पटियाला नरेश को भी नियुक्त किया गया । 5 
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३. साज्राज्योय विधान परिषद्‌ में एक प्रस्ताव द्वारा यह कहां गया था कि 
भारतीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति, परिषद्‌ के निर्वाचित सदस्यों की 


२७२ भारत में ब्रिटिश राज्य 


साम्राज्यीय यू द्ध सम्मेलन की दूसरी बंठक जुलाई १९१८ में हुई और उसमें 
अन्य बातों के अतिरिक्त सन्‌ १९१७ के समान पारस्परिक व्यवहार के सिद्धांत को 
कार्यान्वित करना भी स्वीकार किया गया । एक प्रस्ताव द्वारा इस सिद्धांत का 
प्रतिपादन किया गया कि प्रत्येक सरकार को “अपने देश की जन-रचना ((५+077- 
7009॥07 04 ?09प्रौ707 ) के सम्बन्ध में पूर्ण नियंत्रण का अधिकार होना 
चाहिए और उसे, अपने देश में बसने के लिए विदेशों से आने वाले लोगों पर 
प्रतिबन्ध लगाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए; लेकिन ब्रिटिश देशों के नाग- 
रिकों पर, “भ्रमण, वाणिज्य अथवा अध्ययन के उद्देश्य से, परस्पर एक-दूसरे 
देश में आने-जाने पर अथवा अध्ययन के सम्बन्ध में अस्थायी प्रवास पर, कोई रोक 
नही होनी चाहिए ।”१ साथ ही यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई कि “इन 
लोगों को स्थायी रूप से बसने का अथवा मजदूरी के उद्देश्य से अस्थायी प्रवास का 
कोई अधिकार नही होगा । * प्रस्ताव ने डोमीनियनों में पहले से स्थायी रूप से बसे 
हुए भारतीयों को अपनी पत्नियों और अवयस्क बच्चों को भारत से लाने की 
अनुमति दी लेकिन शर्तें यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक पत्नी को और 
भारत सरकार द्वारा प्रमाणित उस पत्नी के ही बच्चों को डोमीनियन में ला 
सकेगा । 
साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन की बैठक के कुछ ही समय बाद युद्ध समाप्त हुआ 
और संधि की समस्या सामने आई । इस सम्बन्ध में वर्साई में शान्ति-सम्मेलन हुआ 
और उस में ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से प्रतिनिधि-मंडल भेजा गया । विगतकाल 
में ऐसे अवसरों पर केवल ब्रिटेन के ही प्रतिनिधि भेजे जाते थे लेकिन इस बार 
प्रत्येक डोमीनयन को और साथ ही भारत को प्‌ थक्‌ प्रतिनिधित्व दिया गया । 
प्रत्येक डोमीनियन और भारत के प्रतिनिधियों ने क्रमशः अपनी सरकारों की 
ओर से शान्ति-संधि पर पृथक्‌ रूप से हस्ताक्षर किए । राष्ट्र संघ (॥,282प८ ० 
[०७१०0758) की योजना, संधि का अविभाज्य अंग थी । फलतः संधि पर 
हस्ताक्षर करनेवाले डोमीनियन और भारत भी उस संघ के स्वतन्त्र सदस्य बन 
गए। 
इस प्रकार विदेशों से संबन्धित विषयों में भारत को एक डोमीनियन का दर्जा 
दिया गया लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में भारत की इस पदोन्नति का कोई महत्व 
नहीं था । वस्तुत: अधिकांश प्रगतिशील राष्ट्रवादियों के अनुसार भारत के लिये 
सिफारिशों के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने उसे स्वीकार 
नहीं किया । 
१. 4िटा0 : 9796९८।८३४ ० वग्रतांधा ए0॥09, ९०. व, ७9०४८ 755 
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राष्ट्र संघ की सदस्यता कोई सौभाग्य की बात नहीं थी । वरन्‌ वह सदस्यता उसके 
लिए एक बोझ के रूप में थी । उन्हें राष्ट्र संघ के उद्देश्यों पर संदेह था---उनके 
अनुसार, शोषण करने वाले साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने, संघ के रूप में अपनी गुटबन्दी 
की थी; और,भारतीय प्रतिनिधित्व, भारत की अपेक्षा इंग्लेड के लिए अधिक उपयोगी 
था क्योंकि भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए सरकारी अधिकारियों को नियुक्त क्रिया 
जाता था और उन पर ब्रिटिश नियंत्रण होता था । इस बात म॑ कोई सदेह नहीं हे 
कि ये आक्षेप बहुत हद तक सच्चे थे क्‍योंकि राष्ट्र संघ तथा साम्राज्यीय संस्थाओं 
की सदस्यता का वास्तविक लाभ उसी समय उठाया जा सकता था जब अन्य सदस्यों 
की भाँति भारत भी स्वाधीन हो । कितु दूसरी ओर यह तक भी बहुत हद तक सही 
था कि आरम्भिक बातों से चाहे कोई तात्कालिक प्रत्यक्ष लाभ न दिखाई दे, तथापि 
वे बाते अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती हें । 


अठारहवाँ अध्याय 


क्रान्ति ओर दमन 
१. 

लॉ्ड मॉल अपनो सुधार-यो जना को मित्रता और सदभावना के वातावरण में 
कार्यान्वित करना चाहते थे । अतः उन्होंने वाइसरॉय पर इस बात की आवश्यकता 
के सबंध में ज़ोर दिया कि सुधारों के लिए वांछित वातावरण बनाने के उद्देश्य से 
कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण काम किया जाय, जिससे सरकार का क्ृपा-भाव प्रदर्शित हो । 
इस संबंध में उन्होंने बंगाल के निर्वासित व्यक्तियों को मुक्त करने का सुझाव दिया। 
किन्तु वाइसरॉय के मतानूसार, एक ऐसे समय पर जब भारत के विचारशील 
व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्त किया जा रहा था, राजनेतिक 
क्षेत्र में इन आग उगलने वालों को मुक्त करना अविवेकपूर्ण था ।१ भारत-सरकार 
के प्रबल विरोध ने भारत-मंत्री को उस समय चुप कर दिया और किसी क्षपा पूर्ण 
कृत्य के स्थानपर एक अराजकतापूर्ण हत्या के बाद सुधारों का उपक्रमण किया गया। 
सन्‌ १९१० को २५ जनवरी को लॉर्ड मिटो ने नई निर्वाचित साम्राज्यीय विधान 
परिषद का उद्घाटन किया लेकिन उससे एक ही दिन पहले पुलिस के डिप्टी 
सुपरिण्टेण्डे ण्ट, शमसुल आलम को गोली से मार दिया गया था।* यह अधिकारी 
अलोपुर षडयंत्र अभियोग के सिलसले में कलकत्ता-हाईकोर्ट में उपस्थित हुआ 


१. ऊउप्रटाथा : 7.04 700, 79०8०, 392. 
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था। अस्तु, नई साम्राज्यीय विधान परिषद्‌ ने आरम्भ में ही एक अत्यन्त कठोर 
प्रेस (समाचार-संपादन ) कानून बनाया । 
२. 
पिछले चार वर्षो में कितनी ही अराजकतापूर्ण हत्याओं का प्रयत्न किया गया 
था । जैसा कि वाइसरॉय ने लॉ मॉल को भी लिखा, इन हत्याओं के फलस्वरूप 
कलकत्ता में रहने वाले यूरोपियनों में घबराहट फेल गई थी । उस घबराहट को दूर 
करने के लिए , सरकार कठोर नीति अपनाने की आवश्यकता अनुभव कर रही थी। 
मेनापति दे मार्यल लॉ (फौजी क़ानून) लागू करने का सुझाव दिया । इस संबंध 
लॉ मॉल ने लिखा कि उस (फ़ौजो जरासन) के विचार से ही 'मेरी रग-रग 
काँप उठी ।”* स्वयं वाइसरॉय ने उस सुझाव को निषिद्ध कर दिया और अन्त में 
यह निर्णय किया गया कि तुरंत ही एक कठोर प्रेस-कानून बनाया जाय । ९ फरवरी 
१९१० को यह क़ानून तैयार हुआ और उसी दिन छॉर्ड मिटो ने बंगाल के निर्वासित 
व्यक्तियों को छोडने की आज्ञा भी दी। 
प्रेंस-ऋानूनों के पिछले इतिहास का विगत अध्यायों में वर्णन किया जा चुका 
हैँ । सन्‌ १८८१ में समाचारपत्रों को फिर स्वतंत्रता दे दी गई थी जिसके फलस्वरूप 
उनकी वृद्धि को विशेष प्रोत्साहन मिला था। सन्‌ १९०१-०२ तक समाचारापत्रों 
की सख्या बढ़ कर ७०८ हो गई थी और सन्‌ १९०७-०८ में उनकी संख्या ७५३ 
थी ।* सन्‌ १९०८ में समाचारपत्र (अपराध-उत्तेजक) ऐक्ट* बनाया गया था, 
जिसका उद्देश्य समाचार-पत्रों के क्रान्तिकारी प्रचार को रोकना था। इस ऐक्ट के 
अन्तगंत सरकारी कार्य वाही के कारण, युगान्तर', 'संध्या' और 'वन्देमातरम्‌” जसे 
उग्र समाचार-पत्रों का प्रकाशन बंद हो गया था। समाचार-पत्रों के विरुद्ध राजद्रोह 
का अभियोग चलाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा नं० १२४ ए और धारा 
नं० १५३ ए के अन्तर्गत, भारत-सरकार को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। उसी संहिता 
की धारा नं० १०८ के अन्तगंत, समाचार-पत्रों से ज़मानत मांगी! जा सकती थी 
ओर उम्र नीति का प्रचार करने वाले पत्रों का दमन करने के लिए सन्‌ १९०८ के 
समाचार पत्र (अपराध-उत्ते जक) ऐक्ट का उपयोग किया जा सकता था। तथापि 
भारत सरकार के अनुसार, समाचार-पत्रों के राजद्रोहपूर्ण साहित्य का प्रचार 
रोकने के लिए उपयुक्त अधिकार अपर्याप्त थे । अतः पंडित मालवीय और भूपेन्द्र 
नाथ बसु जंसे ग़ेरसरकारी सदस्यों के विरोध के होते हुए भी, परिषद्‌ की काये- 
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३. इस ऐक्ट को १४ वें अध्याय में चर्चा की जा चुकी है । 
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पद्धति के साधारण नियमों को निहूम्बित करके, सरकार ने साम्राज्यीय विधान- 
परिषद्‌ से जल्दी से एक कठोर प्रेस क़ानून बनवाया । यही कानून सन्‌ १९१० के 
इंडियन प्रेस ऐक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


सन्‌ १९१० के इस ऐक्ट में, सन्‌ १८७८ के वर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट की सारी 
गहित धाराएँ वर्तमान थी। किन्तु दो बातों में महत्त्वपूर्ण अन्तर था--नया ऐक्ट 
सब समाचार-पत्रों पर लागू था. चाहे वे पत्र भारतीय भाषाओं के हों अथवा अंगरेज़ी 
के और चाहे वे ऑग्ल-भारतोयों* के हों अथवा भारतवासियों के ; और दूसरा 
अन्तर यह था कि नए ऐक्ट की एक धारा के अनुसार हाईकोर्ट में अपील की जा 
सकती थी । 

सन्‌ १९१०के इस ऐक्ट के प्राधिकार के बल पर, मजिस्ट्रेट, नए छापेखानों * 
के मुद्रको और साथ ही नए समाचार-पत्रों के प्रकाशकों ? से (सन्‌ १८६७ के प्रेस 
तथा पुस्तक निबधन ऐक्ट की धारा न० ४ के अन्तर्गत उनसे अपने समक्ष घोषणा 
कराने के बाद) कम-से-कम पाँच सो और अधिक-से-अधिक दो हज़ार रुपये की 
जमानत माँग सकता था। नए ऐक्ट के लागू होने के पहले से जो प्रेस काम कर रहे 
थे, और जो समाचार-पत्र निकल रहे थे, उनके संबंध में भी ऐक्ट ने स्थानीय 
सरकारों को निश्चित प्राधिकार दिया । इसके अनुसार ये स्थानीय सरकारें उक्त 
छापेखानों के मुद्रकों अथवा उक्त समाचार-पत्रों के प्रकाशकों से (यदि वे ऐक्ट के 
विभाग नं. ४ (१) के अन्तर्गत आने वाले लेखों को छापते या प्रकाशित करते 
हों), कम-से-कम पाँच सो ओर अधिक-से-अधिक पाँच हज्ञार रुपये की ज़मानत 
माँग सकती थी । ऐक्ट के प्राधिकार के बल पर मजिस्ट्रेट, किसी प्रेस अथवा 
समाचार-पत्र को ज्ञमानत को (कारणों का अभिलेख करने के बाद), छोड़ 
सकता था अथवा इस संबंध में अपनी किसी पिछलो आज्ञा को रह कर सकता 
था अथवा उसे बदल सकता था । 





१. ऑग्ल-भारतीय पत्रों को सम्मिलित करने का व्यवहारत: कोई अर्थ नहीं 
था। वे राजद्रोह का प्रचार नहों कर सकते थे और जातोय भेदभाव के 
प्रचार के सिलसिले में सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहों करती 
थी ।--देखिए इसी पुस्तक का बारहवाँ अध्याय--और ?428872]०7 
70० थार रिटए07 ए फरार शिटडड वबणड (ण्ाणपां।6८, 
7027. 

२. 5९ट८7णा 3 (9) ० धाल ७2, (708९: ॥€5$ द्वा0 ८58 
[,4७$ ॥ सावा4, 042०८ 66. 

३. 8९९007 8 () ०६४6 2८0. 706, 048० 60. 


२७६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


एक्ट ने अपने विभाग नं. ४ (१) के छे: विस्तृत खंडों* में आपत्तिजनक 
बातों की परिभाषा बताई। इन बातो का मुद्रण अथवा प्रकाशन होने पर स्थानीय 
सरकार ज़मानत ज़ब्त कर सकती थी । सन्‌ १९०८ के विस्फोटक पदार्थ एक्ट * 
और उसी वर्ष के समाचार-पत्र (अपराध-उत्तेजक) ऐक्ट३ के अपराधों को 
सन्‌ १९१० के ऐक्ट में फिर सम्मिलित किया गया । सजद्रोहपूर्ण प्रकाशन की 
परिभाषा इतनी विस्तृत कर दी गई कि उसमें देशी नरेशों, न्यायाधीशों, कार्य- 
कारिणी-अफ़सरों और सावंजनिक अधिकारियों के विरुद्ध लेख लिखने की भी 
गणना को जा सकती थी। सम्राट की सेना में नौकरी करने वालों में अभक्ति 
फंलाने के अथवा क्रान्तिकारी कामों के लिए रुपया वसूल करने के उद्देश्य से लोगो 
को धमकाने के अथवा क्रान्तिकारी अपराध की खोज और गवाही में सहायता 
देने वालों को रोकने के“सारे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रयत्न, विभाग नं. ४(१) 
की आपत्तिजनक बातों की परिभाषा में सम्मिलित थे। वस्तुतः इस विभाग 
ने, समाचार-पत्रों के लिए सरकारी कामों की आलोचना करना असभव कर 
दिया था। किन्तु इससे भी ज़्यादा बुरी बात यह थी कि कोई प्रकाशन, विभाग 
नं. ४ (१) की दृष्टि से आपत्तिजनक हैं अथवा नही, यह निर्णय करने का 
अधिकार, साधारण न्यायालयों के स्थान पर स्थानीय सरकार को दिया गया था । 

यदि विभाग न. ४ (१) के अनुसार स्थानीय सरकार ने किसी छापेखाने की 
अथवा किसी समाचार-पत्र की ज़मानत जब्त कर ली हँँ और उस छापेखाने का 
मुद्रक अथवा उस पत्र का प्रकाशक," सन्‌ १८६७ के प्रेस तथा पुस्तक निबंधन 
ऐक्ट के विभाग नं. ४ के अनुसार फिर घोषणा करता है तो प्रत्येक को ( मजिस्ट्रेट 
के आदेशातुसार) कम-से-कम एक हज़ार रुपये की और अधिक-से-अधिक दस 
हज़ार रुपये की ज़मानत देनी थी। यदि स्थानीय सरकार के मतानुसार उक्त 
प्रेस अथवा उक्त पत्र, विभाग नं. ४(१) के अन्तगंत फिर अपराध करता है, तो 
वह सरकार उसकी ज़मानत को, छापेखाने को और समाचार-पत्र की 
सारी प्रतियों को और अन्य आपत्तिजनक प्रकाशनों को ज़ब्त कर सकती थी ।* 
१. ७९टा0गा 4 () ण फल 40, (005८: पफ्6 7८४४ 0 

?7658 4,89५5 77 ॥709, 0०2८४ 67-68. 

२. इसी पुस्तक का चोदह॒वाँ अध्याय देखिये । 
३. इसी पुस्तक का चौदहवाँ अध्याय देखिये । 


४. छललाता 5 एण पल 465, 00686 : फट एड बरा0 
77285 4,8५५ ॥7 7त9, [942० 68. 
५. 35८0007 70 0(76 /८६. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७०. 
६... 5९€ 8८८00०ा5 6 गाते 70 ० पर 400 0॥0४८ : '४८० 
77658 बाते शि८55 [4७४ गा ॥7903 982०8 69--77. 


ऋनन्‍्ति और दमन २७७ 


इसी संबंध में एक्ट ने स्थानीय सरकारों को एक बात का अधिकार और 
दिया।* इस अधिकार के अनूसार स्थानीय सरकारें, कस्टम विभाग के किसी 
अफ़सर को अथवा किसी डाकखाने के प्रमुख कमंचारी को यह आज्ञा दे सकती 
थीं कि यदि उस अधिकारी को इस बात का सन्देह हो कि किसी पार्सल, बंडल 
अथवा लिफ़ाफ़ में कोई ऐसी चीज़ है जो विभाग नं. ४(१) के अन्तर्गत आपत्ति- 
जनक हैं तो वह उस पार्सल, बंडल, अथवा लिफ़ाफ़ को रोक ले और उसे स्थानीय 
सरकार को सौंप दे। 


अन्त में १९१० के इस ऐक्ट ने स्थानीय सरकार की आज्ञा रद्द कराने के 
लिए, हाईकोर्ट में अपील * करने का अधिकार दिया । इस अपील का निर्णय तीन 
न्यायाधीशों की विशेष सभा द्वारा होना था ।३ यह अपील जब्ती की आज्ञा के दो 
महीने के अन्दर ही इस आधार पर की जा सकती थी कि जिस विषय पर आपत्ति 
की गई हैँ, उसकी विभाग नं. ४(१) के अन्तर्गत गणना नहीं की जा सकती । 

इस ऐक्ट को लागू करने के कारण, सन्‌ १९०९ से १९१९ तक के 
विचाराधीन युग में जो परिणाम हुए, उनका सक्षिप्त संकलित विवरण २ जुलाई 
१९१९ के उस समुद्री तार में दिया गया हँ जो इंडियन प्रेस एसोसियेशन के 
मंत्री ने ब्रिटिश प्रधान मंत्री और भारत मंत्री के पास भेजा था :-----इस 
ऐक्ट के अन्तर्गत ३५० छापेखानों को, ३०० समाचार-पन्नरों को दंड दिया गया, 
४०००० पौंड से अधिक की ज़मानतें ली गईं, ५०० से अधिक प्रकाशन जब्त किए 
गए | ज़मानत न दे सकने के कारण २०० प्रेस काम शुरू नही कर सके, १३० 
समाचार-पत्रों का प्रकाशन नहीं हो सका । (भारतवासियों के) 'अमृत बाज़ार 
पत्रिका, बॉम्बे कॉनिकल', 'हिन्दु', 'इडिपेन्डन्ट', 'ट्रिब्यून' जैसे प्रमुख, प्रभावशाली 
अंगरेज़ी के पत्रों पर और बसुमतो , स्वदेश मित्रम्‌', (विजय, 'हिन्द वासी , 'भारत- 
मित्र! जेसे भारतीय भाषाओं के प्रमुख पत्रों पर एक्ट की कठोर धाराएँ लागू 
की गई । दूसरी ओर आंग्ल-भारतीय पत्रों के उग्र, उत्तेजक लेखों के विरुद्ध कोई 
काय्य वाही नही की गई।'* भारत सरकार पर, ऐक्ट के परिणामों के सबंध में 
जाँच करने के लिए जोर दिया गया लेकिन उसका कोई फल नही हुआ । अन्त 
में यह विषय सन्‌ १९२१ की नई विधान सभा के सामने आया और उसने 
जाँच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की । 


१. ऐक्ट के विभाग नं. १३ और १५ देखिये, "प्रट ?-८55 27पे ?+८55 
[,9ण४ पा पाता पृष्ठ ७३ और ७२. 

२. ऐक्ट का विभाग नं. १७--उपर्यू क्त पुस्तक, पृष्ठ ७२. 

३. एक्ट का विभाग नं. १८--उपर्यक्त पुस्तक, पृष्ठ ७२. 

४. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ३९-४०. 


२७८ भारत में प्रिटिश राज्य 


३. 
प्रेस ऐक्ट का पारण करनेके कुछ ही महीने बाद सरकारने एक विधेयक और 
प्रस्तुत किया । इस विधेयक का उद्देश्य सन्‌ १९०७ के राजद्रोहपूर्ण मीटिंग वर्जन 
ऐक्ट* के जीवन-काल को ३१ मार्च १९११ तक बढ़ाना था--ताकि नए गवनर- 
जनरल को अपना पद-ग्रहण करने के बाद, स्थिति को स्वयं देखने, उस पर अपना मत 
बनाने और उस संबंध म॑ अपनी सिफ़ा रिशें करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। 
सन १९०७ का ऐंक्ट पूर्वी बंगाल और पंजाब" की तत्कालीन परिस्थितियों का 
सामना करने के लिए बनाया गया था और वह असाधारण रूप से दमनका री था। 
ज॑सा कि श्री गोखले ने विधान परिषर में कहा, ? उस ऐक्ट को बड़ी कठोरता के साथ 
और अनुचित रूप में लागू किया गया था । अगस्त १९१० तक स्थिति काफ़ी संभल 
चूकी थी ओर जं सा कि वाइसरॉय और सरकारी सदस्यों ने स्वीकार भी किया था, 
वह स्थिति संकटपूर्ण अथवा असाधारण नही थी। अतः ग़र सरकारी सदस्यों ४ ने 
उस ऐक्ट का जीवन-काल बढाने वाले विधेयक का विरोध किया क्योकि आवश्यकता 
होने पर वह ऐक्ट फिर भी बनाया जा सकता था। हेकिन सरकार अपन निरचय 
पर जमी रही" और अगस्त १९१० में उस विधेयक का पारण हो गया । 
सन १९०७ का यह ऐक्ट मा १९११ में फिर भारतीय विधान परिषद्‌ के 
सामन आया । इस बार सरकार ने ३१ मार्च के बाद उस ऐक्ट के लिए फिर जीवन- 

१. ॥९ 77655 बाते 07255 ।,39५ पथ ॥709 नामक पुस्तक का चौदहवाँ 
अध्याय देखिये । 

२. सन्‌ १९०७ की परिस्थितियों के वर्णन के लिए इसी पुस्तक का तेरह॒वां अध्याय 
देखिये । 

३. तीन ज़िला सम्मेलनों को वर्जित करने का यह कारण दिया गया कि उनमें 
भारतीय एवं प्रान्तीय विषयों पर विचार होगा। सभा करने की अनुमति 
देने से पहले प्रस्ताव माँगे जाते थे। दलित वर्गों को अपनी सामाजिक शिकायतें 
व्यक्त करने के लिये सभा करने की अनुमति नहीं दी गई ।--देखिये--- 
(.0६723658 ७छ€ट्टा--76शांशगाएट (0फाटा 2?0०८९८९- 
25, ४०!. <&,2. 7०9९८ 30. 

४. श्री गोखले, मालवीय, मुधोलकर, सितहा, मज़रूल हक, सूबा राव आदि सब 
ग्ररसरकारी सदस्य इस विधेयक के विरुद्ध थे । 

५. 'श्रीमान, हम इस बात को भली भाँति जानते हें कि जब सरकार किसी नीति 
को अपनान॑ का निदरचय कर लेती हूँ तो इस परिषद्‌ के ग़ंरसरकारी सदस्यों का 
मत उसे बदल नहीं सकता ।“--देखिये, ७०/7॥93]८7४ 90९ट८८7--,८ए75- 
[0ए९ (0फाला 0770०6९9॥728, १०. ख। । 2, 298९ 29. 
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दान देने का विज्ञा र नहीं किया किन्तु उसके स्थान पर और उसी उहेब्य से एक नया, 
कम कठोर, स्थायी क़ानून बनाने का निग्चय किया। फलत: सन्‌ १९१ १के राजद्रोह- 
पूर्ण मीटिंग वजन ऐक्ट का मार्चमे पारण हुआ और उसे प्रविधान पुरतक (99प८ 
8007) में स्थायी रूप से सम्मिलित कर लिया गया ।* 

सन्‌ १९११ के ऐक्ट ने सन्‌ १९०७ के ऐक्ट के कुछ स्पष्ट दोषों को दूर करने 
का प्रयत्न किया.। सबसे पहली बात तो यह हुई कि नया ऐक्ट, स-परिष _ गवर्नेर- 
जनरल की विनिदिष्ट अनु मति के वाद ही, किसी प्रदेश अथवा प्रान्त में लागू किया 
जा सकता था। इसके अतिरिक्त, पुराने एक्ट की एक धारा के अनुसार बीस से अधिक 
व्यक्तियों की प्रत्येक सभा को सावंजनिक सभा माना जाता था । नए एक्ट में दूसरा 
परिवत्तंन यह हुआ कि उक्त धारा को छोड़ दिया गया | इसी ऐक्ट में तीसरा परि- 
वर्त्तन यह हुआ कि वर्जित सभाओं की परिभाषा देने वाले खण्ड नं. ४ में से “किसी 
राजनेतिक उद्देश्य के लिये” शब्दों को निकाल दिया गया । अब केवल वही सभाएँ 
वर्जित होनी थी जिनसे सावंजनिक शान्ति भग होने का डर हो । ऐक्ट में चौथा परि- 
वर्तन यह था कि भविष्य म॑ सार्वजनिक सभा करने की सूचना, पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट 
के स्थान पर ज़िला मजिस्ट्रेट अथवा इस काम के लिए अधिकृत अन्य किसी मजिस्ट्रेट , 
को देनी थी । इन परिवर्तनों को छोड़ कर, सन्‌ १९०७ के एक्ट की धाराओं का 
सन १९११ के ऐक्ट में यथावत्‌ विधायन कर दिया गया ।* 

इन संशोधनों के बावजूद अधिकांश ग़ेरसरकारी सदस्यों ने नए कानून का 
विरोध किया और उसे अनावश्यक, स्वेच्छापूर्ण और दमनकारी बताया । उसने 
कायंकारिणी को विस्तृत, स्थायी एवं असाधारण अधिकार दिए जो देश के सावं- 
जनिक जीवन के लिए घातक थे। 

। ४. 

इन दमनकारी प्रविधानों के पारण से भारतीय क्रान्तिकारियों के कामों पर 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । राजनंतिक ह॒त्याएँ और डकंतियाँ--विशेषकर 
पूर्वी बंगाल और कलकत्ता में--पहले ही की तरह होती रहीं । २४ जनवरी १९१० 
को कलकत्ता के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस की हत्या हुई--उसकी चर्चा की जा 
चुकी है | मार्च १९१० में हावड़ा षड्यंत्र केस आरम्भ हुआ । इसमें ५० व्यक्तियों 
पर राजनंतिक हत्याओं का और सम्राट्‌ के विरुद्ध षड़्यंत्र रचने का अभियोग 
लगाया गया था ।? जुलाई में ढाका षह्यंत्र केस में ४४ व्यक्तियों पर फिर वही 
१. बाद में सन्‌ १९२१ की रिप्रेसिव लॉज़ कमेटी की सिफ़ारिश पर इस ऐक्ट को 

रद्द कर दिया गया । 
२. इसी पुस्तके का चौदह॒वां अध्याय देखिये । 
रे. खाता 86007 (:0977076९ रि००070, 798, 092८ 44. 
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अभियोग लगाया गया। इनमें से पन्द्रह अभियुक्त, अपराधी सिद्ध हुए और उनको 
विभिन्न अवधियों--२ से ले कर ७ वर्षों तक--का कठोर कारावास दंड दिया 
गया ।" इन के अतिरिक्त सन्‌ १९१० में अन्य क्रान्तिकारी अपराधों के प्रयत्न किए 
गए ।* सन्‌ १९११ में क्रान्तिकारियों ने १८ अपराध किए--इनमें कलकत्ता को 
एक हत्या और साथ ही पूर्वी बंगाल की एक हत्या भी सम्मिलित थी। २२१ फर्वरी 
१९१ १को कलकत्ता में सिरीश चद्र चक्रवर्ती को गोली से मार दिया गया और ११ 
दिसम्बर को राजकीय उद्घोषणा के दिन बारीसाल में इंस्पेक्टर मनमोहन घोष 
की हत्या की गई । उसके बाद” सर रेजिनाल्‍ड क्रडॉक के अनुसार “अस्थायी 
शान्ति रही लेकिन वह अस्थायी ही सिद्ध हुई।/ ४ “मई १९१२ में बेकरगंज ज़िले 
में कुछ नवयूवकों ने डाका डाला । जुलाई में उसी ढंग की दी डकतियाँ और हुईं--- 
एक बे करगंज में और एक ढाका में । सितम्बर में पुलिस-दीवान रतीलाल राय को 
ढाका में गोली से मार दिया गया ।* “नवम्बर १९१२ मे गिरीन्द्र मोहन दास के 
बकस में क्रान्तिकारी लेख्य (दस्तावेज़ ) और हथियार पकड़े गए । ४ १३ दिसंबर 
१९१२ को, मिदनापुर बम केस का भेद देने वाले अब्दुर रहमान की हत्या करने 
का प्रयत्न किया गया ।६ किन्तु जिस अपराध की ओर भारत में तथा विदेशों में 
सब से ज़्यादा ध्यान आकर्षित हुआ--वह था,वाइसरॉय लॉ्ड हाडिज की हत्या का 
प्रयत्न । २३ दिसबर १९१२ को नई राजधानी में राजकीय प्रवेश के समय, चांदनी 
चौक में पजाब नेशनल बेंक के सामने, वाइसरॉय के सुसज्जित हाथी पर बम फंका 
गया और उसके फलस्वरूप वाइसराॉय के एक सेवक की मृत्यु हुई, कुछ लोग घायरू 
हुए और स्वयं वाइसरॉय को भी चोट आई । बम, बंगाल से लाया गया था और 
उस को फंकरन वाला, बसन्‍त कुमार घोष नाम का एक बंगाली था जिसने 
(खफिया पुलिस के अधिकारी के सामते अपने बयान” के अनुसार ) अपने आप को 
एक मस्लिम-स्त्री के रूप में एक बर्क में छिपा रखा था । इस कृत्य की सभी जगह 
निन्‍दा की गई और उसे गहित और नीचतापूर्ण बताया गया । 
१९. वातदाता छत्वा।णा (०खाणां।€€ रिट007, 798, पृष्ठ ४६. 
२. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ४६-४७. 
३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४८, ४९ और ५०. 
४, 770८९८वाएए५ 0 फीट वादा 7.68$8॥80ए८ (०पाटा!, ए०!. 
[,[, 00०2८ 370 
५. गातवाबा 6८वा।णगा (०ग्रगर८९८ 7 ९००7४ 798, 92०2८ 59 
उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ५५ 


७. (2[)2एफण्टा ; ता 35 4 ाटण ॥., [386९ 69- 70.---+॥80 


862८ ए948०8 745-44 एण ४6 #8८का।गणा (५०777८९ 
7८७०0 


ह 28. 


ऋान्ति और दमन २८१ 


७५ 2) 

इस प्रकार भारत के क्रांतिकारी अपराधों को रोकने में न तो सुधार ही सफल 
हुए और न १९१० और १९११ के दमनकारी क़ानून; किन्तु दमनकारी कानूनों 
की सामथ्ये के संत्रंध में सरकारो निष्ठा यथावत्‌ बनी रही। मार्च १९१३ में सरकार 
ने भारतीय विधान परिषद्‌ में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य भारतीय 
दंड संहिता में कुछ सशोधन करना था । यही विधेयक, बाद में सन्‌ १९१३ का 
फोजदारी क़ानून (संशोधन ) ऐक्ट बन गया । 

इस ऐक्ट ने षद्यंत्र के अपराध को भारतीय दंड संहिता में पृथक्‌ स्थान दिया । 
उस समय तक यह अपराध भारतीय दंड संहिता में सम्मिलित होने से किसी प्रकार 
छूट गया था; और गृह-सदस्य के अनुसार सन्‌ १९१३ के विधेयक का उद्देश्य एक 
छुटी हुई बात की पूति करना था । गृह-सदस्य ने यह भी कहा कि नया क़ानून, 
इंगलेंड के क़ानून के ढग पर ही बनाया गया था किन्तु गरसरकारी सदस्य इस बात 
को जानते थे कि उसे भारत में बड़ी कठोरता के साथ लागू किया जायगा और उसके 
दो कारण थे । मिस्टर एस. एन. बनर्जी ने पहला कारण यह बताया कि इंगलेड में 
अभियोगों का निर्णय ज्री द्वारा होता था और वहाँ पर न्याय का स्तर भारत की 
अपेक्षा कही ज़्यादा ऊँचा था । और दूसरे कारण को मि. जिन्ना ने इस प्रकार व्यक्त 
किया कि दोनों दंशों की फ़ौजदारी-पद्धति भिन्न थी और वह इंगलंड में, अभियुक्त 
के प्रति कहीं ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण थी । मि. जिन्ना ने यह भी कहा कि नए क़ानून 
राजसत्ता के विरुद्ध षद्यंत्रों पर ही लागू होने चाहिएँ-व्यक्तिगत षड्यंत्रों पर नही । 
प्रवर-समिति ने स्थिति का संरक्षण करने का प्रयत्न किया और फ़ौजदारी पद्धति 
संहिता में कुछ संशोधन भो किया। 

सन्‌ १९१३ के ऐक्ट की सब से ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात, विभाग नं. १२० 
(अ) के अन्तगंत, षड्यंत्र की परिभाषा थी--अन्य बातें गौण थीं। परिभाषा इस 
प्रकार थी:-- 

“जब दो या अधिक व्यक्ति, एक होकर (१) किसी अवैध काम को अथवा 
(२) किसी वंध काम को अवेध साधनों हारा, करने अथवा कराने के लिए सहमत 
होते है, तो उनका समझौता एक अपराधपूर्ण षडयंत्र हैं । किन्तु अपराध करने 
अथवा कराने के समझौते के अतिरिक्त अन्य कोई समझौता अपराधपूर्ण षड्यंत्र 
नही है, जब तक कि समझौते के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया जाता जिससे 
समझौता करने वाले एक या अधिक व्यक्तियों का उद्देश्य प्रभावित होता हो ।”* 

विभाग नं. १२० (अ) बन जाने से भारत की क्रान्तिकारी समितियों की 
2. 2#0०€८वाएएड ० ४6 वशवा4ब॥ 7,८8897ए८ (:0प्राटी), ४०). 
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बढ़वार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ । बल्कि सच तो यह है, कि अगले तीन 
वर्षों में देश में ऋान्तिकारी आन्दोलन तेजी से बढा और उस की शाखाएँ पंजाब 
प्रान्त तक फेल गईं । 
६. 

सन्‌ १९१३-१६ के वर्षो में क्रांतिकारी आन्दोलन, बंगाल और पंजाब, 
दोनों ही प्रान्तों में अपने शिखर पर पहुँच गया। बंगाल में पिस्तौल और बम की 
सहायता से राजवंतिक हत्या करने और राजनेंतिक डककतियाँ डालने का क्रम 
यथावत्‌ बना रहा; और उनके अतिरिक्त एक व्यापक व्यूृत्थान का निष्फल प्रयत्न 
भी हुआ । इस व्यृत्यान को योजना जन अभिकर्ताओं को सहायता से तैयार की 
गई थोी। इस जमंन-बंगाली पड्यत्र का अयवा अराजकतापूर्ण हत्याओ और 
डकतियों का विस्तृत विवरण देना आवश्यक प्रतोत नही होता क्योंकि सन्‌ १९१८ 
की सिडीशन कमेटो रिपोर्ट के पृष्ठों मे वह सरलता से मिल सकता हैं। तथापि 
उनका संक्षेप में वर्णत करना उचित और संगत होगा । 

सन्‌ १९१३ में बंगाल प्रान्त में क्रांतिकारियों ने १६ अराजकताएूर्ण प्रहार 
किए--इनमें दस डकंतियाँ थीं जिन में दो हत्याएँ और लगभग ६१००० रुपये 
की लूट सम्मिलित थी।* २७ मार्च को सिलहिट में बम द्वारा भमि. गॉडन आई. 
सी. एस. की हत्या करने का प्रयत्न किया गया, कितु मि. गॉ्डेन के मकान तक 
पहुँचने से पहले ही बम फट गया और बम ले जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 
२९ दिसम्बर को कलकत्ता के कॉलेज स्क्वायर में हेड कांस्टेबिल हरिपद देव को 
गोली से मार दिया गया। उसके दूसरे दिन मंमनसिह में इंस्पेक्टर बंकिमचन्द्र 
चौधरी की बम द्वारा हत्या की गई। ९ दिसम्बर को मिदनापुर में अब्दुररहमान 
की हत्या करने का फिर असफल प्रयत्न किया गया और ३० दिसम्बर को हुगली 
जिले के एक थाने में बम फेंक्रा गया। सन्‌ १९१४ में २९ अराजकतापूर्ण कृत्य 
हुए---इनमें १६ डकंतियाँ थीं जिनमे कुछ हत्याएँ भी सम्मिलित थीं। रहोडा एंड 
कम्पनी नामक कलकत्ता के बन्दूक आदि शास्त्रों के विक्रेताओं के यहाँ से, पिस्तौल 
और उनके कारतूसों के दस बक्सों की चोरी की गई। इन बकक्‍सों में ५० मौज्ञर 
पिस्तौलें थीं और उनके लिए ४६००० कारतूस थे। इसके अतिरिक्त चार हत्याओ 
के सफल प्रयत्न किए गए---एक चटरगाँव में, एक ढाका में और दो कलकत्ता में | 
इनमें से कलकत्ता की पहली हत्या, खुफ़िया विभाग के इंस्पेक्टर नपेन्द्र धोष की 
थी, जिनको तीन प्रमुख सड़कों के एक केन्द्र पर ट्राम से उतरने के समय मारा 
गया था। एक व्यक्ति ने हत्या करनेवाले का पीछा किया कितु उसे भी मार 
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दिया गया। दूसरी हत्या २५ नवम्बर को हुई--डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट बसन्‍्त 
चटर्जी के मकान में दो बम फेंके गए । डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट तो बच गया लेकिन 
एक हेड कांस्टेबल मारा गया और तीन आदमी घायल हो गए । 
सन्‌ १९१५, इस यूग का सब से ज़्यादा कलषित वर्ष था और उसमें कितनी 
ही डकंतियाँ और सनसनी पैदा करने वाली हत्याएँ हुई । बड़ी रकमें ले जानेवाले 
लोगों को, अमेरिका के ढंग पर, पिस्तौल और मोटर कार की सहायता से आम 
सड़कों पर लटा गया; और जमंन-बंगाली षड़यंत्र का भी इसी वर्ष पता लगा । 
अकेले कलकत्ता शहर में ही दस अराजकतापूर्ण आघात हुए; इनमें से दो में, अमे- 
रिकन ढंग पर मोटर टेक्सी की सहायता ली गई । निरोद हालदार के अतिरिक्त, 
पुलिस-दरोगा सुरेशचन्द्र मुकर्जी, उप-दरोगा गिरींद्र बनर्जी तथा उपेन चटर्जी 
और एक कांस्टे बिल की हत्या की गई | कलकत्ता के इसी क्रांतिकारी दल ने जिसका 
नेतृत्व जतीन मुकर्जी और बिपिन गांगुली के हाथों में था, कलकत्ता के बाहर पाँच 
आघात और किए। पूर्वी बंगाल में १६ आघात हुए--इनमें से तीन आघातों में 
सुयोजित हत्याएँ की गई । पहली हत्या तो कामिला स्कूल के हैडमास्टर बझरत्‌ कुमार 
बसु को थी और दूसरी हत्या थीरेंद्र विस्वास की थी जो मुखबिर हो गया था । 
तीसरी हत्या विशेष रूप से गहित थी । मेमनासह की पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट 
जतीन मोहन अपने बच्चे को गोद में लिये हुए, अपने धर में बठे हुए थे, उन पर गोली 
चलाई गई और उसके फलस्वरूप दोनों की मृत्यु हो गई। उत्तरी बंगाल में, सबसे 
पहला क्रांतिकारी अपराध भी १९१५ में हुआ । रंगपुर के एडिशनल पुलिस सुपरि- 
ण्टेण्डेण्ट राय साहब नन्दकुमार बसु को, जो अपने घर पर ही थे, गोली से मारने का 
प्रयत्न किया गया, पर वे बच गए । उनके नौकर ने गोली मारने वालों का पीछा 
किया पर उसे ब्री तरह घायल कर दिया गया। हत्या के इस प्रयत्न के 
अतिरिक्त रंगपुर जिले में एक डाका डाला गया और एक डाका राजशाही ज़िले में 
भी डाला गया--इन दोनों डाकों में लगभग ७५००० रुपये की सम्पत्ति लूटी गई। 
सन्‌ १९१६ में छः हत्याएँ की गई, जिनमें बसन्‍त चटर्जी की हत्या भी 
सम्मिलित थी; और कुछ डाके डाले गए जिनमें से कई डाके असफल भी रहे । 
इसी बष बहुत से लोगों को जिन पर क्रांतिकारी होने का संदेह था, सन्‌ १८१८ 
के विनियम नं. ३ के अन्तर्गत अथवा सन्‌ १९१५ के डिफेंस आँव इंडिया ऐक्ट 
की धाराओं के अन्तर्गत नज़ रबन्द किया गया ।* सन्‌ १९१७ में कुल ९ आघात 
१. सन्‌ १८१८ के विनियम नं. ३ के अन्तगंत ५६ व्यक्ति नज़रबन्द किए 
गए थे, जिनमें से तीन को १९१६ में छोड़ दिया गया था। सन्‌ १९१५ के 
ऐक्ट के अन्तर्गत २३८ व्यक्ति नज़रबन्द किए गए थे--देखिये 
्रवीगण एैटआ' 800४ 7977, 02९५ 6098. 
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हुए, जिनमें से दो में, पुराने क्रांतिकारी साथियों की हत्या करने का प्रयत्न किया गया 
--एक की अनेतिकता के अपराध पर और दूसरे की विश्वासघात के अपराध 
पर; पहली हत्या का प्रयत्न सफल हुआ कितु दूसरी हत्या के प्रयत्न में सफलता 
नही मिली । इन हत्याओं के अतिरिक्त छः डकंतियों का प्रयत्न किया गया 
जिनमें से एक अत्यन्त साहसपूर्ण थी । कलककत्ते की आर्मीनियन स्ट्रीट में एक 
सराफ़ की दुकान पर रात के नौ बज हमला किया गया जिसके फलस्वरूप दो 
आदमी मारे गए, दो घायल हुए, और बहुत से बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों को 
लूट लिया गया । इस प्रयत्न में एक हमला करनेवाला भी मारा गया । 

बंगाल के अराजकतापूर्ण अपराधों के इस वर्णन को पूरा करने के लिए 
सन्‌ १९१५ के जम॑न-बंगाली षड॒यंत्र की सक्षिप्त चर्चा करना आवश्यक हूँ । 


9. 


विदेशों में रहनेवाले भारतीय क्रांतिकारियो ने अपनी योजनाओं को 
पूरा करने के लिए महायुद्ध से लाभ उठाने का और जमंनी से सहायता लेने 
का प्रयत्न किया। भारत में व्यापक व्युत्थान होने की दशा में, यूरोप में 
अंग्रेजों की शक्ति घटना स्वाभाविक था और जमंन अधिकारियों ने इसी पृष्ठभूमि 
में भारतीय क्रातिकारियों के लिए धन और शास्त्रों का प्रबन्ध करने के विचार को 
स्वीकार किया । इस दिशा में जमंन-भारतीय सहयोग के लिए बलिन की 
“इंडियन नेशनल पार्टी' स्थापित की गई और उसे 'जमंन जनरल स्टाफ़' के 
साथ अनुबंधित कर दिया गया । इस पार्टी के संगठनकर्त्ता थे मि. पिलाई जो 
ज्यूरिच की इटरनेशनल प्रो-इंडिया कमेटी के अध्यक्ष थं। अमेरिका की गदर 
पार्टी के संस्थापक हर दयाल, बरकतुल्ला, तारकनाथदास, के० सी० चत्रवर्ती 
और हेरम्बलाल गुप्त आदि व्यक्ति इस नई पार्टी के सदस्य थे।" पार्टी ने बंगाल 
और पजाब, दोनों ही प्रान्तों में समकालिक व्यू त्थान की योजना बनाई और उसके 
संचालन के निमित्त तीन केन्द्र बनाए। इनमे से एक केन्द्र बटाविया में, बंगाल 
के लिए था, दूसरा केन्द्र बंकॉक में, अमेरिका से पंजाब को फिर लौटने वाले 
सिक्‍खों के लिए था; और तीसरा केन्द्र काबुल में, उत्तरी भारत के मुसलमानों 
के लिए था अमेरिका से दो भारतीय नवयू व्कों को संगठन करने के लिए भेजा 
गया--सत्येंद्र सेन को बंगाल में संगठन करना था और पिगले को वही काम 
यू ० पी० और पंजाब में करना था। नवम्बर १९१४ में वे अमेरिका से कलकत्ता 
आए और अपने-अपने क्षेत्रों में काम करने रूगे। सन्‌ १९१५ के आरम्भ में 
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यूरोप से जितेन्द्र नाथ लाहिरी को भेजा गया और उसके द्वारा, सहायता के 
लिए निश्चित जमंन आइ्वासन मिला । 

बंगाल के क्रातिकारियों ने जितेंद्र मृकर्जी और नरेंद्र भट्टाचायं के नेतृत्व 
में, बंगाल में व्युत्थान के लिए जमंन-योजना में सहयोग देंने का निश्चय 
किया । नरेंद्र भट्टाचार्य को सी. माटिन के बदले हुए नाम से बटाविया भंजा 
गया और उसका काम जमंन अभिकर्त्ता थियोडोर हेल्फ़ेरिख से मिलकर 
योजनाओं को सुनिश्चित करना था। मंवरिक' और हंँनरी एस०” नाम के दो 
जहाज़ों से भारत के लिए शस्त्र और धन भेजने का निरच्रय किया गया। 
बटाविया से आनेवाले इस सामान को छुड़ाने के लिए हेरी एड सस' नाम की 
जाली कम्पनी बनाई गई। यह अनुमान किया जाता था कि बंगाल की सेना से 
निपटने के लिये क्रांतिकारी मंगठन की शक्ति पर्याप्त होगी और दूसरे प्रान्‍्तों की 
सेन्य-सहायता को रोकने के लिए यह निश्चय किया गया कि बगाल को शेष भारत 
से जोड़नेवाले तीन प्रमुख रेल मार्गों के बड़े-बड़े पुलों को उड़ा दिया जाय। 
सुन्दरबन क्षेत्र में राय मंगल नामक स्थान पर, बटाविया से आनंवाले सामान 
को उतारने की और उसको एक निकटवर्ती स्थान में जमा करने की व्यवस्था 
की गई। बाद में उसी स्थान से, इन हथियारों का क्रांतिकारी संस्थाओं में 
वितरण होना था । 

'मंवरिक' जहाज सन फ्रन्सिस्को से रवाना हुआ और उसमें इरानियों के वेश 
में पाँच भारतीय क्रातिकारी, जहाज़ के परिचारकों के रूप में मौजूद थे,कितु जहाज 
ने अपना नौभार नही लिया था । सोकोरो द्वीप के निकट मंवरिक' की एनी 
लार्सेन नामक स्कूनर (छोटा जहाज) से भेंट होनी थी। स्कूनर को न्यूयार्क 
से टौशर नामक जमंन व्यक्ति द्वारा खरीद हुए हथियार लाने थे और उक्त 
द्वीप के निकट मंवरिक' को सोपने थे। 'मंवरिक' ने इन हथियारों को अपने 
तले में एक तेल के खाली कुंड में छिपाने की व्यवस्था की थी। कितु एनी 
लासन' की मंवरिक' से नियत समय पर भेंट नहीं हो सकी और अन्त में वह 
लौटकर वाशिगटन प्रदेश में एक स्थान पर पहुँचा, जहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
के अधिकारियों ने उसके नौभार को जून १९१५ में पकड़ लिया। दूसरी ओर 
'मेवरिक' जावा पहुँचा पर वह खाली था; बाद में उसे अमरीका वापिस भेज 
दिया गया । 

“हुनरी एस०” को मनीला से रवाना होना था कितु सीमा-शुल्क विभाग 
के अधिकारियों ने शस्त्र आदि के उसके नौभार को पकड़ लिया और उसे 
वही उतरवा लिया। यह सामान चटगाँव (पूर्वी बंगाल) के लिए निर्दिष्ट था। 

इन प्रयत्नों के असफल हो जाने पर, शंघाई के जमंन राजदूत ने हथियारों के 
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दो अन्य जहाज़ भेजने की व्यवस्था की। इनमें से एक का सामान हटिया में 
उतरना था और दूसरे का सामान बालासोर में उतरना था। कितु बह योजना 
कार्यान्वित नहीं हो सकी क्योंकि इस बीच में भारत सरकार को सारे षड़यंत्र 
का पता लूग गया और उसने उस षइ्यंत्र को कुचछन के लिए समृचित प्रबन्ध 
कर लिया । बंगाल के नेताओं को गिरफ्तार किया गया और पकड़ने के प्रयत्न 
में दो क्रांतिकारी मारे भी गए । इस षड़यंत्र से सम्बन्धित जो लोग शंघाई में थे 
उन्हें वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अमेरिकन अधिकारियों ने 
अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों और उनके जमं॑न-सहायकों पर सरकार की 
ओर से दो मुकदमे चलाए----एक शिकागो में और दूसरा सेन फ्रेन्सिस्को में । 
८. 

उपद्रव का दूसरा केन्द्र पजाब में था । सन्‌ १९१३-१६ के बीच वहाँ का 
क्रांतिकारी ऑन्दोलन, बंगाल के आन्दोलन से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया । 

सन्‌ १९०७-०८ में पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में एक पिछले अध्याय में 
चर्चा की जा चुको है, कितु उस समय वहाँ का आन्दोलन किसी भी रूप में क्रांति- 
कारी नहों था। तथापि ऐसा प्रतोत होता हैँ कि पंजाब के क्रांतिकारी आन्दोलन की 
नींव सत्‌ १९०८ में रखो जा चुको थी। सिडीशन कमेटी ने! और साथ ही सर 
माइकेल ओ' डायर * ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैं कि अराजकतापूर्णं 
आन्दोलन से लाला लाजपतराय का सम्बन्ध था और उन्हीं के मकान से हरदयालु 
ने नवयुवकों को अराजकता के पथ पर अग्रसर करने का काम आरम्भ किया था। 
कितु लाला लाजपतराय ने लिखा है:--- “यह सारा बयान बिल्कुल झूठा हैं ।” ३ बह 
अपने कथन को सचाई को सिद्ध करने के लिए त॑यार थे । उन्होंने कहा हैँ कि 
हरदयाल शहर में एक किराये के मकान में रहते थे जो उनके मकान से लगभग 
एक मील दूर था । यह सच हैँ कि वह मि० चटर्जी आदि अपने नवयुवक मित्रों 
के साथ कभी-कभी उनसे मिलने आते थे । दूसरी ओर ऐसा प्रतीत हैं कि 
मि० अजीतसिह, मांडले से लौटने के बाद अराजकता पूर्ण आन्दोलन में सम्मिलित 
हो गए थे।* सन्‌ १९०९ में वे ईरान भाग गए और वहाँ से पेरिस और जेनेवा होते 
हुए रिओ-डी-जेनीरो (दक्षिण अमेरिका) चले गए। सर माइकेल ओ' डायर के 
अनुसार पहले महायुद्ध के दिनों में मि० अजीतसिह का अमेरिका की गदर पार्टी से 
१, 3566 9०265 744 270 745 ० 076 ९८००7. 
२. (272५४9८7: 7709 3$ 4 ॥6॥7८ए७ 7, [022० 86, 
३. बबुएवा: रिववां ;. गगरट ए0एंटग शवराप्रा८. . ए पतता9, 

7022० 645. 
४. इस विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है । 
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सम्बन्ध था। अस्तु, दूसरे महायुद्ध के दिनों में वे इटली में थे। १५ अगस्त १९४७ 
के बाद उन्हें भारत लौटने की अनुमति दी गई । लेकिन १९४८ में उनकी 
मृत्यु हो गई । 

जहाँ तक पंजाब के क्रांतिकारी आन्दोलन का सम्बन्ध है, यह बात अब निवि- 
वाद हैं कि हरदयाल उस आन्दोलन के वास्तविक संस्थापक थे। हरदयाल दिल्‍ली के 
रहने वाले थे और उनका विद्यार्थी जीवन बड़ा उज्ज्वल था। सरकार से उन्हें विदेश- 
छात्रवृत्ति मिली और १९०५ में वे पढ़ने के लिए ऑक्सफो्ड चले गए। सन्‌ १९०७ में 
छात्रवृत्ति छोड़ कर वे भारत चले आए। विदेशी राज्य का अन्त करने के उद्देश्य 
से उन्होंने लाहौर में रह कर, सामान्य बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम 
का प्रचार किया । अपने काम के लिए उन्होंने लाहौर के दो नवयुवकों को भर्ती 
किया--एक तो मि० जें० एन० चटर्जी थे, जो बाद में बरिस्टरी के अध्ययन के लिए 
इंग्लेड को चले गए,ओर दूसरा नवयुवक था दीनानाथ, जो बाद में मुखबिर हो गया। 
उन्होंने इन नवयूवकों के शिक्षण का भार दिल्‍ली के मास्टर अमीरचन्द को सौपा । 
मास्टर अमीरचन्द स्वयं हरदयाल के शिक्षक रह चुके थे, लेकिन १९०८ में हरदयाल 
ने उन्हें क्रांतकारी बना लिया था। तदुपरान्त हरदयारल, आन्दोलन का संगठन 
करने के उद्देश्य से विदेश चले गए। अमीर चन्द ने दीनानाथ का शिक्षण जारी रखा 
और साथ ही अवध बिहारी और बालमुकुन्द नामक दो नवयुवकों को और भर्ती 
किया । शिक्षण काये में, अमीरचन्द को, देहरादून के फ़ॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के 
रासबिहारी की सहायता प्राप्त थी । रासबिहारी ने अपन बंगाली नौकर 
बसन्तकुमार दास को भी क्रांतिकारी दल में सम्मिलित कर लिया और धन और 
शस्त्रों की सहायता प्राप्त करने के लिए पंजाब के क्रांतिकारी समुदाय का बंगाल 
क्रांतिकारी संगठन के साथ सम्बन्ध स्थापित कर दिया। इस प्रकार मास्टर 
अमी रचन्द और रासबिहारी को पंजाब के सबेप्रथम क्रांतिकारी दल का सहकारी 
संचालक कहा जा सकता है । 

सन्‌ १९१३ में सरकार को इस क्रांतिकारी दल का पता लगा और उसके 
सदस्यों पर षड्थंत्र का मुकदमा चलाया गया । यह अभियोग, दिल्ली षड्यंत्र केस 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । ” मुकदमे के सिलसिले में जो गवाहियाँ सामने आईं, उनसे 
इस बात का संदेह हो ता हूं कि (वाइसरॉय लॉर्ड हाडिज पर बम फेंकने से सम्बन्धित) 
दिल्‍ली-कांड के लिए यही लोग उत्तरदायी थे। इन लोगों ने अत्यन्त उग्र तथा उत्तेजक 
पर्चे भी बाँटे थे। ये पर्च कलकत्ता से प्राप्त किए गए थे।........... यह बात भी सिद्ध 
हुई कि इन्हीं लोगों को योजना के अनुसार बसनन्‍्तकुमार दास ने १७ मई १९१३ 
को कुछ यूरोपीयनों को मारते अथवा घायल करने के उद्देश्य से लाहौर के लारेंस 
गार्डन को एक सड़क पर बम रखा था। उस बम से एक भारतीय चपरासी को, 
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जो अंधेरे में साइकल पर जा रहा था, मृत्यु हो गई थी ।* 

इन अपराधों के लिए अभियुक्तों को बड़ा कठोर दंड दिया गया। अमीर चन्द, 
अवध बिहारी, बाल मकुन्द और बसनन्‍्तकुमार दास को फाँसी की सजा दी गई 
और दो को सात साल का कठोर कारावास-दंड दिया गया । जिन लोगों को 
फाँसी का दंड दिया गया था “ उनमें से दो ने स्वयं कोई अपराध नहीं किया था 
कितु वे पइ्यंत्र में सम्मिलित थे ।/१ रास बिहारी भाग गए । सर माइकेड ओ 
डायर ने लिखा, हैं वह अब भी फ़रार हे--मेने हाल ही में सुना हे कि वहन 
टोकियों में हैं ।? दूसरे महायुद्ध के दिनों में वे सुभाषचन्द्र बोस के सम्पर्क में थ 
जिन्होंने इडियन तेशनल आर्मी (आजाद हिंद फ़ौज) का सगठन किया था और 
बर्मा में भारतीय प्रजातन्त्र की सामयिक सरकार बनाई थी । 

ए 


अगले तीन वर्षो में अमेरिका से देशान्तरगामी सिक्‍खों के बहुत बडी संख्या में 

लौटने पर, पंजाब का क्रान्तिकारी आन्दोलन और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया । 
अपनी आर्थिक स्थिति सुधा रने के लिए सिकवों ने अमेरिका और सुदूर पूर्व के लिए 
देशान्तर गमन किया । और बहुत से लोग थे जो कनाडा में बसने के लिए 
उत्सुक थे। लेकित कनाडा के अधिकारीगण उनके मार्ग में अनेक बाधाएँ डाल रहे 
थे। वे भविष्य में, भारतवासियों को अपने देश में बसने से रोकने के लिये तुले हुए 
थे। केवल इतना ही नहीं, वरन्‌ वे पहले बसे हुए भारतीयों को भी भगाने के लिए 
हर तरह के उपायों को काम में ला रहे थे। वहाँ बसे हुए सिक्‍खों को अपनी पत्नियों 
और बच्चों को भारत से लाने की आज्ञा नही थी । कनाडा में बसने के लिए आने 
वाले हर एशिया निवासी को दो शर्ते प्री करना आवश्यक था । एक छत तो यह थी 
कि प्रत्येक देशान्तराधिवासी के पास २०० डालर होने चाहिएँ और दूसरी शर्त यह 
थी कि अपने देश से कनाडा तक उसकी यात्रा अविच्छिन्न होती चाहिए* । इसका 
अर्थ यह था कि भारतवासी कनाडा में बसने के लिए नहीं जा सकते थे क्योंकि भारत 
से सीधे कनाडा जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी । सन १९१३ में कनाडा से 
तीन सिक्‍ख प्रतिनिधि आए और उन्होंने ब्रिटिश कोलम्बिया में रहने वाले भारतीयों 
की शिकायतों को दूर कराने के लिए भारतीय जनमत जागृत किया” और भारत 

सरकार से यह अन रोध किया कि वह इस संब्रंध में उपयुक्त कार्यवाही करे। उन्होंने 
१. वाता॥7 8९व6007 (०ग्राग्र66 7२९१07 7978, 9438० 744. 
२. गशुएवा रिव्ा : ?ए0रात6व एप्ापाट ० गराता9, 042० 775- 
३. (० ॥2ए9ए96४: पातवा4 35 4 काश 7॥, 948८ 785. 
४, रिटए07 0 पह फाताक्ा 52९वा007 (०९८, 886 746. 
५. सिडीशन कमेटी के अनुसार ये लोग गदर पार्टी के सदस्य थे । 
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हुए सिक्‍सखों में एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन पहले से ही काम कर रहा था। 
हरदयाल ने उसे शक्तिशाली क्रांतिकारी केन्द्र बनाने के लिए अपना 
काम तुरन्त आरम्भ कर दिया। उन्होंने सारे संयुकतराष्ट्र में प्रचार करने 
के लिए एक परिक्रम का संगठन किया । सन्‌ १९१३ में उन्होंने 
गदर नामक एक पत्र युगान्तर आश्रम से निकाला और उसे कई भारतीय 
भाषाओं में छापा । यह पत्र अमेरिका और सूदूर पूर्व में बसे हुए भारतीयों 
में और भारत के विभिन्न भागों और विभिन्न वर्गों में मफ़्त बाँटा जाता था। 
/ गदर की भाषा, ब्रिटिश-विरोधी और अत्यन्त उग्र होती थी; उसमें मानवीय 
मनोभावों को हर संभव युकति से भडकाया जाता था; उसके प्रत्येक वाक्य में हत्या 
और विद्रोह का प्रचार होता था; और सभी भारतवासियों से भारत जाने के लिए 
आग्रह किया जाता था और उनसे कहा जाता था कि वे भारत में अंग्रेज़ों की हत्या करें, 
सरकार के विरुद्ध क्रांति करें और हर संभव उपाय को काम में लाकर ब्रिटिश राज्य 
का अन्त करें ।) हरदयाल ने इस समाचार-पत्र की सहायता से और सार्वजनिक 
” तथा निजी सभाओं में व्याख्यानों द्वारा पार्टी के काम को आगे बढ़ाया। हरदयाल के 
लेख और व्याख्यान बड़े प्रभावशाली होते थे । १६ मार्च १९१४ को अमेरिकन 
अधिकारियों ने उन्हें निर्वांसित करने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया। उन्हें जमानत पर 
छोड़ा गया लेकिन वे युगान्तर आश्रम” का काम रामचन्द्र को सोंप कर बरकतुल्ला 
के साथ स्विट्ज़रलेड भाग गए और वहाँ से जर्मनी चले गए । जैसा कि पहले कहा 
जा चुका हूँ * , इन लोगों ने बलिन में इंडियन नेशनल पार्टी का संगठन किया और 
जमनी की सहायता से भारत में प्रबल क्रांति करने की योजना बनाई । 

महायुद्ध के पहले तीन वर्षो में पंजाबके क्रान्तिका री आन्दोलन का निर्देशन दो 
परस्पर असंबद्ध केन्द्रों से हुआ; फलत: आन्दोलन की दो पथक्‌ धाराएँ थीं--एक 
में तो मुख्यतः विदेजों से लौटे हुए सिक्‍्ख थे? और दूसरी धारा में 'पेन-इस्लामिक' 
मुसलमान थे। सिक्‍खों का निर्देशन अमेरिका और सुदूर पूर्व से दो रहा था। इन लोगों 
की सहायता के लिए गदर पार्टी ने अमेरिका से पिगले को भेज दिया था। इस धारा 
को रासबिहारी बोस का सहयोग भी प्राप्त था ; जैसा कि पहले कहा जा चुका है 
रासबिहारी बोस को दिल्‍ली षइ्यन्त्र केस में फाँपी का दण्ड दिया गया था पर वे 
गिरफ्तार होने से पहले ही फ़रार हो गए थे। पैन-इस्लामिक' ष ड्यन्त्र का निददे शत- 
केन्द्र काबुल में था और इसके नेता थे बरकतुल्ला और महेन्द्र प्रताप। इस षड़्यन्त्र 


१. पाठांबा छेल्ताप्रएण (०ग्राग्रा९९८ रिट०070 7978, 928०5 
745-40. 

२. इसी अध्याय के सातवें विभाग को देखिये । 

३. इनमें कुछ मुसलमान और कुछ हिन्दू भी थे । 
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के सम्बन्ध में आगे चर्चा की जाएगी । 
११. 

महाय॒द्ध आरम्भ होने के कुछ ही समय बाद, कलकत्ता, मद्रास और कोलम्बों 
में, विदेशों में बसे हुए सिक्‍वों से भरे हुए जहाज आने लगे। सरकार को जो सूचना 
मिली थी उसके अनुसार ये लोग गदर पार्टी के अनुयायी हो गए थे और वे पंजाब में 
क्रान्ति करने के उद्देश्य से वापिस लौट रहे थे। २९ अगस्त १९१४ को विदेशवासी' 
अध्यादेश इन लोगों पर लागू नहीं हो सकता था । अत' ५ सितम्बर १९१४ को 
भारत प्रवेश” अध्यादेश बना कर जारी किया गया। इस अध्यादेश को सबसे पहले 
'कोमागाटा मारू' जहाज के यात्रियों पर लाग किया गया । 

२० अक्तूबर को टोसा मारू' नामक दूसरा जापानी जहाज कलकत्ता आया, 
इसमें १७३ यात्री थे, जिनमें से अधिकांश, अमेरिका और सुद्द्‌रपूर्व से लौटने वाले 
सिक्‍्ख थे। उसमें क्रान्तिकारी आन्दोलन के नेता भी थे, जिनमें से प्रत्येक को, 
प्रान्त के एक निश्चित क्षेत्र में काम करना था । पुलिस की जानकारी में १६ मारे 
१९१५ तक, विदेज्ञों से लौटे हुए ३१२५ आदमी पंजाब पहुँचे । एजाब सरकार ने * 
उनके मामलो की जाँच करने के लिए प्रभावशाली सिक्‍तों की स्थानीय कमेटियाँ 
विशेषरूप से नियुक्त की थी और जाँच के फलस्वरूप १८९ आदमियों को जेल में, 
रखा गया, ७०४ आदमियों पर अपने गाँव से बाहर न जाने के लिए रोक लगाई गई 
और २२११ आदमियों को कहीं भी आने-जाने की स्वतन्त्रता दी गई |" इन प्रति- 
बन्धों के कारण, विदेशों से लौटने वाले लोगों की योजनाएँ चौपट हो गई किन्तु 
कुछ समय बाद, पिगले और रासबिहारी बोस की सहायता से नई योजनाएँ बना ली 
गई। इस बीच में, आवश्यक निधि संग्रह करने के उदृश्य से लूट और हत्या का क्रम 
आरम्भ कर दिया गया । २७ नवम्बर १९१४ को १५ आदरमियों के एक' दल ने 
मोगा तहसील के खजाने पर धावा बोला। एक थानेदार और एक ज़िलेदार ने उन्हें 
रोकने का प्रयत्न किया, पर वे दोनों मारे गए। गाँववालों ने और पुलिस के आदमियों 
ने डाकुओं का पीछा किया जिसके फलस्वरूप दल के दो आदमी मारे गए, सात पकड़े 
गए, बाकी भाग गए । २८ तारीख को अमृतसर ज़िले के एक गाँव में एक दल और 
इकट्ठा हुआ लेकिन पुलिस और घुड़सवारों के आ जाने के कारण वे लोग भाग गए । 
८ दिसम्बर १९१४ को एक पुलिस-अधिकारी पृथी राजपूत नामक एक' संदिग्ध 
देशान्तरगामी को गिरफ्तार करने गया किन्तु उस पर हमला किया गया और उसे 
अधमरा कर दिया गया । १७ तारीख को हिसार ज़िले के पीपली गाँव के एक 
ब्राह्मण से लगभग २२००० हजार रुपये लूट लिए गए। 

१. वगट ककक्ा इत्वातग्ा ए०्म्राम्रांावट १९ऊ॒ण+ 798, 
?28€ 755. 
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पंजाब सरकार के अध्यक्ष तथा वाइसरॉय, दोनों से भेंट की । पंजाब के विभिन्न 
स्थानों में उन्होंने सार्वजनिक सभाएँ की । किन्तु कनाडा की सरकार ने अपने प्रति- 
बंधों मे कोई परिवर्तन नहीं किया। सरदार ग्रदीनसिह* नामक एक सिकव सज्जन 
ने सार्वजनिक भावनाओं से प्रेरित होकर, कताडा के विनियमों से बचते के छिए 
कोमागाटा मारू नामक जापानी जहाज़ को किराये पर छिया और उमके द्वारा 
यात्रियों को हागकाग, शधघाई आदि स्थानों से सीधे वेक्यूवर पहुँताते का निश्चय 
किया। यह जहाज ४ अप्रैल १९५१ ४८ को हागकाग से रवाना हुआ और २३ मई को 
वेक्यबर पहुँचा और उसमें ३०१ सिकव तथा २१ पजाबवी मुसलमान थे। “स्थानीय 
अधिकास्यों ने यात्रियों को जहाज़ से उतरने नहीं दिया क्योंकि उनके अनुसार 
यात्रियों ने विनियमों का पालन नहीं किया था। निवेदन किया गया. विरोध किया 
गया और जब ये बालें चल ही रही थी,जहाज़ को, उसका शेष किराया (२२७०० 
डालर) भी दिया गया। यह किराया वेक्यवर के भारतीयों ने दिया था जिसको 
बाद में दो प्रमुख उपद्रवियों ने अपने ज़िम्मे ले छिया ।/* जहाज को कताडा-तट को 
छोड कर चले जाने की आजा दी गई लेकिन सिक्‍खों ने आज्ञा का उत्ठंघन किया | 
पुलिस को मार कर भगा दिया गया। तब आज्ञाओं का पालन कराने के लिए 
सरकारी जहाज़ मे सशस्त्र सेन्यदल भेजा गया । कनाडा की सरकार ने वापिसी यात्रा 
के लिए मंभरण की व्यवस्था की और २३ जुलाई १९१४८ को कोमागाटठा मारू ने 
कनाडा से एशिया के लिए यात्रा आरंभ की। “इस समय तक यात्रियों का क्रोध 
बहुत बढ गया था क्योंकि उन्होंने इस यात्रा के लिए अपना सर्वस्व दाव पर लगा 
दिया था। ' प्रत्यक्ष क्रान्तिकारी प्रभावों से यह क्रोध और भी ज्यादा बढ गया । 
क्रान्तिकारी दल ने वेक्यूवर में जहाज पर चोरी से शस्त्र भिजवाने का प्रयत्न भी 
किया था ।३ 
कोमागाटा मारू के वापिस लौटन से पहले ही यूरोप में युद्ध आरम्भ हो गया । 
भारतीय अधिकारियों ने यात्रियों पर, बीच मे किसी बन्दरगाह पर न उतरने की 
रोक लगा दी और उनसे सी कलकत्ते आने के लिए कहा । २९ सितम्बर को 
जहाज़ ने बजबज में लंगर डाला । इस समय तक भारत प्रवेश अध्यादेश बन गया 
था। उसके अनुसार भारत सरकार, राज्य-संरक्षण की दृष्टि से आवश्यकता अनुभव 
करने पर, भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर रोक 
लगा सकती थी । अध्यादेश के अन्तर्गत सरकार ने सारे यात्रियों को एक 
१. सरदार गुरदीत सिह सिंगापुर में आकर बस गए थे और वे वहाँ के एक समृद्ध 
ठेकेदार थे । 
२. सितवीबा 92०व0707 (५०शागरा(९९ ९८००१, 7078, [2988८ 47. 
३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १४८. 
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स्पेशल रेलगाडी से बेठकर, सीधे पंजाब चले जाने की आज्ञा दी । यात्रियों को 
कोई किराया नही देना था। लेकिन “मसिक्‍तखों ने गाड़ी में घुसने से इंक।/र कर दिया 
और कलककत्ते में एक जलस के रूप में घुसने का प्रयत्न किया। उनको बलात्‌ लौटाया 
गया; फलत: उपद्रव हुए और दोनों ओर के आदमी मारे गए। बहुत से सिक्‍यों के 
पास अमेरिकन रिवाल्वर थे। जहाज के सिर्फ़ ६० आदमी, जिनमें १७ मुसलमान 
भी सम्मिलित थे, स्पेशल रेलगाडी से पंजाब गये । उपद्रव में १८ सिक्‍्ख मारे गए, 
बहुतों को उस समय या बाद में गिरफ्तार कर लिया गया; और २९ आदमी, जिनमें 
ग्रदीत सिह भी सम्मिलित थे, ग्रायव होगए । जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उनमें से 
अधिकाँश को अगली जनवरी में अपने घर जाने की आज्ञा दे दी गई; ३१ लोगों को 
जेल में नज़रबन्द कर दिया गया ।* इस प्रकार कताडा के विनियमों से बचने 
के प्रयत्न का अन्त हुआ । | 
१०. 

कोमागाटा मारू की घटना के कारण, ब्रिटिश सरकार के प्रति सिक्‍खों की 
भावनाएँ बड़ी तीखी हो गई; सिक्‍खों के अनुसार उनकी सारी विपत्तियों के लिए 
ब्रिटिश सरकार ज़िम्मेदार थी । विदेद्यों में रहने वाले सिक्‍खों* पर ग़दर-पार्टी के 
क्रान्तिकारी प्रचार का अब अधिक प्रभाव हो सकता था। जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है, यह पार्टी जर्मन सरकार की सहायता से भारत में क्रान्ति करने के लिए 
योजना बना रही थी। पार्टी के क्रान्तिकारियों ने सिक्‍खों प्र पंजाब वापिस जाने 
के लिए जोर दिया और कहा कि वे उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सहायता 
दें जिसने साम्राज्य के प्रति उनकी पिछली सेवाओं के बदले उनके साथ ऐसा बुरा 
व्यवहार किया था। विदेशों में बसे हुए बहुत-से भारतीयों पर प्रभाव पड़ा और 
वे कनाडा, सयकत राष्ट्र फिलिपाइन्स, हांगकांग और चीन से भारत लौट आए ।” ९४ 

सन्‌ १९१४-१५ में ग़दर पार्टी के प्रचार की तीब्रता बढ़ गई । हरदयाल ने 
ही रामचन्द्र, पेशावरी और बरकतुल्ला की सहायता से गृदर पार्टी का संगठन 
किया था और उसका प्रधान केन्द्र कैलिफ़ोनिया में था । पंजाब में क्रांतिकारी 
आन्दोलन का उपक्रमण करने के बाद हरदयाल १९११ के आरम्भ में संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका पहुँचे थे और बक॑ले (कलिफ़ोनिया) में बस गए थे। वहाँ पर बसे 


१. तीर छटवाप67 (0ग्राग्रा(/2८ ९०००४, 7078, पृष्ठ १९८ । 
२. कनाडा में लगभग ४००० सिक्‍ख बसे हुए थे। इसके अतिरिक्‍त संयुक्त राष्ट्र, 
फिलिपाइन, हांगकांग और चीन में भी बहुत-से सिक्‍ख बसे हुए थे । 

३. इसी अध्याय में इसका वर्णन किया जा चुका है । 
४. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ १९९. 
५. इसी अध्याय के आठवें विभाग को देखिये। 
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१९१५ को) बनाया गया और उसके विभाग नं. ३ के अनुसार, किसी भी व्यक्ति 
को, किसी भी अपराध पर प्राणदंड, निर्वासन-दंड अथवा सात वर्ष तक कारावास 
दंड” दिया जा सकता था।" इस पर पं. मालवीय ने कहा, “इस विभाग के द्वारा 
साधारण अपराधों के अभियोग-निर्णय के लिए फ़ौजदारी पद्धति संहिता की 
धाराओं का वस्तुत: अन्त किया जा रहा है ।* 

देश अथवा साम्राज्य के सैनिक और समुद्री हितों के संरक्षण से सम्बन्धित 
धाराओं का परिषद्‌ में कोई भी विरोध नहीं किया गया । साथ ही उम्र राजनतिक 
अपराधों के दंड और दमन से सम्बन्धित धाराओं का भी कोई विरोध नहों क्रिया 
गया । किन्तु बहुत से गेर-सरकारी सदस्यपो ने, विशेष न्वाय-सभाओं की रचना, 
उनके विधान, एक्ट के अन्तर्गत अभियोगों के निर्णय और प्राणदंड देने के लिए 
उन न्याय सभाओं के अधिकारियों से सम्बन्धित धाराओं का प्रबल विरोध 
किया । 


यह मत प्रकट किया गया कि जिन अपराधों का देश की रक्षा से सम्बन्ध 
हों, उनका अभियोग निर्णय (इगलेड के ढग पर) सैनिक न्यायालय द्वारा होता 
चाहिए और अन्य अपराधों का निर्णय साधारण न्यायालयों द्वारा होना चाहिए। 
कितु विभाग नं. ४ के अनुसार, ऐक्ट के अन्तर्गत सभी अभियोगों का निर्णय विशेष 
न्याय सभाओं द्वारा होना था। प्रत्येक न्याय सभा में स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त, 
तीन कमिइनर होने थे । बहुत से ग़र-सरकारी सदस्यों के अनुसार कमिश्नरों के 
लिए जो अहंता निश्चित की गई थी, वह असंतोप्र पद थी। उनका मत यह था 
कि विशेष न्‍्याय-सभाओं के सदस्य हाईकोर्ट के जज होने चाहिएँ ; कितु ऐंक्ट 
के अनुसार सेशन्स (सत्र-न्यायाठय का) जज अथवा अतिरिक्त सैशन्स जज भी 
कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता था और न्याय-सभा के तीन कमिहनरों में से 
केवल दो के लिए ही विधिक ज्ञान अथवा न्यायिक अनुभव की आवश्यकता थी।* 
सम्राट्‌ के खिलाफ युद्ध का षड्यंत्र रचने के उद्देश्य से अथवा सम्राट के शत्रुओं 
को सहायता देने के उद्देश्य से, ऐक्ट के अग्तगंत बने हुए नियमों अथवा ऐक्ट की 
आज्ञाओं का किसी प्रकार भी उल्लंघन करनेवाले अभियुक्त को, न्याय सभा के 
कमिइनर प्राण दंड दे सकते थे। पंडित मालवीय ने कहा, युद्ध के बन्दियों को नज़ र- 
बन्द किया जाता है ; क्‍या विचाराधीन अभियुक्तों को नजरबन्द रखने से अथवा 
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२९६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


जीवून-भर के लिए निर्वासित करने से, सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय की माँग 
पूरी नहीं हो सकती ? ०४० प्राण दड में, एक अपरिवरतंनीय अन्याय की जोखिम 
होती है । त्वरित एवं संक्षिप्त अभियोग-निर्ण य की व्यवस्था में यह जोखिम और 
ज्यादा बढ़ जाती है ; विशेषकर ऐसे समय जब उच्चतर न्यायालय में अपील 
करने की व्यवस्था न हो। ऐक्ट के विभाग नं. ६ के अनुसार कमिइ्नरों का निर्णय 
“अन्तिम और अपरिवतंनीय ” था। " 
१३. 

सन्‌ १९१५ के भारत रक्षा एक्ट के अन्तर्गत, विशेष न्‍्याय-सभाओ में, 
लाहौर षद्यंत्र और अन्य राजनंतिक अपराधों में सम्मिलित लोगों पर अभियोग 
चलाए गए। इन अभियोगो को ९ जत्थों मे बॉटा गया था कितु यहाँ पर तीन 'लाहौर 
षटयंत्र' अभियोगों की संक्षिप्त * चर्चा करना ही पर्याप्त होगा । 

पहले अभियोग के जत्थे में ६१ अभियुक्त थे। इस जत्थे में आन्दोलन के लूग- 
भग सारे नेता सम्मिलित थे और उनमें पिगले और भाई परमानन्द भी थे। भाई 
परमानन्द १९१३ में भारत वापिस लौट आए थे और वे अमेरिका में हरदयाल के 
प्रमुव सहयोगी माने जाते थे। विशेष न्‍्याय-सभा के निर्णय के अनुसार वे 'षइ॒यंत्र- 
कारियो के नेता थे _; अतः उन्हें प्राण-दंड दिया गया। वाइस रॉय ने इस दंड को 
घटा कर, आजीवन निर्वासन-दंड दिया ; बाद में इसको भी क्षमा कर दिया 
गया । 

दूसरे अभियोग में ७४ अभियुक्त थे। २१ फ़वरी की योजन। के असफल हो 
जाने के बाद भी, विदेशों से लौटे हुए लोग अपना क्रातिकारी काम करते रहे । 
उन्होंने विद्याथियों में और भारतीय सेनिकों में क्रांतिकारी प्रचार का प्रयत्न 
किया और इन बातों के अतिरिक्त वे लोग कई हत्याओं और डकंतियों के लिए भी 


उत्तरदायी थे । 

तीसरे लाहौर-षट्यंत्र अभियोग में कुल १२ अभियुक्त थे पर वे लोग उस 
जमंन योजना से सम्बन्धित थे जिसके अनुसार बर्मा की ओर से भारत पर 
आक्रमण किया जाना था । आक्रमणकारियों का केन्द्र बंकाक में था जहाँ कनाडा से 
लौटे हुए कुछ भारतीय क्रांतिकारी एकत्र हो गए थे और जमंन-अभिकर्ताओं 
के साथ मिलकर काम कर रहे थे । 

इन पष ्यंत्र-अभियोगों में अत्यन्त कठोर दंड दिए गए । कुल १७५ व्यक्तियों 
पर अभियोग चलाया गया था “जिन में से १३६ अभियुक्तों के अपराधों के लिये 
१. “0८8 07075 , [0०2८ 9. 
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ऋानन्‍्ति और दमन , २९३ 


पंजाब सरकार ने इस गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिए भारत 
सरकार से एक' नया, कठोर अध्यादेश बनाने के लिए कहा। एक ओर सरकार 
अध्यादेश बनाने में लूगी हुई थी, दूसरी ओर विदेशों से लौट हुए लोग अपनी योजना 
के अनुसार डकतियों और हत्याओं के कार्यक्रम में लगे हुए थे। दिसम्बर १९१४ में 
और जनवरी तथा फर्वरी १९१५ में पंजाब के केन्द्रीय जिलों में कितने ही डाके 
डाले गए और रेलों की पटरियाँ उखाड़ने तया पुलों को उडाने। के प्रयत्न किए 
गये । इन कामों के अतरिक्‍त, पंजाब के तीन महत्त्वपूर्ण सैनिक केन्द्रों में २१ 
फ़वरी १९१५ को एक समकालिक व्यत्थान का षड़यन्त्र भी रचा गया । 

यह षड्यन्त्र, लाहौर षड्यन्त्र के नाम से प्रसिद्ध है और इमकी योजना, 
पिगले और रासबिहारी बोस ने बड़े यत्नपुर्वक बनाई थी । अमृतसर में बम बताने 
के लिए एक फैक्ट्री खोली गई थी ; लेकिन आन्दोलन का प्रधान केन्र लाहौर में 
था ओर रासबिहारी बोस उसके मुख्य निर्देशक थे। उन्होंने उत्तर भारत की 
विभिन्न छावनियों से नियत दिवस पर सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए, इन 
छावनियों में अपने दूत भेजे । उन्होंने विद्रोह के लिए, बहुत-में गाँववालों के दलों 
का संगठन भी किया। बम बनाए गए; हथियार इकट्ठे किए गए; झंडे तेयार 
किए गए; युद्ध की घोषणा लिखी गई; पटरियाँ उखाइने और तारों को काटने 
के औज्ञार इकट्ठे किए गए |“ इन लोगों ने लाहौर, फ़ीरोजयुर और 
रावलपिण्डी में समकालिक व्यत्थान की योजना बनाई थी; बाद में यह प्रकट 
हुआ कि उनका कार्य-क्षेत्र और भी ज्यादा बड़ा था. *।”* एक गृप्तचर से 
सरकार को इस योजित व्यत्थान का पता लगा और सरकार ने रासबिहारी बोस 
के प्रधान केन्द्र पर छापा मारा ।“तेरह आदमी पकड़ें गण और चार मकानों की 
तलाशी ली गई। बारह बम पकड़े गए जिनमें से पाँच बम बगाली नमते पर बने 
हुए थे। * ' **' रासबिहारी और पिगले भाग गए लेकित एक महीते बाद मेरठ 
छावनी में पिगले को पकड़ा गया और उसके पास कुछ बम भी पाए गए ।" 

इस प्रकार व्यूृत्थान की योजना को आरम्भ में ही कुचल दिया गया लेकित 
राजनंतिक डकंतियों और ह॒त्याओं का क्रम कुछ समय बाद तक चलता रहा। 
सरदार चन्दासिह और सरदार बहादुर अछर सिंह जमे प्रमुक्ष सिक्त्र सहयोगियों 
की हत्या की गई। पहले लाहौर षड्यन्त्र अभियोग के एक गवाह कपूर सिंह की 
भी हत्या की गई । अगस्त १९१५ तक आन्दोलन ठंडा पड़ गया और ३१ 
जनवरी १९१६ को पंजाब सरकार ने लिखा :-- विदेशों से लौटे हुए सिक्‍्त 
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२९४ भारत में ब्रिटिश राज्य 


अब व्यवस्थित होते जा रहे है और साधारणतया सिक्‍खों की भावनाएँ इस समय 
जितनी सन्‍्तोषप्रद हे उतनी पिछले कई वर्षो में नही रही |" 

पंजाब सरकार के अनभार स्थिति में परिवर्तत के दो कारण थे। १९१५ 
के भारत रक्षा ऐक्ट' के अन्तर्गत सरकार ने कशोरता से काम लिया था। और 
साथ ही प्रान्त के राजभकत लोगों को अपने पक्ष में छे लिया था। 

१२. 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है पजाब सरकार ने दिसम्बर १९१४ में वाइस- 
रॉय के विचाराथे एक अध्यादेश का मसविदा प्रस्तुत किया था। उसका उद्देश्य 
विदेशों से छोटे हुए लोगों के राजनंतिक अपराधों के लिए, त्वरित अभियोग- 
निर्णय की व्यवस्था करना था। उसके द्वारा संदिग्य परिस्थितियों में शस्त्रों का 
वहन एक नया, पृथक्‌ अपराध बनाया गया; और स्थानीय सरकार .की अनुमति से, 
“(अ) राजनेतिक अथवा अरधध-राजनेतिक अपराधों के लिए. न्याय-पद्धति के. 
निराकरण की; (ब) ऐसे अपराधों में अपील के निराकरण की ; (स) सम्बन्धित 
व्यक्तियों से वतंमान पद्धति की अपेक्षा एक शीघ्रतर पद्धति से हुमानत लेते की; 
(द) क्रान्तिकारियों को शरण देने वाले ग्रामवासियों ओर गॉव के अधिकारियों को 
तुरन्त दण्ड देने की ” व्यवस्था की गई।* ह 

भारत-सरकार ने इस सम्बन्ध मं तुरन्त ही एक अध्यादेश बनाने की आवश्य- 
कता अनुभव नही की, लेकिन पंजाब सरकार आग्रह करती रही और २१ फ़रवरी 
को लाहौर ष ड्यंत्र का पता लगने के बाद यह आग्रह और ज्यादा बढ गया। भारत 
सरकार इंगलेड के डिफेंस आँव दी रिएल्म ऐक्ट के ढंग पर डिफेंस आँब इंडिया 
(भारत-रक्षा) ऐक्ट बनाने का विचार कर ही रही थी | अतः पंजाब और 
बंगाल की विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए, भारत-सरकार ने, पंजाब 
सरकार के प्रस्तावित मसविदे की धाराओं को उस एक्ट में सम्मिलित करने का 
निरचय किया 4 

इस पृष्ठ भूमि में यह स्पष्ट हैं कि १९१५ का भारत रक्षा एक्ट केवल युद्ध 
की ही परिस्थितियों का सामना करने के लिए नहीं बनाया गया था। उसका 
उद्देश्य राजनेंतिक अपराधों का दमन करना भी था और उसके लिए देश के साधारण 
फ़ौजदारी कानूनों का अतिक्रमण करने की व्यवस्था की गई। यही मत, परिषद्‌ में, 
इस विषय पर विवाद के सिलसिले में माननीय पं. मदन मोहन मालवीय ने प्रकट 
किया था। इस ऐक्ट को साम्राज्यीय विधान परिषद्‌ की एक ही बैठक में (१८ मार्च 
१. वातीबा छंटवा00 (ण्याय्रधटट ३२९७०००७, 7978, 9982८ 

57; ि द 

२. उपयुक्त रिपोर्ट, पृष्ठ १५१. 


ऋानन्‍्ति और दमन २९९ 


उत्तरी पश्चिमी सीमा के बाहर भेजा गया, जहाँ वहाबी समुदाय का ब्रिटिश- 
विरोधी प्रधान केन्द्र था | इस केन्द्र से ये छोग काबुल गये,जहाँ आरम्भ में तो उन्हें 
नज़ रबन्द रखा गया पर बाद में उन्हे छोड़ दिया गया और कुछ शर्तों पर कही भी 
आने-जाने की स्वतन्त्रता देदी गई ।”* इन लोगों का सिल्क छेटर पह्यत्र से 
सम्बन्ध था। इस पदइयंत्र की योजना भारत में बनाई गई थी । और उसका 
उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज्य का अन्त करना था। योजना के अनुसार, उत्तरी 
पश्चिगी सीमा से भारत पर आक्रमण होना था और उसी समय पर देत में 
मुस्लिम व्यत्थान होना था। इस योजना को कार्यान्वित करने के उद्ृण्य से अगस्त 
१०१५ में उबेदुल्ला नामक एक मौलवी अपने तीन साथियो--अब्दुल्ला, फतेह 
मृहम्मद और मुहम्मद अली--को लेकर अफ़गानिस्तान पहुँचा ।* उदुल्ला, 
देवबन्द के एक मज़हबी मकतब का मौलवी था और उसने उस मकतब के बड़े 
मौलवी गृहम्मद हसन को भी ब्रिटिश-विरोधी भावनाओं से भर दिया था । १८ 
सितम्बर १९१५ को महम्मद हसन ने उद्नदुल्ला का अनुकरण किया और वह. 
मुहम्मद मियाँ और कुछ अन्य मित्रों के साथ अरब चला गया । 

मुहम्मद हसन के दल ने अरब में अपना काम अरू किया और उसने हडजाज़ 
के तुर्की सैनिक गवर्नर ग़ालिब पाशा से जिहाद की घोषणा भी प्राप्त कर ली। 
सन्‌१०१६ में मुहम्मद मियाँ, गालिबनामा' (जिहाद की घोषणा ) को लेकर भारत 
लौट आया । उसने इस घोष णा की प्रतियों का भारत और सीमा प्रान्त में वितरण 
किया और बाद में वह काबुल पहुँच कर उबेदुल्ला के दल में सम्मिलित हो गया। 
गालिबनामा' में तुकों और मुजाहद्दीन की उपलब्धियों का वर्णन किया गया था; 
उसके बाद एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मसझमानों की तेयारियों का हाल 
बताया गया था; और अन्त में भारतीय मसलमानों से यह अपील की गई थी:--- 
मुसलमानों, जिस ईसाई सरकार ने तुम्हे ग़ुठाम बना रक्‍्खा हें, उस पर 
आक्रमण करो ।* * * * दढ़ निश्चय से, प्राणपण से प्रयत्न करो और जत्रुओं का 
संहार करो और उनके प्रति अपनी घणा और शत्रता को जता दो । ४ ग़ालिब- 
नामा' ने भारतीय मुसलमानों से यह भी कहा कि वे मुहम्मद हसन का विश्वास 
करें और उसकी “धन और जन मे हर प्रकार की सहायता करें ।$ 

इस काम के लिए काबुल में केन्द्र बनाया गया। उबेदुल्ला और उसके मित्र 
वहाँ पहले ही पहुँच चके थे और उन लोगों ने तुर्क-जर्मन मंडल से, बलिन के 
१. गावाधा 80007 (707९८ रि९छ9074, 7978, [9922 ॥75. 
२. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ १७६. 
३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ १७७. 
४, वात 8९त70ा (6ग्राग्रा।26 7१ ८७००७, 978, 0328९ 778. 


३०० भारत में ब्रिटिश राज्य 


भारतीय क्रांतिकारियों से और भारत के महाजरीन विद्यार्थियों से सम्पर्क स्थापित 
कर लिया था । सन्‌ १९१६ में रास्ते में ग़ालिबनामा' की प्रतियाँ बांटते हुए, 
मुहम्मद मियाँ भी काबुल पहुँच गया । इन सब छोगों ने मिलकर बड़े यत्नपूर्वक 
अपनी योजना बनाई । एक सामयिक सरकार की स्थापना की गई और महेन्द्रप्रताप 
को उसका अध्यक्ष तथा बरकतुल्ला को उसका प्रधान मन्त्री बनाया गया। इस 
'सामयिक सरकार ने रूसी तुकिस्तान के गवनेर के पास एक पत्र भेजा और साथ ही 
एक पत्र तत्कालीन जार (रूस नरेश) के पास भी भेजा--यह पिछला पत्र एक सोने 
की तब्तरी पर लिखा गया था और उसमें रूस से यह कहा गया था कि “वह अंग्रेजों 
के साथ अपनी मित्रता तोड़ कर, भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड फेंकने के लिए 
सहायता दे ।'*  सामयिक सरकार' ने मौलाना मुहम्मद हसन के जरिये से तुकिस्तान 
सरकार के साथ भी सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। मौलाना मुहम्मद हसन 
को दो पत्र लिखे गए--एक पत्र उबेदुल्ला ने लिखा और दूसरा पत्र मुहम्मद मियाँ 
ने लिखा | ग्रे पत्र पीले रेशमी कपडे पर लिखे गए और उन्हे हंदराबाद (सिंध) 
के शेख अब्दुररहीम के पास भेजा गया, और एक पृथक्‌ पत्र में, उनसे यह कहा गया 
कि वे मक्का में मौलाना मुहम्मद हसन के पास उन रेशमी पत्रों को या तो किसी 
विश्वासपात्र आदमी के ज़रिये से या खुद ही पहुँचा दें । 


“मुहम्मद मियां के पत्र में, जमंन और तुक मंडलों के आने की, जम॑न मंडल 
के वापिस चले जाने की,? तुर्क मंडल के ठहरने की, कार्य क्रम के अभाव की, भागे 
हुए विद्याथियों की, ग़ालिबनामा' के प्रचार की, प्रस्तावित ख़ुदा की फ़ौज' की 
और सामयिक सरकार की चर्चा की गई थी। प्रस्तावित फ़ौज में भारतवासियों 
की भर्ती की जानी थी; इसके अतिरिक्त इस्लामी शासकों में ऐक्य स्थापित करना 
था । महम्मद हसन को ये सब बातें तुकिस्तान सरकार को बतानी थी। उबेंदुल्ला 
के पत्र में प्रस्तावित सेना का सूचीबद्ध विवरण दिया गया था। मदीना में सेना का 
प्रधान केन्द्र होना था और स्वयं मुहम्मद हसन को उसका मुख्य सेनापति बनना 
था। स्थानीय सेनापतियों के आधीन कुस्तुन्तुनिया, तेहरान और काबुल में केन्द्र 
बनाने थे। काबूल में उबंदुल्ला को सेनापति बनना था। सूची में अन्य सैनिक 
पदों के लिए बहुत से लोगों के नाम दिए गए थे। लाहौर के विद्यार्थियों में से 





१. पावागा 5०वाधणा (०ग्रागरा९८ 7२१०४७०० 0978, पृष्ठ १७९. 

२. इसी कारण यह योजना, रेशमी पत्र (अर्थात्‌ सिल्क लेटर) षड्यंत्र के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

३. सन्‌ १९१६ के आरम्भ में जमंन मंडल, काबुल से वापिस चला गया क्योंकि 
उसे वहाँ अधिक ठहरना निरथंक प्रतीत हुआ । 


ऋषन्ति ओर दमन २९७ 


मृत्युदंड मिलना चाहिए था।।।।। 0 कितु केवल ३८ व्यक्तियों को प्राणदंड 
दिया गया।।।। इसमें से भी १८ अभियुक्तों के दंड को घटाकर निर्वासन 
दंड कर दिया गया।।ा ह। हल और इस प्रकार अन्त में केवल २० आदमियों को 


फाँसी दी गई; ५८ को आजीवन निर्वासन दंड दिया गया, ५८ को कुछ वर्षों के 
लिए निर्वासन अथवा कारावास का दंड दिया गया ।” १ 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है क्रांतिकारियों ने भारतीय सेनिकों में 
राजमसत्ता के प्रति अभक्ति फंलाने का प्रयत्न किया था और इस दिशा में उन्हें 
कुछ सफलता भी मिली थी । सैनिक अधिकारियों ने खुले सैनिक न्यायालय में 
अभियोगों का निर्णय करना अनीतियुक्त समझा क्‍योंकि सर माइकेल के अनुसार 
“बे विद्रोहपूर्ण तेयारियों * के रहस्य को सर्देसाधारण में प्रकट नहीं करना चाहते 
थे। अतः उन्होंने कलूषित सिक्‍ख संन्‍्य-उपदल को लड़ाई के मोर्चे पर भेज दिया। 
दस्त्रागार को किसी अन्य स्थान पर पहुँचाया गया पर जब सामान को गाड़ी स 
उतारा जा रहा था तो कुछ बम, जो कई महीनों से गुप्त रखे गए थे, फट गए । ऐसी 
स्थिति में अभियोगों को सैनिक न्यायालय के सिपुर्द करना आवश्यक हो गया । 
फलत: उस उपदल के १८ सैनिको को प्राणदंड दिया गया; इनमें से छे: सैनिकों 
का दंड घटा दिया गया और बारह को फांसी दे दी गई ।” २ 

१४. 

युद्ध के दिनों में पजाब में क्रांति करने के लिए 'पेन-इस्लामिस्ट' पार्टी ने 
भी प्रबल प्रयत्न किया। इस पार्टी का केन्द्र काबुल में था और इसके निर्देशक थे 
महेंद्रप्रताप और बरकतुल्ला। इन लोगों को बलिन की इंडियन नेशनल पार्टी ने 
काबुल भेजा था । 

सन्‌ १९११-१३ में बाल्कन युद्ध और तुकिस्तान से इटली के युद्ध के समय, 
भारत में पेन-इस्लामिक' आन्दोलन ज़ोर पकड़ गया था। इस आन्दोलन के नेता 
थे मौलाना जाफ़र अली, मुहम्मद अली और शौकत अली । मौलाना जाफ़र अली 
लाहौर से निकलने वाले ज़मींदार' के सम्पादक थे और मौलाना मुहम्मद अली 
तथा शौकत अली ये दोनों भाई क्रमशः 'कामरेड' और 'हमदर्द'! के सम्पादक थे । 
पिछले दोनों पत्र दिल्‍ली से प्रकाशित होते थे। तुकिस्तान के प्रति ब्रिटिश नीति 
से, ये लोग अप्रसन्न थे और इन्होंने तुकिस्तान के अपने इस्लामी भाइयों के लिए 
भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति जागृत की। वस्तुतः 'पैन-इस्लामिक' आन्दोलन 
सभी देशों के मसलमानों से सम्बन्धित था । अस्तु, १९१२ में तुकिस्तान के लिए 
१. (0 42छफ््टा : [ता 385 4 #ाटण 70, 092० 207. 
२. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २०३. 
३. 0 72७9ए&': ता 2४ 4 लए (0, 928९ 2043. 


२९८ भारत में बजिटिश राज्य 


चन्दा इकट्ठा किया गया और मौलाना जाफ़र अली उसकी एक किस्त देने के 
लिए स्वयं ही कुस्तुन्तुनियाँ गए। सुल्तान ने इस भेंट को क़ृतज्ञतापूर्वक स्वीकार 
किया और उसने १९१४ के आरम्भ में लाहौर की बादगणाही मस्जिद के लिए 
एक कालीन भेजा । 

तुकिस्तान से मौलाना जाफ़रअली के लौटने पर 'पैन-इस्लामिस्ट' समाचा र- 
पत्र,ब्रिटिश नीति की, और भी ज़्यादा तीखी आलोचना करने छगे। पंजाब सरकार 
ने १९१३ में जमीदार की जमानत जब्त कर ली। दुबारा जमानत माँगी गई 
और दी गई लेकिन पत्र की नीति में कोई अतर नही हुआ। इसका परिणाम यह हुआ 
कि कुछ ही समय बाद सरकार ने प्रेस और जमानत, दोनों को ज़ब्त कर लिया । 
महायद्ध आरम्भ होने पर मौलाना जाफ़र अली और दोनों अली-बन्धुओं को 
उनके गावों में नजरबन्द कर दिया गया । 


महायद्ध में तुकिस्तान के शामिल होने पर बलिन के भारतीय क्रातिकारियों 
ने पूर्वीय देशों में म्‌स्लिम व्यत्थान के लिए पैन-इस्लामिक' भावनाओं का उपयोग 
करने के उद्देश्य से महेद्रप्रताप और बरकतुल्ला को काबूल भेजने का नि*चय क्रिया। 
महेन्द्रप्रताप, उत्तर प्रदेश के एक घनी ज़मीदार हे और एक सिकव राजघराने में 
उनका विवाह हुआ था । महायुद्ध आरम्भ होने के कुछ ही समय बाद वे स्विट्जर- 
लेड चले गए और वहाँ हरदयाल के सम्पर्क में आए । वहाँ से उन्हें बलिन ले जाया 
गया और एक प्रभावशाली भारतीय नरेश के रूप में उनका परिचय दिया गया । 
बरकतुल्ला भूपाल के रहने वाले थे और १००९ में टोकियों यूनिर्वासटी में 
प्रोफ़ेसर हो गए थे। जापान पहुँचने पर उन्होंने इस्लामिक फ्रेटनिटी' नामक एक 
पत्र निकालना आरम्भ किया। सन्‌ १९११ में वे मिश्र, तुकिस्तान और रूस गये और 
कृष्णवर्मा के सम्पर्क में आए। जापान छौठने पर उनका पत्र बन्द कर दिया गया 
और १९१४ में उनको प्रोफ़ेसर के पद से हटा दिया गया । तब वे सेन फ्रंसिस्को 
पहुँच कर हरदयाल के सहयोगी और ग़दर पार्टी के नेता हो गए और बाद में 
उनके साथ बल्लिन चले गए । वहाँ से एक तुर्क-जमंन मंडल के साथ उनको और 
महेंद्रप्रताप को काबुल भेजा गया । इन लोगों के और मंडल के काबुल जाने का 
उद्देश्य दोहरा था--अफ़ग़ानिस्तान के गरासक को फोड़ना और उत्तरी भारत में 
क्रांति कराना । 

पंजाब में 'पेन-इस्लामिक' आन्दोलन जड़ पकड़ गया था । मुस्लिम तहण 
वर्ग उत्तेजित थे । एक गृप्त संगठन क्रांतिकारी काम के लिए, विद्यार्थी समुदाय में 
से, अपने सदस्य भर्ती करने का प्रयत्न कर रहा था। उसने लाहौर से १५ विद्यार्थी 
भर्ती किए, जो कालेजों में पढ़ते थे । इतके अतिरिक्त पेशावर और कोहाट से भी 
कुछ विद्यार्थी भर्ती किए गए और इन लोगों को बड़ टेढ़े-मेढ़े रास्तों से भारत की 
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ब्रिटिश राजसत्ता के अन्तर्गत, वेधानिक उपायों द्वारा भारत के लिए उपयुक्त 

स्वशासन-व्यवस्था प्राप्त करना और इस उद्देश्य के लिए अन्य बातों के अतिरिक्त 

राष्ट्रीय ऐक्य को प्रोत्साहन देना, वर्तमान शासन व्यवस्था में क्रमश: सुधार करना 
और भारत के निवासियों में सार्वजनिक भावना का पोषण करना तथा उक्त 
उद्ृश्य के लिए परस्पर सहयोग को प्रोत्साहन देना ।* 

मुस्लिम लीग के आदर्श तथा उसकी नीति में इस परिवततंन का, कांग्रेस ने 

हृदय से स्वागत किया और उसने अपने कराची-अधिवेशन (दिसम्बर १९१३) 

में उसको व्यक्त करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव का पारण किया । इस अधिवेशन 

का सभापतित्व नवाब सैयद मुहम्मद बहादुर ने किया था ।* अस्तु, उक्त प्रस्ताव 
में यह आशा प्रकट की गई, “कि विभिन्न समुदायों के नेतागण, राष्ट्रीय हित की 
सारी समस्याओं के संबंध में एक संयुक्त का्य-पद्धति अपनाने के लिए पूरा-पूरा 
प्रयत्न करेंगे ।* 

राष्ट्रीय एकता और संयुक्त कार्यक्रम की दिशा में दूसरा कदम मि० जिन्ना 
और उनके साथियों ने उठाया--उन्‍्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम' लीग से अपना 
अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन के साथ एक ही जगह करने के लिए कहा । दिसम्बर 

१९१५ में दोनों संस्थाओं के अधिवेशन, बम्बई में एक ही समय पर किए गए और 

जब कांग्रेस के नेतागण, लीग के इस अधिवेशन को देखने के लिए हॉल में घुसे 

तो बड़े उत्साह और उल्लास के साथ उनका स्वागत किया गया। अस्तु, युद्धोत्तर- 
काल के लिए दोनों संस्थाओं ने परस्पर मिलकर एक सुधार योजना बनाने का 
और उस योजना को कार्यान्वित कराने के निमित्त, सरकार पर ज़ोर देने का 
निश्चय किया। दोनों संस्थाओं ने इस उद्देश्य के लिए कमेटियाँ नियुक्त कीं । इन्होंने 
कलकत्ता में और बाद में (दिसम्बर १९१८ में) लखनऊ में अपनी बैठकें कीं जहाँ 
कुछ ही समय बाद लीग और काँग्रेस के वाषिक अधिवेशन होने वाले थे। सुधारों 
की एक संयुक्त योजना सुत्रित की गई और उसमें भारत के विभिन्न विधान-मंडलों 
में मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व देने के निर्णय द्वारा हिन्दु-मुस्लिम प्रश्न को 
ते किया गया । यह प्रतिनिधित्व मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रान्तों में उनकी जनसंख्या के 
अनुपात से कही अधिक था । अस्तु, कांग्रेस और लीग, दोनों ने अपने अधिवेशनों में 
इस योजना का सोत्साह अनुमोदन किया और यह समझौता कांग्रेस लीग योजना' 

१. प्रातां॥7 ४८० 800४, 794, [0228८ 470. 

२. राष्ट्रीय एकता की दिशा में मुस्लिम समुदाय के तरुण नेताओं के साहसिक 
एवं देशभक्ति पूर्ण कृत्य की सराहना के प्रतीक स्वरूप, उस वर्ष के लिए 
नवाब बहादुर को विशेष रूप से छाँटा गया था। 

३. ड6का: सठ्ण एप्रदां६ श70प४70 007 ए76८१09, 9326८ 564. 
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के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस प्रकार भारत की दो बड़ी जातियों ने और दो बड़ी 
राजनेतिक संस्थाओं ने एक कार्यक्रम' अपनाया, और इस रूप में उनके द्वारा-- 
विशेषकर उसी वर्ष नरम और उम्र पक्षों में फिर से ऐक्य हो जाने पर---ब्रिटिश 
भारत की राजनीतिक दृष्टि से जगी हुई सारी जनता का प्रतिनिधित्व हुआ । 
ह। २. 

सन्‌ १९०७ में सूरत-विच्छेद के बाद इंडियन नेशनल काग्रेस एक विशद्ध 
रूप से नरम-दली संस्था हो गई थी और उसके फलस्वरूप देश में उसकी प्रतिष्ठा 
घट गई थी । लेकिन उस संस्था ने अपनी आन्तरिक दढ़ता और सामथ्ये के बल पर, 
सन्‌ १९१४ के अन्त तक, फिर देश के राजनतिक जीवन में अपनी विगतकालीन 
प्रतिप्ठा और प्रधानता प्राप्त कर ली थी। इसके कई कारण थे और इतमें सबसे 
बडा कारण यह था कि उग्र पक्ष ने किसी प्रतियोगी सस्था की स्थापना नही की थी 
और सरकार की दमन नीति के फलस्वरूप उग्र दल बिलकुल छिन्न-भिन्न हो गया था। 
इन परिस्थितियों में, देश में जो कुछ भी राष्ट्रवादी राजनंतिक जीवन था, उस 
काग्रेस का म,ध्यम मिला और काग्रेस के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति हुई। विच्छेद 
के बाद कांग्रेस के नए संविधान में उसके उद्देश्य निश्चित कर दिए गए थे और 
कार्य पद्धति के निश्चित नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया था। यह काश्रेस 
सन्‌ १९०८ के बाद प्रतिवर्ष किसी बड़े शहर में अपना अधिवेशन करती थी और 
शप्ट्रीय परिवादों को दूर करने के लिए हलचल करती थी और स्वदेश तथा उप- 
निवेशों में भारतीयों की स्थिति के सुधार के लिए माँग करती थी। इसके अधि- 
वेशनों में राष्ट्रीय सावंजनिक जीवन के सर्वश्रेप्ट व्यक्ति--जैसे फ़ीरोजशाह मेहता, 
गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, डी० ई० वाचा, मदन मोहन 
मालवीय, लाजपतराय, सत्येन्द्र सिनहा, भूपेन्द्रनाथ बसु, अम्बिकाचरन मजूमदार, 
क्ृष्णस्वामी ऐयर, एन० सूबा राव, संकरन नेयर, मुहम्मद अली जिन्ना, जमरूल 
हक़, ए० रसूल, हसन इमाम, सेयद महमूद, मोतीलाल नेहरू,श्रीनिवास शास्त्री, 
सी० वाई० चिन्तामणि, सच्चिदानन्द सिनहा, तेज बहादुर सपरू, बिशन नारायण 
दर, हरकिशनलाल, गोकरन नाथ मिश्र--भाग लेते थे। इन लोगों के अतिरिक्त 
कांग्रेस में भाग लेने वालों में, श्रीमती एनी बीसेन्ट का एक महत्तवपूर्ण स्थान था । 
व्रे, थियॉसाफिकल सोसाइटी की प्रेसीडेन्ट थीं और भारत के धामिक, सामाजिक 
और शिक्षण क्षेत्रों की अग्रणी थीं । उन्होंने भारत को अपनी मात्रभूमि माना 
था और १०९१४ तक वे उसके धामिक, सामाजिक एवं शिक्षण विषयक पुनरुत्थान 
के कामों में व्यस्त थी । किन्तु महायुद्ध के प्रथम वर्ष में उन्होंने राजनंतिक जीवन 
में प्रवेश करने का निश*ुचय किया और पहली बार (दिसम्बर १९१४ में) कांग्रेस 
के मद्रास अधिवेशन में सम्मिलित हुई---और जैसा कि प्रवेक्षित था, उन्होंने 
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एक को मेजर जनरल का पद मिलना था, एक को कर्नल का और छे: को 
लेफ्टिनेंट कनंल का । 

काबुल पहुँचने वाले महाजरीन विद्यार्थियों में, पंजाब के उप-गवर्नेर के मित्र, 
एक ख़ान के दो लड़के भी थे। इन लड़कों के साथ एक नौकर भी कावल गया था 
और उन्होंने इस नौकर के द्वारा खान के पास संदेश भे जे---और खान ने उन छड़कों 
के प्रत्यागमन के छिए सर माइकेल ओ' दायर से प्रबन्ध कराना चाहा पर उसे 
सफलता नहीं मिली । अस्तु, रेशमी पत्र (सिल्क छेटस ) इसी नौकर के द्वारा भारत 
भेजे गए थे और वे उसके कोट के अस्तर के अन्दर सिले हुए थे। खान से मिलने 
आने से पहले बह उस कोट को एक भारतीय रियासत में छोड़ आया था। ख़ान को 
दाल में कुछ काला दिखाई दिया और उसने नौकर को डरा-धमका कर सारा भेद 
मालूम कर लिया। अन्त में कोट मेंगाया गया और खान ने उन रेशमी पत्रों! को 
निकाल कर अपने विभाग के कमिश्नर को सोप दिया और उसने उन्हें उप-गवर्नर 
के पास भेज दिया ।) 

इस प्रकार सिल्क लेटर्स' पदयत्र का पता लगा और पंजाब सरकार ने 
उस षड्यत्र को साकार न होने देने के लिए उपयुवत प्रबन्ध कर लिया । 


उन्नीसवाँ अध्याय 


वेधानिक आन्दोलन 
दमन और सुधार की दोहरी सरकारी नीति के कारण भारत का राजनीतिक 
जीवन निरुद्ध हो गया था। बंगाल में, जहाँ आन्दोलन अत्यंत उग्र था और जहाँ दमन 
भी अपने शिखर पर था, सार्वजनिक जीवन गप्त धाराओं में ढकेल दिया गया था 
और उसके फलस्वरूप बहुत से क्रान्तिकारी अपराध हुए थे। अन्य प्रान्तों में, उचित 
प्रेरणा के अभाव में, राष्ट्रीय संस्थाएँ म्‌ रझा गई थी। तिलक, माण्डले में एक लम्बी 
अवधि के लिए कैद थे और बाबू अरविन्द घोष स्वयं ही राजनैतिक जीवन से अलग 
हो गए थे। इन दोनों बातों ने उम्र दल को सक्रिय नेतृत्व से वंचित कर दिया था। 
मुसलमान और नरम दल के लोग मॉल मिटो सुधारों में फँसे हुए थे और अपने 
वाधिक अधिवेजनों में, पुरानी शिकायतों को दूर करने के संबंध में कुछ प्रस्तावों 
का पारण करने के अतिरिक्त, सावंजनिक कामों से दूर थे । 





१. चशातागा 5८०व007 (४077॥6९ रिए०070, 7978, 9०9४० 79, 
२. (02७एफए०८' : ॥702 35 4 ६70ए 70, 0986 778, 
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सबसे पहले मुस्लिम समुदाय में पुनरुस्थान की चेष्टा प्रकट हुई। शिक्षित 
मुसलमानों के तरुण वर्ग ने यह अनुभव किया कि अन्य देशवासियों के हितों से, 
उनके हित मूलतः भिन्न नहीं थे । इसके अतिरिक्त अन्य इस्लामीय देशों-विशेषकर 
तुकिस्तान और ईरान--के राष्ट्रीय आन्दोलनों ने उनको प्रभावित किया और 
उनमें राष्ट्रीय भावनाएँ भरी । उसी समय दो ऐसी बातें और हुईं जिनके कारण 
भारतीय मुसलमान, ब्रिटिश कमंचारीतन्त्र से विम॒व हुए और अपने देश के अन्य 
निवासियों के अधिक निकट आए---पहली बात थी, अंगरेज़ों की, त्रिपोली और 
बालकन युद्ध के सिलसिले में, तुकिस्तान-विरोधी नीति; और दूसरी बात थी, 
तुकिस्तान के प्रति यूरोपीय राष्ट्रों के व्यवहार के संबंध में, मुसलमानों के प्रति 
भारतीय राष्ट्रवादियों की सहानुभूति । अस्तु, मुस्लिम तरुण वर्ग, भारतीय राष्ट्र- 
वादियों के साथ संधान के लिए प्रयत्न करने लगे और सन्‌ १९१३ में इस दिशा में 
पहला कदम उठाया गया । 

तरुण नेताओं के उद्योगानुसार, लीग के लिए नया संविधान बनाने के प्रश्न 
पर विचार करने के उद्देश्य से, दिसम्बर १९१२ में कलकत्ते में, अखिल भारतीय 
मुस्लिम लीग की परिषद्‌ की मीटिंग करने का आयोजन किया गया। इस मीटिंग 
में मुस्लिम' समुदाय के सभी प्रगतिशील नेतागण आए और इनमें मि० मुहम्मद 
अली जिन्ना भी थे जो अब तक लीग से दूर रहे थे।* उस समय वे एक कट्टर 
कांग्रेसी थे और उन्होंने एक विशुद्ध रूप से साम्प्रदायिक संस्था (मुस्लिम' लीग) 
का सदस्य होने से इन्कार कर दिया था। इस मीटिग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय 
आदर्श को स्वीकार किया और लीग के लिए एक नए संविधान का मसविदा 
तैयार किया जिसे २२ मार्च १९१३ को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के वाषिक 
अधिवेशन में बड़े उत्साहपूर्वक अंगीकार किया गया। यह अधिवेशन लखनऊ में 
हुआ था और सर इब्नाहीम रहमतुल्ला उसके सभायति थे। 

नए संविधान ने लीग के उद्दृश्य को इस प्रकार व्यक्त किया:-- (१) इस 
देश के निवासियों में, ब्रिटिश शाजसत्ता के प्रति राजभक्ति की भावनाओं का 
पोषण करना और उनको प्रोत्साहन देना; (२) भारतीय मुसलमानों के राजनैतिक 
एवं अन्य अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना और उनको आगे बढ़ाना ; (३ ) 
भारत के अन्य समुदायों और मुसलमानों में ऐक्य को प्रोत्साहन देना और पारस्परिक 
मित्रता बढाना; (४) उपर्युक्त उद्देश्यों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाए विना, 
१. इस मीटिंग में उपस्थित होने वाले अन्य प्रगतिशील नेताओं में सर इब्राहीम 

रहमतुल्ला, मौलाना मुहम्मद अली, मज़रूल हक़, हसन इमाम, मुहम्मद 
शफ़ी और वजीर हसन थे। 

२. लीग के नए संविधान का पुराने नेताओं ने प्रबल विरोध किया था। 
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तुरन्त ही कांग्रेस संगठन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। अगले चार वर्षों 
में वे कांग्रेस की परिषदों में और ब्रिटिश भारत के राजनतिक जीवन में अग्रणी रहीं 
और सन्‌ १९१७ के दिसम्बर अधिवेदन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ । 
भारतवासियों की राजनीतिक तन्‍्द्रा को दूर करने का और सक्रिय काम के लिए 
उन्हें संगठित क्रने का श्रेय, श्रीमती एनी बीसेन्ट के अतिरिक्त केवल लोकमान्य 
तिलक को ही दिया जा सकता है । और यह श्रीमती बीसेन्‍्ट के ही प्रयत्न और प्रभाव 
का परिणाम था कि सन्‌ १९१६ में कांग्रेस के नरम और उम्र पक्षों का लखनऊ में 
सम्मिलन हुआ और श्री तिलक और उनके समर्थकों का कांग्रेस में पुनःप्रवेश हुआ । 
३. 

सन्‌ १९०८ और १९१६ के बीच कांग्रेस की कार्य-पद्धति वही रही जो सन्‌ 
१९०५से पहले थी--किसी प्रमुख नगर में प्रतिवर्ष बड़े दिनों की छट्ठियों में काग्रेस- 
अधिवेशन होता था और उसमें सभी महत्त्वपूर्ण राजनेतिक एवं आर्थिक प्रश्नों 
पर सामान्य प्रस्तावों का पारण किया जाता था। सन्‌ १९१४ में भारतीय परिवादों, 
विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति के संबंध में त्रिटिश जनमत जागूत 
करने के लिए एक शिप्ट मंडल, इंगलेड भेजा गया। इस मंडल के सदस्य थे--- 
मि० भूपेन्द्रनाथ वसु, एम० ए० जिन्ना, एन० एम० समर्थ, एम० सिनहा, मज़रूल 
हक, माननीय बी० एन० शर्मा और छाला लाजपत राय । गहित शर्तबंद' कुली 
व्यवस्था को समाप्त करने की बात को छोड़कर, कांग्रेस की अन्य माँगों पर कोई 
ध्यान नहीं दिया गया और उसके अन्य परिवाद ययावत्‌ बने रहे। इन आठ वर्षो में 
(जब कांग्रेस पूर्णरूप से नरम दल वालों के आधीन थी ) उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि 
थी राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति और राजनंतिक सुधारों की संयुक्त योजना जो देश 
की दो बड़ी राजनंतिक संस्थाओं को मान्य थी । विषय के निष्पक्ष विवेचन के 
हित में यह कट सत्य कहना अनिवाये है कि सन्‌ १९१६ की सामुदायिक एकता 
प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय एवं लोकतंत्रीय जीवन के एक मौलिक सिद्धान्त का 
हनन किया गया या। कांग्रेस ने, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने के 
प्रस्ताव का बराबर विरोध किया था। यह सच है कि कांग्रेस, मुसलमानों को और 
अन्य अल्पसंख्यकों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता अनुभव 
करती थी किन्तु उसने प्‌थक्‌ निर्वाचन क्षेत्रों को देश के राष्ट्रीय जीवन के लिए 
घातक बताया था; और उसने उनकी व्यवस्था की अराष्ट्रीय और अलोकात्रीय 
कह कर निन्‍्दा की थी। किन्तु सन्‌ १९१६ में कांग्रेस ने राजनेतिक चर्थ्या में ऐक्य 
प्राप्त करने के लिए * साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को, गुरुता' के सिद्धान्त 
१. बहुत से कांग्रेसी, साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के दृष्परिणामों के प्रति पूरी 
तरह सजग थे; किन्तु उनकी दृष्टि में स्वराज्य के लिए यह मूल्य देना अनि- 
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को और विधान-कार्य में साम्प्रदायिक निषेधाधिकार को स्वीकार किया । इन 
तीनों रियायतों के मौलिक सिद्धान्त ग़छत थे और वे बहुत-से कांग्रेसियों की जीवन- 
भर की निष्ठा के विरुद्ध थे। ये रियायतें, कांग्रेस लीग योजना' में निश्चित रूप से 
सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक थी। किन्तु यह भाग्य का व्यंग्य है कि सरकार ने एक 
ओर तो योजना के वैधानिक भाग को अस्वीकार कर दिया और दूसरी ओर उसी 
योजना के साम्प्रदायिक समझौते को १९१९ के सुधारों का अनिवार्य अंग बना दिया। 

सन्‌ १९१६ के कांग्रेसियों के पक्ष में यह कहना आवश्यक हैं कि उनकी दृष्टि 
में ये रियायतें अस्थायी थीं। उन लोगों के मस्तिष्क में किसी प्रकार यह विश्वास 
जमा दिया गया था कि थोड़े ही समय में पृथक्‌ निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था का अन्त 
हो जायगा और उनके स्थान पर वास्तविक राष्ट्रीय एवं लोकतंत्रीय प्रतिनिधित्व 
व्यवस्था का प्रादर्भाव होगा ।* अब यह बताने की आवश्यकता नहीं हैँ कि उक्त 
प्रत्याशा अत्यन्त अस्वाभाविक थी और उसका निराशा में परिणत होना अवश्य॑- 


भावी था । 
४, 


विचाराधीन युग में असन्तोष, क्रोध और अवमान की भावनाओं को सबसे 
ज़्यादा उत्तेजित करने वाला विषय था--दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ 
किया जाने वाला दुव्यंवहार । दक्षिण अफ्रीका की उस अवस्था की चर्चा की जा 
चुकी है * जिसने महात्मा गांधी को (काले क़ानून के नाम से प्रसिद्ध) एशियाटिक 
रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने को विवश किया था। यह ऐक्ट मा 

१९०७ में ट्रांसवाल पालियामेण्ट ने बनाया था। जब सत्याग्रह के फलस्वरूप महात्मा 

गांधी-सहित लगभग १५० आदमी जेल पहुँच गए तो सरकार ने संधि-चर्चा की । 

महात्मा गांधी और जनरल स्मट्स में समझौता हुआ ओर इसके अनुसार भारतीयों 

को स्वेच्छापूर्वक अपना निबंधन कराना था और सरकार को काला क़ानून' रह 

करना था ।* किन्तु जब महात्मा गांधी ने अपने साथियों के विरोध के होते हुए और 

साथ ही अपने प्राणों को जोखिम में डालकर, * अपनी ओर से संबंधित समझौते के 
वार्य था। उन्हें यह आशा थी कि स्वराज्य के बाद साम्प्रदायिकता का 
कालान्तर में अपने-आप अन्त हो जायगा । 

१. सन्‌ १९१६ के कांग्रेस-लीग समझौते के संबंध में इस पुस्तक के पहले 
अंगरेज़ी संस्करण की आलोचना को ययावत्‌ रखा गया है । 

२. इसी पुस्तक का बारहवाँ अध्याय देखिये । 

३. जनरल स्मट्स ने महात्मा गांधी से कहा था “अधिकांश लोगों के स्वेच्छापूरवक 
निबंधन कराने पर में, एशियाटिक ऐक्ट को तुरंत रह कर दूंगा । 848॥9५92- 
श०9 77 50प07 :4॥7058, [048८ 242. 

४. छक्ावंशी : 848ए०९274343 ॥7 50प00 27709, [022० 306. 
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भाग को पूरा कर दिया, तो जनरल स्मट्स ने काले कानून को रह करते से इंकार 
कर दिया। इसी बीच ट्रांसवाल पालियामेण्ट ने एक ऐक्ट और बना दिया था जिसके 
अनुसार प्रत्येक नए भारतीय को वहाँ बसने से रोक दिया गया था। ऐसी परि- 
स्थितियों में, विवश होकर फिर सत्याग्रह आरंभ करने के अतिरिक्त और कोई 
मार्ग नहीं था। इस बार यह सत्याग्रह दोनों ऐक्टों के विरुद्ध होना था । सरकार को 
अन्तिमेत्थम दिया गया “कि यदि समझौते के अनुसार काला कानन' रह नहीं किया 
जाता और यदि इस विषय में सरकार का निर्णय एक नियत दिनांक तक प्राप्त नहीं 
होता तो भारतीयों द्वारा प्राप्त किए हुए निबंधन-पत्रों को जला दिया जायगा और 
वे लोग उसका फल भोगने को तेयार रहेंगे ।/१ १६ अगस्त १९०८ को एकत्र 
किए हुए निबंधन पत्रों को (जिनकी संख्या २००० से अधिक थी ) जला दिया गया 
और सत्याग्रह फिर आरंभ कर दिया गया । बहुत-से लोग जेल गये-बहुतों को 
भारत के लिए निर्वासित कर दिया गया । जेल में हर प्रकार की कठोरता बरती 
गई---एक आदमी ठंड छगने के कारण न्यूमोनिया से मर गया। एक जेल में सत्या- 
ग्रहियों को विवश होकर भूख-हड़ताल करनी पड़ी । मिस्टर गांवी और सेठ 
हाजी हबीब का जो शिप्ट मंडल इंगले ड गया था, वह भी खाली-हाथ लौट आया । 
जेल जानेवाले सत्याग्रहियों के कूटुम्बों के लिए मिस्टर गांधी ने मि. कैलेनबारव की 
जमीन पर टाल्सटाय फ़ार्म को आरंभ किया । संघर्ष चलता रहा और जब तक 
एक-दो सत्याग्रही जेल जाते रहे । 

दक्षिण अफ्रीका में दुबारा सत्याग्रह आरंभ होने पर भारत के लोगों में हलचल 
हुई । देश के विभिन्न भागों में सभाएँ की गईं । संघर्ष जारी रखने के लिए चन्दा 
इकट्ठा किया गया और दक्षिण अफ्रीका भेजा गया । फ़रवरी १९१० में मि. गोखले 
ने साम्राज्यीय विधान परिषद्‌ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके द्वारा नैटाल 
उपनिवेश के लिए 'शतंबन्द' मज़दूरों की भर्ती रोकने के लिए स-परिषद्‌ गवरनेर- 
जनरल को अधिकार प्रदान करने की सिफ़ारिश की । उस प्रस्ताव का उद्देश्य 
दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेश में भारतीयों की स्थिति सुधारने के लिए वहाँ की 
सरकार पर दबाव डालना था। सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार किया और नैटाल के 
लिए शर्तंबंद' मज़दूरों की भर्ती पर रोक लगा दी, पर वांछित फल प्राप्त नहीं हुआ । 
मि० गोखले ने दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए और वहाँ की वस्तुस्थिति का अध्य- 
यन करने के लिए भारत-मंत्री की सहायता मांगी । अक्टूबर और नवम्बर १९१२ में 
मि० गांधी के साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न भागों का दौरा किया। उन्होंने 
वहाँ के मंत्रिमंडल से भी काफ़ी लम्बी बातचीत की। जनरल बोथा से यह 
आइवासन मिल जाने पर कि काला कानून' रह कर दिया जायगा और ३ पौंड 
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का टैक्‍स समाप्त कर दिया जायगा, मि० गोखले नवम्बर १९१२ में दक्षिण 
अफ्रीका से भारत लौट आए ।" 

जनरल स्मट्स ने फिर वचन भंग किए और ३ पौंड के टेक्स को रह करने 
के लिए विधान प्रस्तुत करने से इंकार कर दिया और यह कारण बताया कि नैटाल 
के सदस्य उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध थे। विवश होकर सत्याग्रह के कार्यक्रम में इस 
टैक्स को रह करने की मांग को भी शामिल किया गया। 

इस समय तक सत्याग्रहियों का छोटा-सा दल लगभग निपट चुका था। कितु 
शीघ्य ही एक नया परिवाद उठ खड़ा हुआ और उसके कारण महात्मा गांधी को 
सत्याग्रह को फिर एक सक्रिय रूप में चलाने का अवसर मिला। और इस बार 
उन्होंने स्त्रियों से भी सहयोग देने के लिए कहा। १४ मार्च १९१३ को दक्षिण 
अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मि. सरल ने एक निर्णय द्वारा ऐसे 
विवाहों को जिन का निबन्धन नहीं हुआ हो और जिन को ईसाई ढंग पर न किया 
गया हो, अमान्य घोषित कर दिया । महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की यूनियन 
सरकार से प्रार्थना की कि' इस सम्बन्ध में भारतीयों के लिए एक विशेष विधान बना 
दिया जाए; लेकिन सरकार ने उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। तब महात्मा 
गांधी ने भारतीय पुरुषों और स्त्रियों से इस विषय पर सत्याग्रह करने के लिए कहा । 
स्त्रियों के सब से पहले जत्ये में फ़ोनिक्स आश्रम में रहनेवाली १६ स्त्रियाँ थीं जिन 
में श्रीमती कस्तूरबा गांधी भी थी। इन सब को तीन महीने का कठोर कारावास- 
दंड दिया गया । दूसरे जत्थे में ११ स्त्रियाँ थीं जो सन्‌ १९०८-९ के संवर्ष के 
दिनों में टाल्स्टॉय फ़ाम में रहीं थीं। इन स्त्रियों ने न्यूकेसिल की' खानों में काम 
करने वालों को भड़काने के लिए नैटाल की सी मा में प्रवेश किया। श्रमिकों ने (जिन 
की संख्या लगभग ६००० थी) कर्तव्य की पुकार पर ध्यान दिया और हड़ताल 
कर दी। इन ११ स्त्रियों के गिरफ्तार हो जाने पर हड़तालियों के नेतृत्व के लिए 
महात्मा गांधी स्वयं न्‍्यूकेसिल पहुँच गए । 

खानों के मालिकों ने हड़तालियों के साथ कठोर व्यवहार किया। हड़तालियों 
को उनके मकानों में से निकाल दिया गया और उन लोगों को अपनी स्त्रियों और 
बच्चों के साथ खुले मंदान में रहना पड़ा। टाल्स्टॉय फार्म की स्त्रियों के कारावास के 
कारण वे लोग और ज़्यादा चिढ़ गए थे और खालनों में काम पर जाने के लिए तैयार 
नहीं थे। भारतीय परिवादों को दूर कराने के उहेदय से मि. गांधी ने उनके साथ 
ट्रांसाल की सीमा पर जाकर सत्याग्रह करने का निश्चय किया । 

न्यूकंसिल से ट्रांसवाल के लिए इस शान्ति पूर्ण सेना की ऐतिहासिक यात्रा 
२८ अक्तूबयुको आरम्भ हुई। इस अक्तूबर|को आरम्भ हुईे। इस सेना का उद्देश्य टाल्स्टॉग फ़ाम पर पहुँचना था 
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लेकिन सीमा पर हड़तालियों के गिरफ्तार कर लिए जाने का डर था। इस सेना में 
२०३७ आदमी, १२७ स्त्रियाँ और ५७ बच्चे थे। मि. गांधी को मार्ग में तीन बार 
गिरफ्तार किया गया--दो बार जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन तीसरी बार 
उन्हें डरबन ले जाया गया और उनपर अभियोग चलाया गया, जिस के फलस्वरूप 
उन्हें ९ महीने का कठोर कारावास दंड दिया गया। १० नवम्बर को हड़तालियों की 
भी गिरफ्तारी की गई और उन्हें तीन स्पेशल रेलगाड़ियों में भरकर न्यूकैसिल 
भेज दिया गया । वहाँ उनपर अभियोग चलाया गया और उनको जेल भेज 
दिया गया । कितु साधारण जेलों में रखने के स्थान पर उन्हें खातों के बाड़े में 
कांटेदार तारों के घेरे में रखा गया और खातों के यूरोपियन नौकरों को उनका 
रक्षक बनाया गया । मि. गांधी ने लिखा है:--- ये मजदूर बहादुर आदमी थे और 
उन्होंने खानों में काम करने से साफ़ इन्कार कर दिया, जिस के फलस्वरूप उन्हें बुरी 
तरह पीटा गया । उद्धत रक्षकों ने मजदूरों में ठोकरें मारी, उन्हें गालियाँ दीं और 
अन्य प्रकार के दुव्येवहार किए और उन ग़रीब मज़दूरों ने इन कण्टों को शान्ति- 
पूवंक सहन किया ।" दक्षिण अफ्रीका के अन्य भागों में काम करने वाले भारतीय 
मज़दूरों ने, न्यूकसिल के मज़दूरों के प्रति सहानुभूति के कारण, अपने यहाँ भी 
हड़ताल की। कुछ स्थानों पर गोलियाँ चलाई गई और कुछ भारतीय मजदूर मारे 
भी गए। बहुत-सी स्त्रियों ने सत्याग्रह किया; उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और 
दंड दिया गया । उनके साथ बड़ी निष्ठुरता का व्यवहार किया गया और 
वलियझा मुदालियर नामक एक सोलह वर्ष को लड़की को जेल में बुखार हुआ 
और बाद में जेल से छोड़े जाने पर वह शोघ्नर ह। मर गई। दक्षिण अफ्रोका 
का सारा भारतीय समुदाय, उद्धत यूरोपियनों के जातीयतापूर्ण संगठित अत्याचार 
का सामना करने के लिए, एक संयुक्त निकाय के रूप में उठ खड़ा हुआ । 

दक्षिण अफ्रीका की क्र एवं अन्यायपूर्ण सरकार के विरुद्ध वहाँ के 
भारतीय समृदाय की वीरता की सारे भारत में प्रशंसा की गई। सारे देश में 
विराट सभाएँ की गई। और उनमें भारतीयों के प्रति दक्षिण अफ्रोका की 
सरकार के दुव्यंवहार का विरोध किया गया। कष्ट में पड़े हुए अपने भाइयों 
के साथ भारतवासियों ने हादिक सहानुभूति प्रकट की । सत्याग्रहियों की 
सहायता के लिए चन्दे इकट्ठे किए और उसमें देशी नरेशों और ग़रीबों, सभी ने 
सहयोग दिया। सत्याग्रहियों के प्रति भारतवासियों की सहानुभूति में लाडे 
हाडिज ने अपना और अपनी सरकार का योग दिया। भारत सरकार के लिए 
यह एक असाधारण बात थी। २४ नवम्बर १९१३ को छॉड्ड हाडिज ने 
महाजन सभा, मद्रास में एक व्याख्यान में कहा :--हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका 
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में आप के देश भाइयों ने वहाँ के कानूनों को, जिन्हें वह गहित और अन्यायपूर्ण 
समझते है, तोड़ने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध करने का संगठन किया है । वहाँ के 
कानूनों के प्रति उन लोगों के जो भाव हें उनसे हम लोग भी असहमत नहीं हो 
सकते। वे लोग कानूनों को तोड़ने के परिणामों से भली-भाँति परिचित हैँ और वे 
वीरतापू्वक सारे दंड सहने के लिए तैयार हे । उनके इस संघर्ष में भारत की प्रबल 
हादिक सहानुभूति है । यद्यपि में स्वयं भारतीय नहीं हूँ कितु उनके प्रति आपके 
साथ ही मेरी सहानुभूति भी है ।" लॉर्ड हाडिज ने व्याख्यान के अन्त में इस बात 
की माँग की कि इस सारे विषय की निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा जाँच की जाए और 
जाँच करनेवाली कमेटियों में भारतीय हितों को भी पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया 
जाए । इसी बीच मि. गोखले ने, जिन्हे समुद्री तार द्वारा दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष 
के दैनिक समाचार मिलते रहते थे, मि. एडिडज और मि. पिअसंन से नेटाल और 
ट्रांसवाल में भारतीयों की सहायता करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने को कहा। 
भारत सरकार ने भारतीय परिवादों को दूर कराने के लिए सर बेंजमिन 
राबटंसन को भेजा। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एक जाँच कमेटी नियुक्त की, 
लेकिन उसकी रचना असंतोषप्रद होने के कारण, सत्याग्रहियों ने उसके सामने 
गवाही देता अस्वीकार कर दिया। सरकार और मि. गांधी में एक सामयिक 
समझौता हुआ, जो सन्‌ १९१३ के गाधी-स्मट्स समझौते के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसके अधिकांश भाग को सन्‌ १९१४ के इंडियन्स रिलीफ एक्ट में रूप दिया 
गया । एक्ट ने तीन पौंड के गहित टैक्स को रह किया, भारतीय विवाहों को 
मान्यता प्रदान की (कितु एक पत्नी और उसके ही बच्चों को वध माना जा 
सकता था) और विभाजन निश्चित होने पर अधिवासी प्रमाणक (क्‍007770/८ 
(८77८420८) के आधार पर यूनियन में प्रवेश करने के अधिकार को 
स्वीकार किया ।* मि. गांधी और जनरल स्मट्स में पत्र व्यवहार द्वारा अन्य 
बातें ते की गई । जनरल स्मट्स को मि. गांधी ने अपने अन्तिम पत्र में लिखा, 
“इंडियन रिलीफ विधेयक के कारण से और इस पत्र-व्यवहार से उस सत्याग्रह 
संघर्ष का अन्त हो गया है जिस का आरम्भ सितम्बर १९०६ में हुआ था और 
जिस के कारण भारतीय समुदाय को आर्थिक क्षति के अतिरिक्त काफ़ी शारीरिक 
कप्ट उठाने पड़े हे और सरकार को काफ़ी चिन्ता और परेशानी का सामना 
करना पड़ा है ।३ 

जिस समय दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष हो रहा था, उसी समय एक शिष्ट- 
१. ०१८णा एरिट्शंट्ण, 722ट2८070९/ 799, 082० 638. 
२. 0एथगातवा : 89099387498 ॥ 5070 49703, 042०९ 505. 
३. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ५०६. 
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मंडल भारत का दौरा कर रहा था। यह मंडल कनाडा से आया था और कनाडा के 
भारतवासियों की स्थिति और उनके कष्टों के सम्बन्ध में जनमत जागृत कर 
रहा था। इस मंडल के सदस्य थे मि. नन्दर्सिह, नारायण सिंह और बलवन्त सिंह । 
कनाडा में भारतवासियों की दशा के सम्बन्ध में चर्चा की जा चुकी है और वहाँ 
के विनियमों से बचने के लिए सरदार गुरदीत सिंह के प्रयत्त और कोमागाटा 
मारु की यात्रा का भी वर्णन किया जा चुका हें।* अस्तु, सन्‌ १९१७ के 
साम्राज्यीय युद्ध सम्मेलन में भारतीय शिष्ट मंडल ने स्वशासक उपनिवेशों में 
भारतीयों की स्थिति के प्रशन को विचारार्थ प्रस्तुत किया । सर सत्येंद्र ने इस 
विषय पर एक अत्यन्त योग्यतापूर्ण ढंग से लिखा हुआ ज्ञायत सम्मेलन के सामने 
रखा । विस्तृत एवं निस्पंकोच रूप से विचार हुआ और उसके फडस्वरूप पारस्प- 
रिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगले वर्ष सम्मेलन ने एक विस्तृत 
प्रस्ताव का पारण किया । और इस अधिकार को मान्यता दी कि प्रत्येक देश को 
अपनी जन-रचना विनियमित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए कितु भ्रमण, 
वाणिज्य और अध्ययन के सिलसिले में ब्रिटिश नागरिकों पर एक-दूसरे देश में 
आनें-जाने के सम्बन्ध में कोई रोक नही होनी चाहिए । सन्‌ १९१८ के प्रस्ताव 
ने अन्त में यह निश्चय किया :-- अन्य ब्रिटिश देशों में पहले से बसे हुए 
भारतीयों को (भारत से) अपनी स्त्रियों और बच्चों को लाने का अधिकार 
होना चाहिए कितु (अ) उक्त प्रत्येक भारतवासी की एक पत्नी और उसके 
ही बच्चों को सम्बन्धित उपनिवेश में प्रवेश करने का अधिकार होगा और (ब) 
प्रत्येक प्रवेश करने वाले को अपने विभाजन के लिए भारत-सरकार का 
प्रमाणक प्रस्तुत करना होगा ।* 

इस प्रकार १९१८ के प्रस्ताव ने स्वशासक उपनिवेशों में भारतीयों की 
समस्या का सामयिक हल किथा । यह हल वस्तुत' एकागी और भारत 
के लिए अहितकर था। उपनिवेशों में ऐसे बहुत से प्रदेश थे जहाँ कोई आबादी ही 
नहीं थी अथवा बहुत छितरी हुई आबादी थी। भारतवासी पिछले कितने ही 
वर्षों से इन स्थानों में बसने अथवा नौकरी करने के अधिकार के लिए प्रयत्न और 
बलिदान कर रहे थे । उक्त समझौते के अनुसार यह अधिकार उनसे हमेशा के 
लिए छीन लिया गया। बदले में भारत सरकार को अन्य उपनिवेशों के लोगों 
को भारत में बसने से रोकने का अधिकार दिया गया--यह एक ऐसा अधिकार 





१. इसी पुस्तक के १८ वें अध्याय का नवाँ विभाग देखिए । 


२. सिट४0[प007 ० ४6 77छुट्यंब बाण (076िटा०० ०0 
7078, वृप०'€व एए “फाए/एशाए! व7 “फतवा सां2/9- 


0077 9386 35. 
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था जो बिल्कुल निरर्थक था। तथापि, सन्‌ १९१८ के प्रस्ताव के पारण से, 
स्वशासक उपनिवेशों में पहले से बसे हुए भारतीयों की स्थिति में, निश्चित 
सुधार हुआ । 
है 
पहले महायुद्ध के दिनों में, ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए भारतवासियों के 
देशान्तरगमन का प्रइन बड़ा महत्वपूर्ण हो गया ; और अन्त में भारत सरकार को 
विवश होकर, गहित शर्तंबंद' श्रम व्यवस्था को समाप्त करना पड़ा। सन्‌ १८३३में 
दास-प्रथा तोड़ने के बाद यह व्यवस्था अस्तित्व में आई थी । उपनिवेशों का रोपक 
समुदाय भारत में अपने अभिकर्त्ताओं ढारा, साधारणतया पाँच वर्ष के लिए 
नियत वेतन के आधार पर मजदूरों की भर्ती करता थभ्रा। इस शर्तंबंद प्रथा 
में पाँच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद मज़द्र को भारत लौटाने की अथवा 
उपनिवेश्ञ में स्वतंत्र नागरिक की तरह बसने की अथवा फिर भर्ती कर लेने की कोई 
व्यवस्था नहीं थी । 
आरंभ से ही यह स्पष्ट था कि देशान्तरगमन की उक्त शरतंबंद प्रथा अवांछ- 
नीय थी । मजदूरों की भर्ती करने में जबरदस्ती और जालसाज़ी से काम लिया 
जाता था। बहुत-से अनभिन्ञ लोगों को धोखा दिया गया; बहुत-स्ती विवाहित 
स्त्रियों को लभाया गया; वृद्ध माताओं और पिताओं के अकेले लडकों को लालच 
दिया गया; स्टेशनों और तीर्थ स्थानों पर भीड़ में बिछुडे हुए संबंधियों का अप- 
हरण किया गया ; और एक गाँव से दूसरे गाँव को जानेवाले लोगों को बहकाया 
गया। ये लोग भर्ती गोदामों में ले जाए जाते थे और वहाँ पर इन लोगों से शर्त के 
पत्रों पर हर प्रकार के उपायों को काम में लाकर हस्ताक्षर करा लिए जाते थे ।९ 
इन लोगों को न तो यात्रा की शर्ते ही ठीक-ठीक बताई जाती थीं और न यह ठीक- 
ठीक बताया जाता था कि वे लोग किन शर्तों के अनुसार उपनिवेशों में रहेंगे अथवा 
काम करेंगे । उपनिवेशों में इस व्यवस्था के अन्तर्गत मज़दूरो पर जुर्माने होते थे, 
उनको पीटा जाता था, कैद किया जाता था। भर्ती किए जानेवाले मजदूरों से इन 
बातों की कोई चर्चा नहीं की जाती थी। सारी व्यवस्था धोखे और जालसाज़ी पर 
टिकी हुई थी।* यह सच है कि भारत-सरकार ने स्थिति संभालने के लिए प्रयत्न 
किया था और भर्ती के संबंध में कुछ प्रतिबंध? लगाए थे किन्तु ज॑सा कि २० मार्च 
१. इस संबंध में विस्तृत वर्णन के लिए देखिए--रिटए07 ० '८8ड5टा5 
(0769४ 70 ?2८७४४०7 07 ग्रवंद्ञांपा'ट0 ,890प्रा'7 एिश॑. 
२. श्री गोखले के अनुसार यह व्यवस्था वीभत्स थी और धूतेंता पर टिकी हुई 
थी---देखिए---9792८९८८॥68 0 (०4९, 0982९ 520. 
३. इस संबंध में जो कानून बनाए गए, उनके संक्षिप्त इतिहास के लिए 
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१९१६ को साम्राज्यीय विधान परिषद्‌ में प०मालवीय ने कहा, भर्ती करनेवाले धूर्त 
अभिकर्ता बड़ी रकमों के लालच से* उनको निष्फल.कर देते थे। समुद्री यात्रा का 
प्रबन्ध अत्यन्त असन्तोषप्रद होता था। बहुत-से लोगों को थोड़ी-सी जगह में भर 
दिया जाता था; खाने और सोने का उचित प्रबन्ध नहीं होता था। इपका अनिवाय्ये 
परिणाम यह होता था कि बहुत-से लोग बीमार पड़ जाते थे और उनमें से बहुत- 
से लोग मर भी जादे थे। उपनिवेशों में और भी ज्यादा ख़राब हालत होती थी । 
कितने ही मजदूर पागल हो गये और कुछ ने आत्महत्या भी की । सन्‌ १९०८-१२ 
के वर्षों में शतंबन्द भारतीय मजदूरों की आत्महत्या का अनुपात, प्रति दस लाख 
९२६ था* जो साधारण परिस्थितियों में आत्महत्या के अनुपात की तुलना में 
भयंकर प्रतीत होगा। बड़त-से मज़दूर भ्रष्ट और पतित जीवन व्यतीत करते थे ।* 
जब भारतवासियों को उपनिवेशों में रहनेवाले अपने देशभाइयों की दशा का 

पता लगा तो उन्होंने उस गहित शर्त बंद' मजदूर व्यवस्था का अन्त कराने के लिए 
हलचल की । कांग्रेस के वाषिक अधिवेशनों में व्यास्यान दिए गए और प्रस्ताव 
स्वीकार किए गए । समाचार-पत्रों ने आन्दोलन किया और साम्राज्यीय विधा यिका 
सभा के निर्वाचित सदस्यों ने इस परिवाद को दूर करने के लिए सरकार पर ज़ोर 
दिया। सन्‌ १९१०में श्री गोखले ने साम्राज्यीय विधान परिबद्‌ में इस विषय पर जो 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसकी चर्चा की जा चुकी हैं। ४ मार्च १९१२ को मि. 
गोखले ने विधान परिषद्‌ में एक और विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके 
द्वारा भारत में शर्तबन्द' मज़दुरों की भर्ती को यूर्ण रूप से वर्जित कर देने के लिए 
देखिये--बगावा 80 सियराहावाया एए 270. जियां8/870, [03825 

5 670 25. 

१. यू. पी. के पर्चिमी ज़िलों में एक पुरुष-मज़दूर भर्ती करने की फ़ीस ४५ 
रुपए थी और एक स्त्री-मज़दूर भर्ती करने की फ़ीस ५५ रुपए थी। ?70८८९८- 
का985 ० पल ग्राफुटा०9 7€शाडव्राएट (०0प्राटा), ४०0., 
[.७ ७928८ 400. 

२. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ४०४. 

३. श्री एण्डिऊज़ और श्री पिअसेन ने फ़िज्ञी की हालतों का इस प्रकार वर्णन 
किया है:- हम फ़िज्ी की कुछी बस्तियों के अपने पहले दृश्य को भूल नहीं 
सकते। स्त्रियों और पुरुषों--प्भी के चेहरों से उनके भ्रष्ट जीवन का निश्चित 
परिचय मिलता था ।' * 'ऐसा प्रतीत होता था कि पतित जीवन की महामारी 
का प्रकोप हुआ है। वैवाहिक ग्रन्थि की पवित्रता का कोई स्थान नहीं था--- 

सबंत्र पाशविकता का राज्य था। स्त्रियाँ अपने पतियों को बदलती रहती थीं 
और लड़कियों का क्रय-विक्रय होता था ।--उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४०४. 
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सिफ़ारिश की । परिषद्‌ के प्रत्येक उपस्थित भारतीय सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन 
किया किन्तु सरकारी बहुमत के कारण उसका पारण नहीं हो सका। भारत सरकार 
ने, सेण्डसंन कमेटी (१९०९) की सिफ़ारिशों के अनुसार अपनी नीति निश्चित 
की थी । यह कमेटी ब्रिटिश सरकार द्वारा नियक्त की गई थी और उसको ब्रिटिश 
उपनिवेशों की हालतों की जाँच करने का काम सौंपा गया था। कमेटी का यह मत 
था कि शर्तंबंद' व्यवस्था देशान्तरगामियों के लिए लाभप्रद थी और जो कुछ 
दोष वतंमान थे, उन्हें दर किया जा सकता था। तथापि भारतीय मत को सन्तुष्ट 
करने के लिए सरकार ने मि. मैकनील और मि. चिमनलाल को चार उपनिवेशों 
-+जमका, ट्रिनिडाड, ब्रिटिश गिनी और फ़िज्ी---की हालतों को 
देखने और उनपर रिपोर्ट देने के लिए भेजा । उस समय इन्हीं चार 
उपनिवेशों के लिए शर्तंबन्द देशान्तरगमन की अनुमति थी । रिपोर्ट में 
विभिन्न उपनिवेशों की कुली-बस्तियों की दशा गहित बताई गई किन्तु 
साथ ही यह कहा गया कि अधिकांश देशान्तरगामियों ने घातक दरिद्रता और 
निराशा की स्थिति का सरल सुरक्षित जीवन और समृद्धि की आशा से विनियम 
किया था ।”* मि. मैकतील और चिमनलाल ने दतंबन्द' प्रथा को जारी रखने 
की सिफ़ारिश की । भारतवासी इस सिफ़ारिश से सहमत नहीं हुए । उन्होंने मि. 
एप्डिऊज़ और मि. पिअर्सन की रिपोर्ट को, जो लगभग उसी समय प्रकाशित हुई 
थी, विशेष महत्त्व दिया । इस रिपोर्ट में संबंधित तथ्य और आंकड़े दिए गए थे। 
भारत-सरकार ने यह अनुभव किया कि भारतीय जनमत इस कुटिल व्यवस्था को 
भविष्य में सहन नहीं करेगा और उस व्यवस्था के कल्पित आथिक लाभों का उन 
पर कोई प्रभाव नही होगा । अतः सन्‌ १९१५ में भारत सरकार ने उस व्यवस्था 
को बिलकुल तोड़ देने के लिए भारत-मंत्री से सिफारिश की | २० मार्च १९१६ को 
पं०मदन मोहन मालवीय ने उस व्यवस्था का अन्त करने के लिए साम्राज्यीय विधान 
परिषद्‌ में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । पंडित मालवीय ने उस समस्या का सारा इतिहास 
बताया; उपनिवेज्ों मे मज़दूरों की आथिक एवं नैतिक दशा के संबंध में तथ्य प्रकट 
किए और आंकड़े दिए; इस कथन को सिद्ध करने की चुनौती दी कि उन मजदूरों की 
औसत बचत भारतीय मज़दूरों से अधिक थी; * और अंत में सरकार से उस कुटिल, 
गहित, अपमानजनक और अ्रष्टकारी व्यवस्था का अन्त करने की अपील की ।? 
१. कशतवाबा पियांए7४007? 992८ 28 
२. खाद्य पदार्थों के मूल्य और रहन-सहन के व्यय के विश्लेषण से यह स्पष्ट है 
कि फिजी में रहने वाले कुलियों की विशुद्ध आय पूर्वी बंगाल के मज़दूरों की 
आय से अधिक नही है । 
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वेधानिक आन्दोलन ३१५ 


लॉर्ड हाडिज ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस बात की घोषणा की कि 
भारतमंत्री ने उस व्यवस्था का अन्त करने की नीति को अंगीकार कर लिया हैँ 
किन्तु उपनिवेशों को नई परिस्थितियों से मेल बिठाने के लिए कुछ समय दिया 
जाना चाहिए; इस अवधि में भारत मंत्री, औपनिवेशिक विभाग और संबंधित 
उपनिवेशों के साथ परामर्श करके, स्वतन्त्र रूप से देशान्तरगमन की योजना भी 
बना लेंगे। बीच के समय में, सन्‌ १९१६ के भारत रक्षा ऐक्ट के अन्तर्गत शर्तबंद' 
मजदूरों की भर्ती बन्दी कर दी गई और इस अस्थाथी रोक के उठाए जाने से पहले 
ही उस व्यवस्था का स्थायी रूप से अन्त कर दिया गया जो छार्ड हाडिज के शब्दा- 
नूसार शिक्षित भारतीयों की द॒ प्टि में दासता का प्रतीक' थी।* 
६. 

'शर्तबंद' देशान्तरगमन की समाप्ति से भारत माता के सुन्दर चेहरे का एक 
काला दास दूर हुआ और ऊुगभग उसी समय राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस में नरम और 
उम्र पक्ष के पुनमिलन से एक घाव भर गया। तिलक के छोड़ जाने के बाद शीघ्र ही 
महायुद्ध आरंभ हो गया था और उन्होंने उस अवसर पर राजभक्ति की घोषणा 
करके उस युनमिलन के लिए मार्ग तैयार कर दिया था। लोकमान्य तिलक ने 
इस अभियोग को अस्वीकार किया कि किसी भी समय उनका उदंश्य भारत से 
ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ना था और अन्त में उन्होंने कहा कि ऐसे संकट के समय 
प्रत्येक भारतीय का यह कत्तंव्य हूँ कि वह सम्राट-सरकार को यथासामथ्थ्य 
सहयोग और सहायता प्रदान करे ।* श्रीमती वीसेन्ट ने इस सुअवसर 
का लाभ उठाया और श्री गोखले और श्री तिलक में समझौता करा दिया। 
कांग्रेस-संविधान के अनुच्छेद नं० २० में संशोधन होने के बादही उग्र पक्ष 
के लोग कांग्रेस में प्रतिनिधि के रूप में भाग ले सकते थे। किन्तु सर फ़ीरोजशाह 
मेहता कंग्रेस में तिलक और उनके समर्थकों के पुतरागमन के विरुद्ध थे क्योंकि 
उन्हें इस बात का डर था कि उग्र पक्ष के लोग नरम पक्ष वालों को पृष्ठभूमि में 
डालकर, कांग्रेस पर अपना आधिपत्य जमा लेंगे। अतः उन्होंने कांग्रेस के 
अगले अधिवेशन को बम्बई में कराने का प्रबन्ध किया जहाँ _ वे अपने व्यक्तित्व 
और असाधारण प्रभाव से'”“'सब कुछ मनवा सकते थे ।* उन्होंने अधिवेशन का 
अध्यक्ष पद सर सत्येन्द्र सिनहा को प्रदान किया । सर सिनहा का राजनतिक 
काम न के बराबर था, किन्तु सर फ़िरोज्ञशाह ने उनके निज-निर्णय के विरुद्ध, 
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३१६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


उनको पद-प्रहण करने के लिए बाध्य किया और इस प्रकार अधिकांश सदस्यों के 
मनोनीत लाला लाजपतराय को अध्यक्ष पद के लिए छाँटे जाने से रोक दिया। 
ऐसी दशा में यह विचार किया जाता था कि बम्बई अधिवेशन, अनुच्छेद नं० २० में 
संशोधन करना अस्वीकार कर देगा और उग्र पक्षवालों को अपना पृुथक्‌ सगठन 
बनाना होगा । किन्तु कांग्रेस-अधिवेशन से कुछ ही' सप्ताह पहले सर फ़ो रोजशाह 
का देहान्त हो गया। श्री गोखले की कई महीने पहले मृत्यू हो चुकी थी। अस्तु, 
श्रीमती बीसेन्ट और उनके समर्थकों ने, कांग्रेस में उग्र पक्ष के पुनरागमन के लिए 
वांछित संशोधन, सरलता से स्वीकार करा लिया । दिसम्बर १९१६ के लखनऊ 
अधिवेशन में उम्र पक्ष के लोगों ने पूरी तरह भाग लिया और उसप्तमें तिकक को 
अत्यन्त उत्साहपूर्ण स्वागत और अपूब सम्मान प्राप्त हुआ । 


७. 
सन्‌ १९१७ में राजनंतिक आन्दोलन अपने शिखर पर पहुँच गया। 
लोकमान्य तिलक और श्रीमती बीसेन्ट ने बड़े यत्नपूर्वक पिछले तीन-चार वर्षों में 
उसके लिए उपथुक्‍त वातावरण तैयार कर लिया था । 


जैसा कि इस अध्याय के आरम्भ में कहा जा चुका हैं, दमन और सुधार की 
दोहरी नीति ने देश के राजन तिक जीवन को अत्यन्त शिथिल कर दिया था। धीरे- 
धीरे स्वाभाविक रूप से स्थिति में सुधार हुआ लेकिन श्री गांधी के प्रेरक नेतृत्व के 
अन्तर्गत दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं से उसको विशेष प्रोत्साहन मिला | दक्षिण 
अफ्रीका और अन्य उपनिवेशों में भारतीयों की अपमानजनक स्थिति से लोगों को 
साम्राज्य में अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगा और उनको इस बात का दढ 
विश्वास हो गया कि जब तक वे स्वयं अपने देश के मालिक नहीं होंगे तब तक 
विदेशों में अच्छा व्यवहार प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती--केवल स्व- 
शासन से ही उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती थी ।" सन १९०६ के कलकत्ता-अधिवेशन 
में श्री दादाभाई नौरोजी ने अध्यक्ष पद से इस बात को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त 
भी किया था; किन्तु उस समय स्वराज्य का आदर्श उम्र-पक्षी नेताओं के अनुसार 
भी बहुत दूर माना जाता था। यूरोपीय महायुद्ध छिड़ने पर सारी स्थिति 
बदल गई और सुदूर भविष्य का आदर्श निकट भविष्य में व्यवहायें दिखाई 
देने लगा। 





१. यह बात श्रीमती बीसेण्ट ने इस आंग्ल-भारतीय आलोचना के उत्तर में कही 
थी कि भारतीय नेतागण युद्ध की परिस्थितियों का स्वराज्य प्राप्त करने 
के लिए उपयोग करना चाहते हें। देखिए! /7776 3८827 : ॥८ 
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बेवानिक आन्दोलत ३१७ 


महायद्ध ने स्वशासन की माँग को जन्म नहीं दिया वरन उसकी पूर्वस्थित माँग 
को एक नई महत्ता, अविलंब्यता और वास्तविकता प्रदान की । युद्ध ने भारतीयों 
को दासता के अपमान और उसकी' बीभत्सता के प्रति फिर से सचेत किया और 
उन्हें स्वशासन और स्वतन्त्रता का सच्चा मूल्य बताया | यदि जमंन सेनाओं 
ने इंगलेड जीत लिया तो क्या दशा होगी ? इसके उत्तर में अंगरेज राजनीतिज्ञ जो 
चित्र खींचते थे, वह इतना भयंकर होता था, कि' उस विपत्ति को रोकने के लिए 
कोई भी बलिदान बहुत बड़ा नहों मालम पड़ता था । इस संबंध में दूसरी बात 
यह थी कि अंगरेज़ राजनीतिज्ञों ने अपने पक्ष के लिए सहयोग तथा समर्थन प्राप्त 
करने के उद्देश्य से उस यूद्ध को संसार में लोकतंत्र की सुरक्षा करने के निमित्त” 
बताया । भविष्य में प्रत्येक बड़े अथवाँ छोटे राष्ट्र को आत्म-निर्णय का अधिकार 
मिलना था; और किशी भी राष्ट्र को, चाहे वह कितना ही छोटा अथ वा दुर्बल क्‍यों 
न हो, ऐसी शासन-व्यवस्था के अन्तगं त, जिसका वह राष्ट्र अनमोदन न करता हो, 
रहने के लिए विवश नहीं करना था। भारतीय नेताओं ने इन घोषणाओं को ययावत्‌ 
स्वीकार किया और भारतीय स्वशासन के लिए उनका उपयोग किया। श्रीमती 
एनी बीसेण्ट ने मद्रास प्रेसीडेन्सी में और श्री तिलक ने बम्बई प्रेसीडेन्सी में होम- 
रूल (स्वराज्य) के लिए ज़ोरों से प्रचार किया। श्रीमती बीसेण्ट और लोकमान्य 
तिलक, दोनों ही चतुर राजनी तिज्ञ थं--दोनों ही महायुद्ध में हर प्रकार की सहायता 
करने के लिए उत्सुक थे; किन्तु दोनों ही का यह मत था कि महायुद्ध ने भारतीय 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये एक देवी अवसर प्रदान किया है और उसका लाभ 
उठाने से चुकना नहीं चाहिए । जब उनको अथवा उनके साथियों को युद्ध-सम्मेलनों 
में बुलाया जाता था तो वे स्वशासन और समान प्रतिष्ठा का प्रश्न सामने ले आते 
थे और उसको युद्ध की सहायता के प्रश्न के साथ जोड़ देते थे।* लेकिन अन्य 
भारतीय नेताओं की निष्ठा दृढ़तर थी--उन्हें चुपचाप तुरंत सेवा करने और 
धैयंपूर्वक पुरस्कार की प्रतीक्षा करने की नीति में विश्वास था। उनमें से कुछ को 
बाद में यह अनभ व हुआ कि उनकी निष्ठा ग़लूत थी, किन्तु दुर्भाग्य से उस समय 
तक बहुत देर हो चकी थी । 

श्रीमती बीतेण्ट सन्‌ १९१४ के आरंभ में कंग्रेस में सम्मिलित हुई थीं और 
उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा और संगठन की सहायता से औपनिवेशिक स्वराज्य अथवा 





१. मि. तिलक और उनके साथियों का यह मत था कि युद्ध में सहयोग देने के 
लिए भारतीयों को सेना में बराबरी का स्थान दिया जाना अनिवार्य था । 
उन्‍ह इस बात का निदचय होना चाहिए था कि युद्ध के बाद वे एक 
स्वतंत्र भारत में लौटेंगे । 


३१८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


डोमिनियन स्वराज्य प्राप्त करने की आशा की थी ।* किन्तु जी ध्र ही वह इस निर्णय 
पर पहुँची कि नरम दली कांग्रेस में आगे बढ़ने और सर्वसाधारण को छिक्षित 
तथा संगठित करने के साहस का अभाव है । अतः उन्होंने न्यू इंडिया' नामक एक 
देनिक पत्र को और 'कामनवील' नामक एक साप्ताहिक पत्र को निकाला और एक 
नई राजनेतिक संस्था की स्थापना की । इस नई संस्था को अविलम्ब स्वराज्य 
की माँग के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वसाधारण में सारे वर्ष काम 
करना था। किन्तु होम रूल लीग स्थापित करने से पहले, उन्होंने कांग्रेस को वही 
काम करने के लिये अवसर देना स्वीकार किया और नियत समय बीत जाने के बाद 
ही सितम्बर १९१६ में होम रूल लीग का मद्रास में उद्घाटन किया गया । अप्रैल 
१९१६ में लोकमान्य तिलक ने पूना में होम रूल लोग की स्थापना कर ली थी और 
वे देनिक केसरी और साप्ताहिक “ महरद्रा' की सहायता से महाराष्ट्र में प्रचार 
कर रहे थे। जेल से छटने के समय से ही श्री तिलक राष्ट्रवादी (उग्र) पार्टी को 
फिर से संगठित और दुढ़ करने के लिए काम कर रहे थे और उनके प्रेरक एवं 
योग्यतापू्ण नेतृत्व में पार्टी का बल और प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा था। पूना और 
मद्रास दोनों ही स्थानों की होम रूल लीगों ने मिलकर देश में होम रूल के लिये 
प्रबल प्रचार किया । दिसम्बर १९१६ में इंडियन नेशनल कांग्रेस और अखिल 
भारतीय मुस्लिम लीग ने सुधारों की एक संयकक्‍त योजना स्वीकार की और उन्होंने 
देश में उसके प्रचार के लिए होम रूल संगठन के उपयोग करने का निश्चय किया। 
सन्‌ १९१६ के लखनऊ (कांग्रेस) अधिवेशन के बाद श्रीमती बीसेण्ट और श्री तिलक 
ने कांग्रेस ठीग योजना” के समयंन और देश की राजनैतिक एवं राष्ट्रीय जागृति 
के लिए और भी. ज़्यादा ज़ोरों से प्रचार का काम किया । 
बम्बई और मद्रास प्रेसिडेन्सियों में होमरूल-आन्दोलन से उन प्रेसिडेन्सियों 
की सरकारों को घबराहट हुई और उन्होंने श्रीमती बीसेण्ट और श्री तिलक की 
स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाकर उन नए आन्दोलनों का परोक्ष रूप से दमन 
करने का प्रयत्न किया । मई १९१६में, मि. तिलक के विरुद्ध कयंवाही की गई और 
होमरूल-सभाओं में उनके कुछ व्याख्यानों पर आपत्ति की गई ; और उनसे एक' 
वर्ष तक सद्व्यवहार के लिए २०००० रुपए की एक व्यक्तिगत बॉण्ड भरने की 
और इतनी ही रकम की दो ज़मानतें जमा कराने की आज्ञा दी गई। बाद में, बम्बई 
हाईकोर्ट में अपील के फलस्वरूप मजिस्ट्रेट की आज्ञा रद कर दी गई। रूगभग इसी 
१. श्रीमती बीसेण्ट ने सर फ़ौरोज़शाह और अन्य कांग्रेसियों के समक्ष अपना 
सारा कार्यक्रम रखा था जिसमें धारमिक, समाजिक एवं शिक्षण विषयक 
कार्यक्रम भी सम्मिलित था, किन्तु उन लोगों ने धारमिक एवं सामाजिक 
कार्यक्रम को अपनाने से इंकार कर दिया था। 
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समय ( २६ मई १९१६ को ) न्यू इंडिया' से २००० रुपए की ज़मानत माँगी 
गई, जो २८ अगस्त को ज़ब्त कर ली गई | दुबारा १०००० रुपए की जमानत 
माँगी गई और वह तुरन्त ही दे भी दी गई। श्रीमती बीमेण्ट ने ज़ब्ती की आज्ञा 
के विरुद्ध मद्रास-हाईकोर्ट में अपील की और बाद में प्रिवी कौसिल में भी अपील 
की, पर कोई सफलता नहीं मिली । 

श्री तिकक और श्रीमती बीमभेण्ट के राजन तिक कामों पर सरकारी रोक 
का, बिलकु ल उलटा प्रभाव हुआ | सन्‌ १९१७ में उन दोनों ने राष्ट्रीय प्रचार के 
काम में अपने आप को पूरी तरह--तन मन से--लगा दिया और होमरूल का 
आन्दोलन बहुत ज़्यादा जोर पकड़ गया। सन्‌ १९१७ के आरंभ में लोक सेवा 
आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसके' फलस्वरूप लोगों में असन्तोष की भावना 
और भी ज़्यादा बढ़ गई और होमरूल की माँग और ज़्यादा जोरदार हो गई । 
सरकार ने सक्रिय निरुत्साहन और साधारण दमन की नीति अपनाने की आवश्यकता 
अनुभव की । एक आज्ञा द्वारा स्कूल और कॉलेजों के विद्याथियों को होमरूल- 
सभाओं में सम्मिलित होने से रोका गया। प्रान्तीय गवनरों ने होमरूल के 
प्रचार को निरुत्साहित करने के लिए व्याख्यान दिए और आन्दोलन के नेताओं को 
चेतावनी दी । मद्रास-सरकार और भो आगे बढ़ी और उसने श्रीमती बीसेण्ट और 
उनके दो सहयोगियों को नज़रबन्द करने की आज्ञा दी । राष्ट्रवादी नेताओं के 
अनुसार सरकार ने अ-ब्राह्मणों को, होम-रूल-विरोधी आन्दोलन आरम्भ करने में 
सहायता दी और प्रेसोडेन्सी में साम्प्रदायिकता की ज्वाला को भड़काया । अस्तु, 
श्रीमती बीसेण्ट, श्री वादिया और श्री एरण्डेल की नज़ रबन्दी से सारे देश में विरोध 
और रोष का ज्वार उमड़ पड़ा और देश के विभिन्न स्थानों में विरोध-सभायें की गईं । 
राष्ट्रवादी नेतागण जो अबतक होम रूल संगठन से अलग रहे थे, अब उसमें सम्मि- 
लित हो गए और उसके दायित्वपूर्ण पदों पर काम करने लगे । जुलाई में, अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनो मीटिंग में होमरूल लोगों के काम की सराहना की 
और श्रीमती बीसेण्ट और उनके सहयोगियों की नज़रबन्दी के सम्बन्ध में सरकारी 
कार्यवाही की निन्‍्दा की । उसने श्री तिलक की प्रेरणा से वाइसरॉय और भारत- 
मंत्री के समक्ष इृड एवं गम्भीर प्रतिनिधित्व किया, भारत-सरकार की दमनकारी 
एवं प्रतिक्रियावादी नीति की निन्‍दा की और तुरन्त ही स्वराज्य की एक बहुत बड़ी 
किस्त प्रदान करने को माँग की । कमेटी ने कहा कि एक राजकीय उद्घोषणा द्वारा 
भारतीय राजनैतिक माँगों को स्वीकार किया जाए और नज़रबन्द नेताओं--- 
श्रीमती बीसेण्ट और उनके सहयोगियों--को मुक्त किया जाए । कमेटी ने सरकार 
को इस बात की चेतावनी भी दी कि यदि उक्त कार्यवाही जल्दी न की गई तो देश में 


१. इसी पुस्तक के सत्रहवें अध्याय का सातवाँ विभाग देखिए । 


३२० भारत में ब्रिटिश राज्य 


असन्तोष और अशान्ति की बढ़वार बराबर होती रहेगी । श्रीमती बीसेण्ट को 
१९१७ के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष पद दिया गया; और श्रीमती बीसेण्ट तथा 
उनके सहयोगियों के छुटकारे के लिए प्रयत्न जारी रखने का निर्णय किया गया। 
जुलाई और अगस्त १९१७ में भारतीय राजनेतिक आंदोलन चोटी पर पहुँच 
गया । इन्ही दिनों (जुलाई १९१७ में) मेसोपोटामियन कमीशन की रिपोर्ट प्रका- 
शित हुई थी; उसने इंग्लेण्ड तथा भारत , दोनों ही देशों में खछबली मचा दी और 
उसके फलस्वरूप भारतीय राजनंतिक सुधारों को विशेष समर्थन और बल प्राप्त 
हुआ। लार्ड हांडिज की सरकार और भारत मंत्री मि० चेम्बरलेन ने जिस प्रकार 
मेसोयोटामिया के युद्ध का संचालन किया था, कमीशन ने उसकी तीत्र आलोचना 
की थी। लॉ भवन में अपने एक व्याख्यान द्वारा लॉर्ड हाडिज ने दोष के अधिकांश 
भाग को ब्रिटिश युद्ध विभाग के सिर मढ़ दिया किन्तु मि० माण्टेग ने, जो पहले उप- 
भारत मंत्री रह चुके थे, हाउस ऑव कॉमन्स में मेसोपोटामियन कमीशन रिपोर्ट पर 
अपने (१२ मार्च १९१७ के ) प्रसिद्ध व्याख्यान में तत्कालीन भारत सरकार की 
बड़ी तीव्र आलोचना की । उन्होंने कहा कि हमारे आधुनिक उद्देश्यों की दृष्टि से 
भारत सरकार अत्यन्त जड़, अत्यन्त निरचेष्ट और अत्यन्त असमर्थ है ।“* उन्होंने 
यह मत प्रकट किया कि वाइसरॉय को काम करने के लिए अधिक स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए, भारतीय विधायिका सभाओं को आंशिक नियंत्रण का अधिकार सौंपा 
जाना चाहिए , इंडिया ऑफिस के व्यय का बोझ भारतीय राजस्व पर नहीं होना 
चाहिए और भारत परिषद्‌ के अधिकारों को घटाकर, भारत-मन्त्री को 
वास्तविक दायित्व सौंपा जाना चाहिए । इसी सम्बन्ध में उन्होंने इंडिया ऑफ़िस 
(भारत मंत्री के पूरे कार्यालय ) के ढांचे में सुधार करने के लिए कहा और तत्कालीन 
इंडिया ऑफिस को इन शब्दों में निन्दा कीः--- प्रविधानीय व्यवस्था के अनुसार 
इंडिया ऑफिस की कार्य-पद्धति में इतने घुमाव-फिराव हे और इतने वाग्जाल की 
खानापूरी करनी पड़ती हैं कि साधारण नागरिक उसका स्वप्न में भी अनुमान नहीं 
कर सकता ।* मि० माण्टेगु ने इस भारतीय माँग का समर्थन किया कि ब्रिटिश 
नीति तुरन्त घोषित की जानी चाहिए और भारत की ब्रिटिश सरकारी व्यवस्था में 
बहुत बड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिए ।“ अब कुशलता का तक भी प्रस्तुत नहीं 
किया जा सकता क्योंकि मेसोपोटामिया की धांधलेबाज़ी ने यह सिद्ध कर दिया है 
कि भारत सरकार अकुदल हें ।” ३ उन्होंने हाउस ऑव कॉमन्स में कहा, “यदि आप 
भारतवासियों की राजभक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें अपने भाग्य- 


१. यवालशतांगा /ैघापनों ०४5000, 7979, 2226 एफ, 
२. 700, 792९८ रू, 
३. शिवा #ागपों छेटडा४०., 93९८ रू, 
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नियंत्रण के लिए अधिक अवसर दीजिए----असमर्थ परिषदों के रूप में नही वरन्‌ 
स्वयं कार्यकारिणी के अधिकाधिक नियंत्रण के रूप में ।/* अन्त में उन्होंने कहा:-- 
“यदि आप आधुनिक अनुभव के आधार पर इस एक शताब्दी पुराने और प्रतिरोध- 
पूर्ण ढांचे में परिवर्तन नहो करेंगे तो मुझे ऐसा दिखाई देता हैं कि आप भारतीय 
साम्राज्य के नियत्रण का अधिकार खो बंठेगे | * 

भारतीय राष्ट्रवादी पत्रों ने प्रचार के लिए मि० मॉण्टेगू के व्याख्यानों का 
लाभ उठाया। उसकी प्रशंसा की गई और उसको विस्तृत रूप से उद्धत किया गया। 
देश को सरकारी व्यवस्था में तुरन्त परिवर्तन करने की आवश्यकता बताने के लिए 
उसका उपयोग किया गया । इस प्रकार होम-रूल और नजरबन्द नेताओं की मुक्ति 
के आन्दो हुन को प्रबल प्रोत्साहत मिठा । 

इसी बीच यूरोप में युद्ध-स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई और इंग्लेण्ड 
को भारत से अधिक सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता हुई | भारतवासी 
सहायता के लिए तेयार थे किन्तु इस बात का निश्चित आश्वासन 
चाहते थे कि निकट भविष्य में उन्हें स्वराज्य मिल जाएगा । मि० लॉयड जॉज ने 
समय के प्रवाह को अनुभव किया और मि० चेम्बरलन के स्थान पर (जिन्होंने मेसो- 
पोटामियन कमीशन रिपार्ट से सम्बन्धित आलोचनाओं के कारण त्यागपत्र दे दिया 
था), मि० मॉण्टेंगू को भारत-मंत्री नियुक्त किया। ब्रिटिश मत्रिमडल ने अन्य कामों 
में व्यस्त होते हुए भी, भारतीय नीति की नई घोषणा का मसविदा तेयार करने का 
काम हाथ में लिया और साथ ही श्रीमती बीसेण्ट और उनके सहयोगियों को छोडने 
के सम्बन्ध में भारत-सरकार से लिखा-पढ़ी की । इसके अतिरिक्त सरकार ने सेना के 
'कमीशंड पदों पर भारतीयों को नियुक्ति के सम्बन्ध में रोक हटाई और ९ व्यक्तियों 
को, जिन्होंने युद्ध म॑ं विशिष्ट सेवा की थी, उक्त कमीशण्ड' पद प्रदान किए । २० 
अगस्त १९१७ को, मि० चाल्स रॉबर्टस के एक प्रश्न के उत्तर में मि० मॉण्टेग ने 
हाउस आँव कॉमन्स में यह ऐतिहासिक घोषणा की:--- साम्राज्य सरकार की नीति 
जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत हूं, यह है कि शासन को प्रत्येक शाखा में 
भारतीयों को अधिकाधिक साथ लिया जाए और स्वशासक संस्थाओं का क्रमश: 
विकास किया जाए ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत में क्रमशः 
उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सके ।. . . .में यह और कहना चाहेंगा कि इस 
नीति की प्रगति क्मश: कई किस्तों में ही हो सकती है । ब्रिटिश सरकार और भारत 
सरकार, जिन पर भारत के विभिन्न लोगों की उन्नति और भलाई का उत्तरदायित्व 

हैं, प्रत्येक किस्त के समय और परिमाण का निर्णय करेंगी जिसमें वे इस बात को 

१. 7॥090, 028० <४, 
२. ॥004, 99९४८, <7 ४. 
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ध्यान में रखेंगी कि जिन लोगों को सेवा के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उनसे 
कितना सहयोग प्राप्त हुआ है और उन पर उत्तरदायित्व का कितना बोझ डाला जा 
सकता है ।”* 
उसी समय भारत-मंत्री ने यह भी बताया कि सम्राट-सरकार ने उनको 
परामर्श और जाँच के उद्देश्य से तुरन्त ही भारत भेजने का निश्चय किया हूं । 
२० अगस्त १९१७ की घोयणा से भारतीय राष्ट्रवादियों के दल में फिर एक 
बार फूट पड़ी । नरम पक्ष के राष्ट्रवादियों ने “उस घोषणा का भारत के मंगना 
कार्टा' के रूप में स्वागत किया ; उन्होंने सरकार से उसके उद्देश्यों की साई के रूप में, 
नज़रबन्दों को छोइने को माँग की और भारत-मंत्रो के अभ्यागमन के लिए लोगों को 
जागृत करने के निमित्त अपनी सारी शक्ति केन्द्रित करने का निश्चय किया । 
दूसरी ओर उम्र पक्ष के मतानूसार उक्त घोषणा, भाषा और तत्व दोनों ही की दृष्टि 
से असन्तोप्रप्रद थो और उन्होंवे नजरबन्दों के छटकारे के लिए और साथ ही 
भारतीय आकांक्षाओं और माँगों की श्रेयतर मान्यता के लिए आन्दोलन जारी 
रखने का निश्चय किया । 
नजरबन्द नेताओं के छटकारे का आन्दोलन कुछ) अंशों में सफल हुआ। 
५ सितम्बर १९१७ को भारत सरकार ने नज़रबन्दों के छुटकारे के निमित्त मद्रास- 
सरकार से इस छार्त पर सिफ़ारिश करने के लिए अपनी तत्परता की घोषणा की 
कि 'वे नेतागण यूद्ध के अवशिष्ट समय में राजनंतिक आन्दोलन के लिए उम्र एवं 
अवेधानिक उपायों को काम में नहीं लाएँगे।” ४ 
दोनों होम-रूल संस्थाओं ने भारत में राजनेतिक जागृति और प्रचार के 
अपने कामों को जारी रखा और साथ ही इंग्लेण्ड में भी प्रचार-कार्य करने का निश्चय 
किया। श्री तिछक और श्रीमती बीसेण्ट, दोनों ही इस अवसर पर इंग्लण्ड में जनमत 
शिक्षित करने की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे और उन्होंने पुराने कांग्रेसियों पर 
इंग्लेण्ड में एक शिष्टमंडल भेजने की वांछनीयता पर जोर दिया । सन्‌ १९१६ के 
लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने एक शिष्टमंडल भेजने का निश्चय किया था, किन्तु 
बाद में सर विलियम वेडरबरन की मंत्रणा से उसका विचार छोड़ दिया गया । इस 
बीच इंग्लेड में नित्रत्त आंग्ल-भारतीयों तथा अन्य प्रतिक्रियावादियों ने भारत- 
१. रिट)ुणए 0 शातवीबा (णाइप्रपा०ा०ो ८७०7-75, 708, 
ए922०7. 
शव व0 पट ए८४०5 797-78, 0926 37: 

३. अली-बंधुओं ने सरकार को आश्वासन देने से इन्कार कर दिया था, अत: 
उनको मुक्त नहीं किया गया | 

४. वग्रतां& ॥ 6 ए८&78 097-8, 92९८ 47. 
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विरोधी प्रचार आरम्भ कर दिया । इन छोगों ने सुधार-नीति का विरोध करने के 
लिए इंडो-ब्रिटिश-एसोसियेशन की स्थापना की और छॉर्ड सिडेनहेम को उसका 
अध्यक्ष बना दिया। अस्तु, श्री तिलक ने इंग्लेंड के मज़दूर दल के सम्पर्क स्थापित 
करने के लिए और वस्तुस्थिति देखने के लिए मि० बैप्टिस्टा को इंग्लैण्ड भेजा । 
इसके अतिरिक्त एक होम रूल शिष्टमंडल भेजने के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य 
से उन्होंने महाराष्ट्र का व्यापक परिक्रम किया; इसी प्रकार श्रीमती बीसेण्ट ने भी 
प्रयत्त किया । दोनों होमरूल लीगों ने सन्‌ १९१८ के वसंत में अपने शिष्ट-मंडलों 
को इंग्लेण्ड भेजने का निश्चय किया । और सरकार ने आवश्यक पारपत्र भी प्रदान 
कर दिए । पहला शिष्टमंडल मार्च में चला गया और दूसरा शिष्टमंडल कोलम्बू से 
प्रस्थान करने वाला ही था कि ब्रिटिश यूद्ध कैबिनेट के आदेशानुसार पार-पत्र रह 
कर दिए गए। इस प्रकार होम रूल लीगो को ब्रिटिश जनता के समक्ष अपने द्‌ ष्टि- 
कोण व्यक्त करने से रोक दिया गया और उनसे इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन के कुटिल 
प्रचार का प्रत्युत्तर देने के अवसर को छीन लिया गया। 

१० नवम्बर १९१७ को माण्टेगू मिशन' भारत आया और उसने परामर्श 
और जाँच का काम आरम्भ किया जिसके फलस्वरूप भारतमंत्री और वाइसरॉय ने 
सुधारों को एक संयुक्त योजना प्रस्तुत की जो 'मिशन' के अन्य सदस्यों---लॉर्ड 
डॉनोमोर, सर विलियम इयूक, मि० (बाद में सर) भूपेन्द्रनाथ बसु और मि० 
चाल्स रॉबर्ट स--को भी मान्य थी | इसी योजना को बाद में सन्‌ १९१९ के गवर्न- 
मेण्ट आँव इंडिया एक्ट में रूप दिया गया । 


बीसवाँ अध्याय 
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मॉले-मिण्टो सुधारों का उद्देश्य भारत में सांसद्‌्-व्यवस्था स्थापित करना नहीं 
था। यह बात स्वयं लॉड माल ने लॉर्ड भवन के अपने व्याख्यान में स्पष्ट कर दी थी । 
दूसरी ओर सन्‌ १९१९ के सुधारों के संयुक्त प्रवर्तकों के अनुसार उन (मॉ्ले-मिष्टो ) 
सुधारों का उद्देश्य एक ऐसा विधान बनाना था,जिसके चारों ओर पिछड़े हुए विचारों 
के प्रतिगामी लोग एकत्रित हो सकें और भविष्य में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन का 
विरोध करें ।" लॉर्ड मॉल और लॉड मिण्टो दोनों ही , शासन में केवल ऐसे भार- 
तीयों को साथ लेना चाहते थे जो भविष्य में “शक्ति के संतुलन को बदलने का और 
भारतीय संस्थाओं के लोकतन्‍त्रीकरण का विरोध करेंगे ।”) किन्तु भारत के नरम 
१, 6९७०० 0 6 एशातवांबगा (07507 ००75, 

708, 998० 48. 
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पक्ष के राष्ट्रवादी बड़ी आशाएँ लगाएँ बैठे थे और उनका यह विश्वास था कि छॉडरं 
मॉल का प्रत्याख्यान, लॉड भवन में विरोध शान्‍्त करने के लिए था और सुधारों से 
सरकारी ढाँचे में परिवर्तन होगा और निर्वाचित सदस्यों को शासन में उत्तरदायित्व- 
पूर्ण सहयोग का अवसर मिलेगा ।” श्री गोखले ने यह आशा की थी कि वित्तीय 
विषयों में भारत सरकार के नियंत्रण का स्थान परिषदों की आलोचना और विवे- 
चना के नियत्रण को मिलेगा; “* “जातीय दृष्टिकोणों को पृष्ठभूमि में रखा जाएगा 
और सर्वोच्च परिषदों में प्रत्येक प्रश्न के भारतीय दृष्टिकोण को उचित महत्त्व प्राप्त 
होगा; * “और प्रान्तों में ऐसा कोई विधान नही बनाया जावेगा जिसके विपक्ष में 
ग़र-सरकारी बहुमत हो; और निर्वाचित सदस्यों को प्रान्तीय विषयो पर प्रभाव 
डालने का उपयुक्त अवसर प्राप्त होगा ।* किन्तु ऐक्ट के लागू होने के बाद कुछ 
ही महीनों में श्री गोखलेके विचार बदल गए । अगस्त १९ १०में उन्होंने साम्र|ज्यीय 
विधान परिषद्‌ में कहा:--- श्रीमान्‌ ' अब हम इस बात से भलीभांति परिचित हे 
कि जब सरकार एक बार कोई निश्चय कर लेती हैँ तो परिषद्‌ के ग़र-सरकारी 
सदस्य चाहे जो कहे किन्तु उसका सरकार पर कोई प्रभाव नही होता । * प्रान्तीय 
परिषदो को दशा भी ज्यादा अच्छी नहीं थी क्‍योंकि निर्वाचित सदस्यों का कही पर 
भी कारगर बहुमत नही था और इसके अतिरिक्त लगभग सभी विषयों में अन्तिम 
सत्ता साम्राज्यीय सरकार के हाथो में थी । 

इस प्रकार मारले-मिण्टी सुधार भारत के अत्यन्त नरम पक्षी राजनीतिज्ञ को 
भी सन्‍्तुष्ट न कर सके । इसके कई कारण थे । सबसे पहला कारण तो यह था कि 
साम्राज्यीय विधान परिषद्मे एक ठोस और दृढ सरकारी व्यूह था । इस व्यूहसे बचने, 
उसको तोड़ने अथवा बंधने का कोई उपाय नहीं था। सरकार और गैर-सरकारी 
भारतीयों के बीच यह व्यूह़ चीन की दीवार की भाँति स्थायी रूप से जमा हुआ था। 
परिपदों में जो चर्चा होती थी वह वस्तुतः निर्जीव होती थी और उसमें से 
वास्तविकता और उत्तरदायित्व की भावना को दूर कर दिया जाता था। सरकारी 
सदस्यों के मस्तिष्क में अन्तः:करण और अनुशासन के बीच एक तीखा संघर्ष था; 
और ग्रैर-सरकारी सदस्यों के मस्तिष्क में विवशता और निराशा की भावना 
तीखी हो गई थी और उसने नरम पक्ष के लोगों को उम्र पक्ष वालों के साथ एक 
होने को विवश कर दिया था । सारे विषयो में जातीय भेदभाव को प्रधानता दी 





१. ॥॥6 7२८०७०७ ० फट वात॑द्ा (/णाह्ञापाणाओं िटरतियाई, 
08, 90426 64. 

२. उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ ६५. 

३. 2#0८€टवां॥85$ छ। पल ॥्टांगे ॥<छांडबाएट (०फाली 
७०. २4, 2 , [092८ 20. 
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जाती थी। मि० कटिस के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता था कि सारी व्यवस्था का 
उद्देश्य जातीय भावनाओं को कुपित करना और जातीय भेदभावों को बढ़ाना था ।* 
यह बात केवल साम्राज्यीय विधान परिष दमें ही नहीं थी,जहाँ सरकारी सदस्य 
का बहुमत था, वरन्‌ यह बात प्रान्तीय परिषदों में भी थी, जहाँ ग़ैरसरकारी सदस्य 
बहुमत में थे और बंगाल में भी, जहाँ निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था । इसका एक 
कारण तो यह था कि गैर-सरकारी बहुमत केवल नाममात्र को था । जैसा कि 
मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट में कहा गया है, “अनुपस्थित रहने वालों में सरकारी सदस्यों की 
अपेक्षा ग़ेग्सरकारी सदस्य अधिक होते थे और इस प्रकार ग्रर-सरकारी बहुमत 
निरथंक हो जाता था।* दूसरा कारण यह था कि नामनिर्देशित और यूरोपियन 
सदस्य साधारणतया, सरकारी पक्ष की ओर रहना अपना कर्त्तव्य समझते थे । तीसरा 
कारण यह था कि सरकारी सदस्यों को केवल संयुक्त रूप से ही काम नहीं करना 
पड़ता था वरन्‌ उन्हें केन्द्रीय सरकार के निर्णयों की रक्षा करनी होती थी, चाहे वे 
निर्णय प्रान्तीय सरकार के दृष्टिकोण के विरुद्ध ही क्‍यों न हो । भारत मंत्री के अनु- 
सार उस व्यवस्था का सिद्धान्त यह था कि, “भारत के लिए एक ही शासन-व्यवस्था 
है 53822] अत: स्थानीय (प्रान्तीय) सरकार का यह क्ंव्य हे कि वह किसी भी 
प्रस्ताव पर विचार करने में, भारत सरकार के निर्णय का यथाशक्ति समर्थन करे । *ै 
किन्तु इसका अथ्थं यह नहीं था कि गर-सरकारी सदस्यों का शासन अथवा 
विधान काय॑ पर कोई प्रभाव नही था । बहुत-से विषयों में विधेयकों का अन्तिम मस- 
विदा बनाने और प्रशासनीय निर्णय करने से पहले उनसे परामर्श किया जाता था। 
परिषदों में प्रस्तुत हो जाने के बाद भी कितने ही प्रस्तावों में गैर-सरकरी सदस्यों ने 
महत्वपूर्ण संशोधन कराया था। निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में यही बात हुई 
थी--इं डियन कोर्ट फ़ीस (एमेण्डमेण्ट) बिल (१९१०), इडियन फंक्ट्रीज बिल 
(१९११), इंडियन पेटण्ट्स एण्ड डिज़ाइन्स बिल (१९११) क्रिमिनल ट्राइब्स 
बिल (१९११), लाइफ एश्योरेन्स कम्पनीज़ बिल (१९१२), और इंडियन 
(बोगस डिग्रीज़) मेडिकल बिल (१९१६) । किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
भारतीय सदस्य केवल उन्हीं विधेयकों में सश्योधन कराने में सफल हुए थे जो सरकार 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नही थे अथवा जो मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार 'देश की 
शान्ति और सुरक्षा ४ से सम्बन्धित नही थे। प्रशासनीय विषयों में भी सरकार 
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पर ग़रसरकारी मत का कुछ हद तक प्रभाव पड़ा था--जैसे कुछ उपनिवेशों के 
लिए शत्तंबन्द' मजदूर व्यवस्था का अन्त, संयुक्त प्रान्त में कार्यपालिका. परिषद कौ 
स्थापना , पंजाब में हाई-कोर्ट की स्थापना, जेल-शासन की जाँच और उस पर रिपोर्ट 
करने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति और लोकसेवा आयोग तथा औद्योगिक 
आयोग की नियुक्ति ।* सही अनुदृष्टि के लिए यह कहना उचित होगा कि सन्‌ 
१९१७ के अन्त तक साम्रज्यीय विधान परिषद्‌ में १६८ प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए 
और उनमें से सरकार ने केवल २४ को स्वीकार किया; ६८ प्रस्ताव वापिस ले 
लिए गए और ७६ रह कर दिए गए ।* 

मॉल-मिण्टो सुधारों की असफलता का दूसरा कारण यह था कि प्रान्तीय सर- 
कारों पर भारत-सरकार का नियंत्रण कम नही हुआ और साथ ही सार्वजनिक नौक- 
रियों में भारतीयों की भर्ती के सम्बन्ध में अत्यन्त अनुदार नीति का अनुसरण किया 
गया । “स्थानीय संस्थाओं मे कोई उन्नति नहीं हुई; प्रान्तीय वित्त को स्वतन्त्रता 
नही मिली और सावंजनिक नौकरियों में भारतीयों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि 
नहों हुई ।/* भारत-सरकार अब भो ब्रिटिश पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी 
थी और वह प्रान्तीय शासन और विधान में अपना नियंत्रण कम नहीं कर सकती 
थी। वित्त ओर शासन से सम्बन्धित वह क्षेत्र, जिसमें परिषदें सरकारी कामों पर 
प्रभाव डाल सकती थी, अत्यन्त संकुचित था। बार-बार स्थानीय (प्रान्तीय) सर- 
कार को यह कहना पड़ता था कि प्रस्तुत विषय उसके अधिकार से बाहर हैं। प्रान्तीय 
बन्दोबस्त के कारण वे सरकारें राजस्व के क्षेत्र में कोई नया कदम नहीं उठा सकती 
थीं; भारत-सरकार के नियंत्रण के कारण उन्हें प्रशासनीय क्षेत्र में काम करने की 
स्वतन्त्रता नहीं थी; अतः वे भारत सरकार के समक्ष परिषद्‌ का दृष्टिकोण ही 
प्रस्तुत कर सकती थी ।* 


मॉले-मिण्टो सुधारों की असफलता का तीसरा कारण यह था कि उनकी 
योजना के अन्तगंत जो निर्वाचन व्यवस्था अपनाई गई थी वह बिलकुल अपर्याप्त थी, 
उसमें विभिन्न समुदायों के साथ भेदभाव किया गया था और उसका मौलिक सिद्धांत 
ग़लत था। एक ओर तो म्‌सलमानों के लिए पृथक निर्वाचन-क्षेत्र बनाए गए थे और 
अन्य हितों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया था किन्तु दूसरी ओर आम जनता को 
प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नही दिया गया था। वस्तुतः सर्वसाधारण के प्रतिनिधित्व की 
व्यवस्था इतनी संकुचित और टेढ़ी थी कि उससे न तो लोगों की राजनीतिक जागृति 
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ही हो सकती थी और न उससे उन लोगों में उत्तरदायित्व की भावना भरी जा सकती 
थी। यह कथन आगे दिये हुए तथ्यों से स्पष्ट हो जाएगा--सा म्राज्यीय विधान परि- 
षदों के लिए साधारण निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की औसत संख्या केवल २१ 
थी और एक क्षेत्र में तो यह संख्या कुल ९ थी। “परिषर्‌ के सारे निर्वाचित सदस्यों 
को प्राप्त होने वाले कुल वोटों की संख्या ४००० से अधिक नहीं थी । इस प्रकार 
प्रत्येक सदस्य को औसत से छगभग १५०वोट प्राप्त होते थे। संयुक्त प्रांत की विधान 
परिप र के सदस्यों को प्राप्त होने वाले कुल वोटों की संख्या लगभग ३००० थी और 
प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को औसत से १४३ वोट प्राप्त होते थे ।* प्रान्तीय परिषदों 
के लिए साधारण जनता के प्रतिनिधियों का निर्वाचन स्थानीय मंडलों के ग़ैर-सर- 
कारी सदस्य करते थे और साम्राज्यीय परिषद्‌ के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन, 
प्रान्तीय परिषदों के ग़ेर-सरकारी सदस्य करते थे । इसका परिणाम यह था कि 
“आद्य मतदाता और विधान परिषद के उसके प्रतिनिधि में कोई सम्पर्क नही था 
और उस मतदाता की वोट का विधान परिषद्‌ की काय वाही पर कोई प्रभाव नहीं 
था।* सन्‌ १९०९ के भारतीय परिषद्‌ ऐकक्‍्ट की इस निर्वाचन-व्यवस्था को मि० 
कटिस ने एक 'वंचना' बताया हैं ।* 

ऐसे मौलिक दोपों के होते हुए, राजनतिक सुधारों के प्रश्न को अनिश्चित रूप 
से स्थगित करना संभव नहीं था; और महायुद्ध से सम्बन्धित कामों में व्यस्त होने 
पर भी सरकार को विवश होकर इस ओर ध्यान देना पड़ा । बम्बई के तत्कालीन 
गवर्नर लॉड विलिगडन ने श्री गोखले से एक सुधार-योजना तंयार करने के लिए 
कहा जिसे उन्होंने मार्च १९१५ तक पूर्ण रूप से तेयार कर दिया । कुछ ही समय 
बाद उनकी मृत्यु हों गई । यह योजना जो 'गोखले के राजनंतिक मृत्युलेख'४ के 
नाम से प्रसिद्ध है, मृतजात थी। श्री गोखले की दृष्टि प्रान्तीय स्वायत्तता' पर 
थी---जिसका अथं केवल यह था कि उच्च सत्ता के नियंत्रण से स्वतन्त्रता हो। उसमें 
उत्तरदायित्व प्रदान करने की समस्या पर विचार नहीं किया गया था । यही दोष 
उस ज्ञापन“ में था जो साम्राज्यीय विधान परिषद के उन्नीस भारतीय सदस्यों ने 
प्रस्तुत किया था और यही दोष उस योजना में भी था जिसे १९१६ में कांग्रेस और 
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मुस्लिम लीग ने संयक्‍त रूप से, बड़े यत्नपूर्वक बनाया था।' उत्तरदायी सरकार 
की क्रमश: स्थापना करने की दृष्टि से भारतीय समस्या का हल करने वाली सबसे 
पहली सुधार-योजना वह थी जिसे मि० लायोनेल कटिस के नेतृत्व में इंगलिश 
राउण्ड टेब्ल ग्रुप ने तैयार किया था। इस योजना में दंध शासन व्यवस्था का प्रति- 
पादन किया गया था ।* इसी द्वंध प्रणाली के आधार पर मि० मॉपण्टेगू और छलॉड्ड 
चेम्सफ़ोर्ड ने अपनी योजना बनाई और उसको भारतीय वेधानिक सुधारों पर 
(१९१८ की ) अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया । 

मि० कटिस ने भारतीय जनता को सम्बोधित करते हुए कई पत्र प्रकाशित 
किए और उनमें यह बताया कि 'स्व-शासन और “उत्तरदायों शासन में एक 
महत्त्ववृण अन्तर था। यह बात सच थी। भारत को स्वशासन तो अविलम्ब प्रदान 
किया जा सकता था। सरकारी ढांचे को चलाने के लिए शिक्षित भारतीयों की 
सख्या पर्याप्त थी। किन्तु अपढ ग्रामवासियों को उत्तरदायी सरकार के लिए 
शिक्षित करना मामूली काम नही था और उसे जल्दी नही किया जा सकता था-- 
विशेषकर ऐसी स्थिति में जब वे लोग भाषा, धर्म और दूरी से विभाजित थे। इस 
बात को लॉडं कर्ज़न जैसे चतुर व्यक्ति अच्छी तरह जानते थे और सन्‌ १९१८ के 
सुधारों के कार्यान्वित होने के बाद यह बात प्रकट हो गई थी कि २० अगस्त 
१९१७ की प्रसिद्ध घोषणा का मसविदा तंयार कराने मे लॉड कर्जन का बहुत बड़ा 
हाथ था। वस्तुतः कांग्रेस-लीग-यो जना को अस्वीकार करने का वास्तविक कारण यह 
था कि उसमें भारतीय हाथों में बहुत ज़्यादा अधिकार सौपने की मांग की गई थी । 

कांग्रेस-लोग-योजना' के अनुसार केन्द्र और प्रान्तों, दोनों ही की परिपषदें 
विस्तृत होनी थीं; नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या कुल के बीस प्रतिशत से अधिक 
नही होनी थी; प॒थकर निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर परिषदों में मुसलमानों को 
निदिचित अनुपात में स्थान मिलने थे ; प्रान्तीय विधान मंडलों को विधायिका एवं 
वित्तीय नियंत्रण का पूर्णाधिकार मिलना था; उन्हों मंडलों को प्रस्ताव द्वारा 
प्रान्तीय कार्यकारिणी सरकार का निदंशन करने का अधिकार मिलना था; और 
रक्षा, विदेश एवं राजनेतिक विभागों से संबंधित विषयों के अतिरिक्त अन्य सब 
विषयो में ऐसे ही अधिकार केन्द्रीय क्षेत्र में दिए जाने थे । उस योजना में प्रान्तीय 
एवं केन्द्रीय कार्यपालिका सरकारों का ढांचा बदल दिया गया; उनके अध्यक्ष 
ऐसे व्यक्ति होने थे जो सिविल स्विस के सदस्य न हों; और कार्यकारिणी परिषद्‌ 
के आधे सदस्य भारतीय होने थे जो विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 
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चुने जाने थे। साधारणतया कार्यकारिणी परिषदों में सिविल साविस के सदस्यों की 
नियुक्ति नहीं होनी थी । एसी दशा में यह कोई आइचर्य की बात नही हं कि उक्त 
योजना का, जिसमे भारतीयों को इतने विस्तृत अधिकार सौपने की मांग की गई 
थी, आस्ल-भारतीय कमंचारीतंत्र ने विरोध किया, उसकी तोब़् आलोचना की 
गई) और उसे १९१८ के सुधारो के संयुक्त प्रवर्तकों ने अस्वीकार कर दिया । 
८ 
भारत-मंत्री और वाइसरॉय की संयुकक्‍त रिपोर्ट उस सुधार योजना 
पर अवलम्बित थी जिसे इगलिश राउण्ड टेबल ग्रुप के सदस्य सर विलियम 
ड्यूक और उस ग्रुप के नेता मि. कटिस ने तैयार किया था। सर 
विलियम ड्यूक उस समय भारत परिषद्‌ के सदस्य थे, उससे पहले वह 
बंगाल के उपन-्गवर्नर रह चुके थे और बाद में वे माण्टेग मिशन के 
सदस्य होकर भारत आए । सुधारों के संबंध में सर विलियम की तीन 
धारणायें थीं :-- ( १) अब वह समय आ गया हे कि भारतीयों को उत्तरदायी 
शासन की कला म॑ शिक्षित करना चाहिए और इसके लिये कुछ ऐसे विषयों को 
जिन में कोई जोखिम न हो, लोक-नियंत्रण के अन्तगंत कर देना चाहिए; (२) 
कुछ ऐसे सरकारी विभाग हैँ (जैसे पुलिस विभाग) जिनकी दृढ़ता और जिन की 
क्षमता सरकार के लिये अपरिहायं हूँ, उत्तको वर्तमान स्थिति में लोक-नियंत्रण के 
अन्तर्गत नहों सौंपा जा सकता'*१; और (३) प्रत्येक प्रान्त में कुछ जन-जाति 
क्षेत्र ह जिनमं सरकार का शासन यथावत्‌ रहना चाहिए । इन धारणाओं को 
१. ये आलोचनाएँ संक्षेप में इस प्रकार थी (१) कायंकारिणी सरकारों का 
विधान इसलिए असन्तोषप्रद था कि उसमें सिविल सविस वालों को दूर रखा 
गया था। इन्हो लोगों को सरकारी काम की सबसे ज़्यादा जानकारी और 
उसका अनुभव था। अध्यक्ष को कार्यकारिणी बनाने में अपने निर्णय से काम 
लेने से वंचित कर दिया था। (२) कार्यकारिणी की स्थिति जोखिम से 
भरी हुई थी । कायंकारिणी के सदस्य पाँच वर्ष को नियक्त होने थे; उनपर 
विधायिका को कठोर नियंत्रण दिया गया था। ऐसी दशा में गतिविरोध 
स्वाभाविक था। (३) विशेषाधिकार का संरक्षण निरर्थक था। (४) योजना 
में राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। (५) योजना अव्यवहार्य थी । 
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मान लेने पर द्वंध प्रणाली के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी 
जिसके अनुसार प्रांत का शासन दो भागों में बाँठा जाना था--एक तो वह भाग जो 
जनता के प्रति उत्तरदायी होना था और दूसरा वह भाग जो भारत मंत्री के प्रति 
उत्तरदायी होना था । सर विलियम के ज्ञापन ने बंगारू सरकार को दो भागों में 
बाँटा था-- ( १) स-परिष र गवनंर के आधीन संरक्षित विभाग और (२ ) हस्तांतरित 
विभाग जिनका संचालन गवने र की अध्यक्षता में कुछ सदस्यों के मंत्रिमंडल' 
के हाथों में होना था। तुरन्त हस्तान्तरित किए जानेवाले विभाग ये थे---- 
शिक्षा, स्थानीय स्वशासन एवं संमाज॑न । शी प्र ही इन मे ये पाँच विभाग और जोड़े 
जाने थ----निबंधन, सहयोग आकलन, कृषि, वन और सार्वजनिक निर्माण। 
हस्तान्तरित विभागों का खर्च चलाने के लिए कोई एथक अथवा विशेष व्यवस्था 
नही थी किन्तु यह सुझाव दिया गया था कि आबकारी की आय का उपयोग किया 
जाए और नए टेक्‍्स लगाए जाएँ । 

यह ज्ञापन सन १९१६ के आरंभ में ही “यार हो गया था । उसके कुछ समय 
पहले लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइस रॉय होकर आ गए थे । मई १९१६ प॑ उस 
ज्ञापन की एक प्रति वाइसरॉय के पास भेजी गई और अक्टूबर १९१६ में इंगलिश 
राउण्ड टंबल ग्रूप के नेता मि. कटिस, उस योजना के मौलिक विचारों का प्रतिपादन 
करने के लिए भारत आए। कुछ संशोधन करने के बाद वह योजना एक संयुक्त 
संबोधन' के रूप में भारत मंत्री ओर वाइसरॉय के समक्ष (नवम्बर १९१७ में) 
प्रस्तुत की गई। इस संयुक्त संबोधन में ६४ यूरोपियनों के और ९० भारतीयों के 
हस्ताक्षर थे । नवम्बर १९१७ में प्रकाशित होने पर, यूरोपीय और भारतीय दोनों 
ही प्रकार के समाचार-पत्रों ने उसकी तीत्र आलोचना की । 

है. 5 

मि. मांटेगू अपने मिशन के सदस्यों के साथ १० नवम्बर १९१७ को बम्बई 
में आए। प्रकटतः उनका उदेश्य, भारत की राजनेतिक दशा की जाँच करना था, 
भारतीय जनता और उच्च सरकारी अधिकारियों के मत से परिचित होता था, 
और वाइसरॉयके सहयोगसे अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। किन्तु ऐसा प्रतीत होता 
हँ कि भारत-मंत्री के भारत आने का उद्देश्य कुछ दूसरा ही था। भारत आने से पहले 
ही उन्हें कांग्रेस-लीग-योजना' और ड्यूक-ज्ञापन' दोनों का पता था और उन्होंने 
अपनी योजना, कम से कम उसकी रूपरेखा, निश्चित कर ली थी। भारत आने के 
उनके दो उद्देश्य थे। एक तो यह कि वे इस ढंग से काम करना चाहते थे कि “मानो 
सुधारों की सारी योजना भारत सरकार द्वारा ही बनाई गई हैँ ।”* इस दृष्टि से 
वे अधिकांश रूप में असफल रहे । उन्हें वाइस रॉय की कार्यकारिणी-परिषद्‌ से, 
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प्रान्तीय सरकारों के अध्यक्षों से, विशेषकर पंजाब के सर माइकेल ओ' डायर और 
मद्रास के लॉर्ड पेण्टलेन्ड से, और यूरोपीय अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने में 
बड़ी कठिनाई हुई । विरोधी वर्ग के लिए उन्हें बहुत-सी रियायतें करनी पड़ीं । 
सिविल सर्विस के लोगों को उन्हें यह आश्वासन देना पड़ा कि उनके वेतन में काफी 
वृद्धि की जाएगी, गवर्नरों को उच्च पदों पर पहुँचाने के लिए उन्हें अधिक अवसर 
प्रदान किये जाएँगे और उन्हें संरक्षण मिलेगा जिसमें उनके नए अधिपति--- 
मंत्रिगण--हस्तक्षेप नहीं कर सकेगे । भारत-सरकार को प्रसन्न करने के लिए 
प्रान्तीय स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगाये गए और प्रान्तीय जनता को प्रदान किए 
जानेवाले उत्तरदायित्व को घटा दिया गया । इस प्रकार योजना का जो अन्तिम 
रूप सामने आया उसमें मौलिक योजना की इस भव्यता का अभाव था जिसे बनाए 
रखने के लिए मि. मांटेगु बड़े उत्सुक थे । भारत आने पर ब्रिटिश प्रधान मन्त्री को 
अपने पहले पत्र में उन्होंने लिखा था:----'मेरे भारत आने का अर्थ यह हूँ कि 
हम लोग कोई बहुत बड़ी बात करने जा रहे है। में इंगलेड लौट कर कोई खोखलापन 
नहीं दिखा सकता; वह बात युगान्तरकारी होनी चाहिए अन्यथा वह निरणथ्क हैं; 

वह भारत के भावी इतिहास की केन्द्र शिला होनी चाहिए....।' * “मे इंगलेड के अपने 
साथियों को यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यदि हमारे परामर्श के फलस्वरूप 
कोई ऐसी योजना बनी हूँ जो अत्यन्त संकुचित और क्ृपण है तो यह छलघातक 
होगा-----क्योंकि वे छोग फिर कभी हमारा विश्वास नही करेगे उस 
देश के लोग, जिसका इतिहास हमारा गौरव है ।”*१ 





कितु रिपोर्ट पूरी होने पर जब लॉयड जॉर्ज को सूचना दी गई तो उस समय 
भारत मंत्री को मादा बिलकुल भिन्न थी। “मं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि वह 
उपेक्ष्य नहीं है ......उसमें एक सिद्धान्त है.....प्रस्तावों में सुधार के लिए बहुत गुंजाइश 
है किन्तु रिपोर्ट की उपेक्षा नहीं की जा सकती । तथापि इस योजना को यदि शीघ्र 
ही कार्यान्वित नही किया जाता तो वह समयानुरूप नहीं रहेगी । १ ब्रिटिश सरकार 
को आवश्यक विधान बनाने में डेढ़ वर्ष लगा और उसके बाद सुधारों को कार्यान्वित 
करने में एक वर्ष और लगा । फरवरी १९२१ में कनाट के ड्यूक ने नियमानुरूप 
साम्राज्यीय विधान सभा का उद्धाटन किया: और उस समय तक देश में असहयोग 
आन्दोलन पूरा ज्ञोर पकड़ गया था। मॉले-मिटो सुधारों की भाँति, मॉण्ट फोर्ड 
सुधार भी कार्यान्वित होने के समय तक पुराने पड गए थे। 
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मि. मॉण्टेग को अपने दूसरे और तात्कालिक उद्देश्य में अधिक सफलता 
मिली | सन्‌ १९१७ के बीच के महीनों में भारतीय स्थिति अत्यंत गंभीर द्वो गई थी । 
उसी समय यूरोप में युद्ध को स्थिति भो अत्यन्त संकटापन्न थी। ब्रिटिश सरकार के 
मतानसार यह अत्यन्त आवश्यक था कि भारत को स्थिति सुधरे और वहाँ से यद्ध 
के लिए अधिक सहायता प्राप्त हो । २० अगस्त १९१७ को घोषणा और मि. मॉण्टेगु 
के आगमन का परिणाम यह हुआ कि लोगों का ध्यान आन्दोलन की ओर से हटा 
और उन्होंने भारत मंत्री और उनके साथियों पर जोर डालने का प्रयत्न किया । 
१८ फररी १९१८ को मि. मॉण्टेगु ने लिखा:---यूंद्र के अत्यन्त संकटपूर्ण समय 
में मेने भारत को छे: महीने तक शान्‍्त रखा है; मेने राजनतीतिज्ञों को अपने मिशन 
के अतिरिक्त और किसी विषय पर ध्यान ही नहीं देने दिया ।* उन्होंने एक 
और बड़ी बात को थी। उन्होंने अपने पक्ष में भारतीय नेताओं के एक दल का 
सगठन कर लिया था; इन नेताओं को उनके उद्देश्य को सचाई में विश्वास था 
और बे उनको पूर्ण सहयोग देने को तैयार थे। मि. मॉण्टेग के विचार से यह बात 
आवश्यक थो “कि हमारा समयंन करने के लिए एक दल हो'अन्यथा में मन्त्रि- 
मंण्डल को इस बात का विश्वास कंसे दिला सकूगा कि भारत में हमारी योजना को 
कार्यान्वित करने के लिए कोई समुदाय तंयार है ।* १२ दिसम्बर १९१७ की अपनी 
योजना में उन्होंने निम्नलिखित बात को एक पृथक स्थान दिया:--“भारतीयो 
की एक नई संस्था बनाई जाए जिसे सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता 
दी जाए; यह सस्था हमारे प्रस्तावों के पक्ष में प्रचार करे ओर हमारी सहायता करने 
के लिए इंगलण्ड को शिष्ट मडल भेजे ।४ उन्होंने इस विषय पर मि. (बाद 
में सर) भपेन्रनाथ बयु और सर (बाद में लॉड ) सत्येन्द्र सिनहा से बात की:-- 
“हम लोगों ने एक मध्यम दल बनाने के बारे में बार्तालाप किया; वे लोग बड़े 
उत्साही प्रतीत हुए; और समाचार-पत्र निकालने के बारे में कहा । मेरे विचार से 
वे सचमृच कुछ करना चाहते है । ओर उन्होंने काम किया। कुछ ही महीनों में 
मॉडरेट पार्टी' अस्तित्व में आई; उसका पृथक संगठन बना; और उसने अपने 
प्रान्‍्तीय एवं अखिल भारतीय सम्मेलन पृथक रूप से किए । 


प्‌ 
भारतीय वेधानिक सुधारों से संबंधित रिपोर्ट ८ जुलाई १९१८ को 
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प्रकाशित हुई । किन्तु काम पूरा करने के लिये तीन कमेटियाँ नियुक्त की 
गई--लॉर्ड सॉड्थबॉरो की अध्यक्षता में मताधिकार कमेटी; मि. रिचर्ड 
फीथम की अध्यक्षता में कार्याधिकार कमेटी; और छॉडं क्रिडवे की अध्यक्षता 
में गृह-प्रशासन कमेटी । इन कमेटियों को रिपोर्ट जून १९१९ में 
प्रकाशित हुई । इन रिपोर्टो के आधार पर सन्‌ १९१० का गवनंमेन्ट आँव 
इंडिया विधेयक का मसबिदा बनाया गया। ५ जून १०१० को मि. मॉण्टंग 
ने विधेयक के दूसरे वाचन के लिए कहा । दूसरे वाचन के बाद दोनों भवनों ने 
विधेयक को एक संयुकत-प्रवर-समिति को विचारार्थ सौपने का निर्णय किया । 
लॉ सेल्बोने इस प्रवर-समिति के अध्यक्ष थे और उनके अतिरिक्त उस समिति 
में सात हाउस आँव कॉमन्स के सदस्य थे और सात लॉई भवन के सदस्य थे। इस 
सयकत-प्रवर-समिति ने बहुत-स--सरका री और गैर-सरकारी, अंगरेज और भारतीय 
->साक्षियों का परीक्षण किया । उसने एक बच्ची योग्यतापूर्ण रिपोर्ट तैयार की 
जिसे हाउस आँव कॉमन्स ने स्वीकार किया और विधेयक में तदनुसार परिवर्तन 
किया गया । ५ दिसम्बर को हाउस आंँव कॉमन्स ने उसका पारण किया; १८ 
दिसम्बर को हाउस आँवब लॉइंस ने उसका पारण किया और २३ दिसम्बर १९१०९ 
को उसे राजकोय स्त्रीक्रति प्राप्त हुई। किन्तु उसको कार्यान्वित करने के लिए, 
अनुपूरक नियम बनने थे। भारत सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों के बीच वित्तीय 
समीकरण के संबव में सरकार को परामश् देने के लिये एक कमेटी नियुक्त करने 
की भी आवश्यकता थी। वित्तीय सबब कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष लॉडड मेस्टन थे, 
अपनी रियोर्ट ३१ मार्त १९२० को प्रस्तुत की । भारत सरकार ने २० जुलाई 
१९२० को ऐंक्ट के अन्तर्गत बने हुए नियमों को प्रकाशित किया । नए विधान- 
मंडलों के लिए नवम्बर में निर्वाचन हुए और १ जनवरी १९२१ को भारत में 
सुधारों को कार्यान्वित किया गया । 


दर 
सन्‌ १९१९ के सुधारों न ब्रिटिश भारतीय इतिहास में तीन नई और महत्व- 
पूर्ण बाते की उत्तरदायी शासन का आरम्भ किया; देशी नरेशों को भारतीय 
शासन में --विशेषकर देशी राज्यों से संबंधित विषयों में--साथ लिया; और 
ठैघ शासन व्यवस्था का प्रवतन किया । 


२० अगस्त १९१७ को जिस नीति की घोषणा की गई थी उसे व्यवहार में 
लाने के लिए मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट ने चार बड़े-बड़े सिद्धान्त निश्चित किए थे। इनमें 





से पहला सिद्धान्त यह था:-- 
स्थानीय संस्थाओं पर, जहाँ तक सभव हो, पूर्ण-रूप से लोक-नियंत्रण होना 
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चाहिए और उन्हें बाहरी नियंत्रण से ज़्यादा से ज़्यादा स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 

इस विषय पर भारत सरकार ने मई १९१८ के प्रस्ताव* में अपनी नीति 
पहले ही निश्चित कर दी थी किन्तु प्रत्येक प्रान्‍्त को विभिन्न आवश्यकताओं वे 
अनुसार उस नीति को कार्यान्वित करने का काम नई प्रान्तीय सरकारों के लिए 
छोड़ दिया गया था । 

मॉँग्ट फोई रिपोर्ट के दूसरे सूत्र में दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया थ 
--प्रान्तीय सरकारों के प्रति सत्ता का निक्षेपण और प्रान्तों में आंशिक उत्तर. 
दायित्व का आरम्भ । दूसरे सिद्धान्त को व्यवहार में लाने के लिए प्रान्तीय 
सरकारों का दो भागों में विभाजन होना था--एक भारत मंत्री के प्रति उत्तर 
दायी और दूसरा प्रान्तोय मतदाताओं के प्रति। इस प्रकार मॉण्ट फ़ोड्ड रिपोर्ट ने 
२० अगस्त १९१७ की घोषणा की नीति को रूप देने का प्रस्ताव किया । ऐक्ट 
की प्रस्तावना ने इस नीति को स्पष्ट दाब्दों में व्यक्त किया और भारत के 
उन्नत राष्ट्रवादियों की आत्म निर्णय को माँग को अस्वीकार किया और साथ 
ही पूर्ण सांसद-सत्ता और उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को मान्यता दी। उसमें यह 
भी कहा गया:---'भारत-वासियों की उन्नति और भलाई का दायित्व पालिया: 
मेन्ट पर है और केवल वह पालियामेन्ट ही इस बात का निर्णय कर सकती है 
कि (उत्तरदायित्व की ) प्रत्येक किस्त कब दी जाएगी और कितनी बड़ी होगी ।” 

। 


इस प्रकार मॉण्टफ़ोड सुधारों के केन्द्रीय प्रस्ताव ने प्रान्तीय स्वायत्तता के लिए 
दो महत्त्वपूर्ण बातें आरंभ कीं--उच्च सत्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता और जनता 
के प्रति शक्ति का हस्तान्तरण । 
प्रशासन के विष्रयों और आय की मदों को दो--केन्द्रीय और प्रान्तीय---वर्गों 
में बांटा गया । अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्रीय विषय ये थे :---रक्षा (इसमें सेना, नौसेना 
और हवाई सेना की गणना थी); विदेश-सम्बन्ध; देशी राज्यों से सम्बन्ध; रेलें 
(कुछ अपवादों को छोड़कर ) ; सेन्‍्य महत्व के संचार साधन, डाक और तार; मुद्रा 
और टंकण ; सावंजनिक ऋण; साम्राज्यीय राजस्व की म्दे; दीवानी और फ़ोजदारी 
कानून और पद्धति; धामिक (चर्च आदि से सम्बन्धित) व्यवस्था; अखिल भार- 
तीय नौकरियाँ; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान की केन्द्रीय संस्थाएँ; और 
ऐसे सब विषय जो स्पष्ट रूप से प्रान्तीय विषय घोषित न किए गए हों । महत्त्वपूर्ण 
प्रान्तीय विषय ये थे:--स्थानीय स्वशासन; शिक्षा (कुछ अपवादों को छोड़कर ) ; 
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चिकित्सा विभाग; संमाजजन और सावंजनिक स्वास्थ्य; सार्वजनिक निर्माण जैसे 
सड़क, भवन, छोटी रेलवे लाइनें; कृषि; उद्योग-धंधों का विकास; आबकारी; 
पशु चिकित्सा विभाग, मनिक्षेत्र और सहयोग समितियाँ; दुभिक्ष सहायता; माल- 
गुजारी प्रशासन; सिंचाई; वन; न्याय, पुलिस, जेल; फंक्ट्री निरीक्षण और श्रम- 
समस्या; प्रान्तीय ऋण; और ऐसे काम जिन्हें अभिकर्त्ता के रूप में करना हो । 

कार्याधिकार का यह विभाजन इतना निश्चित और कठोर नहीं था जैसा कि 
संघ-व्यवस्था में होता है । यदि कभी इस बात पर सन्देह होता कि कोई विषय केन्द्रीय 
हैँ अथवा प्रान्तीय, तो उस प्रइन का निर्णय स-परिष र गवर्नर-जनरल द्वारा होना था 
और यह निर्णय अन्तिम था । दूसरी बात यह थी कि भारत सरकार किसी भी 
विषय को (जो सूची के अनुसार केन्द्रीय हो) स्थानीय महत्त्व का बताकर, उसे 
प्रान्‍्तीय विषय घोषित कर सकती थी । अन्त में कुछ प्रान्तीय विषयों पर विधान 
बनाने के लिए स-परिष र गवर्नर-जनरल की पूर्व-अनुमति लेना आवश्यक था । 

इसी प्रकार राजस्व की म॒दों को दो वर्गों में बाँठा गया था और विभाजित 
शीर्षकों की व्यवस्था का अन्त कर दिया गया था, किन्तु केन्द्रीय सरकार के घाटे को 
पूरा करने के लिए प्रान्तीय अंशदान की व्यवस्था की गई थी | भारत सरकार को 
अपना सारा व्यय चलाने के लिए नई मदों से राजस्व आय को जल्दी से जल्दी बढ़ाना 
था ओर उपपुं क्त अंशदान व्यवस्था केवल उसी समय तक के लिए थी । 

राजस्व की मदों का बंटवारा मेस्टन कमेटी की सिफ़ारिशों के अनुसार किया 
गया था । राजस्व की निम्नलिखित मरदें प्रान्तों को सौंपी गई थीं--मालगुज्ञारी 
आबकारी, सिंचाई, वन, स्टाम्प और निबन्धन | स/ म्राज्यीय राजस्व मदों में सी मा- 
शुल्क, आयकर, रेलें, डाक और तार, नमक और अफ़ोम की गणना थी। अन्य मर्दे 
भी इसी तरह केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच विभाजित थीं । बम्बई और 
बंगाल को आपत्ति को कुछ हृ॒द तक दूर करने के लिए , आय-कर की अतिरिक्त 
उगाही में से उन्हें २५ प्रतिशत का भाग दिया गया था, बशतें कि वह अतिरिक्त 
उगाही, आय के निर्धारण में वृद्धि के कारण हो । 

मेस्टन कमेटी ने यह अनुमान किया था कि राजस्व की मदों के नए बंटवारे के 
कारण केन्द्रीय बजट में सत्‌ १९२१-२२ में ९८३.०६ल७ाख रुपए का घाटा होगा । 
दूसरी ओर कमेटो ने यह अतुप्तान किया था कि प्रान्तों को कुल आय में १८.५० 
लाख को विशुद्ध वृद्धि होगी । अत: कमेटी ने केन्द्रीय घाटे को पूरा करने के लिए 
प्रान्तों का आरम्भिक अंशदान निश्चित करने का आधार उनको नई व्यय-सामथ्ये 
को बनाया । यह बात स्वीकार को गई कि यह आधार वस्तुत: साम्यामूलक नहीं था 
और आदर्श आधार देने की सामथ्य पर होना चाहिए था। अतः इस बात का 
प्रस्ताव किया गया कि सात वर्षों के अन्दर वास्तविक अंशदान आदर्श आधार के 
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अनुसार हो जाना चाहिए । इस बीच भारत सरकार को अपनी वित्तीय व्यवस्था 
इस प्रकार करनी थी कि वह प्रान्तीय अंशदान को आवश्यकता से जल्दी से जल्दी 
मकत हो जाए। भारत सरकार द्वारा निश्चित आरम्भिक और मानक अंशदान इस 
प्रकार थे :-- 


। 
| 


। 
रः न 
व्यय-सामथ्य का आरम्भिक |अंशदान काद्वारा निश्चित 
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०७ (लाख रुपयों में)) अश दान | अनुपात |मानक प्रतिशत 
|(लाख रुपयों में )। (प्रतिशत ), 
! । | 
मद्रास. | ५७६ ! रहे,४८ | श३े५प३ | १७/९० 

बम्बई |... ९३ | ५६ | ५६ | १३/९० 
बगाल | १,०४ | ध्३े । श | १९/९० 
संयुक्त प्रान्त ! ३,९७ । २,४० । ग्डेटे । १८/९० 
पजाब |. २,८९५ | १,७६५ | १८ | ९/९० 
बर्मा | २,४६ । ५ । ध्द्े | ६%/९ ० 
बिहार तथा उड़ीसा, ७५१ ' भ्ट्‌ | |! >< 
मध्य प्रान्त | ५२  ' श्र | २ | (५/९० 
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भारत के ८ बडे प्रान्तों में (जिनका उपर्यक्त तालिका में नाम दिया गया है ) 
एक-सी शासन-व्यवस्था व्यवहार में छाई गई । इस समय बर्भा को छोड़ दिया गया 
था किन्तु १९२२ में वर्मा में और १९३१ में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त में 
उसी व्यवस्था को कार्यान्वित किया गया । ये सब गवर्नरों के प्रान्त' कहलाते थे । 

मॉण्टफ़ोड सुधारों के फलस्वरूप, प्रत्येक गवर्नर के प्रान्त में व्यवहार में आने 
वाली व्यवस्था, द्वंध-प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है । प्रान्तीय विषयों को दो वर्गों 
में विभाजित किया गया था--- संरक्षित' और 'हस्तान्तरित' । हस्तान्तरित विषयों 
में स्थानीय स्वगासन, शिक्षा, चिकित्सा, सं मान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, साव॑जनिक 
निर्माण, कृषि, उद्योग-धंधों का विकास, आबकारी, पशु-चिकित्सा, मीन क्षेत्र और 
सहयोग समितियों की गणना थी। संरक्षित विषयों की सूची में निम्नलिखित विभाग 
थे--वित्त; मालग॒ज़ारी; दुभिक्ष सहायता; न्याय, पुलिस, जेल, सुधारालय, 
जन-जाति; समाचार-पत्रों, छापेखानों और पुस्तकों का नियंत्रण; सिंचाई और 
जल-मार्ग; फैक्ट्रियों का निरीक्षण, खानें, बिजली, गंस, बॉइलर, मोटर गाडी, 
श्रम-हित और ओद्योगिक झगड़े; अपवर्जित क्षेत्र और सार्वजनिक सेवाएं; और 
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अभिक्रर्ता के कार्य । संरक्षित विषयों के उचित प्रबंध के लिए प्रान्तीय सरकारें 
(१९१९ के ऐक्ट के अनुमार) भारत मंत्रों और ब्रिटिश पालियामेन्ट के द्वारा 
इंगलेड को जनता के प्रति उत्तरदायी थीं । हस्तान्तरित विषयों में सुशासन का 
उत्तरदायित्व, प्रान्तीय विधान-परिपदों द्वारा, प्रान्तीय मतदाताओं पर था । 
ऐसी परिस्थितियों में प्रान्तीय सरकारों को उच्चतर सत्ता के नियंत्रण से मुक्त 
करना संभव नहीं था । अतः केवल हस्तान्तरित विषयों के क्षेत्र में ही भारत मत्री 
ओर भारत सरकार के नियंत्रग में कुछ वास्तविक्र कमो हुई । 

संतकक्‍्त-प्रवर-समिति ने यह मत प्रकट किया था कि संरक्षित विपयों के 
प्रशासन के संबंध में , प्रविधानीय रूप से नियंत्रण कम करना न तो वांछनीय था 
ओर न उसकी कोई आवश्यकता ही थी । किन्तु उसने यह सुझाव दिया था कि 
व्यवहार द्वारा एक ऐसी परंपरा डाली जावे कि “जब प्रान्तीय सरकार और 
विधान-मंडल किसी विषय पर सहमत हों तो साधारणतया उनके दष्टिकोण को 
मान्यता दी जावे और ऐसे अवसरों पर भारत मत्री और भारत सरकार हस्तक्षेप 
न करें जब तक कि किसी केन्द्रीय विषय की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक 
न हो ।) हस्तान्तरित विषयों के संबंध में संयुक्त-प्रवर-समिति ने इस बात की 
सिफ़ारिश को थी कि भविष्य में भारत मंत्री और भारत सरकार का नियंत्रण कम- 
से-कम होना चाहिए ।* इस उद्देश्य से प्रविधानीय नियम बनाए गए जिनके अनुसार 
केवल निम्नलिखित बातों के लिए सपरिषद गवनेर-जनरल में अधीक्षण, निर्देशन 
और नियंत्रण के अधिकार निहित किए गए :-- 

(१) केन्द्रीय विषयों के प्रशासन के रक्षण के लिए ; 

(२) संबंधित प्रान्तों में मतभेद होने पर उनके प्रइनों का निपटारा करने 
के लिए; और 

(३) एक्ट की निम्नलिखित धाराओं अर्थात्‌ एस. २९०, एस ३९ (१०), 
भाग ७ ए के संबंध में अथवा उनके उद्देश्य से अथवा उनके अन्तर्गत भारत मंत्री 
द्वारा अथवा उसकी अनुमति से बनाए हुए नियमों के अनुसार सपरिषद गवनेर- 
जनरल के निहित अथवा प्रदत्त अधिका रों और कत्तंव्यों का उचित रूप से पालन 
करने के लिए ।* 

उपयुक्त तीन विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित दो विषयों में भी भारत- 





१. ४परदारटा-]९९ : फावाशा (काइ्रापाणगानों [000फ्राशा3$, ऐवा 
[7, 0328० 524- 
२. 5७ )7प: फट गरातादा (+0प्र5४ए४०7, 098०8 27-22 ऐक्ट के इन 
निर्दिष्ट विभागों का ठेकों, नियुक्तियों और हाई कमिश्नर द्वारा उगाहे हुए 
प्रान्तीय ऋणों आदि से सम्बन्ध था। 
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मंत्री को अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार था:--- 

(४) साम्राज्यीय हितों के संरक्षण के लिए”; और 

(५) भारत और साम्राज्य के अन्य भागों के बीच में कोई प्रश्न उपस्थित 
होने पर उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की स्थिति निश्चित करने के लिये ।* 

इस प्रकार निक्षेपण सम्बन्धी नियमों ने भारत सरकार और भारत-मंत्री के 
निष्त्रण को हस्तान्तरित विषयों के कुछ निर्दिष्ट मामलों तक सीमित किया । किन्तु 
व्यवहार में सिविल सविस ओर वित्त विभाग के द्वारा भारत मंत्री का नियंत्रण और 
प्रभाव, हस्तान्तरित विपयों के सारे क्षेत्र पर था। अखिल भारतीय नौकरियों के 
सदस्य जो हस्तान्तरित विभागों का वस्तुत: संचालन करते थे, मंत्रियों के नियंत्रण 
के आधीन नहीं थे । गवनंर तक उनकी निजी पहुँच थी और उनके हित भारत-मंत्री 
द्वारा संरक्षित थे । वित्त विभाग संरक्षित विषय था और उसका हस्तान्तरित क्षेत्र 
पर व्यवहार में बहुत बड़ा नियंत्रण था। इस प्रकार भारत-मंत्री और भारत- 
सरकार परोक्ष रूप से सारे हस्तान्तरित क्षेत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल 
सकते थे । 

अस्तु, जहाँ तक प्रान्तीय सरकारों पर नियत्रण में कमी करने का प्रश्न है 
बहाँ यह बताना आवश्यक है कि निक्षेपण नियमों ने वित्तीय और विधानीय निक्षेपण 
की भी ध्यवस्था की थी। वित्तीय क्षेत्र में प्रान्तों को, कुछ बातों में भारत सरकार को 
सूचना देने के अभ्यधीन, अपना बजट बनाने का अधिकार दिया गया था ॥ जंसा 
कि पहले कहा जा चुका हैं प्रान्तों को राजस्व की पृथक म्दे प्रदान कर दी गई थीं; 
उन्हें नए टेक्स लगाने का अधिकार भी दिया गया था--अनुसूची नं० १ में लिखित 
टैक्‍्सों के सम्बन्ध में भारत सरकार से पूर्व -अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी । 
अन्य नए टेक्‍्सों के लिए भारत सरकार की अनुमति लेना अब भी आवश्यक माना 
गया । प्रास्तीय सरकारों को अपने प्रान्तीय राजस्व की प्रतिभूति पर सार्वजनिक 
उपयोगिता के स्थायी कामों के लिए--जेसे सिचाई-योजना, दुभिक्ष-सहायता 
आदि के लिए--सार्वजनिक ऋण उगाहने का अधिकार भी दिया गया । किन्तु 
प्रत्येक ऋण--उसके निश्चित परिमाण, उसकी व्याज दर और उसके भुगतान 
करने की व्यवस्था--के सम्बन्ध में भारत सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक था। 
संरक्षित विभागों के व्यय पर नियंत्रण कम करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए 
गए थे, किन्तु हस्तान्तरित विभागों के व्यय के सम्बन्ध में भारत मंत्री और भारत- 
सरकार के नियंत्रण को कम करने के लिए प्रविधानीय नियम बनाए गए थे और 
उनके स्थान पर इस नियंत्रण का अधिकार प्रान्तीय विधान-मंडलों को सौंप दिया 
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गया था। निश्नेतण नियमों में सार्वजनिक नौकरियों के वेतन, भत्ते और नित्रत्ति 
वेतन के सम्बन्ध में और साथ ही इंगलेंड से (सरकारी) सामान क्रय करने के 
अधिकार के सम्बन्ध में संरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी । 

विधानीय निनश्चेपण के क्षेत्र में १९१९ के ऐक्ट ने प्रान्तीय विधायिका सभाओं 
को प्रान्त के सुशासन और गान्ति-व्यवस्था के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया। 
भारतीय विधान-काये के विषयों के अतिरिक्त अन्य प्रान्तीय विषयों पर विधि 
बनाने के लिए गवनंर-जनरल की पूर्व-स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी । किन्तु 
ओर बहुत से विषयों में (जैसे केन्द्रीय विषयों पर विधि बनाने के सम्बन्ध में 
अनुसूची नं० १ में निदिष्ट टेक्‍्सों के अतिरिक्त अन्य नए टेक्‍्सों के लिए विधि 
बनाने के सम्बन्ध में; ऐसे टेक्सों को रह करने अथवा संशोधित करने के सम्बन्ध में, 
जिन्हें सन्‌ १९१५९ से पहले प्रान्तीय विधान-मंडल के अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता 
ने बनाया हो, और ऐसे टैक्सों को रह करने अथवा सशोधित करने के सम्बन्ध में, 
जिन्हें सन्‌ १९१९ के बाद भारत सरकार ने बनाया हो), गवर्नर-जनरलूू की 
पूर्व-स्वीकृति लेना आवश्यक था । 

गवनरों को प्रान्तीय विधान मंडलों द्वारा स्वीकृत, कुछ निर्दिष्ट प्रकार के 
विवेयकों को गवर्नर-जनरल के विचारार्थ सुरक्षित रखना आवश्यक था; और 
१९१० के ऐक्ट ने गवर्नर-जनरल को प्रान्तीय विधान-मंडल द्वारा स्वीकृत किसी 
विधयक को निषिद्ध करने का अधिकार भी दिया। 

इस प्रकार १९१९ के एक्ट और उसके अन्तर्गत बने हुए निरश्नेषण नियमों ने 
प्रान्तीय सरकारों को पूर्ण रूप से स्वायत्त नही बनाया। दूसरी ओर प्रान्तीय सरकारों 
को अब भी सपरिषद गवनेर-जनरल की आज्ञाओं का पूरी तरह पालन करना 
आवश्यक था और उन्हें अपनी कार्यवाहियों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध 
में भारत सरकार को बराबर पूरी तरह परिचित रखना था । तथापि प्रान्तीय 
स्वायत्तता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया था। किन्तु मॉण्टफ़ोईड 
सुधारों ने इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कदम और उठाया था--बह था आठ 
(बाद में दस) प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था का आरम्भ । प्रत्येक 
गवर्नर के प्रान्त की सरकारं को दो भागों में बाँठा गया था--स रक्षित विभाग जो 
स-परिषद गवर्नर के आधोन थे, और हस्तान्तरित विभाग जो गवर्नर की अध्यक्षता 
में मंत्रियों के आधोन थे---एक विभाग का ब्रिटिश मतदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व 
था और दूसरे विभाग का प्रान्तीय मतदाताओं के प्रति । 

जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति ने कहा था गवनेर नई प्रांतीय शासन-व्यवस्था 
की कीली था । सम्राट द्वारा उसकी निपुक्ति पाँच वर्ष के लिए होती थी। तीन 
प्रेसिडेन्सियों के लिए साधारणतया इंग्लेड के सावंजनिक जीवन के लोग गवर्नर 
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नियुक्त किए जाते थे और अन्य पाँच प्रान्तों के लिए साधारणतया ज्येष्ठ लोक-सेवक 
छांटे जाते थे जिनके सम्बन्ध में प्रविधान के अनुसार गवर्नेर-जनरल से परामर्श 
करना आवश्यक था । कार्यक्रारिणी परिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति भी सम्राट 
द्वारा की जाती थी। उनका कार्यकाल पाँच वर्ष के लिए निश्चित था और उनका 
वेतन भी ऐक्ट द्वारा निश्चित था । गवर्नमेंट ऑँव इंडिया एक्ट ने कार्यकारिणी 
परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या चार निश्चित की थी किन्तु संयुक्त प्रवर 
समिति का यह मत था कि अधिकांश प्रान्तों में दो से अधिक सदस्यों की नियुक्ति 
करने की आवश्यकता नहीं होगी । प्रविधान के अनुसार परिषद्‌ के लिए कम-से-कम 
बारह वर्ष के अनुभवी एक लोक-सेवक की नियुक्ति करने का नियम था। 
कार्यकारिणी परिषद्‌ में किसी भारतीय सदस्य की नियुक्ति के लिए कोई प्रविधानीय 
व्यवस्था नही की गई थी, किन्तु यह बात उपलक्षित थी कि उक्त दो सदस्यों में से 
कम-से-कम एक सदस्य ग़र-सरकारी भारतीय होगा । संयुक्त प्रवर समिति की 
सिफ़ारिश के अनुसार कार्यकारिणी के लिये दो यूरोपियनो की नियुक्ति होते की 
दिशा में दो ग़ञेर-सरकारी भारतीयों की भी नियुक्ति होनी थी । 

गर-सरकारी व्यक्तियों में से गवर्नर द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति होनी थी, 
- जिनके लिए यह आवश्यक था कि वे प्रान्तीय विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्य हों 
अथवा नियुक्तित के बाद छः महीने के अन्दर ही निर्वाचित सदस्य हो जावें। संयुक्त 
प्रवर समिति के अनुसार ऐसे ही व्यक्ति मंत्री नियकत किए जाने थे जिन्हें विधान- 
परिषद का विद्वास प्राप्त हो सकता था और जो उसका नेतृत्व कर सकते थे । 
मंत्रियों की प्रतिष्ठा वही होती थी जो कार्यकारिणी परिषर के सदस्यों की थी 
ओर उन्हें बही वेतन मिलना था जो कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्यों को मिलता 
था--किन्तु विधान-परिषद आवश्यक समझने पर वोट द्वारा उस वेतन को 
घटा सकती थी । ऐक्ट के अनुसार “इस प्रकार नियुक्त किए हुए मंत्री का कायें- 
काल गवरनेर के प्रसाद पयेन्त था ।” प्रविधान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 
निश्चित नहीं को गई थी, किन्तु संयुक्त प्रवर समिति का यह मत था कि “किसी 
भी प्रान्त में दो से कम मंत्रियों की आवश्यकता नहीं होगी और कुछ प्रान्तों में 
अधिक मंत्रियों की आवश्यकता होगी ।* गवनंर के स्वविवेक पर कार्यकारिणी 
परितद्‌ के सद्दस्प्रों ओर मंत्रियों की सहायता के निर्मित्त परिषद कार्थवाह 
नियुक्त करने के लिए ऐक्ट में व्यवस्था को गई थी । परिषद कायंबाहों 
की नियुक्ति विधान-परषिद के गर-सरकारी सदस्यों में से की जानी थी 


१. िपातालनं€० ; वप्मोट वश्तांशा एणाषप्रापांणा रिगा 7, 
7०2८ 228. 
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और उनको विधान-परिषद्‌ द्वारा निश्चित वेतन मिलना था । 

संरक्षित विषयों का शासन, गवर्नर द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार 
स-परिषर्‌ गवरनेर द्वारा होता था। कार्यक्रारिणी परिषद्‌ में मतभेद होने पर 
विषयों का निर्णय बहुमत के अनुसार होना था। परिषद्‌ में समान मत होने पर 
अध्यक्ष को दूसरा अथवा निर्णायक वोट देने क। अधिकार था। किन्तु यदि गवनेर 
के मतातुसार, “उसके प्रान्त अथवा उसके किसी भाग की श्ञान्ति, सुरक्षा 
अथवा हितों पर मौलिक प्रभाव पड़ता हो” तो वह अपनी परिषद्‌ के बहुमत के 
निर्णय का प्रविधान के आधार पर उल्लंवन कर सकता था ।* 

गवर्न मेंट आव इंडिया ऐक्ट, १९१९,के अनुसार हस्तांतरित विषयों का शासन 
गवनर को अपने मंत्रियों के परामर्श से करना था कितु उपको मंत्रियों की सलाह को 
अस्वीकार करने और अपने निर्णयानुसार काम करने का अधिकार था । दूसरी ओर 
मंत्रिगण त्याग-पत्र दे सकते थे । अन्तिम स्थिति में गवनंर अपनी विधान-परिषद्‌ 
का विजोयन कर सकता था और नए निर्वाचन के बाद नए मंत्री छाँट सकता था; 
किन्तु सपृक्त प्रवर समिति ने यह आशा प्रकट की थी कि इस मार्ग के अपनान पर 
गवर्नर एक ऐसो स्थिति में पहुँच जाएगा कि विछोयन के विषय पर वह नए मंत्रियों 
के विचारों को स्वीकार कर सकेगा ।* किन्तु आयात की दशा में, जिसके लिए 
गवनर-जनरल के पास सत्यापन करने का नियम था, गवनर को इस बात का 
अधिकार था कि वह मंत्रियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति न करे और हस्तान्तरित 
विषयों के शासन को अस्थायों रूप से अपने हाथों में ले ले । यह अधिकार, इस 
सम्बन्ध में बनाए हुए एक नियम के कारण और भी सबल हो गया था, जिसके 
अनुसार भारत मंत्री की पूव॑-अनुमति से गवनंर-जनरल किसी हस्तान्तरित विषय 
का निश्चित समय के लिए निलम्बन कर सकता था। 

यह एक विचित्र बात हूँ कि मॉण्टफोड सुधारों में मंत्रियों की संयुक्त सभा के 
लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। गवने रों को जो अतुदेश दिये गये थे उनके अनु- 
सार गवनेर के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह मंत्रियों के संयुक्तरूप से परामर्श 
करे अथवा मंत्रियों की एक मंडल के रूप में सभा करे। ऐक्ट के अनुसार गवर्नर द्वारा 
विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति पृथरू्‌ रूप से होती थी ओर वे विधान-मंडल में व्यक्ति- 
गत रूप से उत्तरदायी होने थे | यह बात पूर्ण रूप से गवर्नर के स्वविवेक पर छोड़ 
दी गई थी कि वह अपने मंत्रियों की नियुक्ति एक ही राजनेतिक पार्टी में से करे 
अथवा विभिन्न राजनैतिक दलों में से करे अथवा वह ऐसे व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त 


१. चपादाल]]66 : वार एातांगा (णाशधापाणा 7४ ॥, 9०2८ 
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करे जो किसी राजनतिक दल के सदस्य न हों और साथ ही वह उनसे व्यक्तिगत 
रूप से परामश्श करे अथवा संयुक्त रूप से । विवश होकर किसी एक मंत्री के त्याग- 
पत्र देने की दशा में मं त्रिगण व्यवहार द्वारा संयुक्त रूप से त्याग-पत्र देने की परंपरा 
डाल सकते थे। यह सच है कि संयुक्त प्रवर समिति ने इस बात की आशा की थी 
कि मंत्रिगण एक साथ मिल कर काम करेंगे और उन्होंने इस बात की सिफ़ारिश भी 
को थी किन्तु इस सम्बन्ध में कोई वास्तविक व्यवस्था नहीं की गई थी। अनुदेशों 
के लेख में यह अवश्य कहा गया था कि गवनर को चाहिए कि वह अपने मंत्रियों के 
लिए निर्देशक के रूप में काम करे, विधान-परषिद्‌ से उनके सम्बन्ध के सिलसिले 
में उनको परामर्श दे और जहाँ तक संभव हो उन्हें साधारणतया अपना समर्थन 
प्रदान करे और साथ ही जब तक उसे यह निश्चय न हो जावे कि मंत्रियों ने परिषद 
का विश्वास खो दिया हैँ तब तक उन्हें उनके पदों पर बना रहने दे । 

इस प्रकार प्रत्येक प्रान्त की सरकार को दो पृथरू्‌, सुनिश्चित भागों में 
बाँटा गया था । कोई विषय संरक्षित हैँ अथवा हस्तान्तरित, इसका निपटारा 
गवनंर द्वारा होना था और उसका निर्णय अन्तिम था। किन्तु वित्त-विभाग का 
दोनों से समान सम्बन्ध था और उस पर बहुत हृद तक दोनों भागों का कुशल 
संचालत निर्भर था । 

निक्षेपण नियमों की व्यवस्था के अनुसार संरक्षित और हस्तान्तरित विषयों 
में राजस्व का वितरण सरकार के दोनों भागों के पारस्परिक समझौते के आधार पर 
होना था। संयुक्त प्रवर समिति ने यह विश्वास प्रकट किया था कि साधारणतया 
ऐसा समझोता करने में जो दोनों पक्षों को मान्य हो, कोई कठिनाई नही होगी--- 
“उचित लेन-देन और समझदारी के आधार पर इस समस्या का सरलता से हरू 
किया जा सकता हूं ।” तथापि मतभेद को दशा में गवनंर को संरक्षित और 
हस्तान्तरित विषयों के लिए राजस्व और अवशेष का बटवारा करने का अधिकार 
दिया गया था । गवनंर द्वारा बँटवारे की आज्ञा की अवधि में, किसी नए टेक्‍्स के 
कारण राजस्व में वृद्धि होने पर, उसकी आय टेक्‍्स लगानेवाले भाग को 
ऋण उगाहने अथवा अतिरिक्त टेक्स लगाने के प्रस्तावों पर संयुक्त रूप 
से विचार करने का नियम था, किन्तु उन पर प्रत्येक भागको पृथक्‌ रूप से 
निर्णय करना था । 

यह थी मॉण्टफोडं सुधारों की ढेध शासन व्यवस्था । संयुक्त प्रवर समिति 
ने उसको कार्यान्वित करने के ढंग पर भी प्रकाश डाला था । समिति ने यह मत 
प्रकट किया था कि “सारे महत्त्वपूर्ण विषयों पर गवनंर की अध्यक्षता में कार्य- 
कारिणी परिषद्‌ के सदस्यों और मंत्रियों में संयुक्त रूप से विचार करने की परिपाटी 
विकसित की जाए । ऐसे विषयों पर अत्यधिक परामर्श और मंत्रणा के लिए स्थान 
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नहीं हो सकता ; किन्तु एक बार विचार-विनिमय हो जाने के बाद उन पर 
पृथक रूप से निर्णय होना चाहिए--ताकि प्रत्येक सरकारी काम और कार्यवाही 
का उत्तरदायित्व निश्चित और स्पष्ट हो । 

इस प्रयोग की सफलत। गवनंर के केन्द्रीय व्यक्तित्व पर निर्भर थी। अनुदेशो 
के लेख के अनुसार वह भारत में सुशासन का मानक बनाए रखने के लिए और 
भारत को स्वशासन के लिए उपयुक्त बनाने के उद्ृंण्य से विभिन्न परिवत्तेनों को 
प्रोत्साहन देने के लिए पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी था ।”* संयुक्त प्रवर समिति 
के अनुसार उसे “अपसारी नीतियों और विभिन्न आदर्शो में संतुलन करना था 
और मतभेद तथा विरोध को रोकना था ।”३ उसे नए अनुभवहीन मंत्रियों के 
लिए “निर्देशक, मित्र और प्रेरक” के रूप में काम करना था। उसे उन्हें मंत्रणा 
और चेतावनी देनी थी, प्रोत्साहन देना था, किन्तु उसे उन्हें स्वय ही निर्णय 
करने के अवसर देना था ताकि वे ठोकर खाकर अनुभव से शिक्षा ले सकें । 
अनुदेशों के लेख के अनुसार उस पर निम्नलिखित बातों का दायित्व था, ' प्रान्त 
में सुरक्षा और शान्ति बनाए रखना” और धाभिक तथा जातीय झगड़ों को 
रोकना; मूसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना; दलित, 
पिछड़ी हुई और मौल जन-जातियों की उन्नति को प्रोत्साहन देना; “यूरोपियनों 
और आंग्ल-भारतीयों के उचित वध हितो का संरक्षण करना”; लोक सेवाओं 
के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का सरक्षण करना, वाणिज्य और 
उद्योग से सम्बन्धित विषयों में अनुचित भंदभाव को रोकना; व्यापारिक 
एकाधिपत्य अथवा विशेषाधिकार के अनुदान से, सर्वेसाधारण के हितों को क्षति 
सम पहुँचने देना । इन दायित्वों के सम्बन्ध में कतेव्य पालन करने के लिए गबन रो 
को विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए थे । वे अपनी परिषदों की उपेक्षा कर सकते 
थे, अपने मंत्रियों को पदच्युत कर सकते थे; द्व॑वशासन व्यवस्था का अस्थायी रूप 
से निलम्बन कर सकते थे; विधान को निषिद्ध कर सकते थे; संरक्षित विभागों 
से सम्बन्धित नीति और व्यय का, विधान-मंडल की अस्वीकृति होते हुए भी, 
'निबन्धन कर सकते थे । 

८. 
प्रान्तों में उत्तरदायी शासन-व्यवस्था आरम्भ करने के सम्बन्ध में निर्णय 
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कर लेने पर विधान-मंडलों में सुधार करने का प्रश्न बड़ा महत्त्वपूर्ण हो गया । 
मॉण्टफोड्ड रिपोर्ट ने प्रान्तों में दूसरे (विधायिका ) भवन स्थापित करने के प्रस्ताव 
का विरोध किया, किन्तु इस बात का प्रस्ताव किया कि ' प्रत्येक प्रान्त में एक 
विस्तृत विधान-परिषद होनी चाहिए; विभिन्न प्रान्तों की परिषदों का आकार 
और उनकी रचना भिन्न होनी चाहिए; उनमें निर्वाचित सदस्यों का बहुत 
बड़ा बहुमत होना चाहिए और उनमें आवश्यक साम्प्रदायिक और विशेष 
प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।* 

ऐक्ट के अन्तर्गत बनाए हुए नियमों के अनुसार गवर्नरों के प्रान्तों की विधान- 
परिषदों के सदस्यों की संख्या इस प्रकार निश्चित की गई थी:--बंगाल १३९; 
बम्बई १११: मद्रास १२७; यू. पी. १२३; पंजाब ९३; बिहार तथा उड़ीसा १०३; 
मध्यप्रान्त ७०; आसाम ५३ । मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट ने इस बात की सिफारिश की थी 
कि सरकारी सदस्यों को संख्या कुछ के २० प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए 
और निर्वाचित सदस्यों की संख्या ७० प्रतिशत से कम नही होनी चाहिए । कुछ 
वर्गों और हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए गर सरकारी व्यक्तियों का नाम- 
निर्देशन होना था। इन सिफ़ारिशों को संयुक्त प्रवर समिति और पालियामेन्‍्ट 
ने स्वीकार किया और उनको गवर्न मेन्ट ऑँव इंडिया ऐक्ट के अन्तर्गत बनाए हुए 
नियमों में रूप दिया गया । 

मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट ने यथासंभव विस्तृत मताधिकार पर अवलम्बित प्रत्यक्ष 
निर्वाचन-व्यवस्था अपनाने की सिफ़ारिश की थी। किन्तु कुछ समुदायों और 
विशेष हितों के लिए साम्प्रदायिक और विशेष निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए कहा 
गया था। मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट के प्रवर्तकों को इस बात का विश्वास था कि पृथक 
साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था उत्तरदायी सरकार के विकास के 
लिए, लोगों में नागरिक भावना की वृद्धि के लिए और पिछड़ी हुई जातियों की 
प्रगति के लिये घातक थी। उस व्यवस्था के फलस्वरूप पिछड़े हुए समुदायों के स्व- 
आयास और प्रगति के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता था और उसमें विभिन्न 
समुदायों के तत्कालीन पारस्परिक सम्बन्धों के स्थिर हो जाने का डर था। तथापि 
मि० मॉण्टगू और छॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड ने मुसलमानों के लिये वही व्यवस्था बनाये रखना 
आवश्यक समझा और मॉलें-मिण्टो सुधारों के समय दी हुई प्रतिज्ञा को उसका 
कारण बताया । किन्तु उन्होंने लिखा, जिन प्रान्तों में मुस॒लमान-मतदाताओं का 
बहुमत है वहाँ साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के लिए हमें कोई कारण 
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दिखाई नहीं देता ।”* अन्य समुदायों ने--जैसे पंजाब में सिक्‍तों ने, मद्रास में 
अ-ब्ाह्मणों ने, भारतीय ईसाइयों ने, आंग्ल-भारतीयों ने, यूरोपियनों ने और बम्बई 
में लिगायतों ने *--माण्टेगू मिशन से, स्वाभाविक रूप में इस बात पर जोर दिया 
कि मुसलमानों की भाँति उनके लिए भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
अपनाई जाए । मॉण्टफ़ोई रिपोर्ट के लेखक साम्प्रदायिक व्यव था को साधारण- 
तया विस्तुत करने के विरोधी थे और उन्होंने एक अपवाद (सिक्‍्खों )को छोड़ कर 
इन समुदायों की माँगों को अस्त्रीकार कर दिया। उनका यह मत था कि'पंजाब के 
सिक्वों का पृथक और महत्त्वगृर्ण समुदाय है; भारतीय सेना को उस समुदाय से 
साहसी एवं महत्वपूर्ण अंश प्राप्त होता है; किन्तु वे सभी जगह अल्पसंख्यक हे और 
अनुभव से यह प्रकट हुआ ह कि उन्हें लगभग कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता । 
अत: हम सिक्‍खों के लिए भी और केवल उन्ही के लिए उस व्यवस्था को अपनाना 
चाहते हे जिसे मुसलमानों के सम्बन्ध में अपनाया गया हूँ ।” * किन्तु जब मुसलमानों 
और सिक्‍खों के लिए एक बार उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया तो उसे 
अन्य समुदायों के लिए अस्वीकार करना असंभव था और मताधिकार कमेटी ने 
निम्नलिखित समुदायों के लिए साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र की व्यवस्था अपनाने 
की सिफ़ारिश की--मद्रास में भारतीय ईसाइयों के लिए बम्बई, मद्रास, बंगाल, 
यू. पी., बिहार तथा उड़ीसा में यूरोपियनों के लिए, और मद्रास तथा बंगाल में 
आंग्ल-भारतीयों के लिए । कमेटी ने मद्रास के अ-ब्राह्म णों के और बम्बई के मराठों 
के सम्बन्ध में भी सहानुभूतियूवंक विचार किया और इस बात की सिफ़ारिश की 
कि जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में एक से अधिक सदस्य चुने जाने हों उनमें उनके लिए 
स्थान सुरक्षित रखे जाएँ । 
इस प्रकार १९१९के ऐक्ट के अंतर्गत बने हुए नियमों के अनुसार मुसलमानों 

सिक्‍खों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और आंग्ल-भारतीयों को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हुआ और अ-ब्राह्मणों और मराठों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए । नियमों 
ने ज़मीदारों, वाणिज्य और उद्योग, रोपक और खनिज हितों के लिये और साथ ही 
विश्वविद्यालयोंके लिए विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
भी की | दलित वर्गो,श्रम आदि के लिए नाम निर्देशन द्वारा श्रतिनिधित्व की व्यवस्था 
की गई। किन्तु स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि 
विदेशियों के लिए इस कोमल विषय पर निर्णय करना उपयुक्त नहीं समझा गया : 
उसका निर्णय नई, सुधरी हुई परिषदों के लिए छोड़ दिया गया । 
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नए संविधान में निर्वाचन के सम्बन्ध में एक भेद और किया गया था। यह 
भेद था शहरी और ग्राम्य निर्वाचन-क्षेत्रों में। इस विषय पर मताधिकार कमेटी 
की विवेचना से भारत सरकार असहमत थी । उसने अपने पाँचवे राजपत्र में लिखा: 
“यह विषय महत्वपूर्ण हे और उसमें समझदारी से काम लेने की आवश्यकता हैं । 
धर्म और जाति के बाद, भारतीय लोगों को विभाजित करनेवाली सबसे बड़ी रेखा 
शहरों और गाँवों के बीच में हैं । इस रेखा से विभाजन होता है, प्रगति और पिछडेपन 
में; अंग्रेजी शिक्षा और देशी शिक्षा में; स्वशासन के अनुभव और उस अनुभव के 
अभाव में ; समाचार पत्रों, पुस्तकालयों, वत्तियों, समितियों आदि की व्यवस्था और 
उसके अभाव में ।/* बस्तुतः इस तक के अनुसार भारत सरकार को शहरी क्षेत्रों 
के प्रतिनिधित्व में काफी वद्धि करनी चाहिए थी क्‍योंकि उनके मत से परिपषदों में 
सदस्य भेजने के लिए शहरी वर्ग ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त थे। किन्तु भारत सरकार 
ज़्यादा पिछड़ी हुई और वश्य परिषदें चाहती थी और उसमे मताधिकार कमेटी 
द्वारा शहरी क्षेत्रों को दिए हुए स्थानों में काफ़ी कमी करने की सिफ़ारिश की । 


संयुक्त प्रवर समिति ने भी ग्राम्य क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाने के 
प्रस्ताव का समर्थन किया । 

२० जुलाई १९२० के नियमों ने विभिन्न जातियों, हितों आदि के लिए वस्तुतः 
कितने स्थान प्रदान किए, इस सम्बन्ध में चर्चा करने से पहले दो तथ्यों की ओर ध्यान 
दिलाना उपयुक्त होगा (१) सरकार ने विभिन्न प्रान्तों में मुसलमानों को स्थान 
प्रदान करने के लिए दिसम्बर १९१६ के लखनऊ-समझौते को स्वीकार किया; 
और (२) गवरनर को अधिकार दिया गया, जिसके अनुसार वह प्रत्येक विधेयक के 
सम्बन्ध में परिषद्‌ की सहायता करने के उद्देश्य से उस समय के लिए दो (आसाम 
के लिए एक ) विशेषज्ञों को साधारण सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित कर सकता 
था। विभिन्न प्रान्तों की विधान-परिषदों की रचना के सम्बन्ध में उपयुक्त आंकड़ों 
को दो तालिकाओं में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया हें:-- 





१. :पराला]66 ६: 76 वशाताय (07रद्भाएप्र0ा, शक वा ७92८ 
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१. इस तालिका में विभिन्न प्रान्तीय परिषदों की रचना को प्रकट 


किया गया हैं: 
ता! अ>थजर्ालाक- कदम मार तपफतकतर>प्तए ०55 स/ाकालफेल १२0 पफ--ााााय५८्रभपलाटचल्यम दबा मादा 


निर्वाचित सदस्य 




































2 आओ 
(८ £ ॥।० | साम्प्रदायिक नर्वाचन- | विशेष ! ि ; ि 
रु ि क्षेत्रों से क्षेत्रो से (४ | | 
| क्र 2 लव ला हि [60 
हि । । 6 | बट 
3:28 ट कट ् 
रषद्‌ पैर हर । 5 £ः ४. 
का नाम | 4 टईि ् ि हि ५ है 
रा प्र कि 


जी (रिरे ६२०९ 












२. बम्बई |२० ५ २५|४६२७ 
३. बंगाल २०| ६ २६।४६,३९| 
४. यू ० पी० [१८ ५२३६० 

५. पजाब १८ 





६. बिहार 





इस प्रकार प्रान्तों की विधान-परिषदें काफ़ी बड़ी कर दी गई थी और उन्हें 
विभिन्न समुदायों और हितों की दृष्टि से अधिक प्रतिनिधिपूर्ण बना दिया गया था। 
निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बहुत बढ़ा दिया गया था; हर प्रान्त में उनका बहुत 
बड़ा बहुमत था। सारी परिषदों की कुल संख्या में उनका ७७.८ प्रतिशत" भाग था। 
किन्तु नई परिषदें लोकतन्‍्त्रीय अथवा वस्तुत: लोक प्रतिनिधिपूर्ण नहीं कही जा 
सकती थी। मताधिकार प्रत्यक्ष अवश्य कर दिया गया था, किन्तु था बहुत संकीर्ण । 
सन्‌ १९२० में जिन लोगों को मताधिकार प्राप्त हुआ था उनकी कुल संख्या केवल 
५३ लाख थी। देश की कुल जनसंख्या २४ करोड़ १७ लाख थी । इस प्रकार कुल * 
जनता के २ प्रतिशत से कुछ अधिक भाग को अथवा २० वर्ष से अधिक आयु के 
पुरुषों के केवल ८.८ प्रतिशत को मताधिकार दिया गया था। मतदाताओं का यह 


है. उधापदाछजुट6 : वग्मठ सावाक्ना (णाडप्रापांता, शेव्वाई 7१, 


7028० 370. 
२. यातवाब 47 7922-29, काका बियाएए 04४० 54. 
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अनुपात विभिन्न प्रान्तों के लिए विभिन्न था:--सबसे ज्यादा यू० पी० में ११.८ 
और सबसे कम बिहार तथा उड़ीसा में ३.९ ।१ 

२. इस तालिका में शहरी और ग्राम्य निर्वाचन-क्षेत्रों के विभाजन को 
प्रकट किया गया हैं:--- 
.....&#$शहरीनिर्वात क्षेत्रों सत्ाम्य निर्वाचन केत्र से ०. निर्वाचन क्षेत्रों सेग्र मय निर्वाचन क्षेत्रों से ्गट 
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२. बम्बई ५ |. ११।१६।२२ ३५(५७। ७३ 
३. बगाल ९ «०5 ११(१७।|३२३ ३५।६८। ८५ 
४. यू० पी० ४ | ..] ८।१२(२५.. ९२।७७। ८९ 
५. पंजाब ५ | १| ७(१३॥२७|११(१३॥५१। (९४ 
६. बिहार तथा 
उड़ीसा ३ |... ६| ९१५ .. |४२५७| ६६ 
७. मध्यप्रान्त १|..। ९(१०। ६... |३१।३७| ४७ 
८, आसाम १११२ .७५. २०।२२॥ २३ 








मतदाताओं की अ[तायें विभिन्न प्रान्तों के लिए, शहरो, ग्राम्य और ज़मोंदार 
निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए भिन्न थों। किन्तु अनहँतायें सभी जगह एक हो थीं अर्थात्‌ 
कोई भी व्यक्ति जो (१)ब्रिटिश प्रजाजन न हो अथवा (२)स्त्री हो; अथवा (३) 
अधिकारी न्यायालय के निर्णप्रानुसार विक्ृत-मस्तिष्क हो; अयवा (४) २१ वर्ष 
से कम आयु का हो, तो वह अपना नाम निर्वाचकर-तामावलो में लिखते का अधि- 
कारो नहीं था | छ: महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराधों के 
संबंध में अथवा कदाचार के कारण अभिशं प्तित व्यक्तियों को पाँच वर्ष तक मता- 
धिकार से वंचित कर दिया गया था। प्रान्तीय सरकार को प्राधिकार दिया गया था 
जिसके अतुस्तार वह अन्तिम अतठैता को और देशो राज्पों के शासकों और उतकोी 
प्रजा के सम्बन्ध में अवठता को दूर कर सकती थी । प्रान्तीय विधान-मंडलू विशेष 
प्रस्ताव द्वारा स्त्रियों को मताधिकार प्रदान कर सकते थे । 
यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अनर्ईता न हो ओर उसे किसी निर्वाचन 
क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट सारी अहवतायें प्राप्त हों तो वह उस क्षत्र की निर्वा चक नामावली 


१. रिट८०0ए0 ० पार रि्णाया$ मिवुपाप ( प्रवेवाणना) 
(40प्रार।0/2८ 7924, [022० 720. 
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में अपना नाम निबन्धित कराने का अधिकारी था। साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों की 
अहँताएँ ये थी :-( १) निर्वाचन-द्षेत्र में पिछले बारह महीनों से निवास और चुंगी 
को कम से कम ३ रुपये" प्रतिवर्ष के टेक्स का भुगतान; अथवा (२) ऐसे मकान का 
निवास अथवा स्वामित्व, जिसका वार्षिक किराया ३६ रुपये * अथवा उससे अधिक 
हो; अथवा (३) कम से कम २००० रुपये प्रतिवर्ष की आय पर आय-कर निर्धारण ; 
अथवा ग्राम्यक्षेत्रों में ऐसी कृषि व भूमि का स्वामित्व जिसका वार्षिक निर्धारित मूल्य 
कम से कम १० रुपये हो । विभिन्न प्रांतों में यह पिछली रक़म १०रुपये से लेकर ५० 
रुपये तक थी ।? सभी प्रान्तों में मताधिकार के लिए सेन्य-सेवा को अहेता दी गई 
थी ओर पंजाब तथा मध्य प्रान्त में गाँव के मुखिया अथवा 'लम्बरदार' को भी मता- 
घधिकार दिया गया था । ज़मीदारों के निर्वाचन-क्षेत्र की मुख्य अहंता यह थी कि वह 
व्यक्ति इतनी ज़मीन का मालिक हो जिसकी निर्धारित मालगृज़ारी ५०० रुपये हो । 
विभिन्न प्रान्तों के लिए यह रक़म भी भिन्न थी और वह पंजाब में ५०० रुपये से लेकर 
यू० पी० में ५००० रुपये तक थी । विश्वविद्यालयों के निर्वाचन क्षेत्र में ७ वर्ष से 
अधिक अवधि के सभी स्नातकों को मताधिकार दिया गया था । अन्य व्यक्ति निर्वा- 
चन-क्षेत्र के लिए उन विशेष हितों की संस्थाओं को--जेसे वाणिज्य मडल 
(चेम्ब्स ऑँव कॉमसं ), मिलमालिकों की संस्थाओं, रोपक सस्थाओं आदि को-- 
मताधिकार दिया गया था । 
प्रान्तीय विधान-मडलों के अभ्यथियों के लिए विशेष अहंतायें निश्चित 
नहीं की गई थीं। उनके लिए केवल दो बातें आवश्यक थीं । एक तो यह कि उनको, 
जिस निर्वाचन-क्षेत्र से वे खड़े हो रहे हों, उसके मतदाता * की सारी अहंतायें प्राप्त 
होनी चाहिर और उनकी आयु पच्चीस वर्ष से कम नही होनी चाहिए | मतदाताओं 
के सम्बन्ध में उपयुक्त अनहँताओं के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों के लिए कुछ अनहंतायें 
और थीं--जसे दिवाला, वकालत से निलम्बन आदि । 
निर्वावत और उनको निर्दोषिता के संबंध में बहुत से नियम बनाए गए थे। 

कदाचार को रोकने के लिए कठोर नियम निश्चित किए गए थे। निर्वाचन सम्बन्धी 
झगड़ों का निपटारा करने के लिए, गवनंरों द्वारा कमिश्नरों की नियुक्ति करने की 
१. बड़े शहरों--जसे कलकत्ता, मद्रास और बम्बई--के लिए यह रक़म इससे बहुत 

ज़्यादा थी । 
२. बंगाल, बिहार, तथा उड़ीसा में मुसलमानों के लिए काफ़ी कम रक़म निश्चित 

की गई थी । 
३. यू० पी० में यह रक़म २५ रुपये थी । 
४. निवास सम्बन्धी अहंताएँ बम्बई, पंजाब और मध्यप्रान्त के अभ्यर्थियों के ही 

लिए थीं । 
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व्यवस्था की गई थी । इस सम्बन्ध में गवर्नरों की आज्ञाएँ कमिश्नरों की रिपोर्ट के 
अनुसार होनी थों और वे आज्ञाएँ अन्तिम थों । 
इस प्रकार नई विधान-परिषदें निर्वाचित संस्याएँ थों, किन्तु निर्वावन 
व्यवस्था विशुद्ध रूप से प्रादेशिक नहों थी । सरकारी गुट का अनुपात अवश्य कम था 
कितु वह महत्त्वशून्य नही था । नाम-निर्देशित सदस्यों और विशेष तथा साम्प्रदायिक 
निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्यों की सहायता से बह गुट काफ़ी प्रभाव डाल सकता था। 
गवर्नर के प्रान्त की विधान-परिषद्‌ ३ वर्ष के छिए बनाई जाती थी। किंतु 
आवश्यकता होने पर उसका विलोपन तीन वर्य की अवधि से पहले भी किया जा 
सकता था। विशेष परिस्थितियों में गवर्नर विधान-परिषद्‌ का जीवन अधिक से 
अधिक एक वर्ष तक के लिए बढ़ा भी सकता था। परिषद्‌ के आह्वान, सत्रावसान 
और विलोपन का और साथ ही उसकी सभा के स्थान और समय के निश्चित 
करने का अधिकार गवरनेर को दिया गया था। गवनेर, विधान-परिषद्‌ का सदस्य 
नही हो सकता था कितु वह उसको सम्बोधन करने का अधिकारी था। परिषद्‌ 
के अध्यक्ष की पहले चार वर्ष के लिए नियुक्ति और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की 
पुष्टि, गवनंर * को करनी थी। 
विधान-५रिषिद्‌ को प्रान्तीय सुशासन और शान्ति के लिए विधि बनाने का 
साधारण अधिकार दिया गया था; कित्रु इप्त अबिकार को कई प्रकार से परिमित 
कर दिया गया था। जैसा कि पहले " कहा जा चुका हैँ सब से पहली बात तो यह थी 
कि निक्षेपण नियमों के अनसार बहुत से विषयों में गवर्नेर-जनरल की पूर्वे- 
स्वीकृति लेना आवश्यक था। दूसरी बात यह थी कि कि गवनेर, विधान- 
परिषद्‌ द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को संरक्षित विषयों के शासन सम्बन्धी 
अपने दायित्व के नाम पर निबन्धित कर सकता था। तीसरी बात यह थी कि 
गवनर किसी भी विवेयक अथवा उसके किप्ी भाग के सम्बन्ध में च।हे वह परिषद्‌ 
में किसी भी स्थिति में क्यों न हो, विचार करने पर रोक छूगा सकता था--- 
यह कारण बता कर कि उससे प्रान्त अथवा उसके किप्ती भाग की सुरक्षा अथवा 
शान्ति पर प्रतिकल प्रभाव पड़ता है । और अन्तिम बात यह थी कि विधान-परिषद्‌ 
द्वारा स्वीकृत विधेयकों को निषिद्ध करने का अधिकार गवर्नर और गवर्नर-जनरल 
दोनों में ही निहित था---साथ ही किसी भी विधेयक को परिषद्‌ के समक्ष दुबारा 
विचार करने के लिए लौटाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त सम्राट को 
प्रांतीय विधान-मंडल के किसी भी ऐक्ट को अस्वीकार करने का अधिकार था। 
१: माण्टफ़ोडड ने इस बात की सिफ़ारिश की थी कि स्वयं गवर्नर ही विधान- 
परिषद्‌ का अध्यक्ष हो और उपाध्यक्ष भी यथासंभव सरकारी व्यक्ति ही हो । 
२. इसी अध्याय के सातवें विभाग को देखिए । 
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प्रान्तीय विधान-मंडलों की विधायिका शक्ति पर ये बहुत बड़े प्रतिबन्ध थे; कितु 
उनमें से कुछ द्वंधघ शासन-व्यवस्था की विचारधारा में आन्‌पंगिक थे। 

संरक्षित विभागों के लिए स-परिषद् गवनेर द्वारा आवश्यक विधान बनाने 
के सम्बन्ध में मांटफ़ोई रिपोर्ट ने कई पद्धतियों का परीक्षण किया ओर अन्त में 
उस काम के लिए बड़ी कमेटियाँ बनाने की सिफ़ारिश की जिनमें सरकारी 
बहमत हो । कितु संयुक्त प्रवर समिति ने उस योजना को अस्व्रीकार किया 
क्योंकि उसके अनुसार उस व्यवस्था से सरकारी गुट के दोप स्थायी होने 
का, सपरिषद्‌ गवर्नर के दायित्व के ढक जाने का और संकट के समय में विधान 
तुरन्त न बन सकने का डर था। अतः कमेटी ने यह प्रस्ताव किया कि गवतेर को 
इस बात का स्पष्ट और प्रत्यक्ष दायित्व दिया जाय कि यदि विधान-परिषद्‌ 
आवश्यक विधान का पारण न करे तो वह स्वयं ही अपने उत्तरदायित्व १२ सम्ब- 
घधित विधान बना दे | “गवर्नर के निजी दायित्व पर बने हुए ऐक्ट, गवर्नेर-जनरल 
द्वारा सम्राट्‌ की कृपा के लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिएँ।” इस को गवर्नेमेंट 
आँव इडिया ऐक्ट १९१०, के तेरहवे खड में रूप दिया गया ।* 

संरक्षित विषयों से सम्बन्धित व्यय और आपातकालीन व्यय के लिये 
भी ऐक्ट में इसी प्रक।र की व्यवस्था की गई। गवर्नेमेंट आँव इंडिया ऐक्ट, 
१९१९, के अनूसार विधान-परिपद्‌ में, प्रतिवर्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना 
था और अनुदान सम्बन्धी माँगों के रूप में राजस्व के विनियोग के लिए प्रस्ताव 
रखे जाने थे। परिषद्‌ किसी माग को स्व्रीकार अथवा अस्वीकार कर सकती 
है; अथवा प्रस्तावित परिमाण को घटा सकती है............. / कितु (१) गवनेर 
द्वारा इस बात का निबन्धन हो जाने पर कि उस विषय पर उसके उत्तरदायित्व 
को पूरा करने के लिए उक्त व्यय आवश्यक हैं, प्रान्तीय सरकार को संरक्षित 
विषयों के सम्बन्ध में उस माँग के प्रत्यानयन करने का अधिकार होगा; 
(२) आपातकाल में प्रान्तीय शान्ति और सुरक्षा के लिए गवर्नर को जितना 
परिमाण वह ठीक समझे उतने के व्यय के लिए सम्बन्धित विभागों को अधिकृत 
करने का अधिकार होगा; और (३) राजस्व के विनियोग सम्बन्धी सारे 
प्रस्ताव गवर्नर की सिफ़ारिश पर ही पेश किए जायँगे।'. 

ऐक्ट के खंड न. २ (३) से विधान-परिषदों के वित्तीय अधिकार और भी 
ज़्यादा परिमित हो गए थे। इसके अनुसार व्यय के निम्नलिखित शीष॑कों से 
सम्बन्धित प्रस्ताव परिषदों में प्रस्तुत नहीं किए जाने थे:-- 
१. यगाता8 77 979, 798०8 242 थयव 245. 
२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २४०. 
३. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ २४१. 
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(१) सपरिष र्‌ गवर्त र-जनरल को प्रान्ती५ सरकार द्वारा दिए जाने वाले 
अनुदान; और 
(२) ऋणों की व्याज और निल्लेप-निधि; और 
(३) ऐसा व्यय जिसका परिमाण किसी विधि के द्वारा अथवा उसके 
अन्तगंत निद्चित हे; और 
(४) सम्राट द्वारा उसके अनुमोदन से अथवा सपरिषर भारत-मन्त्री द्वारा 
नियुक्त किए हुए व्यक्तियों के वेतन और निवृत्ति, वेतत; और 
(५) प्रान्त के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और साथ ही प्रान्तीय 
महाधिवकक्‍ता का वेतन । 
विधान-परिषदों के सदस्यों को परिषद्‌ के स्थायी नियमों के अभ्यधीन ये 
अधिकार प्राप्त थे--वे प्रश्न पूछ सकते थे, प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे, स्थगन 
प्रस्ताव और मन्त्रियों के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव रख सकते थे और विधेयक 
प्रस्तुत कर सकते थे | परिषद्‌ के नियमों में उचित कार्यंपद्धति और प्रान्तीय सुरक्षा 
तथा शान्ति के हित में कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए थे। 
भारत सरकार ने प्रांतीय विधान-परिषदों की कार्यं-पद्धति के सम्बन्धरमें नियम 
बनाए थे। इन नियमों की अनुपूर्ति आरम्भ में सपरिषद गवर्नर की स्थायी आज्ञाओं 
से हुई कितु इनमें परिषदें बाद में परिवर्तत अथवा संशोधन कर सकती थीं । 
इन नियमों के अनुसार स्थात्री समितियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई ताकि 
सदस्यगण सरकार की वास्तविक समस्याओं के सम्पक में आ सकें । उतका काम 
केवल परामर्श दे ते का था और उतका उद्देश्य मुख्यतः: शिक्षणात्मक था। इनमें वित्त 
समिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी जो नये व्ययके सारे प्रस्तावों पर पराम थे देती थी । 
उसके बिलकुल पृथक सावेजनिक लेखा समिति थी जिसकी प्रत्येक प्रान्त में नियुक्ति 
होनी थी। नियमों में उत्तकी रचता और उसके कार्यो को निश्चित कर दिया गया था ।. 
अध्यक्ष सहित उसके कुल सदस्यों की संख्या १२ थी, अध्यक्ष स्वयं वित्त सदस्य होता 
था। इस समिति के दो तिहाई सदस्य, विधान-प रिषद्‌ के ग़ेरसरकारी सदस्यों द्वारा 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के अनसार चुने हुए होते थे। समिति को 
विनियोग के खातों की परीक्षा करनी होती थी, इस बात को देखता होता था कि 
वोट किये हुए धन का उपयोग विधान-मंडल की इच्छानुसार ही किया गया था 
और उसे अपनी जाँच की रिपोर्ट परिषद्‌ को देनी होती थी। इस प्रकार विधान 
मंडल यह जान सकता था कि उसके निर्णयों का उचित रूप से पालन किया गया 
अथवा नहीं । 
गवरनंमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट, १९१९, ने प्रान्तीय क्षेत्र में उपर्युक्त परिवर्तन 
किए । उनके द्वारा उत्तरदायी शासन की दिशा में पहला कंदम उठाया गया। 


मॉण्टफ़ोर्ड सुधार ३५३ 


स्वयं ऐक्ट के अन्दर ही इस बात की व्यवस्था की गई थी कि दस वर्ष बाद एक 
प्रविधानीय कमीशन नियुक्त किया जाय और उसके सदस्यों को सम्राट्‌* तथा पालि- 
यामेंट के दोनों भवनों के अतुमोदन से छाँटा जाध । इस कमीशन को ब्रिटिश भारत 
की व्यवहृत शासन व्यवस्था, शिक्षा की वृद्धि और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास 
और अन्य सम्बन्धित विषयों की जाँच करनी थी और निम्नलिखित बातों पर 
रिपोर्ट देनी थी--उत्तरदायी शासन के सिद्धांत को मान्यता देना वाछतीय है 
अथवा नहीं, यदि वांछनीय हैँ तो किस हद तक मान्यता दी जात, तत्कालीन उत्तर- 
दायी शासन को कितना बिस्वृत, संशोधित अथवा परिमित किया जाप; और 
दूसरे विधायिका भवनों की स्थापना करता वांछतीय हैं अथवा नहीं। इत बातों के 
अतिरिक्त त्रिटिंग भारत और प्रान्तों से सम्बन्धित अन्य बातों को सम्राट 
द्वारा कमीशन को उसके विचारार्थ सौंथा जा सकता था। * 


९. 

यद्यपि मॉण्टफोड्ड रिपोर्ट ने यह स्पप्ट कर दिया था कि केन्द्रीय शासन का स्वरूप 

बदलने का अथवा केन्द्र में उत्तरदायी व्यवस्था आरम्भ करने का कोई उद्देश्य 

नहीं था, तथापि केन्द्रीय व्यवस्था को भारत में अथवा इंग्लंंड में यथावत्‌ छोड़ना 

संभव नहीं था। अतः मॉण्टफ़ोर्ड सुधारों ने भारत और इंग्लेड दोनों ही स्थानों में 

सरकारी ढाँचे में कुछ परिवर्तत किए और भारतोय लोक सेवाओं तथा देशी 
राज्यों के साथ सम्बन्ध की समस्या पर भी प्रकाश डाला । 


२० अगस्त १९१७ की घोषणा में यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार की 
नीति, “शासन के प्रत्येक विभाग में अधिकाधिक भारतीयों को साथ लेने को है ।” 
किन्तु मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट ने इस सम्बन्ध में एक चेतावनी दी। “किसी सेवा में 
अचानक ही नये अंश को ऐसी भर्ती नहीं होनी चाहिए कि उसका सारा स्वरूप 
ही एकदम बदल जाय” और प्रतिवर्ष भर्ती किये जाने वाले भारतीयों की संख्या 
ऐसी होनी चाहिए कि उनको “उस सेवा के पुराने सदस्य उचित रूप से शिक्षित 





१. ऐंक्ट में अथवा संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट में ऐसी कोई धारा नहीं हें 
जिससे भारत भन्‍्त्री पर कोई ऐसी रोक हो कि कमीशन के लिए पाछियामेंट 
के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के नामों की सिफ़ारिश न की जाय । 

२. (9प5८ 47 ० फल 6८. ता था 7979, ००४० 575. 
इस बात में सन्‍्देह हूँ कि देशी राज्यों से संबंधित प्रश्नों को उस 
कमीशन को सॉौंपना वेध था। १९१९ के ऐक्ट के अनुसार केवल ब्रिटिश 
भारत से सम्बन्धित विषय ही उसे सौंपे जा सकते थे 
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कर सऊें और उस सेवा की भावना से प्रेरित कर सके ।* अतः यह प्रस्ताव किया 
गया कि जिन सेवाओं के लिए इंगलंड में भर्ती होती थी, उन सेवाओं के लिए भारत 
में भर्ती करने के निमित्त एक नियत अनुपात निश्चित कर दिया जाय। उदाहरण 
के लिए इंडियन [सा|विल सविस के “३३ प्रतिशत पदों के लिए भारत में भर्ती की 
जाय ।* विभिन्न लोकसेवाओं में भारतीयकरण को गति क्रमशः बढ़ाई 
जानी थी। 

सन्‌ १११९ के गवनंमेण्ट आँव इंडिया ऐक्ट ने स-परिषद्‌ भारत मंत्री को 
प्राधिकार दिया कि वह इंडियन सिविल सर्विस * में “भारत के अधिवासी लोगों 
की” नियुक्ति के लिये नियम बनावे और साथ ही “भारत की सिविल नौकरियों 
के वर्गोकरण के लिए, उनको भर्ती की प्रक्रिया के लिए, उनके वेतन, भत्ते, 
व्यवहार और अनुशासन के विनियमन क्रे लिए” नियम बनावे ।* ऐक्ट के 
प्राधिकार के बल पर भारत मंत्री नियम आदि बनाने के अधिकार को स-परिषर्‌ 
गवंनर-जनरल को अथवा प्रान्तीय सरकार आदि को सौप सकता था। १९१९ के 
ऐक्ट ने स-परिषर भारत-मंत्री द्वारा एक लोक-सेवा-आयोग की नियुक्ति की 
व्यवस्था को । इस आयोग में अध्यक्ष-सहित पाँच से अधिक सदस्य नहों होने 
थे, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पाँच वर्ष का था, किन्तु उसकी दुबारा नियुक्ति भी 
हो सकतो थी। यह लोक-सेवा-आयोग, भारत में लोक-सेवाओं की भर्ती और 
नियंत्रग के संबंध में वह सारे कार्य करेगा जो स-परिषद्‌ भारत-मंत्री द्वारा नियमों 
के अनुसार उसे सौंपे जायेंगे । ४ 

स-परिष र भारत-मंत्री द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार भारत में सम- 
कालिक प्रतियोगितापूर्ण परीक्षाओं की व्यवस्था कुछ हृद तक अपनाई गई; साथ 
ही विभिन्न समुदायों और प्रान्तों को लोक-सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए 
नाम-निर्देशन की व्यवस्था की गई । किन्तु सिविल सेवाओं से संबंधित सारे 
प्रइदन को जिसमें यूरोपीय सदस्यों के वेतन बढ़ाने का प्रइन भी सम्मिलित था, 
सन्‌ १९२२ में एक राजकीय कमीशन को सौंपा गया । इस कमीशन के अध्यक्ष 
लॉडं ली थे। 

मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट के संयुक्त लेखकों ने लोक-सेवाओं के यूरोपीय सदस्यों के 

१... य7स्‍6 २टएणएए ०ा गातवाीगा (एणाशषशापाग्राबी रिरतागा३ 
7070 [0982 200. 
उपयुक्त रिपोर्ट, पृष्ठ २०१. 
5९०८७० 37 (7) रण (6 06 एशता& ए 7979, 042० 282. 
3९८४०7 36 (2) ०६ ४४८ 6८ उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २५१. 
5००४०7 38 (2) ० ४१६ ७०६, उपपुक्‍त्र पुस्तक, पृष्ठ २५२. 
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संबंध में बड़ी चिन्ता प्रकट की थी और केवल उनके वेतन तथा भत्ते में वृद्धि 
के लिए और ब्रधानिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण उनकी क्षतिपूरत्ति 
के लिए ही सिफ़ारिश नहीं की थी वरन्‌ नए संविधान में उनको प्रबल संरक्षण 
देने की व्यवस्था भी की थी। इसी उद्देश्य से १९१९ के ऐक्ट में तीन महत्त्वपूर्ण 
धाराओं को स्थान दिया गया । पहली धारा में उनको जो संरक्षण दिया गया 
था उसके अनुसार मंत्रिगण उनको पदच्युत नहीं कर सकते थे । दूसरी ओर 
मंत्रियों के लिए उन्हें महत्त्वपूर्ण पदों पर बनाये रखने के अतिरिक्त और कोई 
मार्ग नहीं था | दूसरी धारा के अनुसार इन सदस्यों को मंत्रियों का अतिक्रमण 
करके गवंनर से शिकायत करने का अधिकार दिया गया । तीसरी धारा के 
अनुसार उनके वेतन, भत्ते आदि का पूर्ण संरक्षण किया गया। यदि इन संरक्षणों 
के बावजूद, सिविल सेवाओं के कुछ सदस्य “ऐसा अनुभव करें कि वह द्वंध प्रणाली 
के अन्तात उपयुक्त रूप से काम नहीं कर सकते” तो संयुकत-प्रवर-समिति ने 
यह सुझाव दिया कि सम्राट सरकार, यदि उसके लिए यह शक्‍य हो, तो उन सदस्यों 
को अन्यत्र समान पद प्रदान करे अथवा उनको आनुपातिक पेशन पर निवृत्त+ 

कर दिया जाय । 

१०. 

मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट का तीसरा सूत्र यह थाः- 

“भारत सरकार, पालियामेण्ट के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, और इस 
उत्तरदायित्व के अतिरिक्त, प्रान्तों में आरंभ होने वाली नई व्यवस्था के अनुभव- 
काल में, उस (भारत सरकार) का मौलिक विषयों में अधिकार निविवाद हें। 
इस अवधि में भारतीय विधान-परिषर, विस्तृत और अधिक प्रतिनिधिपूर्ण 
की जानी चाहिए और सरकार को प्रभावित करने के उसके अवसर बढ़ाए जाने 
चाहिए ।”* 

इस नीति को गवने मेण्ट ऑव इंडिया ऐक्ट, १९१९ के भाग २ में और इस 
संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए हुए नियमों में रूप दिया गया। दो भवनों 
के एक नए विधान-मंडल की स्थापना की गई और वाइसरॉय की कार्यकारिणी- 
परिषद्‌ की रचना में थोड़ा-सा संशोधन किया गया । कार्यकारिणी परिषद्‌ 
की सदस्यता के संबंध में अधिकतम सीमा के प्रतिबन्ध को दूर कर दिया गया; * 
१. पधाटा८९: पक गाता (णाशापा0ठ7; ए9था ह, 
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भारतीय उच्च न्यायालयों के १० वर्ष से अधिक की स्थिति के वकील उसके 
सदस्य नियक्त किए जा सकते थे) ; और भारतीय विधान-परिषर्‌ के सदस्यों में 
से परिषर्‌-कायंवाह नियुक्त करने की व्यवस्था की गई ।* कार्यकारिणी परिषद्‌ 
के तीन सदस्यों के लिए पू्व॑वत् सेवा को अहंता आवश्यक थोी--अर्थात्‌ वे छोग 
भारत में कम-से-क्म दस वर्ष तक सम्राट के सेवक रहे हो । कार्यकारिणी परिषद 
में भारतोयो को नियक्तित करने के संबंध में कोई प्रविधानीय व्यवस्था नहीं की 
गई थी, किन्तु संथकत प्रवर समिति को सिफारिशो पर तीन भारतीयों को 
परिषद्‌ का सदस्य नियुक्त किया गया । 
नए केन्द्रीय विधान-मडल में दो भवन होने थे-राज्य-परिषर और भारतीय 

विधान सभा । राज्य-परिबद्‌ स्थापित करने के लिए मॉण्टफो्ड रिपोर्ट ने मुख्यतः: 
इस उद्देश्य से सिफ़ारिश को थी कि यदि किसी “अनिवारय” विधान को अधिक 
लोकाविमत श्र थम भवन स्वीकार न करे तो भारत सरकार उसका राज्य-परिषद्‌ 
से पारण करवा सके । अतः उसने इस बात का प्रस्ताव किया कि राज्य-परिषद्‌ 
में कुल ५० सदस्य हों जितनें से आधे, सरकारी व्यक्ति हो; ४ नाम- 
निरंशित गुर सरकारी व्यक्ति हों और शेप २१ निर्वाचित व्यक्ति हों--जिनमें 
से १५ सदस्य, प्रान्तोय परिषदों के रे र-सरकारी सदस्यों द्वारा निर्वाचित हों और 
६ सदस्य ज़मोदारों, मुसलमानों और वाणिज्य-मंइलों द्वारा प्रत्यक्ष व्यवस्था के 
अनुमतार निर्वाचित हों। रिपोर्ट के छेखकों ने कहा : “राज्य-परिषर्‌, सारे महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नों पर भारत को सर्वोच्च विधाथिका सत्ता होगी और उसे सारे भारतीय 
विधानों को दोहरानं का अधिकार प्राप्त होगा । अत: हम उसको ओर देश के 
सर्वोत्तम उपलब्ध व्यक्तियों को आकर्षित करना चाहते हे । हमारी यह इच्छा है 
कि वह विकसित हो और उत्तम वे सब विशेषताएँ हों जो दोहराने वाले भवनों के 
लिए आवश्यक और उपयुक्त समझी जाती हूँ ।* संयुक्‍त प्रवर समिति ने इस बात 
को आवश्यक अथवा वांछनीय नहों समझा कि राज्य-परिषद्‌ को सरकारी विधान 
के लिए उयकरण बनाया जाय । समिति ने इस बात की सिफारिश की कि “आरंभ 
से हो उसकी वास्तविक द्वितीय भवन के रूप में रचना की जावे ।”* मताधिकार 
कमेटी ने इस बात का सुझाव दिया था कि राज्य-परिषद्‌ के ग़ेर-सरकारी सदस्यों 
का वही मतदाता निर्वाचन करें जो विधान सभा के लिए निर्वाचन करते हें, किन्तु 
१. (8५86९ 28 (2) ए ४९ 46. पाता 7 29709, 288० 249. 
२. (॥०५७८ 28 () ०६ ४८ 4० उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ २४९. 
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संयुक्त प्रवर समिति ने इस सुआव को स्वीकार नही किया और उसने भारत 
सरकार को यह प्रधिकार देने की सिफ़ारिश की कि वह राज्य-परिषद्‌ के सदस्यो 
के निर्वाचन के लिए पृथक निर्वाचन-द्षेत्र बनावे । 

भारत सरकार द्वारा निभित नियमों के अनुसार राज्य-परिषद्‌ में ६० सदस्य 
होने थे जिनमें से एक सदस्य की गवनंर-जनरल द्वारा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की 
जानी थो । शेष ५९ सदस्यों में से, २५ नाम-निर्देशित होने थें--१९ सरकारी 
और ६ गर-सरकारी; ३४ निर्वाचित होने थे--२० साधारण निर्वाचन-द्षेत्र से, 
३ यूरोपीय वाणिज्य-मंडल से और ११ साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से (१० 
मुस्लिम क्षेत्र से और १ सिक्‍ क्षेत्र से) । राज्य-परिषद्‌ को पुनरीक्षक भवन के 
रूप में काम करना था ओर उसे विधान के संबध में प्रथम भवन के बराबर अधिकार 
प्राप्त थे । 

प्रथम भवन का नाम था भारतीय विधान-सभा और इसमें--सभा के अध्यक्ष 
के अतिरिक्त--- १४३ सदस्य होने थे । अध्यक्ष की नियुक्ति गवन र-जनरल द्वारा 
पहले चार वर्षो के लिए की जानो थी । अन्य सदस्यों में से, ४० नाम-निर्देशित होने 
थें-२५ सरकारी और १५ गर-सरकारी; और १०३ निर्वाचित होने थे-५१ 
साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से; ३२ साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से (मुसलमानों 
द्वारा २० और सिक्‍तों द्वारा २); ओर २० विशेष निर्वाचन-नशेत्रों से 
(ज़मीदारों द्वारा ७, यूरोपियनों द्वारा ९ और भारतीय वाणिज्य-वर्ग द्वारा ४) । 
मताधिकार कमेटी ने भारतीय विधान-सभा के लिए परोक्ष निर्वाचन-व्यवस्था 
की सिफ़ारिश की थी; क्योंकि उसके मतानूसार प्रत्यक्ष निर्वाचन-व्यवस्था 
बांछनीय होते हुए भो अव्यवहार्य थी-प्रान्तीय मताधिकार के आधार पर बने 
हुए निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े और बोझल होंगे; संकीर्ण मताधिकार “अयुक्त” 
और 'राजनंतिक दुष्टि से अवांछनीय' होगा । संयुक्त प्रवर समिति ने इस मत 
को स्वीकार नहीं किया और इस बात की सिफ़ारिश की कि भारत सरकार से 
इससंबंध में नये प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा जाय । 

इस प्रकार केन्द्रीय विधान-मंडल के लिए निर्वाचन-व्यवस्था, मताधिकार 
और विभिन्न प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों को स्थापना के प्रश्न, भारत सरकार के 
निर्णय के लिए छोड़ दिये गए थे । भारत सरकार ने केन्द्रीय विधान-मंडल के दोनों 
भवनों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन-व्यवस्था के पक्ष में निणंय किया। राज्य-परिषद्‌ 
के निमित्त उन लोगों को मताधिकार दिया गया जिनकी आय-कर से निर्धारित 
वाधिक आय १००००रुपये से कम न हो। (विभिन्न स्थानों अथवा समुदायों में यह 
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रकम १०००० रुपये से लेकर २०००० रुपये तक थी ) अथवा जो ७५० रु० वाषिक 
मालगूज़ारी देते है (विभिन्न स्थानों अथवा सम्‌ दायों में यह रकम ७५० रुपये से 
लेकर ५००० रुपये तक थी) ।! इनके अतिरिक्त उन लोगों को जिन्हें साव॑जनिक 
कार्य का पूव॑-अनुभव हो अथवा उन लोगों को जो मान्य विद्वान हों--जैसे उन 
लोगों को जो किसो विधान-मंडल के सदस्य हों अथवा रह च॒के हों; अथवा उन 
लोगों को जो नगरपालिका मंडल अथवा ज़िला मंडल अथवा सहयोग-केन्द्रीय- 
बेक के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष हों अथवा रह चूके हों; अथवा उन लोगों को जो 
किसी विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य हों अथवा रह चुके हों; अथवा उन 
लोगों को जिन्हें प्राच्य-विद्वला की सबसे बड़ी उपाधि मिली हो--राज्य-परिषद्‌ 
के साधारण निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि में अपना नाम निबंधित कराने 
का अधिकार था। 
भारतीय विधान-सभा के लिए मतदाताओं की अहेंतायें इस प्रकार थीं:- 
(१) कम से कम १५ (कहीं-कहीं पर २०) रुपये प्रतिवर्ष नगरपालिका-करों का 
शोधन; अथवा (२) ऐसे मकानों में निवास अथवा उनका स्वामित्व जिनका 
वाधिक किराया १८० रुपये हो; अथवा (३) कम से कम २००० रुपये (विभिन्न 
स्थानों अथवा समुदायों के लिए यह रकम ५००० रुपये तक थी) की वाषिक 
आय का आय-कर द्वारा निर्धारण; अथवा (४) विभिन्न प्रान्तों में ५० रुपये से 
१५० रु० तक कम-से-कम मालगुज़ारी का निर्धारण । 
राज्य-परिषद्‌ और भारतीय विधान-सभा, दोनों ही के निर्वाचकों और 
अभ्यर्थियों के लिए वही अनहंतायें थो जो प्रान्तीय परिषदों के निर्वाचकों और 
अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः निश्चित की गई थीं । केन्द्रीय विधान-मंडल के दोनों 
भवनों के अभ्यथियों के लिए कोई विशेष अहंतायें नहीं थीं। उनके लिए केवल दो 
बातें आवश्यक थी कि उनकी आयू २५ वर्ष से अधिक हो और वे जिस निर्वाचन- 
क्षेत्र से खड़े हो रहे हों उसके मतदाता की उन्हें अहंतायें प्राप्त हों । 
इस प्रकार केन्द्रीय विधान-मंडल के दोनों भवनों में निर्वाचित सदस्यों का 
बहुमत था--किन्तु राज्य-परिषद्‌ में यह निर्वाचित बहुमत बहुत साधारण था । 
यह भवन म्‌ख्यत: धनी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था--राज्य-परिषद के लिए 
_मतदाताओं को कुल संख्या १७३६४ थी ।* भारतीय विधान-सभा अपेक्षाकृत 
* बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा में मसलमानों के लिए काफ़ी कम रकमें 
निश्चित की गई थीं। सब से कम रकम पंजाब के लिए निश्चित की गई थी 
और सबसे ज़्यादा रकम यू० पी० के लिए निश्चित की गई थी । 
२. ८ ग02प765 बा (8९7 टया 0फए०ा१ंत ॥ 6 )रतंक 
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मॉण्टफ़ोर्ड सुधार २५९ 


विस्तृत मताधिकार पर निरित हुई थी; किन्तु उसके भी मतदाताओं की कुछ 

संख्या १० लाख से अधिक नहीं थी--सन्‌ १९२० में वास्तविक संख्या ९०९८७४ 

थी-जब कि देश की जनसंख्या लगभग २५ करोड़ ४० लाख थी। 

प्रत्येक भवन एक निश्चित अवधि के लिए निरभित किया गया था किन्तु 
गवर्न र-जनरल को अवधि से पहिले उसका विलोपन" करने का अथवा अवधि के 
बाद भी उसको जीवित रखने का * अधिकार दिया गया था । साधारणतया सभा की 
जीवनावधि तीन वर्ष की थी और राज्य-परिषद्‌ की पाँच वर्ष की। प्रत्येक भवन 
को अपना कार्यं-संचालन, व्यवहार-नियमों के अनुसार करना था। इन नियमों को 
अनुपूत्ति भवनों को अपनी स्थायी आज्ञाओं से करनी थी । दोनों भवनों के अधि- 
वेशन का समय और स्थान गवनेर-जनरल द्वारा निश्चित होना था, जिसे उन भवनों 
के आह्वान, सत्रावलान और विलोपन का अधिकार था । उसे दोनों भवनों के 
सदस्यों को सम्बोधित करने का भी अधिकार था । 
केन्द्रीय विधान-मंडल के विधान-कार्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत था किन्तु 
उसके अधिकारों पर बहुत बड़े प्रतिबन्ध भी लगे हुए थे । भारतीय विधान-मंडल, 
सारे ब्रिटिश भारत के लिए, भारत के अन्य भागों में सम्राट की प्रजा और सेवकों 
के लिए, सम्राट की भारतीय प्रजा के लिए चाहे वह कहीं भी क्‍यों न हो, और सम्राट 
की स्थल, जल और वाय सेना में काम करने वाले सभी लोगों के लिये, विधि बना 
सकता था। वह ऐसी विधियों को जो ब्रिटिश भारत में लागू हों अथवा जो पिछले 
वाक्य में उल्लिखित लोगों पर लागू हों, उस समय के लिए रह अथवा संशोधित 
कर सकता था । किन्तु भारत के किसी हाईकोर्ट को तोड़ने के संबंध में अथवा 
यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा अथवा उनके बच्चों को प्राणदंड देने के लिए, छोटे न्‍्याया- 
लयों को अधिकार देने के संबंध में, विधान बनाने के लिए स-परिषद भारत मंत्री 
की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक था । भारतीय विधान-मंडल को, पालियामेण्ट 
द्वारा बनाए हुए किसी प्रविधान को रद अथवा संशोधित करने का अथवा ऐसा 
कोई काम करने का जिससे पालियामेण्ट की सत्ता पर अथवा उसकी अलिखित 

१. कार्यकारिणी, विधान मंडल से स्वतंत्र थी; अस्तु, किन परिस्थितियों में अवधि 
से पहले विलोपन करना आवश्यक समझा जाता, यह कहना कठिन है । 

२. जिस तरह प्रान्तीय परिषदों के लिए एक वर्ष का समय निश्चित किया गया 
था उस प्रकार से केन्द्रीय विधान मंडल के लिए. कोई समय निश्चित नहीं 
किया गया । 

३. 866 86८67 65 0४८ .0एशफ्राआशथा। 0 7709 4८४ 795, 
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३६० भारत में ब्रिटिश राज्य 


विधियो पर अथवा संयुक्त राज्य के विधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, कोई 
अधिकार नहीं था । 

ये प्रतिबंध ब्रिटिश पालियामेण्ट की प्रभुता यथावत्‌ बनाये रखने के लिए 
लगाए गए थे । इनके अतिरिक्त गवर्नर-जनरर और उसकी परिषद्‌ की 
श्रेष्ठठा और सत्ता बनाये रखने के लिए केन्द्रीय विधान मंडल पर और बहुत से 
महत्त्वपूर्ण प्रतिबध लगाए गए थे । सबसे पहला प्रतिबंध यह था कि निम्नलिखित 
बातों पर प्रभाव डालने बाले प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए गवर्नर-जनरल 
की पूव स्वीकृति लेना आवश्यक था:- 

“(१) सावंजनिक ऋण, अथवा भारतीय सार्वजनिक राजस्व अथवा 
भारतीय राजस्व पर किसी परिव्यय का भार; अथवा 

(२) भारत की ब्रिटिश प्रजा के किसी वर्ग के धर्म, उसकी रीति अथवा 
परंपरा; अथवा 

(३) सम्राट की जल, स्थल और वायू सेना के किसी भाग का अनुशासन; 
अथवा 

(४) सरकार का विदेशी नरेशों अथवा रियासतों से संबंध; अथवा 
ऐसा कोई प्रस्ताव- 

“(अ) जिससे ऐसे प्रान्तीय विषयों अथवा ऐसे किसी प्रान्तीय विषय 
के किसी भाग का विनियमन होता हो, जो इस ऐक्ट के अन्तर्गत बने हुए नियमों 
के अनुसार भारतीय विधान-मंडल के विधान क्षेत्र के अभ्यधीन न हो; अथवा 

(ब) जिससे प्रान्तीय विधान-मंडल का कोई ऐक्ट रह या संशोधित होता 
हो; अथवा 

(स) जिससे गवनेर-जनरल द्वारा बनाया हुआ कोई ऐक्‍्ट अथवा अध्यादेश 
रह अथवा संशोधित होता हो ।”* 


दूसरा प्रतिबन्ध यह था कि यदि गवर्नर-जनरल के मत से किसी विधेयक 
अथवा उसके किसी भाग से “ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की शान्ति 
अथवा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो * तो वह उस विधेयक या उसके 


संबंधित भाग पर, चाहे वह किसी भी भवन में और किसी भी स्थिति में क्‍यों 
न हो, चर्चा करने के संबंध में रोक लगा सकता था । 
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केन्द्रीय विधान-मंडल की सत्ता पर तीसरा प्रतिबन्ध यह था कि यदि गवर्नर- 
जनरल के मत से “ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग को शान्ति, सुरक्षा 
अथवा उसके हितों के लिए”१ किसी विधि का बनाना अनिवार्य हूँ और यदि दोनों 
भवनों ने उसे बनाने से इंकार कर दिया है तो उसे प्राधिकार था कि वह उस विधि का 
विधान कर दे अर्थात्‌ प्रचलित शब्दावली में उसका निबन्धन करदे। ऐसे प्रत्येक 
ऐक्ट के लिए सम्राट्‌ की स्वीकृति लेने का नियम था कितु “इससे पहले यह आवश्यक 
था कि उसकी प्रतियाँ पालियामेंट के प्र त्यक भवन के समक्ष अधिवेशन के कम-से-कम 
आठ दिनों तक रखी जावें ।”* यह व्यवस्था, संयूक्‍त प्रवर समिति की सिफ़ारिश 
से, मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट की उस मौलिक योजना के स्थान पर अपनाई गई थी, जिसके 
अनुसार मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट के प्रस्तावित द्वितीय भवन को अनिवार्य विधान बनाना 
था। समिति की दृष्टि में यह उचित नही था कि गवनंर-जनरल अपने दायित्व 
को छिपावे और मॉण्टफ़ोड्ड रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित राज्य-परिषद्‌ के सरकारी गुट से 
इसका काम निकाले। इस सम्बन्ध में पहले भी ध्यान आकर्षित किया जा च॒का हैं । 
केन्द्रीय विधान-मंडल के अधिकारों पर चौथा प्रतिबन्ध यह था कि गवर्नर- 
जनरल को आपातकाल में “ब्रिटिग भारत अथवा उसके किसी भाग की शान्ति 
और उसके सुशासन के लिए अध्यादेश'' १ बनाने का अधिकार था। गवर्नर-जनरल 
द्वारा बनाए हुए अध्यादेश की उतनी ही विधिक मान्यता होनी थी जितनी कि 
भारतीय विधान-मंडल द्वारा बनाये हुए किसी ऐक्ट की । कोई भी अध्यादेश छे 
महीने से अधिक के लिए जारी नही किया जा सकता था ।४ 
पाँचवाँ प्रतिबन्ध यह था कि गवनर-जनरल को, केन्द्रीय विधान-मंडल के 
दोनों भवनों द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने से 
पहले, फिर विचार करने के लिए मंडल के पास वापिस भेज देने का अधिकार था। 


अन्तिम बात यह थी कि भारतीय विधान-मंडल की किसी भी विधि के 
विधायन के लिये गवरनेर-जनरल की स्वीकृति अनिवार्य थी। उसे अधिकार था 
कि उस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे अथवा उसे सम्राट की कृपा के लिए सुरक्षित 
कर दे। सम्राट्‌ को भारतीय विधान-मंडल अथवा गवनंर-जनरल द्वारा बनाये हुए 
किसी भी ऐक्ट को अस्वीकार कर देने का अधिकार था । संयुक्त प्रवर समिति ने 
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इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि गवनंर-जनरल का निषेधाधिकार वास्तविक 
था और उसे व्यवहार में लाने का उद्देश्य था। 


गवरनर-जनरल की अनुमति के लिए किसी विधेयक को उसके पास भेजने से 
पहले यह आवश्यक था कि विधान-मंडल के दोनों भवनों ने उसको अपनी स्वीकृति 
दे दी हो । “यदि किसी विधेयक को एक भवन ने स्वीकार कर लिया हूँ कितु उस भवन 
के स्वीकार कर लेने के छे: महीने के अन्दर ही उस विधेयक को उसी रूप में अथवा 
संशोधनों के बाद (जो पहले भवन को मान्य हों) दूसरे भवन से स्वीकृति नहीं 
मिलती तो गवर्नर-जनरल स्वविवेक से उस विषय के निर्णय को दोनों भवनों के 
संयुक्त अधिवेशन को सौंप सकता था ।”+ इस प्रकार दोनों भवनों के गतिरोध 
को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई थी । 


दोनों भवनों के सदस्यों को निश्चित नियमों के अनुसार प्रश्न पूछने का, 
अनुप्रक प्रश्न पूछने का, प्रस्ताव प्रस्तुत करने का, स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत करने का, 
और विधान के प्रक्षेप प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था। सदस्यों को भवनों में 
भाषण की स्वतन्त्रता का अधिकार भी दिया गया था । 

गवर्नेमेंट आँव इंडिया ऐक्ट, १९१९ के अनुसार, गवर्नर-जनरल और उसकी 
परिषद्‌ का वित्तीय विवरण, भारतीय विधान-मंडल के दोनों भवनों में प्रस्तुत किया 
जाना था। सरकार को--केवल गवनं र-जनरल की ही सिफ़ारिश पर--अनुदानों 
की माँगों के रूप में राजस्व-विनियोग के प्रस्ताव प्रस्तुत करने थे । व्यय के निम्न- 
लिखित शीषं॑कों को छोड़ कर, शेष सब प्रस्तावों पर भारतीय विधान सभा को 
अपना मत प्रकट करने का अधिकार था । 


(१) ऋणों की व्याज और निक्षेप निधि सम्बन्धी परिव्यय, और 

(२) ऐसा व्यय जिसका परिमाण किसी विधि द्वारा निद्िचत हो; और 

(३) सम्राट द्वारा अथवा उसके अनु मोदन से अथवा सप रिषद्‌ भारत मन्त्री 
द्वारा नियुक्त किये हुए लोगों के वेतन और निवृत्ति-वेतन और ; 

(४) मुख्य कमिहनरों और न्यायिक कमिहनरों के वेतन; और 

(५) ऐसा व्यय जिस को सपरिषद्‌ गवनेर-जनरल की आज्ञानुसार निम्न- 
लिखित वर्गों में गणना हो:-- 

(अ) धर्म (चर्च) सम्बन्धी; 

(ब) राजनतिक; 

(स) सुरक्षा सम्बन्धी ।* 
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मॉणप्टफ़ो्ड सुधार ३६३े 


दोनों में से किसी भवन में “विना गवर्नर-जनरल के निर्देश के” उपर्युक्त 
मदों पर तो चर्चा भी नहीं की जा सकती थी। 

व्यय की अन्य मदों पर विधान सभा अपना मत प्रकट करती थी---वह किसी 
माँग को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती थी अथवा कुल माँग को घटाकर 
किसी माँग के परिमाण को घटा सकती थी कितु गवनेर-जनरल को, “यह घोषित 
करने पर कि विधान सभा द्वारा अस्वीकृत माँग उसके उत्तरदायित्व के पालन के 
लिए आवश्यक हैं,” उस माँग के परिमाण को यथावत्‌ रखने का अधिकार था । 
आयातकाल में ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा के लिए, 
गवर्नर-जनरल को जितना परिमाण वह ठीक समझे उतने के व्यय के लिए, सम्बन्धित 
विभागों को प्राधिकृत करने का अधिकार था ।”* 

इस प्रकार भारतीय विधान-मंडल केवल एक प्रभुता-रहित विधायक- 
निकाय ही नही था वरन्‌ वह कार्यकारिणी के समक्ष अशक्त भी था। प्रशासनीय, 
विधानीय एवं वित्तीय, सभी क्षेत्रों में, स-परिषद्‌ गवर्नर-जनरल का पूरा अधिकार 
था। कार्यकारिणी, विधान-मंडल से स्वतन्त्र ही नहीं थी वरन्‌ इसको लगभग सभी 
विषयों में उसका उल्लंघन करने का अधिकार था । तथापि कुछ सदस्यों को स्थायी 
समितियों के द्वारा, कार्यकारिणी-विभागों के संचालन और प्रशासनीय समस्याओं 
के निकट-सम्पर्क में आने का अवसर मिल जाता था। सभा की स्थायी समितियों में, 
वित्त समिति और सावंजनिक लेखा समिति अधिक महत्त्वपूर्ण थीं। सभा के सदस्यों 
को भारत सरकार की वास्तविकता प्रकट करने का भी अवसर था--यह जताने का 
कि सरकार, देश के लोगों की इच्छाओं और उनके हितों के विरुद्ध काम कर रही थी। 
भारतीय विधान सभा और चाहे जो कुछ करने में समर्थ या असमर्थ हो कितु उसे 
भारत सरकार का असली स्वरूप प्रकट करने का अधिकार अवश्य था । 

१२. 

१९१९ के ऐक्ट ने भारत की 'गृह सरकार' में भी कुछ परिवर्तन किये। सब 
से पहली बात तो यह हुई कि प्रान्तों को आंशिक उत्तरदायित्व देने के कारण, 
सपरिषद्‌ भारत मंत्री को नियंत्रण कम करने का अधिकार दिया गया । संरक्षित 
विभागों के संबंध में अथवा भारत सरकार के संबंध में प्रविधानीय रूप से नियंत्रण 
कम करना संभव नहीं था क्योंकि इनके लिए पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायित्व 
था । किन्तु संयुक्त प्रवर समिति ने ऐसी परम्परा डालने का सुझाव दिया था 
कि असाधारण परिस्थितियों के अतिरिक्त, ऐसे विशुद्ध रूप से भारतीय विषयों 
में जिनके संबंध में सरकार और भारतीय विधान मंडल सहमत हों, भारत-मंत्री 

हस्तक्षेप न करे । यह बात आर्थिक विषयों के संबंध में विशेष रूप से आवश्यक 
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३६४ भारत में ब्रटिश राज्य 


अनुभव की गई क्योंकि संयुक्त प्रवर समिति इस बात का सन्देह दूर करने के 
लिए अत्यन्त उत्सुक थी “कि भारत की आथिक नीति ब्रिटेन के व्यापार के हित 
में व्हाइट हाल से निर्देशित होती है । यही कारण हैं कि इस दृष्टि से व्यवहृत 
नीति आशिक स्वायत्तता परंपरा के नाम से पुकारी जाती थी ।” 

१९१० के ऐक्ट ने “गृह सरकार' के संबंध में दूसरा परिवर्तन भारत-परि- 
ष॒द्‌ के संविधान में किया । भारतीय जनमत ने भारत-परिषद्‌ को तोड़ने की मांग 
की थी और क्रिउवे कमेटी का मत बराबर बँटा हुआ था । किन्तु संयुक्त प्रवर 
समिति ने भारत-परिषद्‌ को बनाये रखने की सिफ़ारिश की जिसे १९१९ के 
ऐक्ट ने स्वीकार किया और उसमे कुछ साधारण संशोधनों के अतिरिक्त 
भारत परिषद को पूर्ववत्‌ बनाये रखा । परिषद की सदस्यता की अधिकतम 
सीमा को १४ से घटाकर १२ कर दिया गया और न्यूनतम सीमा को १० 
से घटा कर ८ कर दिया गया। भविष्य में नौ सदस्यों के स्थान पर परिषद्‌ 
के आधे सदस्यों के लिए ही सेवा की अहंता आवश्यक थी । नये सदस्यों का कार्ये- 
काल सात वर्ष से घटा कर पाँच वर्ष कर दिया गया । सदस्यों के लिए १२०० 
पौड का वाषिक वेतन निश्चित कर दिया गया ; किन्तु भारतीय सदस्यों को 
इस वेतन के अतिरिक्त ६०० पौंड का वार्षिक भत्ता देन की व्यवस्था भी की गई । 
परिषद्‌ की मीटिंग कम-से-कम प्रति सप्ताह के स्थान पर प्रतिमास होती थी । 
गण-पूत्ति के संबंध में प्रविधानीय व्यवस्था नही की गई; उसकी संख्या स्वयं 
भारत मंत्री को निश्चित करनी थी। कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधि- 
कार स-परिषद भारत मंत्री को दिया गया । इस संबंध मे इस बात की ओर ध्यान 
उचित होगा कि संयुक्त प्रवर समिति ने भारत-परिषद्‌ की उपयोगिता बढाने 
के लिए (विभाग व्यवस्था' अपनाने की सिफ़ारिश को थी । 

तीसरी बात यह थी कि मॉण्टफ़ोर्ड सुधारों ने स-परिषद्‌ भारत-मंत्री 
के अभिकरण कार्यों को प्रशासनीय एवं राजनंतिक कार्यो से पृथक्‌ करने की 
व्यवस्था की थी। क्रिउवे कमेटी का यह सुझाव था कि स-परिषद्‌ भारत मंत्री के 
अधिकरण-काय॑ भारत के हाई कमिश्नर को, (जिसकी इसी उद्देश्य से लन्दन में 
नियुक्ति की जावे) सौंप दिये जाने चाहिएँ। ऐक्ट ने सम्राट को अधिकार दिया 
“कि वे संयुक्त राज्य मे भारत के हाईकमिश्नर की नियुक्ति के लिए, उसके 
वेतन, निवृत्ति वेतन, अधिकार ककत्तंव्य और उसकी सेवा की शर्तों के लिए परिषद्‌ 
आदेश द्वारा व्यवस्था करें और उसको वे सब अधिकरण-कार्य सौंप देने की व्यवस्था 
कर जो पहले सपरिषद्‌ भारत मंत्री द्वारा किये जाते थे *: * * "साथ ही वे शर्ते 
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मॉण्टफ़ोर्ड सुधार ३६५ 


निश्चित कर दे जिनके अनुसार उसे स-परिषद्‌ गवर्नर-जनरल अथवा प्रान्तीय 
सरकार की ओर से काम करना होगा ।* 

सन्‌ १०२० में भारत के हाई कमिइनर * की नियुक्ति की गई और उसको 
पण्य विभाग, भारतीय विद्यार्थी विभाग और भारतीय व्यापारिक कमिहनर के 
कार्यो के निरीक्षण और नियत्रण का अधिकार दिया गया । क्रमश: इंडिया ऑफ़िस 
के सारे अधिकरण-कार्यो को लन्दन के भारतीय हाई कमिइनर को सोौपने का 
उदृश्य था । 

सयुकत प्रवर समिति ने इस बात की सिफ़ारिश की थी कि इंडिया आफ़िस 
के सारे राजनंतिक और नियत्रण सम्बन्धी कार्यो के व्यय का भार (इसमें भारत- 
मत्री का वेतन भी सम्मिलित था), ब्रिटिश राजस्व पर होना चाहिए और 
केवल अधिकरण-कार्यो के व्यय का भार भारतीय राजस्व पर होना चाहिए । 
अतः १०९१९ के ऐक्ट ने व्यवस्था की कि “भारत मत्री का वेतन, उसके उपमंत्रियों 
का वेतन और उसके विभाग का अन्य व्यय * * भारतीय राजस्व से न दिया जाकर, 
पालियामेण्ट से दिया जावे" “और यह व्यय इसी प्रकार दिया जाएगा ।3 
इस धारा के अनुसार इंडिया ऑफिस के नियंत्रण सबंधी और राजनैतिक कामों 
के व्यय का भार, साथ ही भारत मंत्री और उसके उपमंत्रियों के वेतन का भार 
ब्रिटिश राजस्व पर डाल दिया गया । 

१३ 

इस प्रकार १९१९ के सुधार केवल प्रान्तीय ञत्र तक ही सीमित नहीं थे : 
उन्होंने केन्द्रीय सरकार और गृह सरकार पर भी प्रभाव डाला | केवल इतना ही 
नही वरन्‌ उन्होंने भारतीय नरेशों को भी अपनी परिधि में लिया। नरेन्द्र मंडल 
(चेम्बर आँव प्रिसेज़) और उसकी स्थायी समिति की स्थापना द्वारा ब्रिटिश भारत 
और देशी राज्यों के पारस्परिक सहयोग-व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न किया 
गया । ब्रिटिश भारत की सरकारों और देशी राज्यों के आपसी झगड़ों को और 
देशी नरेशों के संबंध में कदाचार के आशक्षेपों को जांच कमीशन के सिपुर्द करने की 
व्यवस्था भी की गई । 

मि. मॉण्टेगू और लॉड चेम्सफ़ों्ड का यह मतथा कि ब्रिटिश भारत के 
वैधानिक परिवर्तनों से देशी राज्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा और इसी कारण उन्होंने 





१. 38९८ट८00०7 95 ० पा€ 3९, |॥709 77 7970, [09282०८ 257. 

२. सर विलियम मेयर को सबसे पहला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया । 
सर मेयर कुछ ही समय पहले भारत सरकार के वित्त-सदस्य के पद से निवृत्त 
हु थे। 
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३६६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


देशी राज्यों से संबंध के प्रश्न का परीक्षण किया।* उन्होंने देशी नरेशों को इस 
बात का आर्वासन देने की आवश्यकता अनुभव की कि ब्रिटिश भारत में चाहे 
जो परिवतेन हों किन्तु संधियों, सनदों और व्यवहार के अनुसार उन्हें जो अधिकार, 
प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी ।* 
वस्तुत: ऐसे किसी आश्वासन को आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मॉण्टफ़ोडें- 
रिपोर्ट ने जिन परिवतेनों की सिफ़ारिश की थी उनसे देशी राज्यों के साथ संबंध 
के प्रघन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। किन्तु कुछ देशी नरेश इस अवसर से 
लाभ उठाकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए और अपने परिवादों और अपनी 
असमर्थंताओं को दूर करने के लिए उत्सुक थे । 

मॉण्टफ़ोर्ड रिपोर्ट में कहा गया थाः--दिज्की राज्यों के प्रति ब्रिटिश 
सरकार की नीति समय-समय पर बदलती रही है। आरंभ में देशी राज्यों को 
अपनी परिधि से बाहर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था ; उसके बाद डॉडं 
हेस्टिंग्स की नीति के अनुसार देशी राज्य अधस्थ और विश्लिष्ट हो गए। इस नीति 
का स्थान उस वर्तमान नीति ने लिया जिसके अनुसार देशी राज्यों का सर्वोच्च 
सत्ता से सहयोग और ऐक्य का संबंध हूँ ।/2 किन्तु इस संबंध में इस बात की 
ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है कि देशी राज्यों और ब्रिटिश सरकार में जो 
सहयोग था, वह बराबरी की हेसियत से नहीं था। लॉडं कंनिंग के समय से लॉडर्ड 
रीडिंग के समय तक भारत की बिटिश सरकार ने देशी नरेशों की अधस्थता और 
अपनी श्रेष्ठता पर बराबर ज़ोर दिया--यहाँ तक कहा गया कि उसकी प्रभुता 
को शब्दों द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता; उस पर कोई प्रतिबन्ध 
नहीं था; और ब्रिटिश सत्ता को, संधियों, सनदों आदि से स्वतन्त्र रूप से, 
देशी राज्यों के सभी विषयों में हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार था। अस्तु, 
मॉण्टफ़ोर्ड-रिपोर्ट में उनकी स्थिति इस प्रकार व्यक्त की गई :--देशी राज्यों 
को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त हैं; सर्वोच्च सत्ता उनकी ओर से देशी 
और विदेशी राज्यों के प्रति काम करती हैं और जब उनके प्रदेशों की आन्तरिक 
शान्ति पर कोई बड़ा संकट होता हैँ तो हस्तक्षेप करती है । दूसरी ओर विदेशी 
सरकारों के साथ उनके वही संबंध हें जो सर्वोच्च सत्ता के हैं; सुरक्षा में 
उनका समान दायित्व है; और उन पर अपने प्रदेशों की समृद्धि और उनके 


१. ॥॥6 ॥९€ए०+ णा एातीबा (ए0्रष्पॉपराणानों रिटणियाई, 
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सुशासन का दायित्व हैं ।”१ 

पिछले सत्तर वर्षों में देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत के सम्पर्क-बिन्दु 
काफ़ी बढ़ गए थे और बहुत से कामों के लिए भारत के ये दोनों भाग लूगभग 
एक इकाई बन गए थे। मॉण्टफ़ोडे-रिपार्ट के अनुसारः-- भारत के दोनों भागों 
के परस्पर घुलमिल जाने की दिशा में एक प्रक्रिया काम करती हुई दिखाई देती 
हैँ । अकाल के अवसरों पर हमने देशी राज्यों की सहायता की हैं ; हमने उन्हें 
ब्रिटिश भारत के अनुभवी अधिकारियों को सेवाएँ निम्नलिखित कार्यों में प्रदान 
की हें---उनकी मालगृज़ारी अथवा वित्तीय व्यवस्था को दोहराने अथवा उसका 
निरीक्षण करने के लिए अथवा उनके प्रदेशों में कृषि और सिंचाई की दशा सुधा- 
रने के लिए। बहुत से देशी राज्यों ने दीवानी और फ़ौजदारी पद्धति के संबंध में 
हमारी संहिताओं को अपनाया है । कुछ देशो राज्यों ने हमारी शिक्षण-व्यवस्था 
का अनुकरण किया हूँ और उसे आगे भी बढ़ाया हैँ । पुलिस और न्याय के क्षेत्रों में 
सहयोग बड़ा है । हमारी रेलवे और तार-ब्यवस्थाएँ बहुत से देशी राज्यों में 
भी काम करती हैं । भारतीय सीमा शुल्क क। सभो देशो राज्यों से सम्बन्ध है 
जिनमें वे राज्य भी सम्मिलित हें जिनके अपने निजी बन्दरगाह हे ।”* इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत के दोतों भाग बहुत से विषथों में एक दूसरे के 
बहुत तिकट आ गये थे। किन्तु देशो राज्यों को राजनंतिक जागृति, ब्रिटिश 
भारत की अपेक्षा कहों कम थी । विभिन्न देशी र,ज्यों में भी यह जागृति एक- 
सी नहों थी। अतः यह कहा गया, “देशो र/ज्य विकास की विभिन्न सीढ़ियों पर 
हैं । कड्ठों प्र्मन्तताद है; कहों कुड अधिक उन्नति हो गई है; और कुछ राज्यों 
में प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रारम्भ हो गया है। इन सभी राज्यों की, जिनमें 
सबसे ज़्यादा उन्नत राज्य भी सम्मिलित हैं, यह एक विशेषता हैँ कि उनमें से 
प्रत्येक में उसके नरेश का ब्यक्तिगत राज्य हूँ और उसका विधान, न्याय और 
शासन पर नियंत्रण हूँ ।* 

अस्तु देशी राज्यों की स्थिति क्रमश: सुधरती रही । विद्रोह के बाद के वर्षों में 
अंगरेज़ों को देशो नरेशों पर अविश्वास था और उन्हें इस बात का डर था कि अवबव- 
सर मिलने पर वे सब अंगरेज़ों के विरुद्ध एक हो जाएँगे। अत: उस समय 
ब्रिटिश नीति देशी राज्यों को विश्लिष्ट रखने को थी और देशी नरेशों 
के परस्पर मिलने के अवसर यथासंभव सोमित कर दिये गये थे। किन्तु 
१. लॉड्ड कंतिंग, लॉर्ड लिटन,, लांड कर्जन, लॉड हाडिज और लॉड रीडिंग ने देशी 

राज्यों की अधस्थ स्थिति के संबंब में विशेष रूप से ज़ोर दिया था । 
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ब्रिटिश भारत के शिक्षित वर्गों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ने पर, देशी नरेशों 
के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तेन हुआ; और उन का समर्थन 
प्राप्त करने की ओर देश के शासन में उनको साथ लेने की नीति 
का क्रमश: विकास हुआ । ब्रिटिश भारत के शिक्षित बर्गो की माँगों के विरुद्ध देशी 
नरेज्ञों की दढ़ दीवार का उपयोग करने की संभावनाओं की ओर सब से पहले लॉ 
लिटन का ध्यान आकर्षित हुआ था । इसी कारण उन्होंने बड़े देशी नरेशों की एक 
भारतीय प्रिवी कौसिल बनाने की सिफारिश की थी । जँसा कि अन्यत्र" कहा जा 
चुका हैँ । उस प्रस्ताव का केवछ इतना हो फल हुआ कि देशी नरेशों के नाम के साथ 
“सम्राज्ञी की परिषद्‌ के सदस्य” की खोखली उपाधि जोड़ दी गई। लॉडं कर्जन 
ने फिर उसी विचार को उठाया और “देशी नरेश्ों की परिषद्‌” की स्थापना करने 
का प्रस्ताव किया | किन्तु ब्रिटिश सरकार और देशी राज्यों में, राष्ट्रीय शक्तियो 
से सकट का सामना करने के उद्देश्य से परस्पर सहयोग के विचार को सक्रिय रूप 
देने का काम लॉड मिटो ने किया । जैसा कि नरेन्द्र-मंडल के विशेष संगठन-विभाग 
ने दि ब्रिटिश क्राउन एण्ड दि इडियन स्टेट्स' में कहा हैं :---“ब्रिटिश भारत में 
राष्ट्रीय आन्दोलन की वंद्धि से छॉ्ड मिटो धबरा गए थे......और उन्हें राष्ट्रीय 
आन्दोलन के विरुद्ध देशी नरेशो के संगठन में एक दढ दीवार दिखाई दी ।” उन्होंने 
बताया कि इस सारी व्यवस्था को केन्द्रीय बात यह हैँ कि साम्राज्यीय सरकार 
और देशी राज्यों के हित एक हें; अतः उनके प्रदेशों के आन्तरिक मामलों में न्यूनतम 
हस्तक्षेप होना चाहिये । अस्तु, "सारे भारत--प्रान्तों और साथ ही राज्यों--की 
भलाई से संबंधित विषयों पर देशी नरेशों से परामर्श करने की परंपरा आरंभ 
की गई ।* लॉर्ड मिटो ने आरभ में साम्राज्यीय मंत्रणा-परिषद्‌ स्थापित करने 
का प्रस्ताव किया और बाद में देशी शासकों की साम्राज्यीय परिषद्‌ बनाने का 
सुझाव दिया किन्तु दोनों में से किसी भी प्रस्ताव को रूप नहीं दिया गया । लाड्ड 
हाडिज ने उस नीति को एक कदम और आगे बढ़ाया और देशी राज्यों में उच्चतर 
शिक्षा के संबंध में विचार करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया । देशी 
राज्यों के हितों से संबंधित प्रश्नों पर परामर्श करने की परंपरा को भी हछॉडं 
हाडिज ने जारी रखा और नरेशों को परस्पर परामर्श करने के लिए प्रोत्साहन दिया। 
सन्‌ १९१४ तक कुछ प्रमुख देशी नरेश भारत की भावी नीति में देशी राज्यों की 
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स्थिति सुरक्षित रखने के बारे में विचार करने लगे थे। लॉड चेम्सफ़ोर्ड ने अपने दो 
पूर्वाधिकारियों की नीति को जारी रखा और केवल देशी राज्यों से संबंधित और 
साथ ही देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत से संयुक्त रूप से संबंधित विषयों पर 
विचार करने के लिए देशी नरेशों के वाषिक सम्मेलन किए । किन्तु देशी नरेश 
वस्तुस्थिति से सन्तुष्ट नही थे और जब मि. मांटेगू तथा लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड ने सुधारों 
के सिलसिले में जाँच करने के लिए देश का दौरा किया तो देशी नरेशों ने एक 
शिष्ट मंडल द्वारा अपने परिवादों का प्रतिनिधित्व किया और अपने प्रस्ताव प्रस्तुत 
किए । उन्होंने तीन मुख्य दिशाओं में परिवर्तन करने के लिये कहा । डा. रशब्रुक 
विलियम्स के दब्दानूसार, “वे यह अनुभव करते थे कि अखिल भारतीय नीति 
निश्चित करने में उनका कोई स्थान नहीं था | उन का दूसरा परिवाद यह था कि 
देशी राज्यों और ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के झगड़ों का निपटारा करने के 
लिये कोई निष्पक्ष व्यवस्था नहीं थी क्योंकि अधिकाश मामलों में भारत सरकार 
स्वयं फेंसी हुई होती थी और वही निर्णय करती थी । अन्त में उनका यह विश्वात 
था कि राजनेतिक विभाग.....प्राय: संधियों की उपेक्षा करता था और साधारणतया 
' उसका व्यवहार स्वेच्छापूर्ण होता था ।" 


“इन दोषों को दूर करने के लिए. ... देशी नरेशों ने एक ऐसी सभा बनाने की 
पोजना रखी जिसमें वे परस्पर मिल सर्के और अपने सव्वमान्य हितों पर विचार 
कर सकें; “ और जिस के द्वारा वे अखिल भारतीय विषयों पर ब्रिटिश भारतीय 
अधिकारियों के साथ मिल कर परामर्श कर सकें । इसके अतिरिक्त उन्होंने एक 
पोजना का प्रस्ताव किया जिसके अनुसार विवादास्पद विषय निर्णय के लिए एक 
निष्पक्ष. न्यायालय को सॉौंपे जाने थे । अन्त में उन्होंने इस बात की इच्छा प्रकट की 
कि राजनैतिक कार्यवाह का उनकी एक समिति के साथ सम्पर्क हो ताकि विभाग 
की साधारण नीति, देशी नरेशों की इच्छाओं और भावनाओं को ध्यान में रखते 
हुए निद्िचत की जा सके ।” * 

माण्टफ़ोड्डं-रिपोर्ट न देशी नरेशों के मुख्य प्रस्तावों को स्वीकार किया । 
रिपोर्टमें कहा गया:--'हम परामश के उद्देश्य से एक स्थायी निकाय स्थापित करना 
चाहते हें। कुछ ऐ से प्रघन है जिनका देशी राज्यों पर साधारणतया प्रभाव पढ़ता हैं; 





१. (>प्रणांटव #07 पट ऊलाडा (70जणछा बाते धार फावांताः 
58६65 व॥7 जाए : वादात्ा 9268 गगवे उिप्रंप्शो एप : 
वा #प्रापः८ट 7२९]७४४०75, [098० 58. 

२. शी : एातवाब्रा 98065 बाते फिध्ा गाता : पाला: 
श्राप: १२९]७४॥०7०५, [0326 509. 


३७० भारत में ब्रिटिश राज्य 


साथ ही ऐसे प्रश्न भी हे जिनका पूरे साम्राज्य से अथवा ब्रिटिश भारत और देशी 
राज्यों से समान संबंध हें; हमारा यह विचार हैँ कि उन प्रश्मी पर प्रस्तावित 
निकाय का मत अत्यन्त मल्यवात्‌ होगा। वाइसरॉय उन प्रश्नों को उस परिषद्‌ 
के विचारार्थ भेजेगा और हम को उसका सुचिन्तित मत जानने का अवसर मिलेगा । 
हमारे विचार से वाइसरॉय द्वारा अनुमोदित कार्यावली पर विचार करने के लिए 
उस परिषद्‌ की सभायें नियमित रूप से --साधारणतया वषं में एक बार--होनी 
चाहिये ।" इस प्रकार मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट ने देशी नरेशों की एक स्थायी परिषद्‌ 
स्थापित करने का प्रस्ताव किया । “हमारा दूसरा प्रस्ताव यह है कि देशी नरेशों 
की उक्त परिप३ प्रति वर्ष एक छोटी स्थायी समिति नियुक्त करे जिसमे वाइसरॉय 
और राजनंतिक विभाग द्वारा परपरा और व्यवहार के विषग्रों पर अभिदेश 
किया जा सके ।! * रिपोर्ट में कहा गया कि इस समिति में परिषद की इच्छानुसार 
दीवानों अथवा मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। अन्त मे रिपोर्ट मे यह 
सिफारिश की गई कि जिन विवादों में निष्पक्ष जाँच वाछनीय हो, वाइसरॉय एक 
कमीशन नियुक्त करे जिस में एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश और उसके 
अतिरिक्त प्रत्येक पक्ष का नामनिददेशित प्रतिनिधि हो । यदि उस कमीशन की 
रिपोर्ट वाइसरॉय को मान्य न हो तो उसे भारत-मत्री के निर्णय के लिए 
अभिदिष्ट किया जावे ।? 

सन्‌ १९१९ की जनवरी के अन्त में देशी नरेशों के एक सम्मेलन में इन 
प्रस्तावों पर विचार किया गया; किन्तु यह सम्मेलन प्रतिनिधित्व के संबंध में किसी 
अन्तिम निणंय पर नहीं पहँच सका । उस सम्मेलन ने नरेशों की परिषद्‌ की योजना 
का अनुमोदन किया और यह सुझाव दिया कि उसे नरेन्द्र मंडल के नाम से पुकारा 
जावे। इस सम्मेलन की सिफारिश भारत मंत्री के समक्ष रखी गई; और वाइस रॉय 
ने भारत मंत्री के परामर्श से नरेन्द्र मंडल स्थापित करने की योजना का मसविदा 
तेयार किया जिसे नवम्बर १९१९ में देशी नरेशों के दूसरे सम्मेलन के समक्ष रखा 
गया। सम्मेलन ने इस योजना का अनुमोदन किया और कार्यपद्धति, पंच न्यायारूय 
और जाँच कमीशन के नियमों का मसविदा बनाने में वाइस रॉय की सहायता करने 
को एक कमेटी नियुक्त की । ८ फरवरी १९२१ को ड्यूक आँव कनॉट ने नरेन्द्र- 
मंडल का नियमानुसार उद्घाटन किया । 
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१४. 
ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में सहयोग के लिए इस नई व्यवस्था के 
संबंध मे सन्‌ १९१९ के गवर्नमन्ट आँव इंडिया ऐक्ट में कोई धारा नही थी । नरेन्द्र- 
मंडल की स्थापना का निर्णय एक राजकीय उद्घोपणा द्वारा व्यक्त किया गया था । 
नवम्बर १०१० में देशी नरेशों के सम्मेलन में छॉड चेम्सफ़ोर्ड ने शासक नरेशों' 
ओर शासक सामन्तो' में विभद किया था। शासक नरेश, देशी राज्यों के वे शासक 
थे जिनको राजप्रतिष्टा के आधार पर तोपों की सलामी मिलती थी, जिनको अपने 
प्रदेशों के आन्तरिक शासन का लगभग पूर्ण अधिकार था और जिनको 
स्वय ही नरेन्‍्द्र-मइल का सदस्य होने का अधिकार था। अन्य सब केवल शासक 
सामन्त थे। अन्त में नरेन्द्र-मंडल की रचना के अनुसार केवल १०८ देशी नरेशों 
को व्यक्तिगत सदस्यता का अधिकार दिया गया । अन्य देशी राज्यों को दो समूहों 
में बॉटा गया:--त्रे राज्य जिनको नरेन्द्र-मडल में प्रतिनिधित्व दिया गया--ऐसे 
१२७ राज्य थे और उनको १२ प्रतिनिधि सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया था; 
और वे राज्य जिनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था और इन की संख्या 
३२७ थी। इस प्रकार नरेन्द्र-मंडल में १२० सदस्य थे----१०८ शासक नरेश जो 
अपने अधिकार के बल पर उसके सदस्य थे; और १२ प्रतिनिधि जो शासक सामन्तों 
द्वारा चुने गए थे। लाई चेम्सफ़ोई ने नरेन्‍्द्र-मंडल के बारे में कुछ बातें स्पष्ट कर दी 
थीं ;--- पहली बात तो यह थी कि मइल में उपस्थित होना और वोट देना, 
सदस्यों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा”; “दूसरी बात यह थी कि मंडल में परामर्श 
किया जावेगा किन्तु उसकी कोई कार्यकारिणी सत्ता नहीं होगी; और “तीसरी 
बात यह थी कि मंडल की स्थापना से भारत सरकार और किसी देशी राज्य 
के सीधे संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक देशी राज्य का, चाहे उसे 
मंडल में प्रतिनिधित्व हो अथवा न हो, भारत सरकार से सीधे संबंध बनाये रखने 
का अधिकार यथापूर्त रहेगा ।” अन्त में लॉड चेम्सफ़ोंड ने कहा:-- इस संबंध में 
यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि मंडल में किसी राज्य-विशेष 
के आन्तरिक मामलों की अथवा किसी व्यक्तिगत शासक के कार्यों की चर्चा नहीं 

की जावेगी । " 

इस नरेन्‍्द्र-मंडल की, वाइसरॉय की अध्यक्षता में, उसके द्वारा अनुमोदित 
कार्यावली पर विचार करने के लिए साधारणतया वर्ष में एक बार सभा होनी थी । 
मंडल को अपने लिये एक चांसलर का निर्वाचन करना होता था जिसे वाइस रॉय 
की अनपस्थिति में अध्यक्ष का पद ग्रहण करना होता था। वह स्थायी समिति का 
१. देशी नरेशों के सम्मेलन में लाड्ड चेम्सफ़ोड के व्याख्यान से अनूदित--- 

देखिये ॥'॥९ एताशा 4] ९९४४०. 7020, 0826 88. 
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भी अध्यक्ष होता था, जिसमें, उसके अतिरिक्त चार या पाँच सदस्य और होते 
थे । स्थायी समिति के सदस्यों का इस शर्त के अभ्यधीन प्रति वर्ष निर्वाचन होता 
था कि उसमें--राजपूताना, मध्य भारत, बम्बई और पंजाब--प्रत्येक क्षेत्र के 
देशी नरेशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा । 


मंडल के कार्यो और उसके अधिकारों पर प्रतिबंधों को राजकीय उद्घोषणा 
में इस प्रकार व्यक्त किया गया :-- 


“साधारणतया देशी राज्यों के प्रदेशों से संबन्धित विषयों पर और साथ ही 
उन विषयों पर, जिनका ब्रिटिश भारत अथवा मेरे शेष साम्राज्य के साथ उन प्रदेशों 
पर भी संयुक्त रूप से प्रभाव पड़ता है, मेरा वाइसरॉय निस्संकोच परामर्श 
करेगा । उसका किसी व्यक्तिगत देशी राज्य अथवा किसी व्यक्तिगत नरेश के 
मेरी सरकार के साथ संबंध से लगाव नहीं होगा; और उसका देशी राज्यों की 
वर्तमान व्यवस्था और उनकी कायें-स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार से प्रतिकूल 
प्रभाव नही पड़ेगा ।* 


स्थायी समिति की “भारत सरकार के केन्द्र में प्रति वर्ष दो या तीन बार 
मीटिग होती हैं और उसका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम यह हूँ कि वह ऐसे विषयों 
पर, जिनका देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत, दोनों के शासन के साथ संबंध हैं; 
सरकार के विभिन्न विभागों के साथ विचार-विनिमय करती है ।९ 

१५ 

मॉण्टफोड्डे-रिपोर्ट ने देशी राज्यों के संबंध में दो विषयों पर और निर्देश किया 
था ; उनका संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक हे । रिपोर्ट के लेखकों ने कहा :--- 
“हमारे दो अवशिष्ट प्रस्तावों का ब्रिटिश भारत की संविधानीय योजना से प्रत्यक्ष 
संबध है । हम इस बात की सिफ़ारिश करते हैँ कि साधारण सिद्धान्त के रूप में, 
भारत सरकार के साथ सारे महत्वपूर्ण देशी राज्यों के सीधे राजनेतिक संबंध 
होने चाहिएँ ।१ इस बात की केवल कुशलरूता और कायें-संचालन में शीघ्यता की 
ही दृष्टि से नहीं वरन्‌ साधारण नीति के आधार पर भी--- अखिल भारतीय 
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महत्व के विषयों को प्रान्तीय विषयों से अलग करने के लिए---उसकी आवश्यकता 
थी । अन्य देशी राज्यों के संबंध में रिपोर्ट के लेखकों ने कोई निश्चित सिफ़ारिशें 
नहीं की । उन्होंने लिखा :--- भारत सरकार इन राज्यों से सीधे संबंध स्थापित 
कर सकती है अथवा इस समय उनको प्रान्तीय सरकारों के साथ संबंध बनाये 
रखने को छोड़ सकती है ; किन्तु दूसरी स्थिति में हमारे विचार से प्रान्तीय 
अध्यक्ष को देशी राज्यों के साथ अपने संबंध में केन्द्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप 
में काम करना चाहिये और देशी राज्यों के साथ ये प्रान्तीय संबंध इस अर्थ में 
प्रात्तीय विषय नही माने जाने चाहिएँ कि कभी भी वे विधान-परिषद्‌ के 
नियन्त्रण के अन्तर्गत आ सकते है ।* 

मॉण्टफ़ोडं-रिपोर्ट का दूसरा और अन्तिम प्रस्ताव देशी नरेशों और ब्रिटिश 
भारतीय अधिकारियों द्वारा देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत दोनों से संबंधित 
विषयो पर, संयुक्त रूप से परामझशश करने की व्यवस्था के संबंध में था। राज्य-परिषद्‌ 
में कुछ नरेशों को उस समय सम्मिलित करने का प्रस्ताव, अव्यवहार्य था। अतः 
रिपोर्ट के लेखकों ने इस बात की सिफ़ारिश की कि वाइसरॉय “ऐसे अवसरों 
पर राज्य-परिषद्‌ और नरेश-परिषद्‌ अथवा उनके प्रतिनिधियों के बीच संयुक्त 


परामशं का प्रबंध करे ।* 


इक्कीसवाँ अध्याय 
विच्छिन्नता की वृद्धि 
१ 


मॉण्टफ़ोडं-योजना भारतवासियों के लिये वस्तुत: झगड़े की जड़ सिद्ध हुई । 
बड़े यत्न और बलिदान के बाद क्रमश: जो ऐक्य स्थापित किया गया था, वह विना 
किसी विशेष प्रकट प्रयास के, लगभग तुरन्त ही नष्ट कर दिया गया । दस वर्ष 
अलग रहने के बाद राष्ट्रवादियों के नरम और उम्र पक्ष, जो पुन: एक हो गए थे, 
उनको मॉपण्टफ़ो्डे-योजना ने एक बार फिर विभाजित कर दिया । कई सामुदायिक 
और साम्प्रदायिक संस्थाएँ अस्तित्व में आईं अथवा दृढ़ की गई । उनका उद्देश्य 
प्रस्तावित सुधारों में अपने वर्ग अथवा समुदाय के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करना 
था। दिसम्बर १९१६ में लखनऊ में जो हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य हुआ था उस पर 
अक्टूबर १९१६ में आरा (बिहार) के साम्प्रदायिक दंगों के कारण इतना तनाव 
पड़ा कि वह टुकड़े-टुकड़े होने से बाल-बाल बचा । 


९. गिटए070 07 तारा (ए्राशापां0णान िटठिता5ई, 798, 
098८ 3098. 


३७४ भारत में ब्रिठिश राज्य 


दगों का तात्कालिक कारण यह था कि २९ सितम्बर १९१७ को इब्नाहीमपुर 
(जिला शाहाबाद ) के मुसलमानों ने अपने समझौते को तोड़ कर गाय का बलिदान 
किया था । निकटवर्ती ग्राम्य क्षेत्रों के हिन्दू, गाय का बलिदान सदा के लिए बन्द कर 
देने का दृढ निर्चय किये हुए थे क्योकि उनके लिये गाय बड़ी श्रद्धा की चीज़ 
थी। “३० सितम्बर की सुबह को हिन्दुओं के बहुत बड़े दल ने---अनुमानत: २५००० 
आदमियों ने--इब्राहीमपुर और निकट के कुछ गाँवों पर आक्रमण किया । 
उसे तितर-बितर करने के लिए पुलिस को काफी लड़ाई लड़नी पड़ी । उस अवसर 
पर काफी लूट-मार भी हुई और एक थाने पर आक्रमण किया गया । तुरन्त ही उस 
ज़िले को सेन्य-पुलिस भेजी गई और ३६ घटे तक प्रकटत: शान्ति रही । किन्तु 
२ अक्टूबर को ज़िले के अधिकांश भाग में फिर एक-साथ दगे आरंभ हो गए और ६ 
दिन तक न्याय और व्यवस्था का अभाव रहा ।”* ९ अक्टूबर को झगड़े गया जिले 
में भी फंल गए । बहुत-से उपद्रवियों को गिरफ़्तार किया गया । “भारत-सुरक्षा ऐक्ट 
के अन्तगंत बनाये हुए विशेष न्यायालयों में उन पर अभियोग चलाया गया और 
लगभग एक हज़ार आदमियों के दोष सिद्ध हुए और उनको विभिन्न अवधियो के 
लिए कारावास-दंड दिया गया ।* 

आरा के इन उपद्रवों की सारे भारतीय समाचार-पत्रो ने तीब्र निन्‍दा की कितु 
डा. रशब्रुक विलियम्स ने लिखा हे कि कुछ हिन्दू समाचार-पत्रों ने सरकार के 
सिर दोष मढ़ने का प्रयत्न किया और अनभिन्न देहाती जनता की धर्मांधता की 
चर्चा नही की । ३ 

इस प्रकार २० अगस्त १९१७ की घोषणा के बाद, हिन्दू-मुस्लिम-सौहाद के 
होते हुए भी, भारत में एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ । और यह एक विचित्र 
बात हे कि भॉण्टफ़ोड्ड-रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद भी देश में भीषण दंगे हुए । १८ 
सितम्बर १९१८ को यू. पी. के सहारनपुर ज़िले में, कटारपुर नामक गाँव में एक 
साम्प्रदायिक दंगा हुआ । गाय का बलिदान रोकने के प्रयत्न में हिन्दुओं द्वारा 
लगभग २० मुसलमान मारे गए। बहुत-से हिन्दू गिरफ्तार किये गए और उन पर 
अभियोग चलाया गया । “१७५ अपराधी सिद्ध हुए.....; ८ को प्राणदण्ड दिया 
गया, १३५ को आजीवन देश-निर्वासन दण्ड दिया गया और २ को सात वर्ष का 
कठोर कारावास ।४ 





१. ॥7099 7 09 7-8, 22८ 39. 

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४० । 

३. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ४०-४१ । 

४. 4.0एला : ७ मसांड0तए रण थार पातवाबा 'िन्ांगरनोाड 
(०एट्याटा, 9926 780. 


विच्छिन्नता को वद्धि ३७५ 


इन दंगों के कारण हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य की प्रबल परीक्षा हुई; और यदि 
कुछ बाहरी कारण न होते, जिनके फलस्वरूप, मुसलमान ब्रिटिश सरकार * के 
विरुद्ध हो गए थे, तो वह ऐक्य समाप्त हो गया होता । अस्तु, महात्मा गांधी और 
अन्य राष्ट्रवादी नेताओं की खिलाफ़त' और तुकिस्तान के संबंध में मुस्लिम माँगो 
के प्रति सहान्‌ भूति के कारण साम्प्रदायिक ऐक्य दृढ़तर हुआ । राजनैतिक 
दृष्टि से जग हुए. बहुत-से हिन्दुओं ने, खिलाफ़त' के प्रश्न और शान्ति-सम्मेलन 
में मुस्लिम-विरोधियों के प्रति सधि-शर्तो के संबंध में, मुसलमानों का पूर्ण 
समर्थन किया । 

जज, 

हिन्दुओं के, इस भाव ने हिन्दू-मस्लिम-सौहाद बनाये रखा। तथापि मॉण्ट- 
फ़ोड-र्पोर्ट के प्रकाशन से साम्प्रदायिक भावनाओं और भेदों को बढ़ावा मिला । 
१९१६-१७ में अजब्राह्मण आन्दोलन मद्रास में आरंभ हो गया था । डा. नेयर के 
योग्यतापूर्ण एवं आक्रामक नेतृत्व में उसने बड़ी शीघ्रता से प्रगति की थी; उन 
लोगों की यह घारणा थी कि उनके आन्दोलन के प्रति सरकार की सहानुभूति थी । 
वस्तुत: राष्ट्रवादियों को इस बात का पूरा विश्वास था कि सरकारी प्रेरणा 
से ही सारे आन्दोलन का संगठन किया गया था और उसका उदृश्य होमरूल 
आन्दोलन का विरोध करना था। 

मद्रास प्रेसीडेन्सी में बहुत समय से ब्राह्मणों की स्थिति बड़ी प्रभावपूर्ण और 
प्रतिष्ठित थी और म्‌ख्यत: उन्ही के हाथो में शक्ति केन्द्रित थी --किन्तु सम्पत्ति 
मुख्यतः अ-ब्राह्मणो के हाथों में थी। अपनी शक्ति, विद्या और श्रेष्ठता के अभिमान 
में ब्राह्मणों नें शताब्दियों से इतर जातियों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया 
था। यद्यपि कुछ प्रगतिशील ब्राह्मण समाज-सुधार के काम में लगे हुए थे और इतर 


१. ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तीखी भावनाओं की कलकत्ता के साम्प्रदायिक दंगों 
में अभिव्यक्ति हुई। ये दंगे ९ और १० सितम्बर १९१८ को हुए। सरकार ने 
मुस्छिम-सम्मेलन करने पर रोक लगा दी थी । उस सरकारी आज्ञा को रह 
कराने के लिए एक मुस्लिम-जल्स गवनेमेण्ट हाऊस की तरफ़ जा रहा था। 
उसे रोकने के लिए पुलिस ने प्रयत्न किया और उसके फलस्वरूप उपद्रव 
आरंभ हो गया । जलस को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को गोली 
चलानी पड़ी । अगले दिन स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई । मिल-मजदूरों ने 
उपद्रवियों का साथ दिया और एक फ़ोरमन को बुरी तरह पीटा । लगभग 
दो हज़ार मुसलमानों ने कलकत्ता शहर में बलात्‌ प्रवेश करने का 
प्रयत्त किया । इन लोगों को तितर-बितर करने के लिए फिर गोली 
चलानी पड़ी। ' 


३७६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


जातियों को ऊपर उठाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे तथापि ब्राह्मणों और 
अ-ब्राह्मणों के संबंध बहुत असंतोषप्रद थे--एक ओर श्रेष्ठता का अभिमान था 
और दूसरी ओर आत्म-दैन्‍्य था। लॉड पेण्टलंण्ड की सरकार ने श्रीमती बीसेण्ट के 
भारतीय होमरूल के संगठित प्रचार का सामना करने के लिए, उस स्थिति का 
चतुरतापूर्वक उपयोग किया। १९१७-१८ में अ-ब्राह्मणों ने होमरूल की माँग के 
विरुद्ध प्रचार किया और जिसे वह 'ब्राह्मणराज्य' कहते थे उसे अस्तित्व में न आने 
देने के लिए, ब्रिटिश राज्य को बनाये रखने की माँग की । अ-ब्राह्माणों के पक्ष को 
व्यक्त करने के लिए और भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तान्तरण का विरोध 
करने के लिए, डा. नैयर इग्लेण्ड गए । 

मॉण्टफ़ोर्ड-रिपोर्ट ने, पृथक निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा अथवा संयुक्त निर्वाचन- 
क्षेत्र मे सुरक्षित स्थानों द्वारा अ-ब्राह्मणों को विशेष प्रतिनिधित्व देने की माँग को 
अस्वीकार किया क्योंकि अ-ब्राह्मण वर्ग प्रेसीडेन्सी में बहुसंख्थक थे । इसका अ- 
ब्राह्मणों ने, जो जस्टिस पार्टी' के रूप में संगठित थे, प्रबल विरोध किया । उन्होंने 
काफ़ी हलचल मचाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ बहु-सदस्य निर्वाचिन- 
क्षेत्रों में सुरक्षित स्थान रखने की उनकी माँग को संयुक्त प्रवर समिति ने 
स्वीकार कर लिया । 

३- 

मद्रास के अ-ब्राह्मणों की अपेक्षा पंजाब के सिक्‍खों का पक्ष कही-अधिक प्रबल 
था। वस्तुत: सिक्‍्खों का ही एक ऐसा समुदाय था जिसके लिए मॉण्टफ़ोर्ड-रिपोर्ट 
के लेखकों ने पृथक निर्वाचन-द्षेत्रों की वही व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता 
अनुभव की जो म्‌सलमानों के सबध में अपनाई गई थी । 

सन्‌ १९१९ तक सिक्‍खों का कोई पृथक राजनतिक संगठन नहीं था । उस 
समय तक उन्होंने अपना ध्यान धामिक और सामाजिक सुधारों पर केन्द्रित किया 
था और इतके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए प्रयत्न किया था। 
१८८८ में खालसा दीवान' नामक एक सुधार-संस्था लाहौर में स्थापित की गई 
थी---और उसकी सारे प्रान्त में सिह सभा' नामक धामिक शाखाएँ थी। खालसा 
दीवान का उद्देश्य, सिक्‍्ख सम्प्रदाय से अंध-विश्वास और हिन्दू कर्मकाण्ड को दूर 
करना था और उनके स्थान पर सिक्‍ख रीतियों को प्रोत्साहन देना था । खालसा 
दीवान के प्रयत्नों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि १८९२ में अमृतसर में 
खालसा-कॉलेज स्थापित किया गया। किन्तु बीसवीं शताब्दी के आरंभ होने तक 
खालसा दीवान का संगठन मृतप्राय हो गया। दूसरी ओर,. लगभग उसी समय 
अमृतसर में चीफ़ खालसा दीवान' नामक एक दूसरा केन्द्रीय संग्रढ़न अस्तित्व में 


विच्छिन्नता को वंद्धि ३७७ 


आया । यह दीवान अब भी वतंमान है और महत्वपूर्ण शिक्षणात्मक कार्य कर 
रहा हैं । सन्‌ १९०८ के बाद उसकी शिक्षण समिति ने प्रति वर्ष सिकक्‍्व शिक्षणात्मक 
सम्मेलन का संगठन किया हँ और उसने प्रान्त में बहुत-सी शिक्षण संस्थाओं को 
बराबर आथिक अवलम्ब दिया हैं। 


सिक्‍खों की धामिक, सामाजिक एवं शिक्षा सबंधी उन्नति को प्रोत्साहन देने 
के अतिरिक्त, इस दीवान ने सिक्‍ख समुदाय के राजनैतिक हितों पर भी ध्यान 
दिया है । दीवान की राजनैतिक नीति को कोई प्रबल समर्थन नहीं मिला हूँ क्योंकि 
सिक्‍ख तरुण वर्ग की दृष्टि में वह नीति अत्यन्त नरम अथवा पिछड़ी हुई 
और सरकार के पक्ष में हैं । रिकाबगंज (नई दिल्‍ली) के गुरुद्वारे की दीवार पर 
झगड़े के सबंध में दीवान बहुत अप्रिय हो गया--क्योंकि सरकार के प्रति उसका 
भाव कठोर नहीं था। तथापि यह दीवान सिक्‍खो के राजनैतिक हितो का सरंक्षण 
करता रहा और समय-समय पर आवश्यकतानूसार सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व 
करता रहा। मॉण्टेगू मिशन को उसने एक लिखित ज्ञापन दिया और एक शिष्ट- 
मंडल का संगठन किया, जिसने भारतमंत्री और वाइसरॉय से भेंट की । 

सिक्‍व ज्ञापन ने प्रान्त के राजनतिक और आर्थिक” जीवन में सिक्‍खों की 
महत्वपूर्ण स्थिति पर जोर दिया और महायुद्ध तथा व्युत्थान के समय में उनके महान्‌ 
बलिदानों की ओर ध्यान आकर्षित किया। महायुद्ध के समय में पंजाब से कुल जितने 
सेनिक भर्ती किये गए थे, उनमे से एक तिहाई सिक्‍्ख थे और साधारण समय में 
कुल भारतीय सेना में २० प्रतिशत सिक्‍ख सेनिक होते थे । इसके अतिरिक्त वे 
पंजाब के शासक रह चुके थे ; और प्रान्त के कुलीन और प्रतिष्ठित जमींदार वर्ग 
में आधे से अधिक लोग सिक्‍ख थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रान्त के बहुसंख्यक समुदाय 
की अपेक्षा उन्होंने अधिक प्रगति की थी । इन तथ्यों के आधार पर ज्ञापन में यह 
माँग की गई कि पजाब-परिषद्‌ में उन्हें एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया जावे और 
सेवाओं में उन्हें उचित भाग दिया जावे । 

मॉण्टफ़ोड्ड -रिपोर्ट ने अनुपात के प्रश्न को नहीं छेड़ा किन्तु मुसलमानों के 
आधार पर सिक्‍खों की पृथक्‌ प्रतिनिधित्व की माँग को स्वीकार कर लिया । पंजाब 
सरकार ने सिक्‍खों को अधिक स्थान देने की माँग का समर्थन किया :-- प्रान्त 
में उनकी प्रभावशाली स्थिति कुछ हद तक ऐतिहासिक और राजनैतिक कारणों 
पर, कुछ ह॒द तक उनकी सैन्य प्रतिष्ठा पर और कुछ हृद तक केन्द्रीय जिलों तथा 
नहर-उपनिवेशों में उनके आथिक महत्व पर अवलूम्बित हैं । उस स्थिति के कारण 





१. पंज़ाब में सिक्‍्खों की जनसंख्या कुल ११ प्रतिशत थी, किन्तु वे ४० प्रतिशत 
मालगृज़ारी और नहर की आबपाशी देते थे । 


३७८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


यह उचित ही है कि उनकी संख्या की ओर ध्यान देकर उन्हें काफ़ी प्रतिनिधित्व 
दिया जाना चाहिये । १ किल्तु पंजाब-परिषद्‌ ने उनके विपय पर विचार करना 
अस्वीकार किया और एक प्रस्ताव द्वारा केवल हिन्दुओं और मसलमानों के लिए 
कांग्रेस लीग योजना के स्थान-विभाजन का अनुमोदन किया ; क्योंकि उस राष्ट्रीय 
समझौते मे सिक्‍यो को कोई स्थान नही था। मताधिकार कमेटी ने सिक्‍खों को पंजाब- 
परिषद्‌ में ५८ में से कुल ८ स्थान प्रदान किए जिसके कारण उनमें प्रबल असन्तोष 
हुआ और उन्होंने अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक पृथक राजनेतिक संस्था 
संगठित करने की आवश्यकता अन भव की । लायलपुर ज़िले के सिक्ख आगे बढ़ें और 
उन्होंने अन्य जिलो के तरुण वर्ग के सहयोग से 'सिक्ख लीग' की स्थापना की । इस 
लीग का पहला अधिवेशन अमृतसर में कांग्रेस-सप्ताह में किया गया और उसके 
अध्यक्ष सरदार गज्जनसिह थे जो पंजाब विधान-परिपद्‌ के सदस्य थे । सिक्‍खों 
को जो प्रतिनिधित्व दिया गया था, लीग ने उसे अपर्याप्त बताया और पंजाब- 
परिषद्‌ में एक तिहाई निर्वाचित तथा नामनिर्देशित स्थानों के लिए माँग की । 

सिक्‍्ख लीग और चीफ़ खालसा दीवान, सिक्‍तयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के 
लिए हलचल करते रहे और उन्होंने भारत मंत्री तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सामने 
अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक शिष्टमंडल इंग्लेण्ड भेजा, किन्तु उसका कोई 
विशेष फल नही हुआ । अन्त में जो योजना स्वीकार की गई उसमें कुल ९३ निर्वा- 
चित तथा नामनिदंशित स्थानों में से सिक्‍्खों को १२ स्थान दिये गए । निर्वाचित 
सदस्यों की कुल संख्या ७१ थी जिसमें से ३२ मुस्लिम निर्वाचनक्षेत्रों से, 
२० साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों से, ७ विशेष निर्वाचन-ल्लेत्रो से और १२ सिक्‍ख 
निर्वाचन-श्षेत्रों से चने जाने थे । 

है. 

सुधारों के प्रश्न ने साम्प्रदायिक भावना को केवल अ-ब्राह्मणों और सिक्‍खों 
में ही नही बढ़ाया वरन्‌ यूरोपियनों, आंग्ल-भारतीयों और भारतीय ईसाइयों में 
भी बढ़ाया । काफ़ी समय से ग़ेर-सरकारी अंग्रेज-समुदाय भारतीय राजनीति में 
कोई खास दिलचस्पी नही छेता था। रूगभग तीस वषं पहले इल्बर्ट बिल आन्दोलन 
के संबंध में जो यू रोपियन डिफ़्ेंस एसोसियेशन स्थापित की गई थी, उसका प्रभाव 
बहुत घट गया था और उसकी संख्या बहुत कम हो गई थी ।* किन्तु सुधारों की 
नई नीति के कारण यूरोपीय समुदाय अपना संगठन दृढ़ करने की आवश्यकता 
अनुभव करने लगा । 
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विच्छिन्नता की वड्धि ३७९ 


सन्‌ १९१३ मे यूरोपियन डिफेंस एसोसियेशन का नाम केवल यूरोपियन 
एसोसियेशन' हो गया था और १९१७ में उसे एक नए आधार पर संगठित करने 
का प्रयत्न किया गया। सारे भारत में उसकी शाखाएं बनाई गई और कलकत्ता 
में एक नया केन्द्रीय संगठन स्थापित किया गया । अंग्रेजों के अधिकांश पत्रों का 
समर्थन पाकर, कुछ ही समय में उसकी सदस्यता ७०० अथवा ८०० से बढ़कर 
लगभग ८००० हो गई ।”"* जब मि. मॉपण्टेंग भारत में आए तो यरोपियन 
एसोसियेशन ने भारत मंत्री और वाइसरॉय के सामने अपने दृष्टिकोण 
का प्रतिनिधित्व किया । भारत पर सुधार लादने के परिणामों के संबंध 
में उन्होंने अपनी चिन्ता प्रकट की और राजनेतिक प्रगति के सिलसिले 
में त्वगा की नीति का तीब्र विरोध किया । उसने गैरसरकारी यूरोपीय 
समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की माँग की । मॉण्टफ़ोडे- 
रिपोर्ट ने पथक्‌ साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिये यूरोपियनों की माँग को 
अस्वीकार किया किन्तु यूरोपीय हितों के संरक्षण के लिए सरकार को विशेष 
अधिकार देने की और साथ ही यूरोपीय वाणिज्य, उद्योग, खनिज तथा रोपक 
हितों को पूर्ण प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की । यूरोपियन एसोसियेशन इससे 
सन्तुष्ट नही हुई और उसने यूरोपीय व्यापारिक हितों को दिए हुए विशेष प्रतिनि- 
धित्व के अतिरिक्त, पृथक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिये मताधिकार कमेटी 
के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया | आंग्ल-भारतीयों और भारतीय ईसाइयों की 
माँगों को भी मॉण्टफ़ो्ड रिपोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था ; उन्होने भी मताधिकार 
कमेटी के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इन तीनो समुदायों की पृथक 
प्रतिनिधित्व की माँगों को मताधिकार कमेटी और संयुक्त प्रवर समिति, दोनों 
ने स्वीकार किया और १९१९ के सुधारों मे उनको (जिन प्रान्तों में उनकी काफ़ी 
संख्या थी) पृथक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया । 

५्‌. 

यद्यपि सुधारों की नीति का भारत की यूरोपियन एसोसियेशन ने प्रबल विरोध 
किया है, कितु वह इंग्लेंड की इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन के दुढ़ विरोध की तुलना 
में बहुत कम था। इस एसोसियेशन की २० अगस्त १९१७ की घोषणा के कुछ समय 
बाद ही लन्दन में स्थापना की गई थी और उस का उहंश्य सरकार की नई नीति 
का विरोध करना और ब्रिटेन में भारत-विरोधी जनमत जागृत करना था । 
कितु प्रकटतः उसका उद्देश्य "भारतीय जनता के ऐक्य और उसकी उन्नति” को 
प्रोत्साहन देना था । इस दिखावटी उद्देश्य की आलोचना करते हुए हिज़् हाईनेस 
महाराजा बीकानेर ने कहा:--- इस एसोसियेशन की व्यवस्था, उसके तर्क और 
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३८० भारत में ब्रिटिश राज्य 


विभिन्न कार्यों ने उसके प्रदर्शित उद्देश्य पर एक जाल डाल रखा है और हम 
केवल इतना ही कह सकते हैं कि ऐसे मित्रों से हमारी रक्षा हो ।”" 

इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन का संगठन कुछ निवृत्त आंग्ल-भारतीय अधि- 
कारियों ने किया था; लॉ्ड सिडनहैम उनके नेता थे। मांटेगु मिशन के भारत 
पहुँचने के कुछ ही दिन पहले, ३० अक्तूबर १९१७ को उसका उद्घाठन 
हुआ । उसने आरम्भ में ही, भारतीय वाणिज्य से सम्बन्धित ब्रिंटिश 
व्यापारियों के पास एक गुप्त पत्र भेजा और उनसे एसोसियेशन की निधि के 
लिए उदारतापूर्वक अंशदान देने के लिए कहा और उन्हें यह बताया कि' उनका 
दान, भारत में ब्रिटिश हितों के बीमे की भाँति होगा ।” इस पत्र में अंग्रेज़ों के 
स्वार्थों और हितों को उकसाया गया । लन्दन में एक भारतीय पत्रकार की 
चतुराई से इस पत्र का प्रकाशन हो जाने पर एसोसियेशन का वास्तविक रूप प्रकट 
हो गया । 

इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन ने ब्रिटेन में बड़े जोरों से भारत-विरोधी प्रचार 
किया और उसने इस बात का प्रयत्न किया कि भारत में यूरोपियन एसोसियेशन 
उसका अनुकरण करे। “आरम्भ से ही उसने समाचार-पत्र और पुस्तिकाक्ों द्वारा 
निरन्तर प्रचार किया है । उनका उद्देव्य भारत की स्थिति के बारे में साधारण 
आदमियों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न करना है। उनमें भारत के शिक्षित वर्गों का 
हर ढंग से अवमान किया जाता है" * * "कभी (अंग्रेज़) मज़दूर के व्यक्तिगत 
और वर्ग हित को उभाड़ा जाता है और कभी भारतीय व्यापार में लगी हुई कम्प- 
नियों के स्वार्थों को उकसाया जाता है ।”* उसने, भारतीयों के विरोध में और 
साथ ही भारत में राजनंतिक सुधारों की नीति के विरोध में, जनमत जागृत 
करने के लिए, प्रत्येक अवसर से लाभ उठाने का प्रयत्न किया । उसने इंडियन 
सिडीशन कमेटी की जाँच का लाभ उठाने के लिए “भारत में खतरा:--- 
राजद्रोह और हत्या” नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की । संभवतः इंडो-ब्रिटिश 
एसोसियेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाओं में यह सब से ज्यादा निन्दापूर्ण और 
अपभाषात्मक थी; कितु इस ढंग की वह कोई अकेली पुस्तिका नहीं थी। सच 
यह है कि भारत के इन स्व-घोषित मित्रों और शुभचिन्तकों ने शिक्षित 
भारतीयों और इंग्लेंड में उनके समर्थकों को गाली देने में सभी सीमाओं का 
उल्लंघन कर दिया था । 





१. सेवाय होटल (लन्दन ) के १२ मार्च १९१९ के व्याख्यान से उद्धत--दे वि ये -- 
वावागा अगर ९९50९',, 7979, 022० 85. 
२. जगह दाताशा शाप रि०छ8९' 7979, 0988० 89-84. 
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इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन ने मांटफ़ोड-योजना का जब से उसका पहली बार 
विचार सूझा और जबतक वह कार्यान्वित की गई और उसके बाद भी, अत्यन्त 
प्रबल विरोध किया । इस एसोसियेशन के सदस्य भारत में स्वशासक संस्थाओं की 
वृद्धि के विचार से अपना मेल नही बिठा सके । ' 

६. 

अंगरेज़ों का एक वर्ग और था जो सुधारों की नीति का लूगभग उतना ही 
कट्टर विरोधी था जितना कि इंडो-ब्रिटिश एसोसियेशन का अंगरेज़ समुदाय--- 
और यह वर्ग था इंडियन सिविल सर्विस के सदस्यों का। इंग्लेड में बसे हुए सिविल 
सर्विस के निवत्त सदस्यों की भाँति, ये लोग वेसा ही सावंजनिक प्रचार करने के 
लिए स्वतन्त्र नहीं थे; कितु अपनी स्थिति के अनुसार उन्होंने यथासंभव विरोध 
करने के लिए संगठन किया । मॉण्टफ़ो्ड-रिपोर्ट के लेखकों ने उनका विरोध दूर 
करने के लिए और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न किया था; 
और उन्होंने लिखा भी था:--- यह कहना अपवादपूर्ण हैं कि इंडियन सिविल 
सविस ने एक निकाय के रूप में पिछले अगस्त में प्रकट की हुई नीति का प्रति- 
रोध किया है अथवा वह भविष्य में प्रतिरोध करेगा । उन्होंने उसका स्वागत 
किया है क्योंकि इस बात को उनसे ज़्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं जानता 
कि नीति घोषित करने की कितनी भारी आवध्यकता थी और वे उस नीति को 
दृढ़ निश्चय के साथ ठीक उसी तरह कार्यान्वित करेंगे जैसे कि उन्होंने सदैव 
अपने लिए निर्धारित अन्य नीतियों को कार्यान्वित किया हैं ।”१ 

यह सच है कि अन्त में भारतीय सिविल सविस के अधिकांश सदस्यों ने १९१९ 
के सुधारों को कार्यान्वित करने का निश्चय किया ; किन्तु मॉण्टफोड्ड-रिपोर्ट के 
प्रकाशन के कुछ ही समय बाद उन्होंने प्रस्तावों का विरोध करने के लिए और 
इस वक्तव्य का खण्डन करनेके लिए कि उन्होंने सुधारों का स्वागत किया है, अपना 
संगठन किया । मद्रास की इंडियन सिविरू संविस एसोसियेशन ने भारत मंत्री के 
समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक ज्ञापन का मसविदा तैयार किया और उसमें कहा 
गया:--- अब हम ब्रिटिश भारत के प्रशासन से संबंधित योजना और प्रस्तावों की 
आलोचना नहीं करना चाहते ; किन्तु इस विषय पर हम यह कहना उचित और 
वांछनीय समझते हैं कि अंगरेज़ी समाचा र-पत्रों में जो यह सकेत किया गया है कि 
सिविल सर्विस का सारा समुदाय प्रस्तावित योजना का केवल अनुमोदन ही नहीं 
करता वरन्‌ स्वागत भी करता है, वह ग़लत है। ९ 
१. ॥४6 7२७००ए७ ०ा फ्रावाद्ागा (0णाशापारंणानं २९००7६ 
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१९१८ में देश में कई आई० सी० एस० संस्थाओं का संगठन किया गया । 
एक की बिहार में स्थापना की गई, दूसरी की मद्रास में और तीसरी बंगाल में 
स्थापित होनी थी किन्तु उसके विचार को रूप नहीं मिला । बिहार एसोसियेशन 
ने अपने सदस्यों के पास एक गृप्त पत्र भेजा था जो किसी तरह से पटना के 
'सचेलाइट के हाथो में पह गया और उसमे २० दिसम्बर १०९१८ को प्रकाशित 
किया गया । ऐसा ही एक गुप्त पत्र मद्रास आई० सी० एसु० एसोसियेशन के 
कार्यवाह ने सिविल सर्विस के ब्रिटिश सदस्यों के पास भेजा था । उसकी एक प्रति 
मद्रास के न्यू इंडिया ने किसी तरह प्राप्त कर ली और वह पत्र उसमे ११ 
जनवरी १९१९ को प्रकाशित किया गया । 

मद्रास के पत्र में भारत मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले एक ज्ञापन 
का मसविदा था। सिविल सर्विस के एक सदस्य ने, जिसके पास वह हस्ताक्षर के 
लिए भेजा गया था, उस पत्र के बारे में यह कहा:-' इसमें मादकता की एक उम्र 
' मात्रा दी गई हैँ । सारा पत्र राजनेतिक वक्रोक्ति से परिपूर्ण है; उसकी विद्रोहपूर्ण 
भाषा में प्रतीप हूँ ।* 

मद्रास के पत्र से भारतीय राजनंतिक क्षेत्रों में बड़ी हलचल हुई और 
इंडियन सिविल सर्विस के सदस्यों के मनोभाव और कार्यो की निन्‍्दा करने के 
लिए देश के विभिन्न भागों में साव॑जनिक सभाएँ की गई । 

सिविल सर्विस द्वारा मॉण्टफोई-प्रस्तावों का विरोध, अविवेकपूर्ण और 
असंयमित था; किन्तु साथ ही वह स्वाभाविक भी था । पिछली कई पीढ़ियों से 
, देश के शासन में सिविल सविस के सदस्यों की स्थिति अत्यन्त शक्तिशाली और 
विशेषाधिकारपूर्ण थी । अचानक ही उन सदस्यों को भविष्य में अपनी अध्यस्थ 
स्थिति का चित्र दिखाई दिया। वे आपे से बाहर हो गए और अपनी निराशा में 
उन्हें जो कुछ सूझ पड़ा, वही करने छगे। मद्रास और बिहार के पत्रों से उनकी चिता 
और घबराहट व्यक्त होती हैँ । उनसे यह भी प्रकट होता है कि सिविल सर्विस के 
सदस्य मुख्यतः स्वार्थी भावनाओं से प्रवृत्त थे । अस्तु, भारत सरकार को बड़ी 
घबराहट हुई और वाइसरॉय ने सिविल सर्विस को प्रसन्न करने के लिए उनके गुण 
गाने आरम्भ कर दिए और उनके आथिक तथा राजनैतिक हितों के पूर्ण संरक्षण 
के लिए दृढ़ आश्वासन दिया।'* किन्तु लॉड चेम्सफ़ोर्ड के व्याख्यान से भारतीय 
जनमत के नेताओं में फिर रोष छा गया। उस व्याख्यान का अथ॑ था प्रतिक्रियावादी 
दक्तियों की विजय । उसने एक ओर ऊँची नौकरियों के विद्रोही सदस्यों को 


१. ॥॥6 पशावाशा 3णाप्रदव (२९०४४९००, 7920, 2828० 227. 
२. ६फर्वरी १९१९ को भारतीय विधान-परिषद्‌ में लॉ्ड चेम्सफोर्ड का व्याख्यान 
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धमकी दी थी और दूसरी ओर रालेट कमेटी द्वारा प्रस्तावित दमनकारी विधान 
बनाने के लिए सरकारी निश्चय को प्रकट किया था। वस्तुत: वाइसराय के व्याख्यान 
के बाद तुरंत ही गृह-सदस्य ने भारतीय विधान-परिषद्‌ में उन विधेयकों को जो 
काले कानून' के नाम से प्रसिद्ध हुए, प्रस्तुत किया । सरकार की इस दोहरी 
असन्तोपषप्रद नीति ने सात जनिक भावनाओं को अत्यन्त तीखा कर दिया और 
उसके फलस्वरूप देश में एक ऐसी जबदंरत हलचल हुई जेसी पहले कभी नहीं 
हुई थी। 
3. 
इस प्रकार २० अगस्त १९१७ की घोषणा और मॉण्टफोई-रिपोर्ट के प्रकाशन 
से भारत के राजनीतिक मतभेद फिर आरभ हुए । १९१७-१८ में विभिन्न सामु- 
दायिक संस्थाओं ने ही अपना फिर से सगठन नहीं किया वरन्‌ काग्रेस में दुबारा 
फट पडी और (१९०७ के विपरीत ) इस बार अलग होने वालों ने अपना पृथक्‌ 
राजनैतिक सगठन बनाया और उस अखिल भारतीय संस्था के अन्तर्गत प्रान्तीय 
शाखाएं बनाई और इस प्रकार दोनों पक्षों में फिर से ऐक्य होना लगभग असंभव 
होगया । 
जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका हूँ मि. मॉण्टेगू के भारत आने का 
एक उदह श्य यह भी था कि वे भारत में एक मॉडरेट पार्टी स्थापित करना चाहते 
थे जो उनकी सुधार-यो जना को अपना समर्थन दे और बाद में उसे कार्यान्वित भी 
करे। भारत से वापिस जाने से पहले बंगाल के कुछ नेताओं के साथ इस संबंध 
में उनका समझौता हो गया था। और मण्टफोड-रिपोर्ट के प्रकाशन से कुछ 
समय पहले बंगाल में नेशनल लिबरल लीग' की स्थापना हो गई थी । भारतीय 
वैधानिक सुधारों की रिपोर्ट प्रकाशित होने के दो दिन बाद श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
ने कलकत्ता में इंडियन एसोसियेशन की सभा की और उसमे मॉण्टफ़ोडं-प्रस्तावों 
का अनुमोदन किया गया । अगस्त १९१८ में नेशनल लिबरल लीग ने राजा प्यारे 
मोहन बनर्जी की अध्यक्षता में बंगाल के मध्यम पक्ष का पहला सम्मेलन किया । 
राजा साहब बहुत पिछड़े हुए विचारों के आदमी थे और उन्होंने मॉण्टफ़ो्ड- 
योजना का केवल हादिक समर्थन ही नहीं किया वरन्‌ भारत में उत्तरदायी शासन 
आरंभ करने की कठिनाइयों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया । “भारत 
में अस्सी जातियाँ हे, उनकी इतनी ही विभिन्न भाषाएँ हे और वे विभिन्न प्रकार 
के सेकड़ों धर्मों का अनुसरण करती हैँ। उनमें कोई ऐक्य और सुदृढ़ता नहीं है ।”* 
उन्होंने व्याख्यान के अन्त में कहा:--अधिकारियों के राज्य के स्थान पर लोकप्रिय 
अनिल अल मनी के अल कट लि टेक डक आर कल ज 


१. फल णातीत्या थ्याप। २ ८९४४८१,70709, 02४ ४ , 99४2०१ 50. 
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राज्य स्थापित करने के सक्रमण काल में जो संकट उपस्थित होते हं; उनसे 
प्भी समझदार आदमी स्वाभाविक रूप से डरते हे । जिस योजना को रिपोर्ट में 
रूप दिया गया हैं उससे स्वशासन की दिशा में काफ़ी प्रगति होगी और हम 
उसका स्वागत करते है ।* सम्मेलन ने एक लम्बे प्रस्ताव द्वारा मि. मॉण्टेग॒ 
और लॉड चेम्सफ़ोर्ड को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद दिया और इस बात को स्वीकार 
किया कि मॉण्टफ़ोडडं-प्रस्तावों से उत्तरदायी शासन की दिशा में काफ़ी प्रगति होगी । 
पोजना के साधारण सिद्धान्तों का प्रस्ताव में स्वागत किया गया और साथ ही 
यह कहा गया “कि सावंजनिक निकायों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए उसमे 
उपयुक्त संशोधन कर लिया जाय ।* 

मॉण्टफ़ोडे-रिपोर्ट के प्रकाशन के कुछ ही समय बाद बम्बई के नौ मध्यम- 
दली वेताओं ने एक ज्ञापन निकाला और उसमें सुधार-योजना के संबंध में अपने 
विचार प्रकट किए | वस्तुतः सारे देश के मध्यमदली नेताओं के विचार एक-से 
थे--उन्हें रिपोर्ट के लेखकों की सचाई, सहानूभूति और उनके सदुद्देश्यो पर पूरा 
विश्वास था; उनके अनुसार प्रस्ताव प्रगतिशील और तात्विकथे । किन्तु 
उन्होंने भारत सरकार के संबंध में योजना में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव 
भी दिए । 

कांग्रेस के वाम-पक्षी नेता दो वर्गों में बेटे हुए थे। उम्र वर्ग में होमरूल 
आन्दोलन के प्रगतिशील समर्थक थे । उनके अनुसार प्रस्तावित योजना, “भारतीय 
जनता के प्रति अविश्वास पर अवलम्बित थी और सिद्धान्त तथा रूपरेखा में 
इतनी ग़रूत थी कि उसमें संशोधन करना अथवा उसको सुधारना असंभव था ।”* 
दूसरी ओर उस केन्द्रीय वर्ग के अनुसार जो क्रमशः कांग्रेस मंच पर अधिकाधिक 
प्रमुख स्थान पाता गया, प्रस्तावित योजना असन्‍्तोषप्रद और अमान्य थी किन्तु 
काफ़ी बड़े संशोधन के बाद वह स्वीकार की जा सकती थी। 

किन्तु कांग्रेस के केन्द्रीय वर्ग और मॉडरेटों की स्थिति में बहुत बड़ा अन्तर 
था-एक की दृष्टि में मॉण्टफ़ोर्ड-प्रस्ताव असन्तोषप्रद और निराशाजनक थे और 
दूसरे की दृष्टि में वे प्रगतिशील और तात्विक थे । तथापि (और यह बात विचित्र 
प्रतीत होगी कि) यह अन्तर शाब्दिक था, वास्तविक नहीं; दोनों में केवल दृष्टिकोण 
का अन्तर था, तत्व का नहीं । दोनों वर्गों ने संशोधन के लिए जो सुझाव दिए 
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उनमें बहुत बड़ा एक-सा-पन था । दोनों वर्ग केन्द्रीय शासन में उत्तरदायित्व का अंश 
चाहते थे । दोनों ही, प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का क्षेत्र विस्तृत करना चाहते 
थे और प्रान्तीय अध्यक्षों के अधिकार कम करना चाहते थे । दोनों ने, भारत-परिषद्‌ 
तोड़ने की ओर भारत सरकार पर नियंत्रण कम करने की माँग की । ऐसी परि- 
स्थितियों में मुझे ऐसा प्रतीत होता हैं कि यदि मॉडरेटों ने काग्रेस के विशेष अधि- 
बेशन से अलग रहने का निर्णय न किया होता, तो मॉण्टफ़ोर्ड सुधारों के प्रश्त पर 
कांग्रेस में फूट न पडी होती । किन्तु मॉडरेट नेताओं ने अंग होने का और सुधारों 
को कार्यान्वित करने के लिए अपना स्वतंत्र दल बनाने का पहले से निश्चय कर 
लिया था । 

मॉडरेटों के अलग होने की इस नीति के क्‍या कारण थे ? मेरे मत से 
उसके लिए तीन बाते मुख्यतः उत्तरदायी थी । 


पहला महच्वर्ण कारण, मॉडरेटो का यह विश्वास था कि कांग्रेस में होम रूल 
के समर्थकों की प्रधानता थी जिन्होंने अपने आप को मॉण्टफोर्ड सुधारों का कट्टर 
विरोधी प्रकट कर दिया था । उन्हें इस बात का डर था कि काग्रेस मॉण्टफ़ोर्ड सुधारों 
को विना अधिक विचार किए ही ठकरा देगी और इस प्रकार उनकी स्थिति बडी 
भद्दी हो जायगी । अत उन्होंने काग्रेस के (अगस्त १९१८ के) विद्येष अधिवेशन 
में सम्मिलित न होने का निरुचय किया । 

यह सच हूँ कि श्री तिलक, श्रीमती बीसेण्ट ओर अन्य काग्रेस-नेताओ ने आरंभ 
में जो विचार प्रकट किए थे, वे असधेय थे। किन्तु कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 
के समय तक उनके विचारों में परिवर्तन हो गया था और श्री तिरूक, श्रीमती 
बीसेण्ट और पण्डित मदन मोहन मालवीय जंसे विवेकपूर्ण नेतागण, मॉडरेटो को 
कांग्रेस की परिधि म॑ रखने के महत्व को अनुभव करने लगे थे। इसी कारण से 
कांग्रेस को विषय-समिति ने सुधारों के संबंध में एक सधेय प्रस्ताव अपनाया । 


१. “श्री तिलक ने मॉण्टफ़ोर्ड-रिपोर्ट को सूर्यहीन प्रभात बताया । श्रीमती बीसेंट 
के अनूसार'  ' '*' इंगलेण्ड और भारत दोनो ही के लिए अजद्योभनीय थे। 
माननीय श्री पटल के अनुसार रिपोर्ट ने कुछ हद तक प्रतिगामी प्रस्ताव किए 
थे। श्री केलकर के अनुसार प्रस्ताव क्रर रूप से निराशाजनक थे ।  *:: 
प्रो. जितेन्द्रलाल बनर्जी के अनुसार सुधार, अनुदार, अधकचरे, अपर्याप्त और 
इसी कारण निराशाजनक और निष्फल थे। डा. सुब्रह्मण्य ऐयर ने अपने 
देशवासियों को यह सलाह दी कि उन्हें जो अफीम दी जा रही थी वे 
उसका स्पशं भी न करें।” 0॥9]9८ : वफ़्रल [॥टि ण ॥.00'त47५92 
'१7]900, 932८ 257-52 से अनूदित. 
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कांग्रेस के खुले अधिवेन में श्री तिलक ने कहा:- “हमने विषय समिति में कई 
पक्षों में मेल कराने का प्रयत्न किया हैँ । .... हमसे कहा गया था कि कांग्रेस 
सारी योजना को ठुकरा देगी । मे नही समझ सका कि उस कथन का क्या अर्थ 
हैं... .। सबके सौभाग्य से हम एक तकंपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हे जिसमें एक 
पक्ष का विवेक है, दूसरे पक्ष का संयम हैं और (आप चाहें तो यह कह सकते हे कि 
उसमें ) तीसरे पक्ष का आवेश है ।” “मॉण्टेगू-रिपोर्ट एक सुन्दर, अत्यन्त चतुरता- 
पूर्ण और क्टनीतियुक्त लेख्य है । हमने आठ आने भर स्वशासन माँगा था, रिपोर्ट 
ने हमको एक आना भर उत्तरदायी शासन दिया हैं और हम को यह समझाया हें 
कि वह आठ आने भर स्वशासन से ज़्यादा अच्छा है । . . . . अब हम सरकार से 
स्पष्ट कहना चाहते हे कि हम आपको एक आना भर उत्तरदायी शासन के लिए 
धन्यवाद देते हे कितु उस योजना में हम रूप देना चाहते हे, उन सारी बातों को 
नहीं जिन्हें कांग्रेस लीग योजना' में रूप दिया गया हे--पटरियाँ भिन्न हो सकती 
हे कितु यात्रियों का परिवहन करने वाली गाड़ियों को एक पटरी से दूसरी पटरी 
पर अन्तरित किया जा सकता हैं । यही करके हमने सारे सबंधित पक्षों को संतुष्ट 
करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार एक अत्यन्त कठिन काम पूरा हो गया है ।* 

वस्तुतः कांग्रेस के विशेष अधिवेशन पर मॉण्टफ़ोडे-सुधारों से संबंधित प्रस्ताव 
इतना संधेय था कि उसके कारण कुछ मॉडरेट नेताओं ने यह अनुभव किया कि 
कांग्रेस-अधिवेशन म॑ सम्मिलित न होकर उन्होंने एक भूठ कौ--और उनमें से 
कुछ लोग दिल्‍ली में दिसम्बर १९१८ के वापिक कांग्रेस अधिव्रेशन में सम्मिलित 
भी हुए । ु 

कितु अधिकांश मॉडरेट' एक पृथक मॉडरेट अथवा लिबरल पार्टी बनाने के 
अपने निश्चय पर जमे रहे और उन्होंने नवम्बर १९१८ में सुधारों पर अपने विचार 
प्रकट करने के लिए बंम्बई में मॉडरेट सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन किया । 


काग्रेस से माँडरेटो के अंग होने का दूसरा कारण मनोवेज्ञानिक था। सुरेंद्र- 
नाथ बनर्जी और दिनशा वाचा जैसे व्यक्ति जो देशसेवा में वृद्ध हो गए थे और 
जिनको इतने त्वरित राजनेतिक विक्रास की आशा नहीं थी, उत्तरदायी शासन 
आरंभ करने की चर्चा के आगे झुक गए । उन्होंने वस्तुत: बहुत समय से प्रतीक्षा 
की थी और अब वे अधिक प्रतीक्षा नही कर सकते थे---उनकी ओर मित्रता का जो 
हाथ बढ़ाया गया था उसे उन्होंने लपककर पकड़ लिया | कुछ: मॉडरेट' आयु और 
कट्‌ अनुभव के कारण पिछड़ गए थे, और वे तीत्र प्रगति से भयभीत थे । अपने 
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देशवासियों की त्रुटियों और दुरबंशताओं से वे भली-भाँति परिचित थे और धीरे- 
धीरे ही आगे बढ़ना चाहते थे । 

तीसरा कारण संभवत: अधिक महत्वपूर्ण था। मॉडरेट नेतागण मि. मॉपण्टेग 
की सचाई से प्रभावित हुए थे और उन्हें उनके सदुद्देश्य पर पूरा विश्वास था । 
उनके मतानूुसार शासकों के दृष्टिकोण में वास्तविक परिवरतंन हुआ था जिसके 
कारण भारतीय नेताओं के मनोभावों में परिवर्तन होना आवश्यक था । उन्हें 
यह देख कर दुःख होता था कि कांग्रेसी नेतागण इस परिवर्तन की ओर ध्यान नही 
दे रहे थे जो सरकार की नीति और भावना में हुआ था” और बदली हुई परि- 
स्थितियों में भी विरोध की नीति पर जमे हुए थे । १ यही बात बम्बई में पहले अखिल- 
भारतीय मॉडरेट सम्मेलन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सभापति के पद से अपने भाषण 
में व्यक्त की । मॉडरेट नेताओं को इस बात का डर था कि यदि उन्होंने मि. मॉण्टेगु 
के पक्ष को अपने समर्थन से दृढ़ नही किया तो प्रतिक्रियावादी और उग्र शक्तियाँ 
उनके वद्ण में नही आर्येगी और इस प्रकार उन्हे जो सुअवसर प्राप्त हुआ था वह 
हाथ से निकल जाएगा । इसी कारण, जैसा कि पहले कहा भी जा चुका है, उनमें से 
कुछ नेताओं ने मि माण्टेगू के कहने पर एक पृथक्‌ मॉडरेट पार्टी बनाने का निश्चय 
कर लिया था । कुछ मॉडरेट नेतागण हृदय से यह विध्वास करते थे कि राष्ट्रीय 
नीति को नया रूप देने की आवश्यकता थी । आलोचना और विरोध का समय 
बीत गया था और सहयोग तथा रचनात्मक काम करने का समय आ गया था । 
उनके मतानुसार उत्तरदायी शासन-व्यवस्था को चलाने के लिए, एक नए वेधानिक 
दल की अविलम्ब स्थापना करने की आवश्यकता थी । 

उपर्यक्त कारणों से मॉडरेट' १९१८ में कांग्रेस से अलग हो गए। इनमें 
एक कारण और जुड़ गया--और वह था दिल्‍्ली-अधिवेशन में साथ ही सारे 
देश में उग्रपक्ष का नया रूप । 

मॉडरेटों को अपने साथ रखने की वांछनीयता के कारण विशेष अधिवेशन 
में उग्र पक्ष ने अपने आपको रोक रखा था किन्तु जब एक बार मॉडरेटों ने निश्चित 
रूप से नाता तोड़ दिया और अपना पृथक्‌ अखिल भारतीय सम्मेलन किया तो उग्र 
पक्ष के लोगों को नियंत्रण में रखना असंभव हो गया । दिल्‍्ली-अधिवेशन में---अध्यक्ष 
पं० मदनमोहन मालवीय के प्रयत्त करने पर भी--मिस्टर श्रीनिवास शास्त्री 
जैसे मॉडरेट नेताओं को अपनी पूरी बात कहने का अवसर नही दिया गया; उपस्थित 
छोग उनकी बातों को शाति और ध्यान के साथ सुनने को तैयार नहीं थे । कांग्रेस 
ने एक अधिक उम्र प्रस्ताव अपनाया और प्रान्तों में पूर्ण स्वशासन की माँग की । 

_बहुत-से वक्‍ताओं ने मॉडरेट नीति की तीत्र आलोचना की | उनका 


१. िवाबा 2ग्रापछ रिध्एए४०, 7979, ?िथ70 ४, [9382८ 47. 


३८८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


सबसे ज़्यादा रोष श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी पर था जिन्होंये दिसम्बर १९१७ 
तक कांग्रेस लीग योजन।' का समयंत किया था और जो एक्र नियत अवधि के 
अन्दर स्वशासन के लिए मॉग करते रहे थे । 

देश में मॉडरेटों को स्थिति और भी ज़्यादा खराब थी; देश के लोगों ने 
उनकी निरदरा की और उनको विश्वासघाती तथा पद-लोलप बताया । अगले 
कुछ वर्षों में. आम जनता में, वे बहुत अप्रिय हो गए--सार्वजनिक सभाओं में 
उनके व्प्राख्यानों में विध्न डाला जाता और बीच में बड़ा शोर मचाया जाता । 
इस प्रकार कांग्रेस और मॉडरेटों के बीच की खाई, पक्‍की और स्थायी हो गई । 
और जब प. मोती लाल नेहरू ने पंजाब की दु:ःखद घटनाओ की पृष्ठभूमि में-- 
जिनके सम्बन्ध में 'मॉडरेटो और कांग्रेसियों में लगभग कोई मतभेद नहीं था-- 
उन्हे अमृतसर-अधिवेशन के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने उसमें सम्मिलित 
होने से इकार कर दिया । 

१९१९ के आरम्भ में होम रूल के समर्थकों मे भी फूट पड गई । उस समय तक 
श्रोमती बीसेंट बहुत हद तक 'मॉडरेट' हो गई थी । महात्मा गाधी ने राछेट 
विश्वेपक्रों के कानून बनाए जाने की द्षा में सत्याग्रह करने का प्रस्ताव किया 
था । श्रीमती बीसेंट उस प्रस्ताव के विरोध में थी। और उसी बात पर विच्छेद 
हुआ । उन्हें इंडियन होमरूल लीग के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया कितु उनके 
ब्यक्तिगत समयेंकों ने उन्हे राष्ट्रीय होमरूल छीग का अध्यक्ष चुन दिया । 

८. 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इस बात का संक्षिप्त रूप से उल्लेख 
करना उचित होगा कि मॉण्टफोडईड-रियपोर्ट के सम्बन्ध में भारतीय विधान-परिषद्‌ 
के गरसरका री सदस्यों की क्या स्थिति थी । सर्वोच्च विधान-मंडल में मॉडरेट' 
बहुमत में थे--काग्रेस के वामपक्ष के केवल दो सदस्य (मि. पटेल और मि. खापड ) 
थे और कांग्रेस के केन्द्रीय वर्ग के केवल तीन सदस्य (मि. जिन्ना, पं मालवीय 
और मि. मजरूल हक) थे--शेष २२ निर्वाचित और पाँच नाम-निर्देशित 
ग़ेर-सरकारी सदस्य मध्यम पक्ष और पिछड़े हुए विचारों के व्यक्ति थे । ऐसी दा 
में मॉडरेटों के नेता द्वारा प्रस्तुत किए हुए प्रस्ताव का फल पहले से निश्चित था । 

६ सितम्बर १९१८ को श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भारतीय विधान-परिषद्‌ 
में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:--- 

(१) यह परिषद्‌, महामहिम वाइसराय और भारत मन्त्री को सुधारों से 
सम्बन्धित प्रस्तावों के लिए धन्यवाद देती है और उन्हें भारत में उत्तरदायी शासन 
की प्राप्ति की दिशा में निश्चित प्रगति और वास्तविक प्रयत्न के रूप में स्वीकार 
करती हैं । 
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(२) यह परिषद्‌, सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल से इस बात की सिफारिश 
करती है कि इस परिषद्‌ के सारे ग़र-सरकारी सदस्यो की एक कमेटी नियुक्त 
की जाय जो सुधारों की रिपोर्ट पर विचार करे और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार 
से अपनी सिफ़ारिशें करे ।/* 

प्रस्ताव के पहले भाग का मि. पटेल और मि. खापड ने विरोध किया और 
उसकी प. मालवीय और मि जिन्ना ने तीत्र आलोचना की । दूसरे भाग का सारे 
भारतीय सदस्यों ने समयंत किया | वाणिज्य-मडल के दो यूरोपीय प्रतिनिधियों 
ने उसका विरोध किया । कितु जैसा कि प्रत्याशित था, प्रस्ताव के दोनो भागों 
का गेर-सरकारी बहुमत से पारण हुआ और मॉण्टफ़ोर्ड-रिपोर्ट पर विचार करने 
के लिए परिषद्‌ के ग़ेर-सरकारी सदस्यों की एक कमेटी बनी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
उसके अध्यक्ष हुए और श्रीनिवास शास्त्री उसके कार्यवाहक हुए । कुछ समय बाद 
कमेटी न अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । मर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी लिखते हे:-- में 
उसके विस्तार में नही जाऊँगा । यद्यपि योजना मे निश्चित प्रगति थी कितु वह 
हमारी आशाओं की दृष्टि से कम थी | एक विषय के सम्बन्ध में यह बात विशेष 
रूप से स्पष्ट थी, केद्रोय सरकार में उत्तरदायित्व प्रदान करने की कोई व्यवस्था 
नहीं की गई थी और इसी बात पर हमने अपनी रिपोर्ट में और सयुक्त-प्रवर-समिति 
के सामने अपनी गवाही और अपन प्रतिनिधित्व में ख़ास तौर पर ज़ोर दिया ।* 
जैसा कि मि. रशब्रुक विलियम्स ने कहा है, कमेटी के काम का वास्तविक महत्त्व 
इस तथ्य में निहित था कि भारतीय विधान-मडल के निर्वाचित सदस्यों के 
मॉडरेट' पक्ष ने माण्टेगु-चेम्सफोर्ड योजना को भारत के भावी वेधानिक विकास 
का आधार मान लिया था ।३ 


बाईसवाँ अध्याय 
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२ 
सन्‌ १९१९, ब्रिटिश-भारतीय इतिहास के अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्षों में से एक 
हूँ । सन्‌ १८५७ के बाद, १९१९ में पहली बार, भारत में ब्रिटिश सत्ता को राष्ट्रीय 
परिमाण पर फिर चुनौती दी ग़ई और ब्रिटिश अधिकारियों ने देश में ब्रिटिश 
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प्रतिष्ठा फिर से जमाने के लिए अत्यन्त भीषण उपायों से काम लिया । लोगों के 
हृदय में आतंक जमाने के लिए एक ब्रिटिश जनरल ने सहस्रों एकत्र शान्तिपूर्ण 
नागरिकों पर उस समय तक गोली चलाने के लिए अपने सेनिकों को आज्ञा दी 
जब तक कि उनकी गोलियाँ ही समाप्त न हो जाये । ये लोग एक घेरे में फेंसे हुए 
थे और उससे बाहर निकलने का केवऊल एक ही संकरा मार्ग था जिधर से कि 
गोलियाँ चलाई जा रही थी । इस भीषण ह॒त्याकाण्ड के फलस्वरूप सिक्‍सों के 
धामिक केन्द्र (अमृतसर ) के जलियाँवाला बाग में कई सौ आदमी मार गए और 
कई सौ आदमी घायल हुए । प्रान्त के पाँच जिलों में फ़ौजी क़ानून घोषित कर दिया 
गया । लोगों को आतंकित करने के लिए दो बार हवाई जहाज़ों को काम में लाया 
गया ; और ब्रिटिश अधिकारियों ने फ़ौजी क़ानून को पूर्ण बरबरता के साथ लागू 
किया । तथापि, उसी वर्ष प्रान्तों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के उद्देश्य से 
गवनंमेण्ट आँव इंडिया एक्ट, १९१९, का पारण हुआ । 

किन्तु सन्‌ १९१९ म॑ ही स्थायी महत्व की दो घटनाएँ और हुई-- 
(१) महात्मा गाधी ने देश के सावंजनिक जीवन में प्रवेश किया और वे तुरन्त ही 
अखिल भारतीय नेता हो गए ; और (२) अन्यायों और परिवादों को दूर करने 
के लिए लोगो को सावंजनिक सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया गया । 


ज 

इस प्रकार सन्‌ १९१९ में भारत में, विशेषकर पंजाब में, जबर्दस्त राज- 
नेतिक उथल-पुथल हुई । इस दुःखद परिस्थिति के लिए कई बातें उत्तरदायी 
थी किन्तु उन सबको तीन मुख्य--आश्थिक, प्राकृतिक और राजनैतिक शीर्षकों 
में बाँठा जा सकता है । 

यूरोपीय महायुद्ध को जीतने के लिए भारत ने जन, धन और सामग्री के 
रूप में जो महान सहायता की थी उसे पर्याप्त रूप से स्वीकार किया गया हे किन्तु 
इस बात की बहुत कम लोगों को जानकारी हे कि युद्ध के कारण भारतीय जनता 
को भयंकर कष्ट उठान पड़े थे । 


जब महायुद्ध आरम्भ हुआ तो उस समय भारत की वित्तीय स्थिति बहुत 
अच्छी थी और पहले डेढ़ वर्षों में सरकार को कर बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं 
अनुभव हुई ; किन्तु १९१६ में २६ लाख पौंड के घाटे को पूरा करने के लिए सीमा 
शुल्क बढ़ाने पड़े । यह वृद्धि सूती माल पर नहीं की गई और विदेशों से आने वाले 
तथा भारत में बने हुए कपड़े पर ३३४ प्रतिशत का शुल्क यथावत्‌ रखा गया। युद्ध 
के दिनों में पुराने विवाद से बचने के उद्देश्य से भारत-मंत्री की आज्ञा पर ही सूती 
माल को छूट दी गई । किन्तु अगले वर्ष और ज़्यादा टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता 


अमृतसर का ह॒त्याकाण्ड ३९१ 


हुई--क्योंकि विदेशों मे भारतीय सेनाओं के व्यय के अतिरिक्त, भारत सरकार ने 
ब्रिटिश राज्यकोष को १० करोड़ पौंड की सहायता देने की आवद्यकता अनुभव 
की । यह परिमाण मुख्यतः: ऋण के रूप में उगाहा गया ; किन्तु 'पारिणायिक 
आवक व्यय चलाने के लिए अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता हुई । साधारण 
आय-कर की अनूपूति अति-कर द्वारा की गई। रेलों पर माल का किराया बढाया 
गया ; जूट और जूट के माल पर निर्यात-कर दूना कर दिया गया ।* किन्तु इतने 
पर भी राजस्व को बढाने की आवश्यकता थी और भारत सरकार ने फिर इस बात 
का प्रस्ताव किया कि सूती माल पर सीमाशुल्क ३४ प्रतिशत से बढ़ाकर ७ प्रतिशत 
कर दिया जाय और उत्पादन-कर को यथावत्‌ रखा जाय । इस बार भारत-मंत्री के 
लिए इकार करना असंभव हो गया क्योंकि हाऊस आँव कॉमन्स में जैसा कि स्वयं _ 
उन्होंने अपने बचाव में कहा कि ब्रिटेन के लिए यह एक अगोभनीय और अक्ृृतज्ञता- 
पूर्ण बात थी कि वह १० करोड़ पौड का दान स्वीकार करे और दूसरी ओर भारत 
को अपना राजस्व बढाने के लिए अनुमति न दे । 
इस प्रकार १० करोड़ पौड के दान से लोगो पर बहुत भारी आर्थिक दबाव 
पड़ा और टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए किन्तु साथ ही भारत के प्रति कई दशाब्दियों 
से जो अन्याय हो रहा था, उसका अन्त हो गया । अस्तु कर-भार बढ़ता गया और 
मां १०१५९ तक वह इतना अधिक हो गया कि लोग सार्वजनिक रूप से उसके विरुद्ध 
आवाज़ उठाने छगे और उस बोझ को हलका करने की माँग करने लगे । 
किन्तु कर-व॒द्धि से भी अधिक महत्व की बात यह थी कि देश में चीज़ों के दाम 
बहुत बढ गए भ्रे--दामो की यह वृद्धि यूरोपीय देशों की अपेक्षा कही अधिक थी। 
“नाज के दामों में औसत से ९३ प्रतिशत वृद्धि हुई थी''“विदेशों से आने वाले 
कपड़े में १९० प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और भारत में बने हुए कपड़े के दामों में 
यह वृद्धि ६० प्रतिशत से कुछ अधिक थी।”* नमक, मिट्टी का तेल, कपड़ा आदि 
साधारण उपयोग की चीज़ें, नौभार में कमी के कारण, बाज़ार में कठिनाई से 
मिलती थी । उपलब्ध सामान पर बड़े व्यापारियों के सट्टे और नियन्त्रण के कारण 
स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई थी । इसके अतिरिक्त देश में काग़ज़ी द्रव्य 
बहुत ज़्यादा बढ गया था। युद्ध के कारण भारत सरकार को अपनी बहुत-्सी 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही कागज़ी द्रव्य की व्यवस्था नही करनी 
थी वरन्‌ उसे ग्रेट ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की ओर से जो क्रय होता था उसका भी 
खर्च संभालना था । इसका फल यह हुआ कि भारत प्रचलन संबंधी अत्यन्त जटिल 





१. बाबा : मिडाठाए एण वशावाशा वक्छ्य5, 828० 329. 
२. [709 77 40979, [2०2८ 03. 
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स्थिति में फेंस गया. और उसकी युद्ध-विजय के सिलसिले में भारत के बलिदानों 
में गणना की जा सकती हूं ।" 


आर्थिक जीवन की अव्यवस्था और देनिक उपयोग की चोज़ों की कमी और 
उनके बढ़े हुए दामों के कारण भारत में, शहर और गाँव दोनों स्थानों में, असाधारण 
कष्ट हुए और उसके कारण देश में अशान्ति बढ़ी । औद्योगिक केन्द्रों में मजदूरों की 
हड़ताल एक साधारण बात हो गई और देश के विभिन्न भागों में कष्टापन्न लोगो 
ने बाज़ारों को लूटा । 

कृषक-अशान्ति के दो प्रदर्शन--एक चम्पारन (बिहार) और दूसरा खेड़ा 
(गूजरात )--विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । 

चम्पारन की कृषक-समस्या काफी पुरानी थी किन्तु १९१७ में वह बहुत 
तीक्षण हो गई । बाजार में रासायनिक ढंग से बने हुए सस्ते रंग मिलने के कारण नील 
की खेती लाभप्रद नहीं रही थी किन्तु यूरोपियन रोपको ने द्रव्योपाजंन का एक 
नया ढंग निकाला था । उन्होंने बगाल काइतकारी एक्ट की एक धारा का लाभ 
उठाकर काइतकारों के लगान ४५ से लेकर ७५ प्रतिशत तक बढ़ा दिए और उन्हें 
नील की खेती करने से छूट दे दी। “यह वृद्धि, जो शरहबेशी के नाम से परिचित हैं, 
उन गाँवो में की गई जिनमें गाँववालो का जमीन में स्थायी पट्टा था ” और उसकी 
कुल रकम लगभग ३ लाख रुपये प्रति वर्ष थी। जहाँ रोपकों के अस्थायी पढ़े थे वहाँ 
उन्होंने एकमृश्त रकम लेने पर जोर दिया । बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा हैँ :-- 
“बिलकुल ठीक आकडे तो नही मिल सके, किन्तु इतनी बात निश्चित रूप से कही 
जा सकती हैं कि केवल इसी मद के अन्तर्गत जो रकम वसूल की गई थी वह १६ 
और २० लाख रुपये के बीच में थी ।* 

लगान में वृद्धि और एकम॒ठत रकम की माँग के कारण चम्पारन के किसानों 
को जिनसे अन्य अवध रकमें बलात ली जाती थी, बडी भारी कठिनाई हुई । रोपकगण 
विभिन्न प्रकार के अबवाब लेते थे, ? किसानों से बहुत कम मजदूरी पर बेगार कराते 





१. रिकुंधातवाब शिवबदे : वफाल 2एगापशा शिकाएटा वा 
(वादा, विगत रिव्रएांट्श, |णॉए 708, 
9092८ 52. 

२. उपयुक्त मासिक पत्र, पृष्ठ ५३. 

३. निम्नलिखित अबवाब बलात्‌ लिये जाते थे :-- पानी खर्चा (सिचाई का टैक्स ) ; 
घोड़ा खरीदने का खर्चा (घोड़ाही) ; हाथी खरीदने का खर्च (हथियाही) ; 
मोटर खरीदन का खर्च (मोटरही अथवा हवाही) ; तेल अथवा ईख के 
कोल्ह रखने का टेक्स (कोल्हआवन ) ; बाट रखने का ख् (बाट चपीर); 
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थे और उनकी गाड़ियों और उनके जानवरों से काम लेते थे। १९१६ तक किसानों 
के कष्ट असह्य हो गए । बिहार विधान-परिषद्‌ में उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया 
गया किन्तु उसका कोई फल नही हुआ। कांग्रेसी नेताओं से हस्तक्षेप करने की अपील 
की गई । अन्त में मि गाधी से चम्पारन जाकर वस्तुस्थिति कां अध्ययन करने के 
लिए कहा गया । 

मि. गांधी अप्रेल १९१७ में चम्पारन पहुँचे और किसानो की शिकायतों की 
विस्तृत रूप से जॉच आरम्भ की । उन्हे उस जिले को छोड देने के लिये सरकारी 
सूचना दी गई जिसकी उन्होने उपेक्षा की; कितु बाद मे प्रान्तीय सरकार की आज्ञा 
से वह सूचना वापिस ले ली गई।" मि गाधी की छानबीन के फलस्वरूप सरकार 
ने एक जॉब कमेटी नियुक्त करने का निव्चय किया जिसमे मि. गांधी भी एक 
सदस्य थे और सर फ्रेक स्‍लाई उसके अध्यक्ष थे। कमेटी ने अपना काम ठीक ढंग 
से किथ। ओर सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसी के 
आधार पर १०१८ का चम्पारन कृषक-ऐ कट बनाया गया । तिनकठिया प्रथा का 
अन्त किया गया, शरहबेशो २० से लेकर २५ प्रतिशत तक कम की गई और जो 
एकमुशत रकमें लो गई थो उनका २५ प्रतिशत भाग किसानों को वापिस दिलाया 
गया ओर साथ ही अबवाब लेना वर्जित कर दिया गया । कार्यकारिणी अधि- 
कारियों को अपराधी जमीदारों के विरुद्ध कायंवाही करने का प्राधिकार 
दिया गया। 


चम्पारन जॉच कमेटी का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि महात्मा 
गाधी को अपने प्रान्त में जाना पडा। १९१७ में अतिवृष्टि के कारण ज़िला खेड़ा 
(गूजरात) में फ़मलों को बहुत बडी क्षति पहुँची थी। इस क्षति के परिमाण के संबंध 
में सरकारी और ग़रसरकार आगणन में काफ़ो अन्तर था; और मालगुज़ारी में 
छुट उस परिमाण के आधार पर ही होनी थी । पटीदारों के आगणन से फ़सल 
चौथाई हुई थी और मालागूजारी में २३ लाख रुपये की छूट की आवश्यकता थी । 
दूसरी ओर जिले के कलक्टर ने केवल १७५००० रुपये की छूट दी थी। सरकार के 
समक्ष कई बार प्रतिनिधित्व किया गया कि पटीदारों के साथ न्याय किया जाय 





उत्तराधिकार के समय पर सामन्तवादी नज़राना (बपाही-पिताही ); विधवा 
विवाह ( सगौरा) ; और दशहरा, चेतनवमी आदि पर नज़राने । 
१. इसका पूरा वृतान्त महात्मा गांधी की आत्म कथा में दिया गया है :--४७ 
िक्ुथांग्राह्याड शांपा व7फधा, ४०. ॥. 998०5 355 (० 407. 
२. मि. गांधी ने लगभग १३०० किपानों के बयान एकत्र किए । 
पसाग्रवपठाभय २९०८७, ]णौए 7978, 048८ 57. 
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कितु उसका कोई फल नहीं हुआ। महात्मा गांधी लिखते हूँ:--- जब सारी प्रार्थनाओं 
और निवेदनों का कोई प्रभाव नही हुआ, तो मेने सहयोगियों से परामर्श करने के 
बाद पटीदारों को सत्याग्रह की शरण लेने की सलाह दी।”* इस प्रकार मि. 
गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आरम्भ किया । 


खेड़ा के किसानों से यह प्रतिज्ञा करन को कहा गया कि वे सरकार को 
मालग॒ज़ारी नहो देंगे क्योंकि फ़पलें चौथाई से भी कम हुई थीं। कितु यदि सरकार 
“सारे ज़िले में दूसरी निर्धारित किशत की उगाही छोड़ने को तेयार हो जाए तो 
वे लोग, जिनके लिए यह संभव हो, अउनी पूरी अथवा शेष मालगज़ारी दें देंगे। * 

२८ मार्च १९१८ को सत्याग्रह आरम्भ किया गया। सर शंकरन नंयर ने 
लिखा ई:-- सरकारी मालगृज़ारी का भुगतान नही किया गया । घरेलड बतंनों, 
दुधारू गायों और अन्य सम्पत्ति को आसंजित किया गया; सरकार ने ज़मीन को 
जब्त करने की आज्ञा जारी की और सरकारी अधिकारियों ने मालगृज़ारी वसूल 
करने के लिए सभी संभव उपायों से काम लछिया। १२ अथवा ?३ अप्रैल को स्वयं 
कमिद्नर ने किसानों की एक सभा की और उनको सरकारी आज्ञाओ का पालन करने 
के लिए समझाया; उल्लंघन करने वालों को भयंकर परिणामों की धमकी दी और 
उनसे कहा कि वे अपने सलाहकारों, हम रूल वालों की बातो पर ध्यान न दे जिन्हें 
मालगुजारी न देने के फल स्वयं नही भोगने पडेंगे। कितु किसान अपने निश्चय पर 
जमे रहे।? यहाँ तक कि गाँव के मुखिया ने भी सरकार की आज्ञाओं पर ध्यान नही 
दिया । २५ अप्रैल को सरकार ने मालगुज़ारी की उगाही का निलम्बन कर दिया 
और इस बात को आज्ञा दी कि केवल वही लोग जिनके लिए संभव हो, इस समय 
मालगज़ारी दें और अन्य सब लोग अगले वर्ष उसका भुगतान कर दें। कितु 
विचित्र बात यह है कि उक्त आज्ञा ३ जून तक प्रचारित नही की गई। उस समय तक 
सम्पत्ति की कुर्की और अन्य सरकारी कार्यबाहियों का क्रम जारी रहा ४ 
मि. गांधी को स्त्रयं किसी ढंग से सरकारी निर्णय का पहले ही पता लग गया; 
और अधिकारियों के अमंतोषश्रद ढर के होते हुए भी सत्य!ग्रह-आन्दोलन समाप्त 
कर दिया । ह 





१. एथ्यातंगा : ०७ क्‍कफ्छुथाग्रत्या& शांति प्रण्पात, ५०. पा. 
2286 430. 

२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४३१। 

३. जल फातवाका श्रैगापणों रेटशांइला', 790, रिक्वा४ ए, 
70986 83. 
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यद्यपि महात्मा गाधी, आन्दोलन के फल और किसानों के भाव से सतुष्ट 
नही थे तथापि उनके मत से खेड़ा-आन्दोलन देश के लिए परोक्ष रूप से बहुत 
लाभदायी था और उसने गजरात के किसानों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी 
थी । “खेड़ा-सत्याग्रह से गजरात के . . . . . . किसानों की जागृति और उनकी 
सच्ची राजनेतिक शिक्षा आरम्भ हुई । गुजरात के सार्वजनिक जीवन में नई 
गक्ति ओर नए साहस का सचार हुआ। पटीदार किसान को अपनी शक्ति का बोध 
हुआ । सार्वजनिक मस्तिष्क पर इस पाठ की अमिट छाप पड़ी कि लोगो का उद्धार 
उनके त्याग और बलिदान की सामथ्यं पर निर्भर है । खेद्गा-आन्दोलन से 
गुजरात में सत्याग्रह की जड़ मजबूत हो गई ।! 

सन्‌ १९१८-१९ में अकाल. प्लेग और इन्फ्लुऐजा की देवी विपन्तियों न 
उपर्युक्त आथिक कारणों के साथ मिलकर लोगों के कष्टों को और भी ज़्यादा 
बढा दिया । 

रे 

सन्‌ १९१८-१९ में, भारत में वर्षा १० प्रतिशत कम हुई । ऐसा कोई प्रान्त 
नही था जहाँ वर्षा की थोड़ी या बहुत कमी न हुई हो और इसका परिणाम यह हुआ 
कि फसल बहुत खराब हुई--यहाँ तक कि पिछली दशाब्दी में इतनी खराब फसल 
नहीं हुई थी । * “सरकार के सारे प्रयत्नों के होते हुए भी बढे हुए दामों और नाज 
की कमी के कारण लोगो को अवर्णनीय कष्टों का सामना करना पड़ा । इन 
परिस्थितियों की सब से प्रबल चोट निर्धन वर्गों पर हुई और साथ ही उन लोगों 
पर भी जिनकी अल्प और निश्चित आय थी और जो शहरों में रहते थे ।/* 
“१०१७ की भाँति जहाँ-तहाँ उपद्रव हुए और बाज़ारों में छूट मार भी हुई ।” ६ 

इस दु्दंशा के वातावरण में प्लेग और इन्फ्लऐजा की महामारियों का प्रकोप 
हुआ। (संभवतः) अतिबृष्टि के कारण १९१७ में प्लेग अत्यन्त उम्र रूप में प्रकट 
हुआ और जुलाई १९१७ से जून १९१८ तक देश में प्लेग के कारण ८ लाख से 
अधिक व्यक्ति मर गए । देश के विभिन्न भागों में मलेरिया और हेँज़ा फल 
जाने के कारण यह मृत्यु-संख्या और भी ज्यादा हो गई। सन्‌ १९१७ मे ही भारत में 
सार्वजनिक स्वास्थ्य की साधारण दशा काफ़ी बुरी थी कितु १९१८ में वह और भी 
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३९६ भारत में ब्रिटिश राज्य 


ज्यादा बिगड़ गई | अस्तु, जून १९१८ में इन्फ्लऐंजा के प्रचंड रूप का पता 
लगा ।”+ यह महामारी बम्बई में आरम्भ हुई और कुछ ही समय मे सारे 
देश में फेल गई। चार-पाँच महीने के अन्दर ही देश में इस महामारी के कारण 
६० लाख से अधिक व्यक्ति मर गए । 

यद्यपि मृत्यु-सम्बन्धी उपर्यक्त ऑकड़े अत्यन्त भयावह हें तथापि उनसे 
लोगों के वास्तविक कष्टों का चित्र प्रस्तुत नही हो सकता । महामारी से जो लोग 
प्रभावित हुए थे उनका अनुपात कुल जनसंख्या के पचास प्रतिशत से लेकर अस्सी 
प्रतिशत तक था, किन्तु चिकित्सा का प्रबन्ध अत्यन्त अपर्याप्त था । लोगों की 
आथिक स्थिति भयावह थी । “नाज के दाम लोगों की बिसात के बाहर थे और 
चारे की कमी के कारण दूध का प्राप्य परिमाण बहुत कम हो गया था-- 
“पोषक भोजन, कम्बल और गरम कपडे के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे।” 
फलत: जो लोग बीमारी से ठीक हो गए थे, वे बहुत समय तक अपना साधारण 
स्वास्थ्य प्राप्त नही कर सके । इन सब कारणों ने लोगों के, विशेषकर पश्चिमी, 
उत्तरी और केन्द्रीय भारत के लोगों के कष्टों को अत्यन्त तोक्षण कर दिया। 

र्ठँ 


इस प्रकार १९१७ और १९१८ में भारत भयंकर विपत्तियों का सामना 
कर रहा था ; और उन विपत्तियों के कारण सारे देश में असाधारण तीखापन 
था । राजनेतिक कारणों से यह तीखापन कई गुना बढ़ गया । 
देश में, विशेषकर बंगाल में सरकार की दमनकारी नीति के कारण प्रबल 
असन्तोष था। क्रान्तिकारी अपराधो का दमन करने के लिए, भारत रक्षा ऐक्ट के 
अन्तगंत बहुत से नवयुवकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी । नज़रबन्दों के साथ 
दुव्पंबहार के और उन्हें अस्वास्थ्यप्रद स्थानों में रखने के आक्षेप किए गए। तीन 
मामलों के सम्बन्ध में-सारे देश में-विशेषकर बंगाल में-बड़ा रोष फैला । पहले दो 
मामले एक-से थे---उनमें से एक प्रोफ़ेसर जे० सी० घोष से संबंधित था और दूसरा 
मि. एस. ए न. सेठ से । प्रो० घोष को एक एकान्त कोठ री में बंद कर दिया गया था 
जिसके कारण उन्हें बड़े कष्ट उठाने पड़; बाद में वे पागल हो गए । यही बात मि० 
सेठ के मामले में हुई । तीसरा मामला बहुत विचित्र था | बांकुरा ज़िले के पुलिस 
सुपरिण्टेण्डेण्ट से तार द्वारा यह कहा गया कि वह शाहबाज़पुर गाँव के कामनवीय 
घोष के मकान से सिधुवाला देवी की गिरफ्तारी कर छे---जिसका नाम और पता 
एक भयंकर क्रान्तिकारी के काग़ज़ों में एक पर्च पर लिखा हुआ पाया गया था । 
उस अधिकारी को कामनवीय घोष का मकान तो नहीं मिला पर उसे कुंजघोष 
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नामक व्यक्ति के यहाँ एक सिधुबाला नामक स्त्री का पता लगा और उसे गिरफ्तार 
कर लिया गया। उस सिंध्‌बाला से यह पता लगा कि उसकी भाभी का नाम भी 
सिधुबाला था। ग़छलती का कोई अवसर ही न हो,इस विचार से पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट 
देवेन्द्र धोष के गाँव गया और उसने दूसरी सिधुबाला को भी गिरफ्तार कर लिया । 
दोनों स्त्रियों को बाकुरा ले जाया गया जहाँ वे रात में ग्यारह बजे पहुँची और 
उन्हें थाने तक पैदल चलने को विवश किया गया। दूसरे दिन, ६ जनवरी १९१८ 
को उन्हें जेल भेज दिया गया । पन्द्रह दिन बाद उनको छोड दिया गया क्योकि 
उनके विघ्द्ध कोई अभियोग नही था और वे भूल से गिरफ्तार कर ली गई थी । 

ज़िले के दो विभिन्न गाँवों से, विना निश्चित सूचना के और विना आवश्यक 
जाँच किए हुए, दो पर्दानशीन स्त्रियों की गिरफ्तारी से, चारों ओर क्रोध का उफ़ान 
आया । कलकत्ता में और अन्य स्थानों में विरोध-सभाएं की गई और इस संबंध में 
बंगाल विधान-परिषद्‌ मे भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । सारे देश में, विशेष- 
कर बगाल में बडा भारी तीखापन छाया हुआ था और सरकार ने असतोष का 
दमन करने के उदृश्य से, नज़रबन्दों के अभियोगों के पुनरीक्षण के लिए एक कमेटी 
नियक्त की--मि० जस्टिस बीच क्रोफ्ट और सर नारायण चन्दावरकर इसके 
सदस्य थे । 


बीच क्रोफ्ट कमेटी ने कुल ८०६ मामलों का पुनरीक्षण किया | इनमे से 
१०० बन्दियों के मामले सन्‌ १८१८ के विनियम नं० ३ के अन्तगंत थे ; ७०२ 
व्यक्ति भारत रक्षा ऐक्ट के अन्तर्गत नज़रबन्द थे; और ४ व्यक्ति भारत प्रवेश' 
अध्यादेश के अन्तगेत बन्दी थे।* कमेटी इस परिणाम पर पहुँची कि सरकार के 
पास जो प्रमाण थे उनके अनुसार ८०० व्यक्तियों की नज़रबन्दी न्याय्य थी । 


कमेटी ने शेष छे: नज़रबन्दो को छोड़ देने की सिफ़ारिश की । 


किन्तु बीच क्रोफ्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहिले ही. 
अमेरिका के राष्ट्रपति विलसन के नाम सर सुब्रह्माण्य ऐयर के पत्र के मामले ने 
भारतीय क्षेत्रों में सनसनी पंदा कर दी । 


यह पत्र जून १९१७ में लिखा गया था और दो अमेरिकन थियॉसोफ़िस्टों-- 
होचर दम्पति के द्वारा अमेरिका भेजा गया था। उस पत्र में कहा गया था कि यदि 
भारत को स्वतन्त्रता का वचन मिल जाय तो युद्ध के लिए भारत से १ करोड़ 
आदमियों की भर्ती हो जायगी। पत्र में ब्रिटिश राज्य की तीव्र आलोचना की गई 
थी । वाइसराय और भारत-मंत्री ने, राजनेतिक सुधारों के सिलसिले में सर 


१. 352८2 7.,0श८(६: 5 घलाइ0ए 0 एातवाशा पि्व00०74ाॉत्र ै0०ए८- 
7070, 28326 70900. 


३९८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


सुब्रह्मण्य ऐयर के उनसे भेंट करने पर, उनमें बड़ी फटकार लगाई । यह बात 
भारत-मंत्री ने इस संबंध में पालियामेण्ट में प्रदन पूछे जाने पर व्यक्त की । 

इस पर सर सुब्रह्मण्य ने समाचार-पत्रों में एक पत्र प्रकाशित किया और 
उन्होंने अपना निवृत्ति वेतन छोड़ देने की तत्परता प्रकट की। उन्होंने मद्रास 
सरकार के मुख्य कार्यवाह को एक पत्र लिखा और के० सी० आई० ई० तथा 
दीवान बहादुर की अपनी उपाधियों का परित्याग कर दिया। 

इस घटना से भारत में बड़ी हलचल हुई और सारे देश के राष्ट्रवादी पत्रों 
ने सर सुब्रह्मण्य की प्रशसा को । 

कं 

लोक-सेवाओं के संबंध में इस्लिगटन कमीशन की रिपोर्ट और वेधानिक 
सुधारों के सम्बन्ध में मॉण्टफ़ोड्ड-रिपोर्ट प्रकाशित होने पर राजनेतिक असन्तोष 
और ज़्यादा बढ़ गया । सन्‌ १९१८-१९ में स्वेसाधारण यह अनुभव करने लगा था 
कि “युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भारतीय आकांक्षाओं और विशेषकर राज- 
नेतिक सुधारों के प्रति, सरकारी और ग्रेर-सरकारी यूरोपीय समुदाय का भाव 
बदल गया था ।" प्रान्तीय गवनरों और वाइसराय के व्याख्यानों से यह धारणा 
दृढ़तर हो गई। उसी समय जातीय उहृइता और असहिष्णुता की कई घटनाएँ हुई । 
मि. हसन इमाम कलकत्ता हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश थे और अगस्त १९१८ के 
विशेष कांग्रेस-अधिवेशन के अध्यक्ष थे | मि. क्लेटन आई. सी. एस. ने (जो बिहार 
सरकार के एक उच्च अधिकारी थे) और जो मि. हसन इमाम के साथ रेल में एक 
पहली श्रेणी के डिब्ब में यात्रा कर रहे थे, उनको गालियाँ दी और उन पर हमला 
किया। इस घटना से सारे देश में तीखापन बढ़ना स्वाभाविक ही था। कितु क्रोध 
और तीखेपन को शिखर तक पहुँचाने का काम रॉलेट-रिपोर्ट और रॉलिट-विधेयकों 
ने किया। भारतीय सेनिकों को मित्र राष्ट्रों के राजनीतिज्ञों ने अपने व्याख्यानों से 
बहुत-सी आशाएँ दिलाई थीं। भारत लोटने पर उन्हें दूसरा ही दृश्य दिखाई दिया । 
जब वे पंजाब में अपने घर पहुँचे तो उन्हें अकाल, कटिनाई और निरंकुश राज्य 
का वातावरण मिला । रॉलेट-विधेयकों के रूप में उनका स्वागत करने की तैयारियाँ 
की जा रही थीं ! ऐसा प्रतीत होता था कि ये विधेयक खास तौर पर उन्ही के लिए 
बनाए जा रहे थें---रॉलेट कमेटी ने स्पष्ट कहा था कि विदेशों से बहुत बड़ी संख्या 
में सेनिकों के लौटने पर जो परिस्थिति संभवतः उत्पन्न हो सकती थी, उसी का 
सामना करने के लिए विशेष दमनकारी कानूनों की आवश्यकता थी । 


कितु रॉलेट-रिपोर्ट और विधेयकों के संबंध में चर्चा करने से पहले, खिलाफत 
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के प्रश्न पर मुस्लिम आंदोलन और पंजाब में सर माइकेल ओ' डायर के उग्र शासन 
से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के बारे में कुछ विवरण देना उपयुक्त होगा। 


तुकिस्तान के आसन्न भाग्य और खलीफ़ा की स्थिति पर उसके प्रभाव के 
संबंध में, भारतीय मुसलमानों में बड़ी उद्विग्नता थी। तुकिस्तान-सहित अन्य 
केन्द्रीय शक्तियों को परास्त करने में भारतीय मुसलमानों ने भी पूरा हाथ बँटाया 
था । ब्रिटिश राजनीतिज्ञों द्वारा उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि 
युद्ध समाप्त होने पर राष्ट्रीयता और आत्म निर्णय के सिद्धान्तों को तुक प्रदेशों 
पर भी लागू किया जाएगा और खलीफ़ा की स्थिति के संबंध में यूरोपीय शक्तियाँ 
कोई हस्तक्षेप नही करेगी। किन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद विभिन्न प्रकार की बातें 
सुनाई पड़ी कि तुकिस्तान को कई भागों में बॉट दिया जायगा और उन प्रदेशों को 
जिनमे मुसलमानों के धामिक स्थान थे, ग्रेर-मुस्लिमो के आधिपत्य में रखा जायगा- 
और इन सब बातों के साथ ख़िलाफ़त का प्रश्न मिला हुआ था । ये सारी बातें 
भारतीय मुसलमानों को चिन्ता में डाले हुए थी और उनसे मुसलमानों में असंतोष 
बढ़ रहा था। मि. मॉण्टंगू के अनुसार भारत की दुर्घटनाओं का पहला राजनंतिक 
कारण, तुकिस्तान के मंबध में मुस्लिम दृष्टिकोण था।* 
किन्तु भारतीयों के अनुसार, उन दुघटनाओ का अधिक महत्त्वपूर्ण कारण 
यह था कि पंजाब में सर माइकेल ने अपने उम्र शासन से प्रबल असन्तोष फंला 
दिया था। 
पजाब के य्‌ द्धकालीन उप-गवनंर को कठोर, व्यक्तिगत राज्य में दृढ विश्वास 
था। उसके अनुसार सरकार का मुख्य काम कानून और व्यवस्था को बनाए रखना 
था । उसे कार्यकारिणी परिषदों और राजनेतिक सुधारों में कोई विश्वास नहीं 
था। लोगों की उच्च राजनंतिक आकांक्षाओं के प्रति उसकी कोई सहानुभूति 
नहीं थी। अधिक नौकरियों और अधिकारों के लिए शोर मचाने वाले शिक्षित वर्ग, 
उसे ब रे मालम होते थे ; और उनके महत्त्व को घटाने के लिए वह प्रत्येक अवसर का 
लाभ उठाता था । यद्ध के दिनों में उसने निर्देयतापूर्वक दमन किया और लोकमान्य 
तिलक और श्री बिपिनचन्द्र पाल जैसे प्रतिष्ठित नेताओं के प्रांत में प्रवेश करने पर 
रोक लगा दी । और उसकी यह बहुत बड़ी आकांक्षा थी कि युद्ध जीतने के लिए 
अन्य प्रान्तों की अपेक्षा उसके प्रान्‍्त से जन, धन और सामग्री का सबसे अधिक 
समायोग हो । किन्तु इस उद्देश्य के लिए बहुत से अवसरों पर बलात्‌ भर्ती की गई 
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और लोगों को बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा । जेसा कि मजफ्फरगढ़ के सत्र 
न्यायाधीश मि. कोल्डस्ट्रीम ने लिखा-'युद्धऋण उगाहने के लिए और सेनिकों की 
भर्ती करने के लिए जो उपाय काम में लाये गए वे बहुधा अनधिक्ृत, आपत्तिजनक, 
अत्याचारपूर्ण और सरकार को इच्छा के विरुद्ध थे । दूर के जिलों में वे, लोगों को 
असह्य थे ।* जाहपुर जिले में स्थिति और भी ज़्यादा गभीर हो गई । वहाँ के एक 
अति-उत्साही तहसीलदार, सैयद नादिर हुसन ने अत्यन्त आपत्तिजनक" और 
अत्याचारपूर्ण उपायो से काम लिया और स्वय सर माइकेल के अनुसार उसका 
ढर्रा बलात्‌ू-भर्ती की तरह था। क्रोध से भरे हुए लोगो ने उसकी हत्या कर दी । 
प्रत्येक जिले के लिए सैनिकों की संख्या, युद्ध ऋण और चंदे की रक़म निश्चित कर 
दी गई थी और उस सख्या अथवा रकम को पूरा करने के लिए हर सभव उपाय को 
काम में लाया गया । और सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात यह थी कि लोगों को इन 
शिकायतों के विरुद्ध आवाज़ उठाने की आज्ञा नहीं थी । उसकी राजद्रोह में गिनती 
थी और सर माइकेल की सरकार उसका निर्देयतापूर्वक दमन करने पर तुली हुई 
थी । मॉडरेट हो जाने के बाद १९२२ में श्रीमती बीसेण्ट ने लिखा.- “सर 
माइकेल का कठोर और अत्याचास्पूर्ण शासन, बलात्‌ भर्ती और युद्ध-ऋण की 
उगाही और सारे राजनेतिक नेताओं का निष्ठर अर्देन--यें सब बाते ऐसी थी 
जिन्होंने तीखेपन की चिनगारियों को जीवित रखा, जिनसे आग की लपटे किसी 
. भी समय फूट सकती थी। बम्बई में १९१८ के विशेष अधिवेदन में पंजाब के प्रति- 
निधियों ने हमें बताया था कि प्रान्त के लोग एक ज्वालामुखी के ऊपर रह रहे थे 
जो किसी भी असाधारण अत्याचार के काम से फूट सकता था । इसी कारण जब 
१९१० में उसी प्रान्त में उपद्रव हुए तो हमें कोई आइचये नही हुआ । २ 


हे 


६ 

१९१९ में सावंजनिक उभाड़ का तात्कालिक कारण था---रॉलेट अथवा काले 
विधेयकों का पारण। १९१७ के अन्त में न्यायाधीश एस. ए. टी. रॉलेट की अध्यक्षता 
में भारतीय राजद्रोह कमेटी नियुक्त की गई थी; उसने अप्रैल १९१८ में अपनी 
रिपोर्ट दी । कमेटी ने सरकार द्वारा प्रस्तुत किए हुए उन सारे प्रमाणों की जाँच की 
जिनके आधार पर भारत रक्षा ऐक्ट के समाप्त होने पर क्रान्तिकारी अपराधों से 
निपटने के लिए विशेष विधान बनाने को कहा गया था । कमेटी ने अपना सारा 
काम ग््‌प्त रूप से किया । अस्तु, मि. मॉण्टंगू ने ऐसे विशेष विधानों के संकटों के 
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प्रति मि. रॉलेट को सावधान कर दिया था और उस संबंध में भारत सरकार द्वारा 
प्रस्तुत योजना को स्वीकार करने के बारे में चेतावनी दे दी थी । मि. मॉपण्टेगु ने 
लिखा है :--“ मेने उन्हे बताया था कि नज़रबन्दी और पुलिस की सहायता से 
सरकार का काम चलाने के ढंग से हम संभवत: अपने उत्तराधिकारियों के 
लिए परेशानियाँ पैदा कर देंगे और मेने यह आशा प्रकट की थी कि भारत- 
सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना में से वह उसी बात को स्वीकार करेगे जो सासदिक 
रूप से रक्षणीय हो ।”" किन्तु रॉलेट कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि 
क्रान्तिकारी अपराधों से निपटने के लिए साधारण फ़ौजदारी कानून अपर्याप्त 
था ; और उसने दो प्रकार के विशेष विधान बनाने की सिफ़ारिश की--एक 
दण्डात्मक और दूसरा प्रतिबन्धक । भारत सरकार ने कमेटी की सिफ़ारिशों को 
रूप देने के लिए दो विधेयक बनाए। सभी जगह विरोध प्रकट किया गया, सरकार 
को सावधान किया गया किन्तु सरकार ने उन विधेयकों को ऐक्ट बनाने के संबंध 
में अपना निश्चय नही बदला। अन्त में उनमें से केवल एक विधेयक ही एक्ट बना 
किन्तु उसके कारण एक देशव्यापी उथरू-पुथछ हुई जो उस समय तक भारतीय 
इतिहास के लिए नई चीज़ थी । 


इस काले कानून का सरकारी नाम था--अराजकतापूर्ण और क्रान्तिकारी 
अपराध एऐक्ट। यह एक्ट सार्वजनिक अधिकार और भारतीय राजनैतिक जीवन, 
दोनों ही का दमन करने के लिए बनाया गया,था। किन्तु दूसरे पक्ष के मतानुसार 
इस एक्ट का उदेश्य “राजनीति का शोधन”* और अराजकता तथा क्रान्ति 
से.....लोगों के जीवन और उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना था ।73 

यह ऐक्ट पाँच भागों में बाँठा गया था । पहला भाग दंडात्मक था; दूसरे 
और तीसरे भाग प्रतिबन्धक थे ; चौथे भाग में उन अपराधी लोगों को ऐक्ट के 
अन्तगंत लाया गया था जो पहले से ही सरकारी नियन्त्रण में थे; और पांचवें भाग 
में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि यदि ऐक्ट अथवा उसका कोई भाग किसी 
विशेष क्षेत्र में लागू न रहे तो भी जो कार्यवाहियाँ पहले ही जारी हो गई हों उन्हें 
पूरा कर दिया जाय । 
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पहले भाग में “अपराधों के संबंध में शी प्र अभियोग-निर्णय की व्यवस्था की 
गई थी * * * “और उसके विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं था ।”* 
किसी प्रान्त में पहले भाग के लागू कर दिए जाने पर, हाईकोर्ट के तीन जजों का 
एक विशेष न्यायालय बनना था जो अपना काम कही भी और साथ ही गुप्त रूप 
से कर सकता था । इस न्यायालय में ऐसे प्रमाण भी मान्य थे जो इंडियन 
एविडन्स ऐक्ट के अनुसार ग्राह्मय नही थे । निर्णय, जजों के बहुमत से होना था 
और वह अन्तिम था । किन्तु प्राणदण्ड देने के लिए सारे जजों का एकमत होना 
आवश्यक था । 

दूसरे भाग के अनुसार प्रान्तीय सरकार को अधिकार था कि यदि उसे किसी 
व्यक्ति के बारे में यह विश्वास हे कि उसका किसी ऐसे आन्दोलन से सबध हैं जिससे 
राजसत्ता के विरुद्ध अपराध होने की सभावना हो तो वह उसको “जमानत देने 
के लिए अथवा अपना पता देने के लिए अथवा किसी विशेष स्थान में रहने के 
लिए अथवा किसी निर्दिष्ट काम से दूर रहने के छिए अथवा थाने में अपनी हाज़िरी 
देने के लिए” आज्ञा दे सकती थी ।* आरभ में यह आज्ञा केवल एक महीने 
के लिए होनी थी किन्तु जाँच कमटी की रिपोर्ट पर वह एक वर्ष तक के लिए 
बढ़ाई जा सकती थी। इस जाँच कमेटी में (प्रत्येक मामले के लिए) सरकार 
द्वारा तीन सदस्यों की नियुक्ति होनी थी। कमेटी का काम गुप्त रूप से होना 
था और संबंधित व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर सफ़ाई पेश कर सकता था किन्तु 
उसे वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नही था । 

तीसरा भाग और भी ज़्यादा कठोर था। उससे किसी भी स्थान की तलाशी 
और विना वारण्ट के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की और उसे 
“किसी नियत स्थान में निश्चित शर्तों के आधीन रखने की १ व्यवस्था थी । 
आरम्भ में इस नज़रबन्दी की अवधि एक वर्ष तक सीमित थी किन्तु बाद में यह 
तीन वर्ष तक हो सकती थी। दूसरे भाग की तरह इसमें भी जाँच-कमेटी की 
व्यवस्था की गई थी । 

भारत सरकार के अनुसार भारत में अराजकतावादी और क्रान्तिकारी 
अपराधों का सामना करने के लिए, ऐक्ट की उपर्युक्त धाराएँ अत्यावश्यक थीं । 
सन्‌ १९०९ और १९१८ के बीच में क्रान्तिकारी आन्दोलन के कारण ३११ अप- 
राध अथवा अपराध के प्रयत्न हुए थे जिनसे १०३८ व्यक्ति संबंधित थे । भारत 
रक्षा ऐक्ट ने अपराधों की संख्या घटाकर १० प्रतिवर्ष कर दी थी और “१९१८ के 
१. शिप्रा]ं ब ए7एटडा : 82072 274 3६८०, 9926 5. 
२. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ४। 
३. 962८007 34 () ण 6 36०६, एरातां8 0 7970, 09826 24- 
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पिछले तीन महीनों में कोई क्रान्तिकारी अपराध नहीं हुआ था ।”* 

भारतीय विधान-परिषद्‌ के गैर-सरकारी सदस्यों ने विधेयक की सामथ्ये 
पर सन्देह नही किया किन्तु उन्होंने शान्तिकाल में कार्यकारिणी को राजनेतिक 
जीवन का दमन करने के लिये असाधारण अधिकार देने का और संदिग्ध 
व्यक्तियों को खुले और विधिवत्‌ अभियोग निर्णय से वंचित करने का प्रवल 
विरोध किया। क्रान्तिकारी अपराधों से निपटने के लिए, पहले से ही विस्तृत 
अधिकार मिले हुए थे और उन्होंने यह सुझाव दिया कि समस्या का वास्तविक 
हल, निर्देयतापूर्ण दमन के स्थान पर राजनेतिक सुधार था। स्वयं लॉड मार्ल 
के अनुसार “सिन फ़ोन से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम उपाय, आयलेंण्ड को 
स्वशासन देना था । ग़र-सरकारी सदस्यों ने सरकार से अपील की कि वह 
“पिछले कुछ दिनों से बराबर बिगड़ती हुई स्थिति पर ध्यान दे; वह स्थिति भविष्य 
के लिए संकटपूर्ण थी। सर तेजबहादुर सपरू ने कहा :-- अ्रीमान्‌ सारे देश 
में रोप छाया हुआ हूँ, विभिन्न स्थानों पर विरोध सभाएँ हो रही है। 
हा इस नीति से देश एक भयंकर आन्दोलन की भंवरों में फेंस जायगा ।/ * 
किन्तु ग़ेर-सरकारी सदस्यों के संयुक्त विरोध के होते हुए भी--जिनमें से चार 
सदस्यों ने विरोध में त्याग-पत्र भी दिया --सरकार ने कानून बनाया जिसके 
परिणामों पर सववत्र शोक प्रकट किया गया । 

जज 

जिन दिनों भारतीय विधान-परिषद्‌ में रॉलेट-विधेयकों पर विवाद हो रहा 
था, उन्ही दिनों महात्मा गांधी ने वाइसराय को पत्र लिखा और यह स्पष्ट कर 
दिया “कि सरकारी नीति के कारण मेरे लिये सत्याग्रह के अतिरिक्त और कोई 
मार्ग नही रह गया है । १? बम्बई में सत्याग्रह-सभा बनाई गई, सत्याग्रह की 
प्रतिज्ञा का ममविदा तंयार किया गया और सदस्यों ने वह प्रतिज्ञा की। महात्मा 
गांधी ने सत्याग्रह आरम्भ करने का निर्णय समाचार-पत्रों में अपने एक पत्र द्वारा 
व्यक्त किया, जिस में सत्याग्रह-शपथ भी थी। वह शपथ इस प्रकार थी :--- 

“अपने अन्त:करण से यह अनुभव करने के कारण कि ये विधेयक.......... 
स्वतन्त्रता और न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध, और व्यक्ति के प्रारंभिक अधिकारों 
के लिए घातक है ......हम यह दृढ़ निश्चय करते हें कि उनके कानून बनने पर 
और उनके रह न होने के समय तक हम उन कानूनों की और साथ ही उन 





१. शिप्रांब0 एाएट४:: फ्ैट076 गणते ३९०, (98०४ 2 2४० 4. 

२. उपर्युषत पुस्तक, पृष्ठ ५५ । 

३. छ्थादाए : ए एफुलापगाथाह श्ञात्र 77ए)्, ७० प्‌. 
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सब कानूनों की, जो नियुक्त की जाने वाली कमेटी उचित समझे, सविनय अवज्ञा 
करेंगे और हम फिर यह दृढ़ निश्चय करते हें कि इस संघर्ष में हम सत्य का पूर्ण 
रूप से अनुसरण करेंगे और जीवन, व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के प्रति हिंसा से 
दूर रहेंगे।* 

किन्तु ग़ेर-सरकारी सदस्यों की चेतावनी की तरह, सत्याग्रह-सभा के इस 
निर्णय का सरकार पर कोई प्रभाव नही हुआ और विधेयक का सरकारी वोटों से 
१८ मार्च १९१९ को पारण हुआ और वह २१ मार्च को कानून बन गया। उस समय 
महात्मा गांधी मद्रास में थे । एक स्वप्न में उन्हें सत्याग्रह करने का विचार आया 
और दूसरे दिन प्रातःकाल श्री राजगोपालाचारी से जिनके यहाँ वे ठहरे हुए थे, 
उन्होंने अपने स्वप्त को बताया:-- पिछली रात मुझे स्वप्न में यह विचार आया 
कि हमें सारे देश से सावंजनिक हड़ताल करने के लिए कहना चाहिए । सत्याग्रह, 
आत्म-शद्धि की प्रक्रिया है; हमारा संघर्ष पवित्र हैं और मुझे यह उचित प्रतीत 
होता है कि उसका आरम्भ आत्मणूद्धि के किसी कार्य से किया जाय । अतः सारे 
भारतवासी उस दिन अपना कामकाज छोड़कर उपवास और प्रार्थना करें....! ९ 


श्री राजगोपालाचारी और अन्य व्यक्तियों ने उस विचार का स्वागत किया 
और महात्मा गांधी ने एक पत्र द्वारा उसे सर्वसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किया । 
“पहले तो हड़ताल के लिए ३० मार्च (१९१९) निश्चित की गई, पर बाद में 
तारीख बदल कर ६ अप्रेल कर दी गई ।” “उस दिन (अर्थात्‌ ६ अप्रैल को ) सारे 
देश में, शहरों और गाँवों में सभी जगह शान्तिपूर्ण सफल हड़ताल हुई ।» 

किन्तु कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ हड़ताल की तारीख बदल जाने का देर से 
पता लगा और इसलिए वहाँ पर ३० मार्च को भी हड़ताल हुई। इन स्थानों में 
दिल्ली नगर भी एक था और वहाँ पर ही विचाराधीन वर्ष की दुःखद घटनाएँ 
सबसे पहले हुईं। 

३० मार्च को दिल्लीवासियों ने उपवास किया और हड़ताल की । हण्टर- 
कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लोगों की एक भीड़ ने रेलवे उपाहार-गृह बन्द करने 
की जिद की और वहीं से झगड़ा आरम्भ हुआ । रेलवे-पुलिस ने हस्तक्षेप किया 
और भीड़ में से दो आदमियों को गिरफ्तार कर लिया । इससे लोगों में क्रोध फैल 


१. एप[2० एटा : 82076 ग्यवे 4६०. 9०९८ 34. 
२. एथाातवी : ए +डछुटफंगटाड शांत ॥7प्र, ४०१ वा., 
7226 486. 
३. एवावीए : ए ऊफुण्यागलांड शांत पण्णी, ५४०, 7. 
79926 487. 
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गया और उन्होंने तितर-बितर होने से इन्कार कर दिया और साथ ही दोनों आद- 
मियों को छोड़ने की माँग की। पुलिस पर ईटें भी फेंकी गईं । अन्त में भीड़ पर गोली 
चलाई गई और उसे निकट के क्वीन्स गार्डन में खदेड़ दिया गया । इस पर भीड़ 
टाउन हाल के सामने जमा हो गई और वहाँ अधिकारियों ने फिर गोली चलाने 
की आवश्यकता अनुभव की । “इसके फलस्वरूप उस दिन गोलियों से मारे जाने- 
वाले आदमियों की संख्या ८ हो गई। अस्पताल में लगभग एक दर्जन घायल 
व्यक्ति पहुँचे किन्तु उनकी वास्तविक संख्या कही ज़्यादा थी।* उसके बाद कोई 
झगड़ा नहीं हुआ और तीसरे पहर सावंजनिक सभा शान्तिपूर्वक समाप्त हो गई । 
६ अप्रैल की हड़ताल भी शान्तिपूर्ण रही । किन्तु मि. गांधी की गिरफ्तारी के कारण 
१० से लेकर १७ अप्रेल तक बराबर हड़ताल रही । पुलिस ने दुकानों को बलात्‌ 
ख्‌लवाने का प्रयत्न किया जिसके कारण बिल्लीमारान में १७ तारीख को झगड़ा 
हो गया पुलिस को आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी । लगभग अठारह 
आदमी घायल हुए जिनमे से बाद में दो मर गए ।”९ 

३० मार्च की घटनाओं के बाद, दिल्ली के स्थानीय नेताओं ने महात्मा गांधी 
को दिल्ली बुलाया । उन्होंने ६ अप्रेल की हड़ताल के बाद आने की स्वीकृति दी । 
अस्तु, ७ अप्रेल की रात को वे बम्बई से दिल्‍ली के लिए रवाना हुए । इस बीच पंजाब 
के उप-गवर्नर और दिल्ली के चीफ़ कमिश्नर के परामर्श से भारत सरकार ने पंजाब 
और दिल्‍ली में मि. गांधी के प्रवेश पर रोक लगा देने का निश्वय किया और एक 
आज्ञा जारी की गई जिसमें उनसे बम्बई प्रेसीडेन्सी में ही रहने का निर्देश किया 
गया । पलवल स्टेशन पर उन्हें यह सरकारी आज्ञा-पत्र दिया गया जिसका पालन 
करने से उन्होंने इंकार कर दिया। फलत: पलवल स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया गया और पुलिस की अभिरक्षा में उन्हें बम्बई वापिस भेज दिया गया । 

१० तारीख की सुबह को महात्मा गांधी की गिरफ़्तारी की सूचना अहमदा- 
बाद पहुँची, जहाँ उन्होंने अपना आश्रम बना लिया था और जहाँ उनके प्रति लोगों में 
असाधारण श्रद्धा थी। उस समाचार से बड़ी उत्तेजना हुई। हड़ताल घोषित की गई। 
दो यूरोपियनों से सवारी छोड़ कर पैदल चलने के लिए कहा गया और उसी सम्बन्ध 
में झगड़ा हो गया कितु ज़िला-मजिस्ट्रेट मि. चेंट फ़ील्ड ने स्थिति को अपनी कुश- 
लता से संभाल लिया । दूसरे दिन कुमारी अनसूया साराभाई की गिरफ्तारी के समा- 
चार से लोगों का क्रोध और ज़्यादा हो गया। मिल मज़दूर आपे से बाहर हो गए 
और उन्होंने आगज़नी और हिसा के कई काम किए । कई बार भीड़ों पर गोली 


१. 47)950/व० छझावुपराए (लगाए) ७०णं।९८८ ०छण+, 
०928५ 3. 
२. उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ४ । 
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चलानी पड़ी और १२ तारीख़ की सुबह को एक सेनिक घोषणा जारी करनी 
पड़ी । १३ तारीख को कुमारी साराभाई और महात्मा गांधी दोनों ही अहमदाबाद 
पहुँच गए; * और उन्हें नगर में फिर से व्यवस्था स्थापित करने के काम में सहायता 
देने के लिए अनुमति दी गई । १४ को घोषणा वापिस ले ली गई ।” मि. गांधी ने 
एक बहुत बड़ी सभा में भाषण दिया, लोगों के हिसापूर्ण कामों की निन्दा की और 
इनसे अपना काम करने के लिए जोर दिया। इस भाषण का वांछित प्रभाव हुआ 
और अहमदाबाद के झगड़े १४ अप्रेछ को लगभग समाप्त हो मए ।* 

“झगड़ों के सिलसिले में****““उपद्रवियों में से २८ आदमी मारे गए और 
१२३ घायल हुए; यह संभव है उनकी संख्या अधिक हो ।"'**** अहमदाबाद 
नगर में आठ जगह और निकट के अन्य स्थानों में १४ जगह तार कार्ट गए । 
अहमदाबाद में उपद्रवियों ने लगभग ९३ लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट कौ****** 
संभवत: इसका मख्य कारण यह था कि मि. गांधी और कुमारी साराभाई के 
प्रति अपनी श्रद्धा के कारण उपद्रवी आपे से बाहर हो गए थे। उन लोगों को अपने 
बीच में स्वतन्त्र देख कर, साथ ही मि. गांधी का भाषण सुनकर, उनके मस्तिष्क में 
से अव्यवस्था जारी रखने के विचार दूर हो गए ।”३ 

१० अप्रेछ की दोपहर तक पंजाब में कोई उपद्रव नही हुआ। रॉलेट-विधान के 
सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों में विशेषकर लाहौर और अमृतसर में सभाएँ हुई थीं । 
६ अप्रैल को सारे प्रान्त में सफल और शान्तिपूर्ण हडताल हुई । अमृतसर में ३० मारे 
को भी । सारे प्रान्त में प्रबल असंतोष था और कुछ उत्तेजना भी थी। रॉलेट-ऐक्ट के 
विरुद्ध भावनाएँ जगी हुई थी, साथ ही राजनेतिक सुधारों और शिक्षित वर्गों के 
प्रति उप-गवर्नं र के भाव के कारण प्रान्त में बड़ा भारी तीखापन था। कितु कोई 
क्रांतिकारी आन्दोलन नहीं था--उस १५९१६ में ही दबा दिया गया था। प्रान्त के 
सभी नेताओं का आन्दोलन के लिए ज्ञान्तिपृर्ण एवं बंध उपायों में विश्वास था । कितु 
सर माइकेल की सरकार, प्रान्त में हर प्रकार के आन्दोलन और राजनंतिक 
जीवन का दमन करने पर तुली हुई थी। ७ अप्रेल १९१९ को सर माइकेल ने 
पंजाब विधान-परिषद्‌ में, पंजाबियों की सराहना करते हुए, सावेजनिक नेताओं 
को यह धमकी दी-- इस प्रान्त की सरकार का यह दृढ़ निश्चय है और वह 
निरचय भविष्य में भी बना रहेगा कि सार्वजनिक व्यवस्था जो युद्ध काल में 





१. बम्बई ले जाकर महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया; कुमारी साराभाई 
की गिरफ्तारी का समाचार ग़लत था । 

२. 46 7)807/ठ658 फसावुपा।"'ए (०८८ २९७०७, [2822८ 5. 
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सफलतापूर्वक कायम रखी गई थी, वह शान्ति-काल में भंग नहीं होगी । इसीलिए 
भारत रक्षा ऐक्ट के अन्तर्गत लाहौर और अमृतसर के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध 
कार्यवाही की गई हे '** **' रॉलेट ऐक्ट के विरुद्ध ' ** *** लाहौर और अमृतसर, दोनों 
ही स्थानों में जो प्रदर्शन हुए हैं * ** ***उनसे स्पष्ट हे कि अनभिज्ञ और सहज विश्वासी 
लोगों को किस प्रकार सरलता से बहकाया जा सकता है । जो लोग उनको बहकाने 
वाले है उन पर एक विकट उत्तरदायित्व हँ****जो लोग तक के स्थान पर 
अनभिज्ञता से अपील करते है उनकी भी एक दिन खबर ली जायगी ।* 

अगले कुछ दिनों की घटनाओं से यह सिद्ध हो गया कि उक्त धमकी 
खोखली नहीं थी । 

८ 

अमृतसर में ३० मार्च और ६ अप्रैल की हड़तालों में पूर्ण शान्ति रही थी । 
दो स्थानीय नेताओं--डा. सत्यपाल और डा. किचलू--कों भारत रक्षा ऐक्ट के 
अन्तर्गत सार्वजनिक सभाओं में बोलने से रोक दिया गया था, तथापि हड़तालों में 
कोई भी उपद्रव नहीं हुआ था । ५ अप्रेल को रामनवमी थी, उस दिन एक विराट 
जलस निकाला गया जिसमें हिंदू और मुसलमान, सभी सम्मिलित हुए । यह उत्सव 
भी शान्तिपूर्ण रहा । हण्टर-कमेटी ने लिखा हे:-- यह निश्चित हैं कि उस दिन 
शांति रही और यूरोपियनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई ।' डिप्टी कमिश्नर 
स्वयं भीड़ में फंस गया और बाद में उसने इलाहाबाद बंक के बरामदे में से सारे 
जलस को देखा । उसका कहना हैं कि “साधारणतया लोगों का व्यवहार शिष्टतापूर्ण 
था। जलस की प्रत्येक कार मेरे सामने रुकी और बेड ने गॉड सेव दि किंग 
बजाया । उसी दिन सरकार ने डा. सत्यपाल और डा. किचल के अमृतसर 
से निर्वासन की और उन्हें धमंशाला नामक स्थान में नज़रबन्द रखने की आज्ञा 
जारी की । यह आज्ञा भारत रक्षा ऐंक्ट के अन्तर्गत दी गई थी । दस तारीख को 
सुबह दस बजे उन्हे चुपचाप कार से धमंशाला ले जाया गया और स्थानीय कार्य- 
कारिणी अधिकारियों ने सिविल स्टेशन पर भीड़ न घुसने देने के उद्देश्य से सेनिक 
और पुलिस प्रबन्ध कर लिया। लगभग साढ़े ग्यारह बजे निर्वासन का समाचार 
सारे शहर में फेल गया। हड़ताल घोषित कर दी गई और दोनों नेताओं को 
छोड़ने की माँग करने के लिए, लोग जलस बना कर डिप्टी कमिश्नर के मकान 
की तरफ बढ़े । हण्टर-कमंटी के वर्णन के अनूसार, भीड़ के पास लाठियाँ अथवा 
और कोई लड़ने को चीज़ नहीं थी और उसने रास्ते में यूरोपियनों के साथ कोई 





१. 3॥॥6 (णाएप्टाट5 शीपय[ंब0 एापृप्रा।ए (०कराप्रा2८ 7२८००४७, 
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छेड़छाड़ नहीं की । ) रेल के फाटक के पास भीड़ को रोका गया और उसे शहर 
की तरफ़ बलात्‌ लौटाया गया | इसी प्रयत्न में दो बार गोली चलाई गई । 
भीड़ क॒ुद्ध और उग्र हो गई और उसने हत्या, लूटमार और आगजनी शुरू कर 
दी। रास्ते में दो यूरोपियन--स्त्री अथवा पुरुष--मिले, उन्हें बुरी तरह पीटा 
गया । नेशनल एंड एलायेंस बेक* की इमारत में आग लगाई गई, उसके यूरोपियन 
मैनेजर की हत्या की गई और बेक के गोदामों को छूट लिया गया। टाउन हाल 
और अन्य सार्वजनिक इमारतों में भी आग लगाई गई । तार काटे गए और मिस 
शेरवृड नामक एक ईसाई प्रचारिका को बुरी तरह पीटा गया और उसे मरा हुआ 
समझ कर एक गली में छोड़ दिया गया, जहाँ से बाद में कुछ हिन्दुओं ने उसे 
अस्पताल पहुँचाया। तुरन्त ही शहर में फौजी टुकड़ियाँ भेजी गई और शाम तक 
भीड़ गायब हो गई । “१० अप्रैल को सैनिकों की गोली से मरे हुए लोगों की संख्या 
लगभग १० थी; घायलों की संख्या अधिक होगी ।3 

११ अप्रैल को, लोगों को मृत व्यक्तियों की दाह क्रिया करने की अनुमति दी 
गई । एक बहुत बड़ा जलूस निकाला गया और किसी प्रकार की गड़बड़ी नही हुई । 
उसी शाम को जनरल डायर अमृतसर पहुँचा और उसने शहर की सैन्य-टुकड़ियों 
का संचालन अपने हाथों में ले लिया। १२ अप्रेल को बहुत-सी गिरफ्तारियाँ की 
गई और एक घोषणा द्वारा सारी सभाएँ और भीड़े वर्जित कर दी गई । हण्टर-कमेटी 
नें लिखा हूँ :--- यह प्रकट नहीं होता है कि उस घोषणा के प्रकाशन के लिए क्‍या 
व्यवस्था की गई............... जिन स्थानों पर घोषणा (जो अंगरेजी में थी) पढ़ी गई, 
उनका नक्शा देखने से यह प्रत्यक्ष हे कि शहर के बहुत से भागों में घोषणा नही 
पढ़ी गई । ४ 

दूसरी ओर १२ अप्रलू की ही श्ञाम को इस बात की सावंजनिक सूचना दी 
गई थी कि १३ अप्रैल को शाम के साढ़े चार बजे जालियाँवाला बाग़ में एक सावे- 
जनिक सभा होगी। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को रोकने का कोई प्रबंध 
नही किया कितु उसने सभा आरम्भ होने के कुछ ही देर बाद अपनी फ़ौजी गाड़ियों 
और अपने संनिकों के साथ वहाँ पहुँच कर बिना चेतावनी दिए हुए उस समय तक 
उन सेनिकों को गोली चलाने की आज्ञा दी जब तक कि उनकी गोलियाँ ही समाप्त 
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उपमेनेजर को पुलिस ने उन स्थानों में से निकाला, जहाँ वे छिप गए थे । 
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न हो जायेँ। सर वैलेण्टाइन शिरोल ने इस दुद्य का इस प्रकार वर्णन किया है:-- 
“जिन्होंने जालियाँवाला बाग नहीं देखा हे, उनके लिए उस दृष्य व 
भयंकरता का अनुमान करना कठिन होगा । किसी समय वह एक बाग था कि 
आजकल वह एक खाली जगह हैँ जहाँ अक्सर मेले होते हे अथवा सार्वजनिक सभा 
होती हैँ, उसका विस्तार ट्रफालगर स्क्‍्वायर के बराबर होगा। यह बाग चारों तर' 
दीवारों से घिरा हुआ हूँ जिनके ऊपर चारों ओर के मकानों का पिछवाड़ा दिखा 
देता है । मे उसी संकरी गली से गया जिससे जनरल डायर ४४ अपने पचास सेनिः 
लेकर गया था। में उसी उठी हुई ज़मीन पर खड़ा हुआ जहाँ खड़े होकर उसने विन 
चेतावनी दिए, लगभग सौ गज़ की दूरी से एक घनी भीड़ पर, जो उस घेरे के एः 
निचले भाग को ओर थी ओर जहाँ मंच से व्याख्यान दिए जा रहे थे, गोली बरसाः 
की आज्ञा दी थी। उसके अनुसार भोड़ में लझगभग ६००० आदमी थे, और लोग 
के अनुसार जन-समूह १०००० से अधिक था । ये सब लोग निहत्थे और बिल्कुर 
घिरे हुए थे । घबराई हुई भीड़ तुरन्त फट पड़ी कितु लगातार दस मिनट तक गोलिय 
बराबर बरसती रही--कुल १६५० वार किए गए--उन लोगो पर जो चहों की तर 
पिजड़े में फंस गए थे, जो बाहर. निकलने का निरथंक प्रयत्न कर रहे थे, औ 
जो गोलियों को बौछार से बचने के लिए जमीन पर लेट गये थे । जहाँ भीड़ घनी थ॑ 
वहाँ गोलियाँ चलाने के लिए जनरल डायर ने व्यक्तिगत रूप से निर्देशन किया 
उसी को शब्दावलो म॑ “निश्ञाने अच्छे थे । दस मिनट बाद जब गोलियाँ समाएः 
हो गई तो वह अपने से निकों के साथ उसी मार्ग से लौट गया था जिससे वह आय 
था। सरकारी आकड़ों के अनुसार, जो कई महीनों बाद बताए गए, जनरल डायर र 
३७९१ आंदमियों को जान से मार दिया था और लगभग २००१ घायर आदमिय 
१. काग्रेस-जाँच कमेटी ने लिखा है:-- मृत्यु संख्या के सम्बन्ध में यह बार 
ध्यान देते योग्य हें कि सरकार ने अपने कथनानुसार २९ अगस्त (अर्थात 
हत्याकाड के चार महीने बाद) तक आंकड़ों की छानबीन आरम्भ नहीं की 
मि. थामसन ने उस समय कहा था कि २९० से अधिक व्यक्ति नहीं मरे थे 
अब उन्होंने सेवासमिति के आंकड़ों को --अर्थात्‌ ५०० की मृत्यु संख्या को- 
स्वीकार कर लिया हैँ । ये आंकड़े वास्तविक छानबीन पर आधारित ६ 
और मृत्यु संख्या इनसे कम किसो भी हालत में नहीं हो सकती । वास्त 
विक संख्या का कभी भी पता नहीं लग सकता कितु बड़ी सावधानी से जांच 
करने के बाद हम इस परिणाम पर पहुँचे हें कि लाला गिरधारी लाल क 
अनुमान--अर्थात्‌ १००० की मृत्यु संख्या--किसी भी प्रकार से अतिरंजित 
नहों हो सकती है (रिपोर्ट का पृष्ठ ५७ )। लाला गिरधारी लाल ने उस दुहृर 
को अपनी आँखों से देखा था और गोलियाँ चलना बन्द होने के बाद, ६ 
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को ज़मीन पर पड़ा छोड़ दिया जिनके लिए (उसी की शब्दावली के अनुसार ) 
उसने रत्ती भर भी ध्यान देने को अपना कत्तंव्य नही समझा । 

सर वेलेण्टाइन ने लिखा हैं:--- यदि स्वयं जनरल डायर का हण्टर-कमीशन 
के सामने दिया हुआ वक्‍तव्य न होता, तो संभवत: यह कहा जा सकता था कि सिविल 
सत्ता के अचानक लप्त होने पर उसे अपने असतुलित निर्णय से चारों ओर खून दिखाई 
दिया गे ७५०४५ कितु उसी के कथन से यह पता लगता हूँ कि अपने सेनिकों के साथ 
जालियाँवाले बाग्र को जाते हुए उसने जान बूझ कर ऐसा निर्णय किया था और यदि 
संकरे रास्ते ने उसे अपनी मशीनगनें पीछे छोडने को विवश न किया होता तो उसने 
और भी ज़्यादा बड़ा हत्याकाण्ड किया होता । उसने बताया कि उसका उद्देश्य सारे 

पंजाब में आतंक जमा देना था। * 

घटनास्थल पर सबसे पहले पहुँचे थे । 

१. लाला गिरधारी लाल, पंजाब वाणिज्य मइल के उपाध्यक्ष थे और उन्होंने 
एक मकान में से जहाँ से बाग दिखाई देता था, सारा हत्याकाण्ड देखा था। 
उनके विश्वसनीय, आँखों-देखे, विवरण को उद्धुत करना उपयकत होगा । 
उन्होंने कहा:--मने सैकड़ों लोगों को वही मरते हुए देखा । उस दृश्य की 
सब से बरी बात यह थी कि दरवाज़े से भागने का प्रयत्न करनेवाल लोगों 
पर, निर्देशन द्वारा गोली चलाई जा रही थी। चार या पाँच संकरी जगहें ऐसी 
थी जहाँ से निकला जा सकता था। वहाँ पर गोलियाँ वस्तुतः बरस रही थी 
और*.बहत से लोग भागने वाली भीड़ के पैरों तले कुचले गए........... .. 
उनमें से कुछ मर भी गए । खून बरी तरह बह रहा था। जो लोग ज़मीन पर 
लेट हुए थे वे भी गोलियों से नही बचे। मरे हुए अथवा घायल लोगों को 
देखने के लिये अधिकारियों ने कोई प्रबन्ध नही किया........... मेने बहुत से 
घायलों को पानी दिया और उस समय जो कुछ सहायता संभव थी वह मेने 
की । मेने चारों तरफ़ का चक्‍कर लगाया और सब को ज़मीन पर पड़ा हुआ 
पाया। कहीं-कही पर लोगों के ढेर बन गए थे । मृत शरीर बड़ी उम्र के लोगों 
के थे और उनमें बच्चे भी थे। कुछ लोगों को खोपड़ियाँ फट गई थीं, कुछ की 
अँखें बाहर निकल आई थीं.........बहुत-से लोगों की नाक, छाती अथवा हाथ- 
पैर चूर-चूर हो गए थे.............. मेरे विचार से उस समय बाग्न में १००० 
से अधिक मृत शरीर थे............ बहुत-से लोग मरे हुए शरीरों को भी नही 
उठा सके इस डर से कि कही ८ बजे बाद दुबारा गोली न चलाई जाय ।” 
ए82०४ 5057 एण 7796. (७णाएए/८88. परवृणा'५ 
(406८ रि०००४ से अनूदित । 

२. (क्ाा0: गाता : 000 ब्यव १४८७, 022८४ 777-78. 
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हर 
पंजाब के अन्य स्थानों में १० और १५ अप्रैल के बीच जो दुर्घटनाएं हुई, 
उनका विस्तृत विवरण देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता । हण्टर-कमीशन की रिपोर्ट 
में और अन्यत्र, उनका विस्तृत वर्णन किया गया हैं ।* यहाँ केवल लाहौर, कसूर 
और गुजराँवाला की दुःखद घटनाओं की संक्षिप्त चर्चा कर देना ही पर्याप्त 
होगा । 


महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का समाचार मिलने पर १० अप्रेल को 
लाहौर में हड़ताल की गई । एक जलूस बनाया गया और उसमें शोक प्रकट करने 
की दृष्टि से एक काला झंडा साथ लिया गया । अनारकली से माल की ओर जाने 
के समय* उस जलस को रोका गया और उससे तितर-बितर हो जाने को कहा 
गया । कहा यह जाता है कि लोग बहुत उत्तेजित थे; उन्होंने तितर-बितर होने से 
इंकार कर दिया और उस समय उन पर गोली चलानी पड़ी । १४ अप्रेझ को 
वहाँ के लोकप्रिय नेताओं को--पंडित रामभज दत्त, लाला हरकिशनलाल और 
लाला दुली चन्द को--निर्वासित कर दिया गया । फलत: १० अप्रैल से १७ अप्रैल 
तक हड़ताल रही । १८ अप्रैल को फ़ौजी कानून के अन्तर्गत दुकानदारों को अपनी 
दुकाने खोलने के लिए विवश किया गया । लाहौर में भीड़ ने हिसा के कोई काम 
नहीं किए । 

कितु कसूर में उसकी उल्टी बात हुई; वहाँ भीड़ उग्र हो गई और उसने दो 
यूरोपियनों को मार डाला, सावंजनिक इमारतों तथा रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई 
और संचार-साधनों की तोड़-फोड़ की । ११ अप्रेल को हड़ताल आरम्भ हुई और 
दूसरे दिन भी जारी रही। “कसूर में कसाइयों और चमड़े का काम करनेंवालों 
का एक उपद्रवी वर्ग हूँ !; ? उसने १२ अप्रेंठ की सुबह को स्वतन्त्रता-शव का 
जल्स निकालने का आयोजन किया। यह जलूस रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा और 





१... व)5095वचैटा5ड धावुपा।ए (+077ग7/0022 १८००४ के पृष्ठ ३६ से 
७३ तक देखिए । इसके अतिरिक्त र९८४८८ए /(०॥०५7 : ॥४॥८ 
खाबशणथाए टए९आजा ब्यत सलठ0एछ ॥ ए०३४ 5प[०97८55८० 
देखिए, पृष्ठ ५५ से ९४ तक। साथ ही (८07272८58 ?िप्र7]909 
[दुणा।ए (0ग्राशरा0/८८ १२९१07, 7979-20 के पृष्ठ ४५ से 
१५५ तक भी देखिए । 

२... किढ 4)807वैट8. खावुप्रा।एप्५ ७०्राग्रा0।टट रि०छ07, 
79०86 39. 

३. (200८4 #76ठऋा पोल एिफाध0 (90एव्शाला रिट०ण०+ 7०५ 
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अधिकाधिक उत्तेजित होता गया । पंजाब सरकार की रिपोर्ट में कहा गया 
है:--- इस समय तक केवल उम्र प्रदर्शन का ही उद्देश्य था। स्टेशन पहुँचने पर भीड़ 
ने काफी क्षति पहुँचाई; दरवाज़े तोड़े, खिड़कियों पर पत्थर फेके कितु भीड़ स्टेशन 
के अन्दर नहीं गई और उसने पटरियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की । कुछ देर बाद 
भीड़ लौटी कितु अपने नेताओं के भड़काने पर वह रुक गई और उसने बहुत 
बड़े परिमाण में तोड-फोड़ का काम आरम्भ किया । उसने एक तेल के गोदाम में 
आग लगाई, रेल के सिगनल को नुकसान पहुँचाया, तार काटे, मेजों और कुर्सियों 
को तोड़ा और टिकट के दफ्तर में लूटमार की ।“) उस समय तक कुछ स्थानीय 
नेता वहाँ पहुँच गए और उन्होंने भीड़ को तितर-बितर हो जाने के लिए 
समझाया । इसी बीच स्टेशन पर एक गाड़ी आई जिसमें कुछ यूरोपीय यात्री भी 
थे । भीड़ ने यूरोपियनों पर आक्रमण किया । उनमें सेअधिकतर लोग बच गए-.- 
कुछ लोगों ने उन्हें रेलगाड़ी से उतार कर किन्हीं भारतीयों के यहाँ शरण लेने के 
लिए समझा दिया था । कितु दो यूरोपियनों ने गाड़ी से उतरने से इंकार कर दिया 
और उन्होंने अपने रिवाल्वरों से गोलियाँ चला कर अपनी रक्षा की। उन पर 
पत्थर फेंके गए । बाद में भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन्हे अधमरा करके छोड़ 
दिया गया क्योंकि उसी समय पुलिस आ गई और उसने गोलियाँ चला कर भीड़ 
को तितर-बितर कर दिया । 
गुजराँवाला मे भी जबरदस्त हमला हुआ । वहाँ के रेलवे स्टेशन के दोनों 
सिरों पर दो पुल थे, १४ अप्रैल को उन पुलों पर कटी हुई गाय और कटा हुआ सूअर 
लटका हुआ देख कर लोगों में बड़ी उत्तेजना हुई । लोगों का यह विश्वास था कि 
पुलिस ने हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा कराने के लिए गाय को (साथ ही 
सूअर को भी) काट कर लटका दिया था ।* भीड़ ने पुलों में आग लगा दी। 
काची पुल पर पुलिस ने गोली चलाई और कुछ लोग घायल हो गए । इस पर भीड़ 
क्रोध से पागल हो गई और उसने सार्वजनिक इमारतों और संचार-साधनों की तोड़- 
फोड़ की । उसने तहसील, डाक बंगला, जिला न्‍्यायारूय, चर्च और रेलवे स्टेशन में 
आग लगा दी । लगभग ३ बजे शाम को लाहौर से हवाई जहाज़ आए और उन्होंने 
शहर पर बम गिराए। बाद में फ़ौजी टुकड़ियाँ भी आ गईं । हण्टर-कमीशन ने 
लिखा हैं:-- गूजराँवाला के डिप्टी कमिश्नर कनेल ओ' ब्रायन ने हमें बताया कि 
जहाँ तक पता लग सका हूं, १४ अप्रेल को पुलिस की गोलियों से कुल ११ व्यक्ति 
_मारे गए और २७ घायल हुए। गए और २७ घायल हुए ।३ 
१. उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ ७० 
२ 7764)507व65 ावुपरा।॥ (०ग्रागांध6८ ११९०००४, [2982० 48. 
३. 30८१)807567४8 वगतद॒ुपा'ए (०४८९८ १९०००, 00326 58. 
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७ 

१५ और २४ अप्रैल (१९१९) हे बीच में पंजाब के पाँच ज़िलों में मार्शल 
लॉ(फौजी कानून) की घोषणा की गई । यह फौजी कानून ११ जून तक लागू रहा, 
कितु रेलवे मार्गों पर तथा स्टेशनों के क्षेत्रो को इस कानून से २५ अगस्त को छुट- 
कारा मिला । 

फौजी कानून घोषित करने और उसे इतने समय तक लागू रखने अथवा उसे 
इतनी कठोरता से व्यवहार में लाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में हंटर कमेटी 
में मतभंद था। कितु सभी भारतवासियों ने एकमत से उस ढंग की निन्‍्दा की, 
जिससे १०१९ में पजाब की स्थिति को सभाला गया था और जिससे उस प्रान्त में 
फौजी कानून को व्यवहार में लाया गया था । फौजी कानून के कुछ प्रश/सकों ने 
असाधारण निर्देयता और बबंरता से काम लिया था । इन लोगों की बबंरता के 
व्यक्तिगत कार्यो का वर्णन करना न तो संभव हैं और न उससे कुछ लाभ ही है । 
कितु इस सम्बन्ध में तीन प्रतिनिधिपूर्ण सम्मतियाँ व्यक्त करना उपयुक्त होगा-- 
एक सम्मति सर वेलेण्टाइन शिरोल की हैं जिन्हें भारतीय आकाँक्षाओं का विरोधी 
माना जाता है, दूसरी सम्मति भारत-मन्त्री मि. मार्टंगु की हे, और तीसरी सम्मति 
एक भारतीय मॉडरेट राजनैतिक सर शिवास्वामी एयर की हैं जो १९१९ के 
मॉडरेट सम्मेलन के अध्यक्ष थे और जो सत्याग्रह कार्यक्रम के विरोधी थे । उन 
सम्मतियों के अन्तर्गत १९१९० में पजाब मे फ़ौजी कानून के प्रशासन का सही 
चित्र मिल जाता हैं । सर वंलेण्टाइन ने लिखा हैं:-- 

तब, जलियाँवाला कांड के दो दिन बाद पंजाब में फ़ौजी कानून की विधिवत्‌ 
घोषणा की गई । यद्यपि इसके बाद जलियाँवाला बाग जेसे-कांड नहीं हुए कितु 
विद्रोह का संकट (चाहे आरम्भ में वह बिल्कुल सच्चा ही क्‍यों न रहा हो ), समाप्त 
हो जाने पर भी, तुच्छ एवं प्रतिकारात्मक कृत्यों की नीति बराबर कार्यान्वित की 
गई जिस के फलस्वरूप जातीय तीखापन बढ़ना स्वाभाविक था। यह सच हैं कि 
सर माइकेल ओ' डायर ने जनरल डायर की 'रेंग कर चलने की बीभत्स आज्ञा' 
का विरोध किया था' और वह आज्ञा शीघ्र ही रह भी कर दी गई थी । कितु 
और बहुत-सी आज्ञाएं' थीं जो रह नहीं की गई थीं। लोगों में अविशिष्ट और 
सामूहिक रूप से कोड़े लगाए जाते थे* और विचित्र प्रकार के 'मनमाने' दंड 





१. १० अप्रैल को अमृतसर में मिस शेरबुड पर जो आघात किया गया था, 
उसकी चर्चा की जा चुकी हैं। १९ अप्रेछ को जनरल डायर ने यह आज्ञा दी 
कि जिस गली में मिस शेरवुड गिरी थी उसमें से जानेवाले लोग हाथों और 
पैरों के बल रेंग कर निकले। यह आज्ञा २६ अप्रैल को रह कर दी गई थी। 

२. हण्टर कमेटी की अल्पसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार २५८ लोगों पर साधारण 
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दिए जाते थे"*---किसी व्यक्तिगत विद्रोही को दंड देने के लिए नहीं, वरन्‌ 
लोगों को आतंकित करने के लिए और उनका अपमान करने के लिए । फोजी 
कानून के अन्तगंत न्यायिक व्यवस्था* का कोई स्थान नहीं रहा था ।* 
हण्टर-कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री को भी विवश होकर 
अपने राजपत्र में यह लिखना पड़ा:--'एक ऐसा प्रइन हे जिसके सम्बन्ध में 
इस निष्कर्ष पर न पहुँचना असंभव है कि लाड्ड हण्टर की कमेटी के बहुमत ने अपने 
विचारों को उस रूप में व्यक्त नही किया जैसा कि तथ्यों की दृष्टि से केवल उचित ही 
नही वरनत्‌ आवश्यक था। कमेटी ने जिन घटनाओं का अपनी रिपोर्ट में विस्तारपूर्वक 
उल्लेख किया है, उनको दोहराना अनावश्यक है। साथ ही उन आज्ञाओं के लिए, 
उत्तरदायी व्यक्तिगत अधिकारियों के दोपों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में प्रयत्न 
करने से भी, कोई लाभ नही होगा: (० कितु सम्राट-सरकार इन आज्ञाओं 
और दंडों की तीब्र निन्‍्दा करती हैँ। कमेटी ने जो उदाहरण दिए है उनके 
आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पंजाब में फ़ौजी कानून के 
प्रशासन में, साधारणतया तो नही कितु दुर्भाग्य से बहुत हृद तक काफ़ी, एक ऐसी 
जातीय भावना ने काम किया हेँ कि जिसका उद्देश्य, भारतीय समाज का 
अपमान करना और उसे कष्ट पहुँचाना था। बहुत से अवसरों पर अन्याय किया 
गया और औचित्य तथा मानवता की मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया'"४१ ४ 


सन्‌ १९१९ के अखिल भारतीय मॉडरेट सम्मेलन में सर शिवास्वामी ने, 


3 के » 


सभापति के पद से अपने व्याख्यान में कहा:-- हण्टर-कमेटी के समक्ष, प्रमुख 





रूप से कोड़े लगाए---कुछ विशेष उदाहरण भी थे । साधारणतया यह ढंग 
अपनाया गया था कि उस आदमी के कपड़े उतार कर उसे एक चौखटे 
से बाँध दिया जाता था । और तब कोड़े लगाए जाते थे । प्रत्येक आदमी को 
५ से ३० तक कोई लगाए गए। (7292० 762. 7)5807व2&5 
वाद पाप (५0776९ ८००४ से अनूदित ) . 

१. ७८९ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और जिनपर कोई मुकदमा नहीं 
चलाया गया-उपर्युक्त रिपोर्ट, पृष्ठ १६६. 

२. १०८ व्यक्तियों को प्राण दंड दिया गया और ३६५ व्यक्तियों को देश- 
निर्वासन-दंड दिया गया। बाद में सरकार ने इन निर्णयों को दोहराया और 
तब केवल २३ व्यक्तियों को प्राणदंड दिया गया और दो को देश-निर्वासन 
दंड। इन आंकड़ों से फ़ौजी न्यायालयों के प्रशासन का पता लगता हूँ । 

(70: ता : 0]6 27व 'ट७, 082० 770. 

सिपर॒र[॒ंब० एल: 86072 2पत 32' 922०९ 750. 
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यूरोपियन साक्षियों के वक्‍तव्यों से जो तथ्य प्रकट होते है, उनकी ओर ध्यान देना 
उचित होगा। जलियाँवाले बाग़ में भीड़ को तितर-बितर होने का अवसर नही 
दिया गया और संकड़ों निहत्थे छोगों का कत्ले-आम किया गया, मशीनगनों की 
गोलियों से जो सेकड़ों आदमी घायल हो गए थे, जनरल डायर ने उनकी दशा पर 
ध्यान देना अपना कत्तंव्य नही समझा; लोगों में खुले आम कोड़े लगाए गए; 
हाज़िरी के नाम पर हजारों विद्यार्थियों को प्रति दिन १६ मील पेदल चलने को 
विवश किया गया, ५०० विद्यार्थियों और प्रोफ़ेसरों को गिरफ्तार करके नज़रबन्द 
रखा गया, ५-७ वर्ष की आयु के स्कूल के बच्चों को झंडे की सलामी देने के लिए 
परेड में बुलाया गया, फ़ौजी कानूनों के विज्ञापनों को सुरक्षित रखने की 
ज़िम्मेवारी मकान-मालिकों पर डाली गई; एक बरात के जलूस पर कोड़े बरसाए 
गए, डाक को खोल कर देखा गया; एऐस लोगो को जिन्होंने राजसत्ता की सेवाएँ की 
थी, अकारण गिरफ्तार किया गया और नजरबन्द रखा गया'“इस्लामिया स्कूल 
के ६ सब से बडे लड़कों में इसल्णिए कोड़े लगाए गए कि वे स्कूल के लड़के थे और 
बड़े लड़के थे, गिरफ्तार आदमियों को बन्द करने के लिए खुला पिजड़ा बनवाया 
गया, विचित्र प्रकार के दंड दिए गए, रीग कर चलने की आज्ञा दी गई, बहुत-से 
लोगों को एक साथ रस्सी से बाँध कर १५ घंटे तक एक खुले ट्रक में रखा गया, 
हवाई जहाजों का उपयोग किया गया; सम्पत्ति ज़ब्त और नष्ट की गई, हिंदू-मुस्लिम- 
ऐक्य के विरोध में क्रोध प्रदर्शित करने के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों को जोड़ों में 
हथकड़ियाँ पहनाई गई, भारतीयों के घरों की बिजली काट दी गई और नल बन्द कर 
दिए गए; भारतीयों के घरों से बिजली के पंखे निकाऊ कर यूरोपियनों के उपयोग 
के लिए दिए गए और एसी ही बहुत-सी बातें और हुई जिन से पंजाब में आतंक 
छा गया ।”* यहाँ तक कि श्रीमती बीसेंट ने भी, जिन्होने अमृतसर की भीड़ों के 
काम की उग्र शब्दों में निन्दा की थी और जिन्होंने अपर्याप्त प्रमाण के आधार पर 
पंजाब की भीड़ों के काम को क्रांतिकारियों के सिर मढ़ा था, २१ दिसम्बर १९१९ 
को यह लिखना आवश्यक समझाः--- हण्टर-कमेटी के सामने सैनिक अधिकारियों 
के बयानों को पढ़कर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ हैँ। उन्होंने अपने मुंह से जो कुछ 
स्वीकार किया हूँ, बेलजियम में जम॑नवासियों ने उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया ।”* 


९. पट [गवाबय श्ैगयगा पक रिट्छ्रीडाटा', 7920, 948९ 397. 

२. उन्होंने टाइम्स आँव इंडिया' को लिखा था:-- तार काटना, पटरियाँ 
उखाड़ना, स्टेशनों में आग लगाना, बेंकों पर हमला करना, जेलियों को 
आज्ञाद करना---ये सब सत्याग्रहियों के काम नहीं हें और न ये उपद्रवियों 
के ही काम हें--वरन्‌ उनमें क्रांतिकारियों का हाथ हूँ ।” 

३. 498074608 ए्रधुपगाएए (०गाय्रां८८ ३८७००, 922८ 7 25. 
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जब फ़ौजी कानून और रोक के दूर होने पर पंजाब की भीषण घटनाओं के 
समाचार भारत के अन्य भागों में पहुँचे तो सर माइकेल ओ' डायर के शासन और 
लॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड की सरकार के विरुद्ध जोरदार आवाज़ उठाई गई। राष्ट्रवादी 
समाचार-पत्रों में इस बात की मांग की गई कि छॉर्ड चेम्सफ़ोर्ड को वापिस बुलाया 
जाय और सर माइकेल ओ' डायर पर तथा माशं ल हलाँ के अत्याचारपृर्णं प्रशासन 
के लिए उत्तरदायी अन्य लोगों पर अभियोग चलाया जाय । वहाँ की घटनाओं ने 
जनता को क्रुद्ध और दुःखी कर दिया था; सारे देश में भयंकर असतोष था । 
मॉडरेटों ने भी पंजाब की आतकवादी नीति और राजनंतिक सुधारों की ओर 
प्रतिक्रियावादी भाव के कारण सरकार की तीखी आलोचना की । “सरकार 
के विरुद्ध केवल राष्ट्रवादी पत्रों में ही नही वरन्‌ मॉडरेट पत्रों में भी इस बात की 
आलोचना की गई कि आरम्भ में सुधार-योजना की जो रूप-रेखा थी वह बाद 
में काफ़ी दबा दी गई थी हा 

कितु राष्ट्रीय विरोध को, एक गम्भीर पत्र द्वारा, भारत के सर्वोत्तम कवि 
श्री रवींद्रनाथ ठाकुर ने व्यक्त किया, उन्होंने इस पत्र द्वारा सर' की उपाधि का 
परित्याग कर दिया:-- 

2 पंजाब में हमारे भाइयों ने जो अपमान और कष्ट रहे हें 
उनके समाचार, रोधक प्रतिबन्धों की दीवारों में से रिस कर भारत के प्रत्येक भाग 
में पहुँच गए हे और उनके कारण हमारे देशवासियों के हृदयों में जो व्यापक 
रोष-वेदना हुई है, उसकी हमारे शासकों ने उपेक्षा की हूँ । संभवत: उन्होंने अपने-आप 
को इस बात की बधाई दी हूँ कि उन्होने (अपनी दृष्टि से) शासितों को हितकर पाठ 
पढ़ाया हूँ ।४४० यह जानकर कि हमारे निवेदन निरथंक हुए है और प्रतिकार 
का मनोवेग हमारी उस सरकार के, जो अपनी भौतिक शक्ति और नेतिक पर- 
म्पराओं के अनुरूप उदारता प्रदर्शित कर सकती थी, उत्कृष्ट राजनैतिक 
दृष्टिकोण को आवृत्त किए हुए हे, में जो कम-से-कम कर सकता हूँ वह यह हैं कि 
में सारे परिणामो को और उनकी जोखिम को अपने ऊपर लँ और अपने ऐसे 
करोड़ों देशवासियों के, जो आतंक से हतबुद्धि और मूक हो गए है, विरोध को 
व्यक्त करूँ । 

अब वह समय आ गया हूँ कि सम्मान के प्रतीक, अपमान के असंगत संदर्भ 
में, हमारी निरलंज्जता को सुस्पष्ट कर देते हैं और में स्वयं विशिष्ट गौरव से विहीन 
होकर अपने उन देशवासियों के बराबर खड़ा होना चाहता हूँ, जिनको उनकी 





१. एतां० 79 7970, 0926 47. 


अमृतसर का ह॒त्याकाण्ड ४१७ 


“कथित' तुच्छता के कारण एसे अवमान सहने पड़ते हे जो किसी भी मानव-शरीर 
के लिए उपयुक्त नही हैँ । इन्ही कारणों ने मुझे श्रीमान्‌ से उचित आदर के साथ 
यह कहने को विवश किया है कि मुझे सर को उपाधि से छुटकारा दे दिया जाय ।* ” 
महाकवि रवीद्रनाथ द्वारा उपाधि के परित्याग का अंग्रेजों के मस्तिष्क पर 
गम्भीर प्रभाव पड़ा और उसके कारण ब्रिटिश सरकार ने मांटफ़ोर्ड सुधारों की 
योजना को तेज़ी से आगे बढ़ाया । इस बीच, पंडित मदनमोहन मालवीय और उनके 
सहयोगियों के अथक प्रयत्न के फलस्वरूप अधिकाधिक तथ्यों पर प्रकाश पड़ा । 
पंडित मालवीय ने अप्रैल, मई और जून १०१० की पंजाब की दुःखद घटनाओं के 
सम्बन्ध में ९२ सूक्ष्म और अन्तभेंदी प्रश्न * तैयार किए और भारतीय विधान-परिषद्‌ 
के कार्यवाहक को सूचना दी, कितु गवनं र-जनरल ने उनको प्रस्तुत करने की अनुमति 
नही दी। वाइसराय ने परिषद में अपने आद्य भाषण सें एक जाच कमेटी नियुक्त 
फरने की घोषणा की थी जिससे अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत 
करनी थी। मालवीयजी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कमेटी के स्थान पर एक 
राजकीय कमीशन नियुक्त करने की माँग की क्योकि कमेटी को अपनी रिपोर्ट भारत- 
सरकार को देनी थी जो स्वय इस मामले में फेंसी हुई थी । कितु पंडित मालवीय 
' का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और छाई हण्टर की अध्यक्षता में जाँच- 
कमेटी नियुक्त कर दी गई। इस कमेटी के सदस्य थे--मि. जस्टिस रेकिन, मि. 
राइस, मेजर जनरल सर जाजें बे रो, सर चिमनलाल सितलवाद और साहबज़ादा 
सुल्तान अहमद । बाद में पंडित जगत नारायण और मि. टॉमस स्मिथ को भी इस 
कमेटी में सम्मिल्ति कर लिया गया। कमेटी ने अक्तूबर १९१९ में अपना काम 
आरम्भ किया और मार्च १९२० में अपनी रिपोर्ट दी। कांग्रेसी और अन्य बहुत- 
से ग़ेरसरकारी व्यक्तियों ने हण्टर-कमेटी के काम में सहयोग नहीं दिया क्योंकि 
उसका अभिवेद्य-क्षेत्र अत्यन्त सकुचित था और इसके अतिरिक्त पंजाब के नेताओं 
से जो जेलो में बन्द थे, परामर्श करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया । 
किन्तु अभी कमेटी का काम आरंभ ही नहीं हुआ था कि भारत सरकार ने उन 
अधिकारियों को जिनके व्यवहार के संबंध में हण्टर कमेटी को जाँच करनी 
थी, अभियोज्यता से बचाने के लिए भारतीय विधान-परिषद्‌ में एक विधेयक * 
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३. १९१९ के इस ऐक्ट के ६ सं क्षिप्त विभाग थे। विभाग नं ० २ के अनुसार व्यवस्था 
पुन: स्थापित करने अथवा बनाए रखने के लिए किसी काम के संबंध में 


हि 


४१८ भारत में ब्रिटिश राज्य 


! 


प्रस्तुत किया । ग़ेर-सरकारी सदस्यों ने सुझाव दिया कि हण्टर-कमेटी की नियुक्ति के 
कारण, उस विधेयक को स्थगित कर दिया जाय | प० मदनमोहन मालवीय ने 
उस अवसर पर एक ऐतिहासिक व्याख्यान दिया जो लगभग पॉँच घटे में पूरा हुआ । 
इस व्याख्यान में उन्होंने सारी घटनाओं का वर्णन किया; सारी विधिक और 
वंधानिक स्थिति की विवेचना की; और विधेयक को स्थगित करने के सशोधन का 
समर्थन किया। किन्तु, परिषद्‌ के भीतर और बाहर, साव जनिक विरोध के होते 
हुए भी, सरकार ने सरकारी सदस्यों को वोटों से विधेयक का पारण कर दिया। 


दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने वातावरण को शान्‍्त करने के उद्देश्य से 
पालियामेण्ट में सुधार-विधेयक का जल्दी से पारण कराया और उस पर सम्राट की 
स्वीकृति ली जिसकी राजकीय उदघोषणा दिसम्बर १०९१० के कांग्रेस (अमृतसर ) 
अधिवेशन के अवसर पर जारी की गई । 


राजकीय उदघोषण में सुधारों की घोषणा की गई, सहयोग और मेल के 
लिए अपील की गई और वाइसराय को राजनेतिक अपराधियों के प्रति कृपाभाव 
दिखाने के लिए निर्देश किया गया । उसमे कहा गया.-- “दम समय मेरी यह उत्कट 
इच्छा हूँ कि मेरी प्रजा और मेरी सरकार के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के बीच 
जो कुछ तीखापन बच रहा हो वह पूरी तरह दूर कर दिया जय ।-----एक नया युग 
आरंभ हो रहा हूँ । मेरी प्रजा के लोग और मेरे अधिकारीगण, सभी यह निश्चय 
करें कि ये एक स्व मान्य उदेश्य के लिए मिल कर काम करेंगे। अत: मं वाइसराय को 
निर्देश देता हूँ कि वह मेरे नाम से और मेरी ओर से राजनेतिक अपराधियों के 





किसी सिविल अथवा संनिक अधिकारी को दंड नहीं दिया जा सकता था । 
विभाग नं० ३ के अतूसार सरकार के कार्य वाह का प्रमाण-पत्र यह सिद्ध करने 
के लिए पर्याप्त था कि कोई काम सरकार के अधिकारी की आज्ञा से व्यवस्था 
स्थापित करने अथवा बनाए रखने के लिए किया गया था। विभाग न० «४ में 
उन व्यक्तियों को अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था की गई थी जिन्हें फ़ौजी 
कानून के अन्तर्गत दंड दिया गया था। विभाग नं ० ५ में ऐसे छोगों की 
व्यवस्था की क्षतिपूर्ति की गई थी जिनकी सम्पत्ति सैनिक अधिकारियों 
द्वारा काम में लाई गई थी। 5९८८ 938० 750-60 ० ८“ एपा० 
[क्रारश ऊैटठाल बाते 0ीशा' ! कि पाल 30(-------१४० 
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नर 


अमृतसर का ह॒त्पाकाण्ड ४१५१९ 


प्रति राजकीय अनुकंपा प्रदर्शित करे और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते 
हुए अधिकाधिक छूट दे--- ।* 

राजनंतिक सर्व-क्षमा" की घोषणा का वातावरण श्ञान्त करने पर गहरा 
प्रभाव पड़ा । नेताओं को तुरन्त छोड़ दिए जाने का एक परिणाम यह हुआ कि वे 
लोग अमृतसर पहुँच कर कांग्रेस-अधिवेशन में सम्मिलित हो सके और इस बात का 
भी देश के वातावरण पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । 

अन्त में १९०१० की काग्रेस ने सुधारों के ऐक्ट के संबंध में यह प्रस्ताव 
स्वीकार किया - 

“(१) यह काग्रेस पिछले वर्ष की अपनी घोषणा को फिर दुहराती है कि 
भारत पूर्ण उत्तरदायी शासन के योग्य हैं; और सभी विरोधी धारणाओं और 
वक्‍तव्यों को अस्वीकार करती हूं । 

(२) वंधानिक सुधारों के संबंध मे दिल्ली अधिवेशन के प्रस्ताव के प्रति 
इस कांग्रेस की निष्ठा पृवंवत्‌ है और उसका यह मत हैँ कि सुधार एक्ट अपर्याप्त, 
असन्तोषप्रद और निराशाजनक हूं । 

(३) यह कांग्रेस इस बात का आग्रह करती हैँ कि पालियामेण्ट, आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार, भारत मं पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के 
लिए शीघ्वता से कार्यवाही करे । 

(४) यह कांग्रेस आशा करती हैं कि इस अवधि में सुधारों को इस ढंग 
से कार्यान्वित किया जायगा कि पूर्ण उत्तरदायी शासन की ज्ञीघत्रता से स्थापना 
हो सके और यह कांग्रेस महामाननीय मिस्टर ई० एस० माण्टंगू को सुधारों के 
संबंध में उनके श्रम के लिए धन्यवाद देती है ।३ ह 


इस प्रकार सन्‌ १९१९ के वर्ष का, जिसमें वस्तुतः आतंक का राज्य रहा 
था, शान्तिपूर्वक अन्त हुआ। “१९१९ की घटनाएँ भारतवासियों की रग-रग में समा 


गईं / और वे “भावुक भारतीयों के लिए, ब्रिटिश राज्य के अत्यन्त कलुषित पक्ष के 
प्रतीक के रूप में बनो रहीं । ४ 
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कृपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनांक या उससे पहले 
ब!पस फर दें । 
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